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इस ग्रन्थ के लिखने का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय के राजनीति-विज्ञान 
के विद्याथियों को हिन्दी में एक अच्छा पाठ्य ग्रन्थ सुलभ हो सके। जब से 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो गई है, तब से विभिन्न विषयों पर 
राष्ट्रभापा में अच्छे-अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित हो रहे हें। इसी कार्य में हमने भी 
ग्रपत्ती शक्ति के अनुसार योग देने का प्रयत्त किया है। यह ग्रन्थ हिन्दी भाषा- 
भाषी क्षेत्रों के सब विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर लिखा 
गया है। हम चाहते यह हें कि इस एक ग्रन्थ से इस विषय के विद्यार्थियों की 
अधिक से अधिक आवश्यकताएँ पूरी' हो सकें। क्योंकि वर्तेमाव परिस्थितियों 
में सब विद्यार्थियों के लिये अंगरेजी भाषा में उपलब्ध कीमती पुस्तकें खरीदना 
सम्भव नहीं है। 


हमारे लिये यह कहना अधिक होगा कि हमने इस प्रन्थ में नये विचार रखे 
हैं; परन्तु इतना तो हम कह ही सकते हैं कि राजनीति-विज्ञान पर उपलब्ध 
सामग्री को हमने क्रमबद्ध तरीक़े से सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। 
असकि अ्रभी इस' विषय पर कोई सर्वमान्य शब्दावली उपलब्ध नहीं है, इसलिये 
आवश्यकतानुसार हिन्दी शब्दों के साथ कहीं-कहीं अ्रँगरेज़ी शब्द भी दे दिये 
हैं, जिसमे विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ सकें । 


संसार की राजनीतिक विचारधाराशों पर इस' समय जितना संघर्ष और 
संक्रमण हो रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था।. एक शोर धमकी 
ग्रौर भय है तो दूसरी ओर सह-अस्तित्व और पंचशील है श्लौर इन सबके ऊपर 
भानव जीवन है। अतएवं हमारे विद्यार्थियों को इस शास्त्र के अध्ययन में 
दिलचस्पी लेनी चाहिये । यदि यह ग्रन्थ उनके अध्ययन में कुछ भी सहायक हो 
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सका तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे । 
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६--राज्य की उत्पत्ति (ख) 
बल-प्रयोग का सिद्धान्त, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त, रक्त 


विषयानुक्रमणिका 


१--विषय-प्रवेश 


राजनीति विज्ञान क्या है ? अध्ययन का उद्देश्य, श्रध्ययन की उप- 
 योगिता, अध्ययन के लाभ, नाम और शब्द की विवेचना, क्या राजनीति 
एक विज्ञान है? अध्ययन की प्रणाली, प्रयोगात्मक पद्धति, ऐति- 
हासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, पर्यवेक्षण पद्धति, दार्शनिक, पद्धति 


श्रध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


१ 


ग्रौर दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान-- .. 


समाज विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, आरचारशास्त्र, मनोविज्ञान, 
क़ाननशास्त्र, भूगोल, ललित कलाएँ। 


२->-राज्य' का स्वरूप (क) 


राज्य की परिभाषा, जन-मंख्या, भमि, आलोचना, शासन या सरकार, 
संप्रभता, राज्यों का लोप और जन्म, राज्य के श्राववविक, स्वरूप का 
सिद्धान्त, समीक्षा, राज्य का व्यावहारिक और ग्रादर्श स्वरूप । 


३--राज्य का स्वरूप (ख) 


राज्य और सरकार, जनता, राष्ट्र और राष्द्रीयता, एक साथ निवास, 
एक वंश या एक रक्‍त, भाषा, संस्कृति और प्रथाएं, राजनीतिक एकता, 
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समान स्वार्थ, राप्ट, राज्य और समाज, सम्प्रदाय, राज्य और संध, 


राज्य और संस्थाएं, अन्तर्राष्ट्रीय क्रानूना और राज्य । 


४--राज्य का आधार 
€--+राज्य की उत्पत्ति (क) 


समझौता सिद्धान्त, सिद्धान्त का सार, इस सिद्धान्त का इतिहास, 
समझौता सिद्धान्त की आलोचना, हॉब्स', लॉक और रूसी के सामाजिक 
समझौता सिद्धान्त सम्बन्धी विचार, हॉब्स, लॉक और रूसी की तुलना। 


सिद्धान्त, पैतक कुटुम्ब का सिद्धान्त, मातृ-प्रधान कुटुम्ब, विकास का 
सिद्धान्त, रवत सम्बन्ध, धर्म का महत्त्व, राजनीतिक जागृति । 


>न्‍्ड डे) 
पि 


१०४ 


(ख) 


-ससंप्रभुता ५१३ 
संप्रभुता के तत्त्व, निरंकृशवा, सवद्यावइला, हवा वही, ब्यः सिन्प, 
ग्रविभाज्यता, राज्य की संप्रभता, कातनी से जम वा, रा वलि वक सप 
जन-संप्रभता, आलोचना, वैधानिक और वाहक सबब वा, हे 
का केस्र-बिन्द या उसकी वास्तविक रियल, शंप राधल मे. 
का संप्रभता सम्बन्धी सिद्धालल, आसिन की आवाजना, संबभती के) 
बहुलवादी सिद्धान्त, संप्रभता पर लॉस्‍कों के जिले व के सं ने! 
की आवश्यकता, क्या अमेरिका में सपमला विभाजित 3 शाम) 
संप्रभुता का सिद्धान्त, संग्रभता के सिद्ाज्लज का इजिएश | 


८“ कानून | ४8] 
क़ानून की परिभाषा, कानन-शारत या स्थाम-घारज की विनय वार: 
घाराएँ, क्रानन की आवश्यकता, प्राकतिक नि, राम साधाजय | 
प्राकृतिक नियम, क्रानन को उत्मलि के खाल चवा था पे बाग, भर 
न्यायाधीशों के निर्णय, बेज्ञानिक आदि विवाद, धीविन्य, विधाय॑त 
कानून की क्िस्में--संत्रबानविक कानन, अनविटित कॉलन, ध्ामादत, 
प्रथागत क़ानून, अन्तर्राष्ट्रीय काॉतन, प्रभाशकीश कॉलित- परफितर 
हॉलेण्ड का वर्गीकरण, फानस तंगी ला अलाम प्रशीसकाय का नैन, 
क़ानून और नैतिकता, राज्य और कावन कय सम्कंध, शब्वरलाय 
कानून, क्या अन्तराष्ट्रीय क्रानत बारलल में कानने है परिभाषा, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सात, अस्तराष्ज्रीय कालन को इलिज्ञास । 


पड 
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६-खतन्त्रता ओर अधिकार 

स्वतन्त्रता और संप्रभता, स्वतखता का सिकास, उवविल क॑ शधिकार, 
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त, ग्रथिकारों को कालनी लिजारं, 
ग्रधिकारों का ऐलिहासिक सिद्धान्न, गमाजलकेश्याश को सिश्वान्त, 
आरादश्शव्यापी सिद्धान्त, स्वतस्थता के विभिश्य रूप, कप विशिह्ट अधिकार, 
जनमत, नागरिक अधिकारों की सीमा, स्वलललीं और संभावना, 
आधुनिक राज्य में स्वतस्तवता, नागरिक इबलखला की गारंटी, 
हेव्ियस कॉरपस | 


१०--नागरिकता ५८४ 


नागरिक को परिभाषा, तागरिक और विदेशी, नागरिकता प्राप्त करने 
के तरीके, मंघ-राज्य में नाग रिकला, नागरिकता का लीप, लाोगरिकतां 


६ ग) 


सम्बन्धी कर्तव्य, अ्रच्छी नागरिकता की बाधाएँ, अनुशासन या आज्ञा- 
पालन का आधार । 


१९-राज्य का संविधान १६७ 
संविधानों का वर्गीकरण, लिखित और अ्रलिखित संविधान, तुलना, 
परिवर्त्ततशील और अपरिवत्तंनशील संविधान, दो वर्गों में समानता 
या भिन्नता, लिखित और अलिखित संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, 
अपरिवत्तंनशील संविधान के गूण और परिवत्तेनतशील संविधान के 
दोष, क़ानूनी सर्वोच्चता, लिखित संविधान की विशेयताएँ, संविवान 
स्थापित करने की विधियाँ, संविधान में संशोधन की विधियाँ, 
न्यायालयों की टिप्पणी, ब्रिटेन में प्रचलित संवैधानिक परम्पराग्रों 
पर टिप्पणी । 


१२--शासन के स्वरूप २१३ 
अरिस्टॉटल का वर्गीकरण, परिवर्तन चक्र, श्ररिस्टॉटल और आावुनिक 
काल, प्राचीन और शअर्वाचीन जनतन्त्र । 


१३--राजतन्त्र; कुलीनतन्त्र और जनतन्त्र श्२३ 
राजतन्त्र, राजतन्त्र के दोष, कुलीनतन्त्र, जनतन्त्र, भावनामूलक, प्रत्यक्ष 
श्रोर श्रप्रत्यक्ष जनतन्त्र, जनतन्त्र के गूण, जनतन्त्र के दोष, प्रोफ़ेसर 
हनेंशा की आलोचना, गारतर की आलोचना, फागें की आलोचना, 
रेमज़े म्योर की श्रालोचना, ब्रॉइस की आलोचना, प्रत्यक्ष जनतन्त्र के 
गुण, दोष, प्रत्यक्ष जनतन्त्र पर ब्रॉइस के विचार । 


दर ्‌ 


१४--एकात्मक और संघात्मक शासन . श्३ 
एकात्मक शासन के लक्षण, संघात्मक शासन के लक्षण, तुलना, संघ का 
अर्थ, भ्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ, संघ के दो तत्त्व, संब-शासन की सफलता 
के लिए कुछ मौलिक श्रावश्यकताएँ, संघ-शासन की विशेषताएँ, . 
संघ-व्यवस्था के लाभ, संघ-व्यवस्था के दोष, एकात्मक शासन 
के गण । 

१४--समभात्मक और अध्यक्षात्मक शासन .. २६४ 
अध्यक्षात्मक प्रणाली, दो प्रणालियों की तुलना, सभात्मक प्रणाली के 
लाभ, सभात्मक प्रणाली के दोष, श्रध्यक्षात्मक प्रणाली के गण, 
ग्रध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष । 


(भ) 


१६--अधिकार-विभाजन का सिद्धान्त 
सिद्धान्त की व्याख्या, मान्यता, गिक्षास्त को समाजा, मित्र को साय, 

०. सम्पूर्ण विभाजन सम्भव नहीं, इस सिद्वास्त के प्रयोग, अजितार- 
विभाजन के दोष । 

१७--विधानमण्डल 
विधान-मण्डल के कार्य, विधान-मण्डल का संगठन, विखदनीय विधान: 
मण्डल, द्विसदनीय संसद के पक्ष में तक॑, दितीय संदत के विवदा मे ड़, 
विधान-मण्डल का संगठन, दोनों सदनों के आपसी सम्बन्ध, विधान: 
मण्डल की कार्य-प्रणाली, क़ानून-निर्माण की प्रत्यक्ष विधि । 


हक ०८ 


| ५ कीं 


हूँ 
१८--कार्यपालिका 
... शासन का प्रधान, एकल ओर बहुल कार्यवाॉलिका, कार्वबालिक। 
. की अवधि, कार्यपालिका का विधानमण्झ्ण मे साकम, कार्य: 
पॉलिका और व्यायपालिका, कार्यपोलिका का संचहन, प्रभागकीश 
सेवाएँ । 
१६--न्यायपालिका द ३०९ 
न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायालयों का संघटन, इगलैबड़ में कानन 
की सत्ता, न्यायपालिका और विधानमण्शल, व्यायवालिका ओर 
कार्यपालिका। 
२०-स्थानीय स्वशासन... ३०८ 
5. सथानीय स्वशासन के लाभ, केद्धीय सरकार और स्वानोय स्वशासन, 
. आ्राय के साधन | 
२१--राजनीतिक दछ और दलूगत शासन ३१४ 
दलों की उत्पत्ति श्रीर उनका स्वरूप, दलों के कार्य, दलों के गण, दोव, 
दी दल तथा अनेक दल, एकदलीय शासन । | 
 २२-राज्य का लक्ष्य और उसके कतंव्य ३०३ 
का राज्य का लक्ष्य, राज्य प्रधान विचार, श्रालोबना, व्यक्ति प्रधान 
द विचार, आलोचना, राज्य का लक्ष्य, प्रालोचना, राज्य की आाजा- 
पालन का सिद्धान्त । 


(3 ) 


छ 
२३--राज्य का काय-द्षेत्र 3३६ 
प्रस्तावना : ऐतिहासिक पाइवे-भूमि, राज्य के कार्यक्षेत्र की समस्या, 
भअ्राजकतावादी दृष्टिकोण, आलोचना, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, 
वैज्ञानिक तक, आलोचना, आदर्शवादी दृष्टिकोण, राज्य-नियमन' 
का सिद्धान्त, समाजवादी दृष्टिकोण । 
(! ; 
२४--राज्य का काय-सद्नेत्र (क) ३४८ 
नये सिद्धान्त, समूहवाद, सिडिकवाद, आलोचना, साम्यवाद, फासिज्म, 
राष्ट्रीय समाजवाद, गांधीवाद, समाज-कल्याण का सिद्धान्त । 
५ । 
२४--राज्य के काय ३८७ 


अनिवार्य अथवा मूलकार्य, राज्य-शक्ति पर आधारित कार्य, वेयक्तिक 
ग्रधिकार पर आधारित काये, ऐच्छिक' कार्य, असमाजवादी ऐच्छिक 
कार्य, समाजवादी ऐच्छिक कार्य । 


२६--राज्य के काये ओर भारत ३६७ 


ग्राथिक कार्य, सामाजिक--शराबबन्दी, हिन्दू कोड बिल, शिक्षा 
सम्बन्धी कार्य, अन्य कार्य । 





अध्याय ९५ 
विषय-प्रवेश 


( पणा7०तेंचरए०० ) 


राजनीति विज्ञान सुसंगठित मानव समाज के जीवन के एक विशिष्ट पहल 
का अध्ययन है । प्रारम्भ से लेकर मानव समाज संगठन और सभ्यता की शोर 
बहुमुली प्रगति करता भा रहा है । राजनीतिक प्रगति इस प्रगति का एक अंग या 
पहलू हैं और राजनीति विज्ञान इसी अंग का अ्रध्ययन तथा ऐतिहासिक विश्लेषण 
करता है और उसके आधार पर कुछ सिद्धान्त निर्धारित करता है। जब हम 
यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव समाज का एक विशेष दृष्टिकोण से 
ग्रध्ययन करता हैं, तो हमारा यह तात्पर्य है कि हम मानव समाज की उस संस्था 
का अध्ययन करते है, जिसे राज्य कहते हें। सामाजिक जीवन के सब पहलओं 
के अध्ययन करनेवाले शास्त्र या विज्ञान को समाज विज्ञान कहते हैं। लेकिन 
सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलू का अ्रध्ययन्न करनेवाले विज्ञान को राज- , 
नीति विज्ञान कहते हें। आज मनुष्य समाज कई राजनीतिक इकाइयों श्रर्थात्‌ 
राज्यों में बंदा हुआ है, जिन्हें हम राज्य कहते हें। इन राज्यों की अपनी-अपनी 


कक, 


शासन-प्रणालियाँ होती हैं, जिन्हें हम सरकार कहते है। इन्हीं दोनों का, श्र्थात 
राज्य और सरकार का श्रश्ययन राजनीति विज्ञान करता है । श्राज-कल इस 
सम्बन्ध में राजनीति विशारदों में मतभेद है कि इस विज्ञान के अन्तर्गत किन- 
किन बालों का अध्ययन किया जा सकता हैं। लेकिन इस बात पर सब विद्वान 
सहमत हैं कि अध्ययन का आधार और केन्द्र राज्य ( 8(9/५ ) तथा सरकार 
( (5एव्पाशाा, ) हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हें कि राजनीति 
विज्ञान में हम भूत तथा वर्तमान राजनीतिक समाजों और संस्थाश्रों का 
क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

प्रीस देश का प्रसिद्ध दर्शनश्ञास्त्री श्ररिस्टॉटल ( #णं४६०0० ) आ्राधुनिक 
राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है । उसने लिखा है कि “राज्य 
का प्रारम्भ जीवन की मूल आावश्यकताओं की पूर्ति के लिये हुआ और 
उच्चतर तथा श्रेष्ठतर जीवन की उपलब्धि के लिये उसका अस्तित्व जारी 


च्द्क 
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२ रजनी ति विज्ञान 


रहा। /१ उसने लिखा हि हवभाव से दी | हज एक री अभी 48 काया ।7 मनग 
को प्रकृति सामूहिक जावन में रहते की हूँ। जामूहक वाल ते उसे वाहम्धखि 
सहयोग द्वारा कई प्रकार के उपयोग आप्ल जीत 6 । घावित वानी तथा सस्क्षा 
सम्बन्धी सुविवाओं ने ही राज्य ताम की सा मा जिक सब्या का जन्म दिया । दइेगलड 
के प्रसिद्ध राजबीतिज एड्गेड़ बके थे लिखा / ॥% "राज्य 
नामक सेंरवां के प्रति हमे लड़ | 


4 


राजनीति विज्ञान 

03 के उसके उहभ्भ केबल 
मनुष्य की पाशविक, भौतिक और अस्थायी आवश्यकताओं के पति आरा नहीं 
है। बल्कि उसका उद्देश्य मनुष्य जीवन की पूर्णता प्रषल करना है । सग्पृणे विद्ञान 
कला, नेतिकता तथा सद्गुणों की उच्चतम अनुभूति ही राज्य का :हम्य होता है 
यह लक्ष्य केवल एक या कुछ पीड़ियों में साध्य नहीं ही सकता । बड़ तभी संश्म 
है, जब हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पीडियी से प्रपना श्रविर्डित्त साम्वस्ध 
रखें ।” १ राज्य के सम्बन्ध में इससे प्रधिक भावपूर्ण और उर्भ थिचार धायद ही 
कहीं मिलें। अन्य विद्वानों ने राज्य की जो परिभायाएँ दो हैं, थे ही विभारों 
से बहुत कुछ मिलती-जुलती हें। उदाहरण के लिये ब्नेशली ( श्ाधाकती ) से 
कहा है कि “राजनीति विज्ञान राज्य की मूल प्रकृति, सर्वागेण परिस्थितियाँ, 
उसके विभिन्न रूप तथा विकास की प्रगति का अ्रध्ययन्त करता है ।" राज्य की 
व्याख्या करते हुए प्रोफेसर गारवर ने लिखा है कि राजनीति घिज्ञान क॑ ग्प्मयन 
में निम्नलिखित बातें शामिल रहती हैं। पहले तो बह राज्य को सामा- 
जिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हैँ भ्रौर इस दृष्टि से उसकी प्रकृति 
और संगठन का अध्ययन करता है । दूसरे वह राजनीतिक संस्थाओं की रूपरेखा 
और इतिहास का अध्ययन करता है तथा तीसरे इस ग्रध्ययन के झ्राधार पर राज- 


हल 
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विबय- प्रवेश रे 


नीतिक विकास सम्बन्धी तियम निर्धारित करता हैे। सबसे संक्षिप्त परिभाषा 
जेनेट (]०४7०८ ) की हँ। उसने लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज 
विज्ञान का वह अंग है, जो राज्य के मूल आधारों तथा शासन के सिद्धान्तों 
का अ्रध्ययन करता हैं । 

राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध में जब हम इन विभिन्न विद्वानों के मतों और 
पश्भिषाश्रं पर विचार करते है, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि राजनीति 
विज्ञान का पहला उद्देश्य राज्य की प्रकृति का अध्ययन करना है । वह राज्य 
को सामाजिक कल्याण-साधन का सर्वश्रेष्ठ साधन मानता है और इसी दृष्टि से 
नागरिक जीवन के सिद्धान्त निर्धारित करने का श्रयत्न 
करता हु । इसको लिये वह पहले राज्य की बाहरी 
रूपरेखा या संगठन का विश्लेषण करता हैं । फिर यह देखता है कि राज्य का 
व्यक्ति तथा अन्य राज्यों के साथ क्‍या सम्बन्ध हे। यह अ्रध्ययन ग्रौर विश्लेषण 
विभिन्न राज्यों की गति-विधि' के अवलोकन द्वारा होता है। प्रत्येक देश 
में एक मानव समाज होता है, उसमें एक शासन संगठन होता हैं। उस शासन 
की सत्ता, उसका संगठन अ्रपनी एक विशेषता रखता हैं । विभिन्न यगों और 
विभिन्न देशों में शासन के रूप भिन्न-भिन्न होते आये हें । इन्हीं का अध्ययन 
राजनीति विज्ञान करता है । दूसरा काम राजनीति विज्ञान यह करता है कि वह 
राजनीतिक संस्थाओं के प्रारम्भ और विकास का श्रध्ययत करता है। कोई भी 
वस्तु धीरे-धीरे विकसित होती हैँ । श्राज हम प्रजातन्त्र को जिस रूप में देखते 
हैं, वह इपसे बहुत ही भिन्न रूप में प्रारम्भ हुआ्आ था। प्रजातन्त्र में नागरिकों के 
राजनीतिक अधिकार प्रारम्भिक काल में बहुत ही सीमित थे। अन्य कलाशों 
तथा संस्थाश्रों की तरह राजनीतिक संस्थाओं का विकास भी बहुत धीरे-धीरे 
हुप्ला करता हैं। लेकिन मतृष्य की बुद्धि हमेशा गतिवान रहती है । इस 
लिप्रे राजवीतिक संस्थाप्रों का विकास भी क्रमशः होता है। राजनीति 
'विज्ञान यह देखता है कि विभिन्न यूगों श्रीर देशों में राज्य और उसके शासन 
के स्वरूपों का विकास कंसे हुआ है । इसीलिये द्रीट्स्के ( 77०४८॥८० ) 
नामक जर्मत लेखक ने लिखा हे कि राजनीति विज्ञान को संसार के 
विभिन्न राज्यों के श्रध्ययन के आधार पर यह देखना चाहिये कि संसार के 
विभिन्न भागों में. राज्य के आधारभूत सिद्धान्त क्‍या हैं । दूसरी बात यह 
देखनी चाहिये कि विभिन्न देशों में लोगों ने किस प्रकार के राज्य को चुना है और 
उसके सहारे उन्होंने कितनी और कसी उन्नति की है । उनकी उन्नति अथवा 
झ्वनति में उनके राज्य का योग किस हद तक रहा है। प्र्थात्‌ यह अध्ययन 
सर्वागीण होना चाहिये। जैसा कि लीकॉक ने लिखा हैँ, राजनीति विज्ञान का 


अध्ययन का उद्देदय 


४ राजनीति विज्ञान 
प्रध्ययन तुलनात्मक गऔर गद्यात्मक होना चा।/ग थे पह गायन की | 
कहने का तात्पर्य यह है कि राजनालि में केबल [| हर व। बन से गा 
ग्रध्ययत पूरा नहीं हो जाता गावितक , सजा हिक, बाधित ये थ।; लिप: 
कारणों से राज्यों में उयलब्युलल हुआ तहत व हक जअहरुओ हा अभोनिः 
परिवर्तन भी हुआ करते हैं। राजवोलि विजान किसी हारस्चाव का आ 
नहीं मानता। वहू हमेशा परिवर्तत रवोकार करन को यार रहता ड। 
प्रत्येक परिस्थिति परिवर्तनगील तीतो हैं । इसलिये उसे पर धावारित लाखर्य 
या निष्कर्ष में भी परिवर्तन हो सकते # । 

इसलिये राजनीतिक संस्याडों के एलिएालिंक शा जदन के बार राजनीति 
विज्ञान को यह जानने का प्रदेश करना चाहिये कि. कील थे नियम के खाधार 
पर राजनीतिक संस्थाओ्रों का विकास हँआ /। आल शाजलेव विज्ञान को 
राजनीति के तियम निर्भारित करता सॉहिय। शाजत को किले नियमों में 
प्राधार पर काम करता चाहिये। यह विद्ञानि ये नियंस | 
जिनके आधार पर सरकारें काम करती है, शाखनव चंजट। 4. इस प्रकार 
राजनीति विज्ञान के तीन कार्य होते #>ताक थी जड़ इस बाज | 
करता है कि राज्य क्या है। दूसरे बढ़ा बह हविशारिक झ्राधयन वे 
भूतकाल में राज्य के स्वरूप क्या रहे हैं और लीसर नलिक विवाद | धाभार 
पर वह यह निर्धारित करता है कि राव का छत कंधा जाली साशिय । इस 
ग्रध्ययन के लिये इस विज्ञान में तोन प्राधार #त ० राज्य, | काताल ), 
सरकार ( (0एकपशधधहा। ) और कानन [४ ) । का ते सालत जीवन 
सुसंगठित और विस्तृत हो गा है । हम पूरे घानव समाज को शक इकाई मा 
सकते हैं। यदि संसार के एक कोने में कोई धरना घहवी | ला उसको प्रभाव 
प्रे विश्व पर पड़ता है । इमीजलिय धंगरिकत राजजाईलज्ञ सवर्गीय बजज विाजी 
ने अपनी पुस्तक एक विदव/ ( (॥औह छाताओी) मे शपर्ण मानव समाज की 
एकरूपता दिलाई हूं । सताब रजवीनि विज्ञान के अप्जवेज की दाब भी 
बहुत बढ़ गया है। 
एक बात की चर्चा करना यहाँ प्रावश्यक है । कवर #मने कहा है कि 


ने का है] है| ४ हूँ ॥! ग ।ए हाई का 


श्ररिस्टॉटल माना जाता है। इसका मतलब यह ने 
राजनीतिशास्त्र अज्ञात था । भहाभा रत, यागवानिड, बाहरफ भीति, 
.. कटित्य नीति इत्यादि में राजतीतिशास्त्र का विस्तृत प्रन्ययन वाया जाता हैं। 
स्वर्गीय: काशीप्साद जायसवाल ने "हिल्दू राजनस्तर" [वक्त लत 

जामक ग्रन्थ मे इसका विस्तृत ग्रध्ययन किया 22। लेकिन बन ग्राभनिक 


| 
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अन्य कई शास्त्रों को तरह ग्रीस से प्राप्त किया और कालान्‍्तर में उसके रूप में 
बहुत से परिवर्तत हुए। आज' सारा विश्व पश्चिमी विचारधारा के अनुसार 
परश्चमो' राजनीतिक संस्थाओं को अपना रहा है। हमने भी अपने देश में 
उन्हें अपनाया है । अ्तएवं इस ग्रन्थ में हम उसी राजनीति विज्ञान का अ्रध्ययन 
करेंगे जिसे पश्चिम ने विकसित किया हैं 
बहुत यह प्रश्न किया जाता है कि राजनीति धिन्ञान के अ्रध्ययन की 
उपयोगिता क्या हैँ ? इसका उत्तर बहुत आसान है। वर्तमान समय में इस 
विज्ञान का जो महत्त्व है, उसे देखते हुए इशकी' उपेक्षा नहीं की जा सकती । आज 
प्रत्येक नागरिक के जोवन पर राजनीति का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से किसी- 
न-कियोी रूप में पड़ता रहता है । संगठित समाज में प्रत्येक व्यक्ति मतदाता, 
करदाता इत्यादि के रूप में राज्य से सम्बन्धित है। राज्य उसे कुछ अधिकार 
न देता है श्र उसके लिये कुछ करत्तंव्य निर्धारित करता है। 
जियो राजनीतिक दाशनिकों ने तो यहाँ तक कहा हैँ कि मनुष्य 
| अपने जीवन की पूर्णता केवल राज्य के संगठन में रहकर 
ही प्राप्त कर सकता हैं । राज्य मनष्य जीवन की उन्नति की पराकाप्ठा का 
प्रतोक है । कहा जाता है कि प्रत्येक समाज को उसके झनरूप सरकार मिलती 
हैं।१ इस कथन में सत्य की प्रचर मात्रा निहित है । 
राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के सामाजिक कृत्यों का अ्रध्ययन' एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण से करते है। श्र्थात्‌ हम मनुष्य का अ्रध्ययन करते हें । कोई भी 
ज्ञान या विज्ञान हो उसका उद्देश्य उच्चतम आत्मानुभूति और आात्म-कल्याण 
है । राजनीति विज्ञान एक राजनीतिक समाज में मनुष्य की प्रकृति का अ्रनुभव प्राप्त 
करता हूँ । श्र्थात्‌ उसे आत्म-समीक्षा या आत्म-दर्शन करने का मौका देता हैं । 
फिर इस विज्ञान के अ्रध्ययन में हम विभिन्न देशों की शासन-प्रणालियों 
का अध्ययन करते हैं श्र यह देखते हैं कि उनके आधारभूत सिद्धान्त क्‍या हैं । 
उनके आधार पर हम अपनी दशासन-प्रणाली में उपयुक्त परिवत्तेन कर सकते हे । 
हमारे देश का संविधान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अपने संविधान के अध्ययन 
से हम यह बात सहज ही जान सकते हैं कि उसमें कई देशों के संविधानों की 
श्रेष्ठ बातों का समावेश हें। लेकिव सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति 
विज्ञान का अध्ययन हमें सजग रखता हैं। हमें इस बात की चेतावनी देता 
रहता हूं कि कहीं नागरिक हानिप्रद विचारों को स्वीकार करके राजतन्त्र को 


रूप में यह शास्त्र हमें पश्चिम से ही' प्राप्त हुआ है । और परिचम ने यह शास्त्र 
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विवारथारा ग व त। ४ हि अ्जीमा है| बची थी रगकई की आुः। ॥५ न! 
के लिप लाभकर 7, तो ॥ व से आ* का ' कृत पकने 
सकता है और उसे चर भी कर सकता एी।. बाजनताम। सनावा |. उभात मिनार 
और संरवाए भी आतताया है सकती 04. शावजला व विज्ञाव हम एन्ग हमेशा 
सचेत तार सकता है  प्रार७ हज७ उत | ३. 7, पं छएन | ने वह /£ | 
सत्य की सखछ शाझय भी दमन योर शाबण करन लगा बा आर्य के पाप 
में आसानी से वह सकल है ।. जब से पजाबन धाए उ, वी कृतर्यत का पिन 
वदराया जाता है। बिडिंश सासाजय के हो वहास मे इतक वद्ाणउज मिल 
सकते हूं। कंबीलिक चर्च बोर इतस्नंगनिल बजिततशज्यर का संतस 
इसका साक्षी है।यह देखा गया # 4 मलध्य के सामो/प जीवन से अर जब 
बुरे कार्यों को अपेक्षा नहीं प्धिक हाति पहुचाह / 4 उसमे बल कभी का 
भूलना चाहिये कि संस्धाश मनह्य के लिये आती 24. सन सरवाशां 4 लिये 
नहीं हीता। राज्य का उहत्य मताय का कब्वाज साधन /, उनसे प्रचना दम 
बनाना नहीं । यह लग तभी संभ खबवा है, जब हमे रा जजीजि विशाल का 
गहन और यथा अध्ययन करते रह । 
इन तकी के आवजद भी कछू जोंग उजनीलि विज्ञान 4. काजगर 
पयोगिता को स्वीकार नहीं करते । व कहने है कि थोड़े हैक हगा वि 
जिससे हमें कोई बास्तवित और फ्रयक्ष लाने नहीं होचा ।. उनकी भने है कि 
इस विज्ञान का वास्तविकता से प्राथ: कोई सह्क्‍न्ख नहीं 2 । इसने: सिद्ध 
को व्यवहार में नहीं लाथा जा सकता । इसके तक जिलके बाड़ थे कानगी 
अनुमानों और आपारकीन मासयनाधो को लेक चला ह 2 विजान निश्मिन 
श्र्थात्‌ नपा-तुला नहीं #। जैसे कि, विज्ादबक्ल प्रग्नो चर बड़ निाविनत राय 
नहीं दे सकता भर सबसे बहा जाते धेह़ 2 कि बाहलॉजिक 7! अनीलि में कभी 
कभी इसके भयावह परिणाम होते इन आलाोजिकी का ध्ाकसर ऑल 
ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। उतका कहता है कि का विज्ञान राजनीति में 
प्रयोग में आनेवाले शबदा को मनिश्चित थौी। बयां स्थर तथा भावना प्रदान 
करता हुँ। हम एक तकंपूर्ण ढंग मे विचार कर सकते है. बोर कहें टेमानदारी 


हि 


ईँ ५ 
के साथ प्रकट कर सकते है। राजनीयि विज्ञान इतिहास को होका करने में 
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बड़ो' सड़ापता करता है। यदि हमें भूगकाल को राजनीतिक विचारधारा का 
ज्ञान प्रव्छा होगा, तो हम वर्तेमान राजनोति को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
गुत्यिय्रों को भ्रच्छी तरह जल्दों समझ सकते हैँ। यदि राजनोति 
विज्ञान के ठोस सिद्धान्तों को वर्तमान परिस्थितियों और 
आवश्यकताओञ्रों में लागू किया जाय, तो हमारी राजनीतिक 
प्रगति बढ़ों संतोवत्रइ होंगो । उसमें हमें कभी धोखा नहीं खाना पड़ेगा। 
क्ोंकि; राजवीति विज्ञान बहुत ही ऊँचे किस्म की विचार-शक्ति का परिचय 
देता है । यदि शासन की रूपरेखा मनुष्य की बृद्धि द्वारा प्रभावित होती है, तब 
तो हमें इप विज्ञान को उपादेवता में करिस्मों किस्म का सन्देह होना ही नहीं चाहिये । 
इप प्रकार राजनीति बिल्ञाव बहुत ही व्यावहारिक और महत्त्वपूर्ण विषय है । 


श्रध्पयन के 
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इसलिये यह कहता सहो नहीं है कि राजनीति विज्ञान का वास्तविक परि- 
स्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्यक्ष राजनीति का क्षेत्र ऐसा है कि 
उसमें कदम-कदम पर गम्भीर विश्लेषण और उपयुक्त यथार्थ परिभाषा की 
आवश्यकता होती हे । व्यावहारिक राजनोति ठोस दर्शन का आधार और 
नैतिकता का परिष्रान चाहती हैं और राजनीति विज्ञान ही उसे यह देता है। 
राजनीति का सफल खिलाड़ी नेतिक औचित्य के बल पर आगे बढ़ता हैं। हम 
इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जहाँ राजनीति का प्रयोग होगा; वहाँ 
राजनीति के सिद्धान्त भ्रवश्य होंगे । आइवर ब्राउन ने ठीक ही कहा है कि यदि 
हम सामाजिक जीवन के वास्तविक मूल्य को पहचान कर व्यवहार बुद्धि से काम 


९५५ 
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लें तो राजनीति विज्ञान का प्रध्ययन प्रत्यक्ष रूप में फलदायक हो सकता है । 

कई विद्वातों का मत है कि इस विषय को “राजनीति विज्ञान” का जो नाम 
दिया गया है, वह उपयुक्त नहीं है । उन्हें विज्ञान शब्द स्वीकार करने में विशेष 
रूप से आपत्ति है । यदि हम केवल भारतीय दृष्टिकोण से और केवल भारतीय 
विचारधारा के आधार पर अपना शअ्रध्ययन करते होते, तो 
ग्रासानी से हम इस विषय को राजनीतिशास्त्र कह सकते 
थे और द्यायद उस पर कोई आपत्ति नहीं करता। हमारे 
यहाँ ज्योतिषशास्त्र, न्‍्यायशास्त्र, मोमांसाशास्त्र इत्यादि कई शास्त्र होते हैं । 
राजनोति को भी शास्त्र कहने में कोई आपत्ति नहीं करता । परन्तु हम यहाँ एक 
मूलतः पश्चिमी विषय को पश्चिमी विचारधारा के अनुसार अ्रध्ययत कर रहे 
हैं। पदिचम में विज्ञान का बोलबाला हैं। यह सम्यता ही विज्ञान के आधार 
पर खड़ी है। पश्चिमी विद्वान प्रत्येक विषय को वेज्ञानिक ढंग से अध्ययन 
करना चाहते हें। इसी कारण वे अरथंशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र 


नाम और दागद 
की विश्वेचना 


ध् राजनीति विज्ञान 


झौर राजनीतिशास्त्र इत्यादि विषयों को भी एफ विज्ञान भावी 2.) फिश _मारे 
यहाँ प्रत्येक शास्त्र में धर्म और प्रथाओं तथा पारलीकिकता इत्यादि का सम्मिशण 
रहता हैं । पश्चिम में जब किसी वियय का अध्ययन किया जाता है, तो उसे 
शुद्ध तर्क, इतिहास प्रयोग और वारतविकता के आधार पर किसा जाता ६ । 
ग्रीस देश के विद्वानों ने यह तरीका प्रारभ्भ किया ओर बाद में पश्चिम से दस 
स्वीकार कर लिया । 

लेकिन मुश्किल यह है कि बहुत से पश्चिमी विद्वान भी राजनीति को विज्ञान 
के रूप में स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं है। उनका गस है कि भातिक- 
शास्त्र सा रगायनशास्त्र को सरह इसको का प्रयोग 
शाला नहीं होती। इन विज्ञार्नयों की प्रयोगशाला 
में बहत से प्रयोग किये जाने है शोर उनके आधार पर 
इनके सिद्धान्त बनाये जाते हैं। इसे प्रकार के प्रयोग राजनीति में सम्भव 
नहीं हैं। राज्य की चालक शवतित मनण्य होता हैं। मनप्य के कार्य तथा 
कार्य-कारण इतने विस्तत होते हे कि उस्हें सामान्य नियमों के दायरे में गीमि 
करना सम्भव नहीं प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान श्रॉगस्ट कॉम ने तीन नर्को के 
ग्राधार पर राजनीति को विज्ञान मानने से इनकार कर दिखा। 'उराका मल 
था कि एक तो राजनीति के विचारक श्रपने सिद्धान्तों की प्रणालियों क्‍न्‍्रौर 
निष्कर्षों के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। दूसरे राजनीति के विकास में 
कोई शरंखला नहीं पाई जाती। तीरारे इसमें एसी सामग्री नहीं पाई जाती 
जिसके आधार पर नियम बनायें जा सकें। यह कहना एक हद तक ठीक 
है। पर हमें यह भी सोचना चाहिये कि राज्य की क्रियाशीलता इतनी' 
व्यापक, इतनी बहुमुखी श्रौर इतनी गूथी हुई होती है कि उसे भौतिय 
विज्ञानों की नपी-तुली कसोटी पर नहीं कसा जा सकता । भौतिक विज्ञानों की' 
सुनिश्चितता की हमें इसमें श्राशा नहीं करनी चाहिये। भीतिकशास्त्र, 
रसायनशास्त्र, भूगभंशास्त्र इत्यादि ऐसे बिज्ञान है, जो जड़ पदार्थों पर 
प्रयोग करते हे। इन जड़ पदार्थों का अ्रपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
होता। ये जड़ पदार्थ सब जगह और सब समय एक से होते हैं । लेकिन ; 
मनुष्य प्रकृति में हमेशा श्रस्तर होता है। सब मनृष्य एक से नहीं होते। 
परिस्थितियाँ उनके कार्यों पर अपना प्रभाव डालती हें। इसलिये राजनीति 
में हम ऐसा सिद्धान्त निर्धारित नहीं कर सकते, जो सब समय शरीर सब 
परिस्थितियों में लागू हो। 


क्या राजनीति एक 
विज्ञान है ? 





न न 
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फिर भी राजनीति को समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र इत्यादि की तरह विज्ञान 
इसलिये माना जाता है कि वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार इसका अध्ययन किया 
जाता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में बहुत से प्रयोग किये जाते हैँ, उनकी 
क्रिप्रा का अवलोकत किया जाता है, परिणामों का वर्गीकरण किया जाता हैं 
श्ौर तब उनके आधार पर नियम निर्धारित किये जाते हें; उसी प्रकार 
राजनीति में भी घटनाओं का क्रमिक रूप से अवलोकन किया जाता हूँ, उनका 
वर्गीकरण किया जाता है और तब उनके आधार पर नियम निर्धारित किये जाते 
हैं। राजनीति के विद्याथियों के लिये इतिहास का घटनाचक्र एक महान 
प्रयोगशाला है। राजनीति के विद्यार्थी भौतिकशास्त्र के विद्याथियों की तरह 
स्वयं प्रयोग तो नहीं करते, पर इतिहास में जो प्रयोग होते रहते हैं, उनका गहन 
और यूक्ष्म अवलोकन तथा अ्रध्ययन्त शौर वर्गीकरण करते रहते कहा जाता 
है कि राजनीति के महान विशारद अरिस्टॉटल ने अपने समय में प्रचलित 
१४८ संधिधानों का अध्ययन किया था और उस अध्ययन के आधार पर क्रान्ति के 
कारण निर्धारित किये थे और यह भी बतलाया था कि राजनीतिक कारास्तियाँ 
बीस रोकी जा सकती है। राजनीति का विद्यार्थी प्रयोग के रूप में एक 
प्रान्त में निर्बाचित स्थायाथीश और दसरे प्रान्त में नाम निर्देशित न्यायाधीश 
लनियकल नहीं कर सकता कि देखें वे किस तरह काम करते हू। अथवा वह 
भारत में अपने तलनात्मक अध्ययन के लिये पाँच वर्ष के लिये तानाशाही और 
पाँच बर्ष के लिये प्रजातन्त्र स्थापित नहीं कर सकता । लेकिन; वह सन्‌ १६८८ 
की इंगनैण्ड की राज्यक्रान्ति का, सन १७८६ की फ्रान्स की राज्यक्रान्ति क 
राम १८४५७ की भारत की राज्यक्रान्ति का श्रोर यनू १६१७ की झूस की राज्य- 
नर न्ति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। यदि वह डिक्टेटरशिप या 
तानाशाही का तलसात्मक अ्रध्ययन करना चाहें तो इटली में मुसोलिनी 
जमनी मे हिटलर और झूस में स्टॉलिन के शासन कालों का अ्रध्ययन कर 
सवाता है। इंगलैेण्ड और भारत में न्‍्थायाधीश निय्क्‍त किये जाते हैं। राज- 
नीतसिक वलबन्दी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। लेकिन अमेरिका 
में स्थायाधीण जनमत द्वारा निर्वाचित होते हैं। राजनीतिक दलों से उनका 
सम्बन्ध होता हैं । इस दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक श्रध्ययन' करके वह 
दोनों को अच्छाइयां और बुराइयाँ जान सकता है। इतिहास में कभी-कभी 
ऐसे मौके आ जाते हैं, जब राजनीति विज्ञान के निप्कर्यों के आधार पर प्रयोग 
भी किये जाते हैं। इंगलेण्ड ने जब कनाडा को स्वशासन भ्रौर संविधान 
दिया, तव बह एक महान राजनीतिक प्रयोग था और बह प्रयोग बड़ा 
सफल रहा । 


१० राजनीति विज्ञान 


यहाँ हमें थोड़ा-सा राजनीतिशास्त्र के प्रारम्भिक काल की ओर भी ध्यान 
देना चाहिये और यह देखता चाहिये कि बह बिज्ञाल के पद पर कंसे आशीन 
गधा। प्राबोन लेखक केवल राजनीति शब्द का प्रयोग करते थे । श्रर्ि 
स्टॉटल ने अपने प्रसिद्ध ग्रल्थ का नाम केबल “राजनाति! ( ॥0॥५% ) ही 
रखा है। प्राचोन ग्रोस में तगर राज्य हीते थे और उन्हें पोलिय [॥१0॥5 
कहा जाता था। उसी से “पॉलिटिक्स” शब्द बना है। आधनितः कास में 
प्रारम्भिक लेखक जेसे कि जेलीनेक, होजजनडाफ ओर सिज्ञविक आदि राजनीति 
विज्ञान की अपेक्षा सोधा-सादा राजनीति शब्द ही पसन्द करते थ। लेकिन ; 
समयान्तर में राजनीति शब्द के श्रय॑ में कुछ मित्रता आ गई। उसका अब 
राज्य जालन के शिद्धास्त से हटता गया और प्रतिदिन की व्यावहारिक राजनीसि 
के अधिक निकद झाता गया। राजवीति का अर्थ साथारणत: निम्तलिखिन दी 
अ्र्थों में किया' जाता है :-- 

(१) राजनीतिक दलबन्दी, निर्वाचन और शासत में पद-प्राप्ति इत्यादि । 

(२) किसी विशेष राजनीतिक, ग्राथिक या सामाजिक ऊद्देश्य की पूछति 
के लिये शासन चलाना । 

सर फ्रेडरिक पोलक नामक लेखक ने राजनीलि को दो वर्गों में विभाजित 
किया, यथा, राजनीति के सिद्धान्त ( ॥॥९००४८पंटर्को (00०08 ) और व्यावहारिक 
राजनीति ( ?छटपंटआों 00 #फुएाल्त एणप८४ ) । सिद्धान्तों में राज्य की 
मूल समस्याभ्रों की विवेबना करते हैं ; जेसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हु, 
उसकी प्रकृति क्‍या है, राज्य की श्रावश्यकता क्यों है, इत्यादि । व्यावहारिक 
राजनीति में हम शासन श्रीर संविधान का अ्रध्ययन करते हैं । वाई बि। 
विशेषकर इंगलेण्ड के विचारक राजनीति दर्शन ( ?00८थ फगीत050]/9 ) 
शब्द कहना पसन्द करते हैं। उनका मत है कि दर्शन ज्ञान की पराकाप्टा 
लें; लेकित यह मत बहुत कम लोगों को मान्य हैं। श्राज दर्शन श 
की भ्रपेक्षा विज्ञान शब्द अ्रधिक ग्राह्म है; इसलिये जब राजवीति की 
व्यापकता और परिमिति नगर राज्यों से कहीं अधिक बढ़ गई, राष्ट और 
विश्व तथा मानव जाति उसके अध्ययन की परिमिति में आ गये ; 
और साथ ही जब भौतिक विज्ञानों ने मानव को सुनिश्चित और नियमबद्ध 
फल देना शुरू किये, तो अन्य समाजशास्त्रों की तरह राजनीति को 
भी एक विज्ञान कहना अधिक अ्रच्छा लगने लगा और यह शब्द राजमास्य हैं 
गया। राजनीति के अध्ययन ने आज वैज्ञानिक अ्रध्ययन के सब लक्षण प्राप्स 
कर लिये हैं। इसीलिये गेटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान “यह ऐतिहासिक 
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अनुशीलन करता है कि राज्य का स्वरूप और प्रकृति क्या रही है ; वह यह 
विश्लेषण करता है कि वह क्‍या है और यह राजनीतिक तथा नैतिक विवेचन 
करता हैँ कि राज्य कैसा होना चाहिये ।” अन्त में यदि हम भौतिक विज्ञान 
का आधार केवल इतना ही मानते हैँ कि वह किसी वस्तु की क्रियाओं का 
ऋमतब्रद्ध अवलोकन है तो राजनीति को भी एक विज्ञान मानने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये। प्रसिद्ध विचारक बरनार्ड शा ने भी इसे एक विज्ञान कहा 
हैं । उसने तो यहाँ तक कह डाला हूँ कि केवल राजनीति विज्ञान ही सभ्यता 
की रक्षा कर सकता है ।* 

हम इस बात को स्वीकार कर चुके है कि राजनीति का विषय एक विज्ञान 
हैं। हमने इस दावे को भी स्वीकार कर लिया है कि भौतिक था रसायनशास्त्र 
की तरह यह कोई निश्चित विज्ञान नहीं है। हम 
यह निश्चित रूप से जानते हैं कि आक्सीजन और 
हाइड्रोजन गेयों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से पानी बन जाता है। 
राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई स्थिर सत्य नहीं होता । इसके नियमों की सत्यता 
तुलनात्मक श्रौर सम्बन्धित (#७०४०ए० ) होती है। स्थिर और अन्तिम 
( 2500० ) नहीं। इसका कारण यह है कि राजनीति विज्ञान समाज के 
समस्त आशिक, सामाजिक शरीर सांस्कृतिक जीवन का सामूहिक अध्ययन करता 
है। अपने अ्रध्ययन में वह कोई ऐसी घटना नहीं छोड़ता, जिसका प्रभाव 
समाज की किसी संस्था पर पड़ा हो। उसका अ्रध्ययन एकांगी न होकर 
रार्बागी होता है। फिर भी हम इस अध्ययन को वेज्ञानिक कहते हें । अश्रतः 
हमें इस वेज्ञानिक अ्रध्ययन की प्रणालियों पर विचार करना चाहिये । 

जब राजनीति विचारकों ने राजनीति को एक विज्ञान मान लिया तो उन्होंने 
उसके अ्रध्ययन की पद्धतियाँ निर्धारित करने का भी प्रयत्त किया। इनमें 
आॉगस्ट कॉमटे, जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्लृुंशली और लॉड बाइस इत्यादि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है'। कॉमटे ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के श्रध्ययन की सही 
पद्धति अवलोकन या पर्यत्रेक्षण ( 008०7ए७४०07 ), प्रयोग ( ०४०८४ंफ्राण्य: ) तथा 
तुलना ( टण्माएवाफगा ) है। ब्लृंडली का मत हे कि केवल दार्शनिक और 
ऐलिहासिक पद्धतियों द्वारा ही इसका सही अध्ययन किया जा सकता हैं। 
जॉन स्ट्श्टे मिल ने भी अ्रपनी दो पद्धतियाँ रखी हैं। कुछ राजनीतिक दाशे- 
निकों ने एक अन्य दृष्टिकोण को अपनाकर व्याप्तिमूलक ( ॥700८४५०९ ) और 
निगमनात्मतः ( ॥326(9०७५४८ ) प्रणालियों को ही प्रधान माना हे । श्ररिस्टॉ- 
टल, मेकियाबेली, लॉक मान्टेस्क्यू, बर्क, सेविनी और सर हेनरी मेन इत्यादि 
विचारकों ने व्याप्तिमुलक पद्धति के श्राधार पर अपना अध्ययन किया है 
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ओर प्लेटो, टॉमल एक्वितास, बांदा, हॉब्स, स्नोजा, बंबम, कास्ट, हीगेल ओर 
ऑस्टिन इत्यादि ने अपना अध्ययन प्रवालत: लिगमनात्मक प्रणाली के आभार 
पर किया है। एक बात यह भी कटी जाती है कि इस बिचारकों से अपने दा 
कोण की सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रणालियों को अ्रपनाया है। प्रर्थात्‌ 
किसी प्रणाली विशेष के आधार पर इन बिद्वानों ने अपने निष्कर्प नहीं निकाले £ 
बल्कि इनके निष्कर्पों में जो प्रणाली अच्छी जमी उसी की अहण केश लिया । 
जैसे कि जिन विद्वानों का यह मत था कि राज्य का विकास धीरेडीर कमिया 
रूप से हुआ है, उन्होंवे ब्याष्तिमूलक प्रणाली को अपताया बोर जिन मरते ये 
था कि राज्य वृद्धिमुलक और सम्पूर्ण प्रभ्व सम्पन्न संस्था हैं, उसमें व्यविति की 
हरती का कोर्ट महत्व नहीं है, उन्होंने निगमनात्मक प्रणाली को आपनायसा । 
व्याप्तिमूलक पद्धति में हम पर्यवेद्षण, प्रयोग और तुलना करके अपना निष्कर्ष 
लिकालते हैं। निगमनात्मया पद्धति में कुछ बालों को था शिद्धार्त को स्थयं 
सिद्ध मान लिया जाता है और तब पर्यवद्षगीं या विशेष वरिरितियां का अध्ययन 
उनके ब्राधार पर किया जाता है। इसी बगे में एफ सीथरा प्रणाली भी आती 
हे, जिसे सादश्यात्मक था समस्यका प्रणाली ( ॥॥40 [7९९५] ॥* 63(! ) 
कहा जाता है। समाजशास्त्र, जीवनिज्ञान और मनोविज्ञान दृत्यादि मे | 
व्यापक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते है कि मूलझम में इन 
तीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, यथा--- 

(१) व्याप्सिमुलक ( ॥॥त7८४४७ ) 

(२) निगमनात्मक ( [2८00८४४७ ) 

(३२) सादुश्यात्मक ( #प्व०छ्ग0४॥ ) 

लेकिन वास्तव में ये ती मूल पद्धतियाँ हें, जिनका व्यवहार प्राय: प्रत्येष 
समाजशास्त्र सम्बन्धी विज्ञान में होता है। दस तीन मल पद्धावियों के आधार 
लिखित नाम दिये हू :--- 

(१) प्रयोगात्मक पद्धति ( ॥#एछलपंशाराबं लात ) 

(२) ऐतिहासिक पद्धति ( सा50पटर्य ४०४०० ) 

(३) तुलनात्मक पद्धति (६ (एक दत्त ) 

(४) पर्यवेक्षण या श्रवलोकन पद्धति ( हाल /लाा0त ० (0७४७०५वा 0 ) 

(५) दार्शनिक पद्धति ( ए्राकठ्फाप्ं८० ४०००० ) 

इन पाँचों में से पहली जार पद्धतियाँ ज्याप्तिमूलक पद्धति पर शझ्राधारित 
है और पाँचवीं निगमनात्मक पद्धति पर। सादृश्यात्मक पद्धति पर भी शाज- 
नीति विज्ञान के भ्रध्ययन की चार पद्धतियाँ प्राधारित है, यथा--- 
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(१) समाजशास्त्रीय ( 800 ००४४ ०० ४०००० ) 

(२) जीवविज्ञानीय ( छाठ69872८व ४८४ा०त ) 

(३) न्याय्शास्त्रीय ( प्ण४०८ ८४४०० ) 

(४) मनोवेज्ञानिक ( ?3एदा०ण०ंड्टंट्कों ४९०४४०१ ) 

चूँकि राजनीति विज्ञान अन्य कई समाज विज्ञानों से सम्बन्ध रखता है, 
इसलिये जब कोई विशिष्ट विचारक अपने विषय की' दृष्टि से राजनीति का 
श्रध्ययन करता है, तो वह अपने विषय सम्बन्धी उपमा और रझूपक प्रस्तुत करता 
है ; इसलिये वास्तव में वह अध्ययन की एक स्वतन्त्र पद्धति न होते हुए भी एक 
आधार जैसा लगने लगता हे । उदाहरण के लिये यदि हम राज्य की उपमा 
एक कुट्म्ब से दें, तो उसका अध्ययन समाजशास्त्र के श्रन्तर्गत होगा। यदि 
हम राज्य की उपभा मनृष्य के शरीर और श्रंगों से दें, तो उसका अ्रध्ययन जीव- 
विज्ञान पर आधारित होगा । यदि हम राज्य की उपभा मनृष्य के मस्तिष्क 
से दें, तो वह श्रध्ययन मनोविज्ञान से सम्बद्ध हो जायगा । इस प्रकार सावृश्यात्मक 
प्रणाली से सम्बन्धित रीतियाँ राजनीति विज्ञान के श्रध्ययन की प्रणालियाँ नहीं 
हैं। फिर भी वे इस विज्ञान के अध्ययन में सहायता करती हैं और कई विद्वानों 
ने उन्हें स्त्रीकार किया हे । 

ग्रब हम एक-एक करके अ्रव्ययन की उन पद्धतियों के स्वक्प की चर्चा करेंगे 
जिन्हें राजनीति विज्ञान के अ्रध्ययन में काम में लाया जाता है। इनमें 
सबसे पहली पद्धति प्रयोगात्मक पद्धति ( +7ऊल्कंकालाधनों, 
८ताठत ) हैं। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं कि 
रसायनशास्त्र और भोतिकशास्त्र की तरह राजनीति-शास्त्र 
में प्रयोग सम्भव नहीं हे। १५० गरमी का जो प्रभाव लोहे पर भारत 
में पड़ेगा बही अमेरिका में भी पड़ेगा। पर किसी राजनीतिक निर्वाचन या 
कर के प्रभाव दोनों देशों में एक से नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार हमें इस' बात को 
अ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि राजनीति विज्ञान के प्रयोग बिलकुल भिन्न 
प्रकार के होते हैं। विभिन्न देशों में जो क्रान्तियाँ, राजनीतिक, सामाजिक 
ग्रीर आधथिक आरारदोलन, हड़तालें तथा युद्ध इत्यादि होते रहते हैं, यही राजनीति 
के प्रपोग 2। मानव जाति का इतिहास ही राजनीति विज्ञान की एक महान 
प्रयोगशाला हैं। इतिहास के घटनाचक्र के निरन्तर अवलोकन और श्रनुभव 
के आधार पर ही राजनीति के विद्यार्थी अपने सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। 
देशों में बुद्ध ओर क्रान्तियों द्वारा परिवत्तेत होते हूँ, वये-नये कानून बनाये जाते 
है, जिनसे शासन भ्रौर समाज में परिवत्तेन होते हैं। नये-तये श्राविष्कार होते 
हैं, जो देशों और विश्व की रूपरेखा बदल देते हें। राजनीति के विद्यार्थी के लिये 
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ये सब घटनाएँ प्रयोग हैं। यह बाल अबश्य हैं कि अधिकतर ये प्रयोग राज 
तीति विज्ञान के आशयन के लिये नहीं किय जाते।. ये होते रक्ले है ।. इनकी 
प्रेंयक शवतियाँ देसरी होती हैं। केबल राजनीति का विद्यार्थी अदानडा इस 
प्रयोगों का अवलोकन ओर अध्ययन करता रहता हैं और उनसे अपने निष्कर्त 
निकालता रहता है। साथ ही सह आते भी है कि कभी-कभी राजनीलति के 
प्रयोग जान-चबञ कर लिये जाते है । सन (८६३६ में लाई हर्हाम का स्वाद के 
आधार पर कनाडा को स्वायल शासन दिया। इंगलंण्ड ने यहा काय एक प्रयोग 
के रूप में ही किया थ।। सन्‌ १६१६ में मार्ट ग्य लेग्सफोर्ड की रिपोर्द के ग्राधार 
पर भारत के लिये जो शासन कानून बसाया गया था, वह भी शक प्रयोग था 
फिर साइमन कमीशन की रिपोर्द के आधार पर सन्‌ १६३५ का जो शासन 
कानून बना बह भी एक प्रयोग था । 
एतिहासिक पद्धति प्रशोगात्मक पद्धति का ही एक रूप है। राजनीति 
विज्ञान के विद्याथियों के लिये इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन भ्रावश्यक हें। 
सिटलिक इतिहास में हम ु संस्थानों का ऋमबद्ध अ्रध्ययन करते हैं कि 
४ वि जा आ किस प्रकार हुआ झौर कालास्तर में उनका 
प्‌. न क्‍ नरक किक 
रूप कसा हो गया। इसी प्रकार के अ्रध्ययस के आ्राधार 
पर हम भविष्य के लिये भी निष्कर्ष निकालते हें। ऐतिहासिक पद्धति व 
रूप व्याप्तिमूलक ( ४८0०९ ) होता है। श्र्थात्‌ इसमें हम ऐलिहासित/ 
तथ्यों का अध्ययन करते हे। इसके द्वारा हमें श्रन्य सब पद्धतियों की अगे 
अधिक निरवयात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इंगलेण्ड में सीले, बर्क और फ्रोमेन 
इनके प्रधान समर्थक हुए हैं। योरोप में मानठेस्क्यू तथा हीगेल इसके प्रति- 
पदक थे। इस पद्धति का अनुसरण करते समय हमें निम्नलिखित बातों 
का ध्यान रखता चाहिये । 
(१) ऐतिहासिक घटनाओ्रों की साधारण या ऊपरी समानता को अधिक 
महत्व नहीं देना चाहिये । 
'घटनाचक्र केवल' भूतकाल के श्राधार पर ही घटित होता है। गदि ऐसा होता 
तो इतिहास में कुछ नवीनता ही न रह जाती। मनष्य की बद्धि और नवीन 
परिस्थितियाँ इतिहास के घटनाचक्र को प्र्थात वर्तमान को हमेशा प्रभावित 
करती हूँ। एक कहावत प्रचलित है कि इतिहास बहुध्रा पुतराबृचि करता 
( जिडा07ए #2ए९७४ 78९] ) यह धारणा गलत हैं। एक दार्शनिक 
ने कहा है कि आप एक नदी में दुबारा प्रवेश नहीं कर सकते। अश्रर्थात्‌ 
जब आप एक बार एक नदी में प्रवेश करते है, तब उसका वह पानी हमेशा 
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के लिये आगे बढ़ जाता हैं। | हाल इतिहास का है । गत पचास 
वर्षों में दो महायुद्ध हुए हें; लेकिन हम जानते हैं कि उनके कार्य, कारणों 
तथा परिणामों में कितना अ्रन्तर है 
(३) इतिहास का अध्ययन हमें अपनी' पूर्व निर्धारित धारणाञ्ों के अनुसार 
हें करना ना इतिहास का अध्ययन निष्पक्ष होता चाहिये। तभी 
हम वेजानिक प्रगाली पर सही तरीक से चल सकेंगे। 
लेकिन दर्शन शास्त्री इस पद्धति को उतना महत्त्व नहीं देते। जैसे कि 
सिजविक ने बहा है कि ऐतिहासिक प्रणाली को स्वीकार करने में हमें दो आपत्तियाँ 
है। एक तो यह कि राजनीतिक जीवन में इतिहास किसी चीज के औचित्य 
या अनीचित्य को अ्रन्तिम रूप से निश्चित नहीं कर सकता। राजनीतिक 
संस्थाओं की' ्रच्छाइयां श्रौर बूराइयाँ, गूण श्ौर दोष इतिहास के अश्रलावा, नेतिक 
ओर दार्शनिक आधारों पर भी निश्चित होते हें। दूसरे इतिहास का अध्ययन 
राजनीतिक समस्यात्रों के हल में बहुत सीमित रूप में सहायक हो सकता हें । 
एक तो हम भूतकाल को पूर्णछप से अध्ययन नहीं कर सकते। फिर प्रत्येक 
यूग' की अपनी-अ्रपनी समसस्‍्याएँ होती हें। इनका सम्बन्ध उसी युग से होता 
हैं। आज की समस्याज्रों का हल हम महाभारत काल अथवा मुगलकालीन 
तिहास के अध्ययन्त की राहायता से नहीं कर सकते । कुछ हद तक सिज़विक 
की यह आलोचना सही है। लेकिन इसके लिये इतना कहना पर्याप्त हैँ कि 
यदि राजनीति का विद्यार्थी सतकता और विवेक से काम लेता है, तो वह गुमराह 
ने होगा। फिर इतिहास से हम इतना तो जान ही जाते हैं कि कौन काम अच्छा 
हैं और कौन बरा। चाहे इससे नैतिकता का मान भले ही स्थापित न होता 
हों, पर अ्रच्छे-बरे का ज्ञान हो जाता हैं। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग हमें 
एक रूड़िवादी की तरह नहीं करना चाहिये। ऐतिहासिक पद्धति का महत्त्व 
गैर उद्देश्य पोलक ने बड़ी श्रच्छी तरह समझाया है। उन्होंने कहा है कि 
ऐतिहासिक पद्धति द्वारा हम यह देखते हे कि संस्थाओं का जो रूप आज है वह कंसे 
हुआ हे । भूतकाल में उनका रूप क्‍या था और किन परिस्थितियों ने उनका 
वर्तमान रूप. बनाया है तथा इन सब बातों को देखते हुए भविष्य में उनके 
रूप में कौन-कौन से परिवर्तन सम्भव हो सकते हैं । 
तुलनात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की सहायक या पूरक पद्धति है। 
यह पद्धति भी' श्ररिस्टॉटल के समय से प्रचलित हैं। कहा जाता हैँ कि अ्ररि- 
स्टॉटल ने अपने समकालीन १५८ संविधानों का अश्रध्ययल किया था। तब 
अ्रपते निष्कर्ष और सिद्धान्त निर्धारित किये थे। फ्रान्स के प्रसिद्ध लेखक 
मानटेस्कपू ने भी इस पद्धति का बड़ा प्रयोग किया हैं। इंगलैण्ड में सर 
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देनरी मेन से जिति के आधार पर ग्रगनता प्रतनिद्ष सच्चे 
( /॥ठंला दिए  ) लिखया। हो टाकॉविल, आादस तेबा सास्य विद्वानों न 
| 


| 
एस साीति का बहते प्रयोग किया है » पतलि के परयोग मे 
तुलनात्मक... कक 
पा हमें छू: ताकिक रोहियों का अनससण कर ना पहला #, संथा॑- 
पद्धति ) 


( २ ) नग्न ( पाया दि 0ती। ) पहल जम पलिहा लिये: पृशश 
का संग्रह करते हैं। (२) प्रबन्ध ( #ज्ञा्ताएलातवा। ) संगर के बाद एम तथ्यों 
का ऋमबद् अनशीलन था जहान करते 84॥ (३) बर्गकरण [ (॥छ्वी- 
००४०४ ) तब उन सब्यों की छोदि-छोँट कर उतका विधयवार वर्गीकरण करते 
हैं। (४) सम्बन्ध तारतम्थ ( (७-छातीशांता ) उसके बाद हम देखने 
हैं कि हमने जो बर्गोकरण किया है, उसमें पारस्परिक तारतम्य, समानता या 
प्रसमानता क्या 8 । (५) हेटनी ( ॥कातज्ञाांता। ) हमारे मतलब के जो 
तथ्य नहीं होते अर्थाति जिन तथ्यों का सम्बन्ध हमारे अध्ययन से नहीं रहता, 
उन्हें हम छोड देते हैं। (६) निष्कर्ष ( [9८60८४०४ ) इन पाँचों रीतियों के 
आधार पर हम अपने निष्कर्ष निकालते है। इस प्रकार ताकिक ढंग पर 
हम अपना अध्ययन करते : 

ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन में यह पद्धति बड़ी सहायता करती ॥# | 
इतिहास में समय-सभग पर विभिन्न परिस्थितियों में क्रान्तिर्या होती रहती हैं । 
तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हम उनके मूल कारणों में समानता देखने का प्रयत्न 
करते हैं। आज के राजनीति के विद्यार्थी फ्रान्स की राज्यकान्ति तथा रूग 
की राज्यकान्ति की तुलना करके यह बतलाते हू कि उनका होना अनिवार्य क्यों 
था। साथ ही वे कुछ ऐसे सूत्र भी निर्धारित करते हैं, जो भविष्य में पथ 
प्रदर्शन कर सबों। 

लेकिन इस पद्धति का उपयोग' बहुत ही सावधानी के साथ करता चाहिये । 
कभी-कभी एक-सी राजनीतिक परिरिथतियों में दो देशों में बिभिन्न प्रकाश की 
घटनाएँ घटती हें; और कभी-कभी अरामान परिरिथतियों में एक समान 
घटनाएँ घटती हैं । इसलिये यह आावश्यक है कि उसहों भली-भांति समझने ने 
लिये हम आशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नेतिक इत्यादि सभी परिस्थितियों 
का अ्रध्ययन करें। यदि हम मध्य पूर्व के मुसलिम देशों और भारत की तुलना 
करें, तो देखेंगे कि उन देशों के लोगों की पद्धति यहाँ के अ्रथवा इंगलैण्ड के लोगों 
की प्रकृति से एकदम भिन्न है। इंगलेण्ड के समान वहाँ प्रजातस्त्रवादी' संस्कार 
नहीं है। भारत के समान वहाँ के लोग बृद्धिवादी और अ्रहिसक प्रकृति के 
नहीं हैं। जब तक हम भारत और अमेरिका के मौलिक भेंदों को अच्छी तरह 
न पहचानेंगे तब तक दोनों देशों की प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली को वास्तविक 
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रझूप से नहीं समझ सकते। अपने अ्रध्ययन में हमें समानताशों और अ्रसमान- 
ताओं दोनों की ओर ध्यान देवा चाहिये। तुलनात्मक अध्ययन के लिये सबसे 
श्रच्छा यह होगा कि हम ऐसे राज्यों को चुनें जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान 
रही हो तथा घटनाओओं में कालान्तर अधिक न होना चाहिये । 
पूछ हसन सादश्यात्मक पद्धति ( *ाबोठ्छाटकों ९फ०त ) की' चर्चा 
करते हुए कहा था कि प्रायः विद्वान इसे वास्तव में अध्ययन की एक स्वतन्त्र 
प्रणाला नहीं मानते । थे उसे व्याष्तिमुलवा पद्धति के अन्तर्गत तुलनात्मक प्रणाली 
का केबल एक अंग्मान्न मानते प्रसिद्ध लेखक गिलक्राइस्ट ने इसे स्पष्ट 
खूप से कहा 6ै। उसने यह भी कहा हैं कि इसमें सन्देह नहीं कि राजनीति विज्ञान 
के अध्ययन में सादुबयता बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। लेकिन हमें यह नहीं 
भूलना चाहिये कि केबल सादश्यता को हम किसी बात का प्रमाण या सबत नहीं 
मान सकते। बह केवल सम्भावना की ओर संकेत करती' है; निस्संदेहता की 
ओर नहीं। इसलिये सादश्यता पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिये। 
अतः सादस्यता को तुलनात्मक प्रणाली का एक अंग मानना ही' अ्रच्छा होगा । 
इस पद्धति में राजनीति का विद्यार्थी स्वयं घटनाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन 
काग्ता है | बढ़ लनिर्वाननों प्रध्ययन करता हे, विधान सभाझ्रों की कार्यव ही 
देखता हैं, देश के राजनीतिजशों तथा राजनीतिशाप्त्रियों से बातें 
करता है तथा इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके अपने निष्कर्ष 
( जला0त ०(0%९०७४४०१ ) निकालता है । लॉवेल ने लिखा 
है कि राजनीति अवलोकन का विज्ञान है, प्रयोग या परीक्षण का नहीं । स्वयं 
अ्रनभव हारा उसकी गूत्यियाँ बड़ी आसानी से समझ में आरा सकती हें । इस 
इलाददी के राजनीधि विज्ञान के प्रशिद्ध लेखक लॉ बॉस ने इस पद्धति 
का खूब उपयोग किया। उनकी अमरीकी प्रजातन्त्र' ( //शाल्ल॑ट्थए 
(छापा छत ) तथा आ्रपनिक प्रजातस्त ( /]०००७ा 2०का0ट/2- 
टलंट ) सामक पुस्मक्षों ने खूब प्रसिद्धि पाई। लॉ ब्रॉइस जिस देश की 
शजनीलति तथा उसके सिद्धान्ों का अध्ययन करना चाहते थे, वहाँ स्वयं 
जाते थे । वहाँ के राजनोलिओों लथा उच्चपदाधिकारियों से मिलते थे, वहाँ की 
संस्वाओं का अध्ययय करते थे, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
परिस्थितियों का अवलोकन करने थे और तब अपने निष्कर्ष निर्धारित करते 
श। एक प्रकार से बह रीति बहुत अ्रच्छी है, क्योंकि इसमें लोग स्वयं 
देखगार, स्वत: अनभव प्राप्त कर तब साोचतें-विचारते हैं। लेकिन; पहली 
बात तो यह है कि इस प्रकार के रवयं अनुभव प्राप्त करने के श्रवसर 
फिलने लोगों को उपलब्ध होते हैं था हो सकते हैं। दूसरी बात यह है. 
हे | 


पर्यवेक्षण 
पद्धति 
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कि मान लो कियी व्यक्ति को इतने साधन उपलद्ध भी हो जाते हे और बह 
स्वर्य अवलोकन और अध्ययन करता है । ती भी सम्भव हे कि ले अमार्मक था 
गलत धारणाओं के कारण गलत निध्कर्मों पर पहुँच । हैस लोग अपने अनभव 
से जानते है कि भारत में कितने पश्चिमी विद्वानों से आकर गहाँ की सरक्षति का 
स्वयं अध्ययन किया, फिए भी थे यहां की बणल्यवरथा अवबा भारतीय सरजर्तत 
की मल एकरूपता के बारे में सही लक्य ने समझ सके। फ्रास्स में मानदरुकपू ने 
हंगलैण्ट के संविधान के सम्बन्ध में कुछ एसी ही गलत भारणाएँ बना ली थी 
स्वयं इंग्लए गया था, लक और हसिगिटन जैसे तत्काजीव विद्वानों के सम्पर्क में 
भी आाया। वहां की संस्थान्नों का परवेक्षण या अध्ययन भी किसा, लेकिन फिर 
भी वह जिटिश संविधान का वास्तविक रूप ते शामझ सका । उससे झमझा कि 
शारताधिकारों का विभाजन ही जिन के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है । 
बाद में उसने अपने इन विचारों को बड़े जोर के साथ व्यवत किया। लेकिन; 
राज सभी जानते हैं कि उसकी धारणा बिलकुल ग़लत थी। संयुकतराज्य 
झ्रमेरिका के संविधान पर मानटेस्क्य को विचारों का काफी प्रभाव पड़ा 
और अ्रमरीकी और ब्रिटिश संबिधानों में जो श्रन्तर है, उसे री जानते हे । 
मतलब यह है कि पर्यवेक्षण में भी बुद्धिमान और विद्वान भी गलती कर सकते 
हैं। इसलिये इस पद्धति का प्रयोग बहुत समझ-बूझ कर होना भाहिये । 
श्रभी तक हमने अपने अध्ययन की जितनी पद्धतियों का बर्णव किया हैं, 
वे सब व्याप्तिमूलक ( 707८0४०० ) पद्धति के अन्तर्गत आती हैँ । लेकिन; 
जैसा हम कह चुके हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन की एक पद्धति का 
नाम निगमनात्मक पद्धति ( [2टतंप्रलाएठ टाल ) भी 
दार्शनिक है । इस पद्धति के श्रन्तर्गत दार्शनिक पद्धति ( शिक्रीकतूऑंहय। 
४८.४०० ) श्राती है। रूसो, मिल तथा सिज्जविक इसी पद्धति 
के अश्रनुयायी हुए हैं। इस पद्धति के जो विचार होते हैँ, वे पहल मनुष्य 
की मूल प्रकृति का स्वरूप निर्धारित करते हें। उसके आधार पर ब राज्य 
के उद्देश्यों और उसकी रूपरेखा की कल्पना करते हूँ शौर ; यह बतलाते 
है कि वह राज्यशक्ति क्‍यों और कैसे कार्य करती हैे। फिर वे इन विचारों 
का ऐतिहासिक घटनाओं के साथ सामंजस्थ और सानिध्य स्थापित करने 
का प्रयत्न करते हें। लेकिन यही इस पद्धति की सबसे बड़ी कठिनाई भी 
उपस्थिति होती है। श्रर्थात्‌ उनके विचार ऐतिहासिक घटनाओं की कसौटी पर 
चोखे नहीं उतरते। ये विचारक श्रपनी कल्पना की धारा में बह जाते हे । 
सत्य या वास्तविकता का सहारा भ्रौर किनारा छूट जाता है। घ्लेंटों का 
“रिपब्लिक” तथा टॉमस मोर का “उठोपिया” इसके उदाहरण हे । फलस्वरूप 
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यह पद्धति वास्तविकता से दूर कल्पना जगत में विचरने लगती है। रूसो इसी 
प्रकार का विचारक था। उसने ऐसी ही भावुकतापूर्ण विचारधारा में स्वतन्त्रता, 
समता और अ्रातृत््व की ग्रावाज उठाई। इतिहास उसके विचारों की पुष्टि 
हें करता था और उसके कुफल हमें फ्रान्स की राज्यक्रान्ति में देखने को मिले । 

फिर भी दर्शनशास्त्र के महान महत्त्व को सभी लोग स्वीकार करते हैं और 
दाशनिक पद्धति को हम हेय नहीं समझ सकते। शुद्ध काल्पनिक भावनाश्रों 
ने भी इतिहास पर प्रभाव डाला है। इसलिये यदि दार्शनिक और ऐतिहासिक 
पद्धति को सम्बन्धित कर दिया जाय तो हमारा अध्ययन सम्पूर्ण हो सकता है । 
इन दोनों पद्धतियों को जोड़ना सम्भव भी है। अभ्ररिस्टॉटल और बर्क इसके 
प्रमाण हें। इन दोनों पद्धतियों में आपस में संघर्ष नहीं होता । बल्कि ये एक 
दूसरी की पूरक और सहायक हें। सच्चा इतिहासकार दर्शन के महत्त्व को 
पहचानता है और दार्शनिक इतिहास का सहारा लेता है। इस प्रकार हम यह 
कह सकते हैं कि ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों पद्धतियों के प्रयोग से राजनीति 
विज्ञान का अ्रध्ययन करना चाहिये । 

हम कह चुके हें कि सादुश्यता के श्रन्तर्गत कुछ रीतियों या दृष्टिकोणों को 
लोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ मान बेठे हैं। कुछ जमंन 
तथा फ्रेंच विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाजशास्त्र, 
जीवविज्ञान, मनोविज्ञान, कानूनशास्त्र इत्यादि शास्त्रों और 
विज्ञानों के दृष्टिकोण से किया और अपने भ्रध्ययन को एक स्वतन्त्र 
प्रद्धति मान लिया। वास्तव में यह धारणा ग़लत है। ये केवल दृष्टिकोण 
या विधियाँ हैं, पद्धतियाँ नहीं । यदि जीव विज्ञान का पंडित राजनीति विज्ञान 
का तुलनात्मक श्रध्ययन करता है तो वह कहेगा कि एक प्राणी के समान राज्य 
में भी अंग-प्रत्यंग होते हैं। इस प्रकार का भ्रध्ययन केवल तुलनात्मक और 
रूपक प्रधान होता हैं। वह शरीर के रूप में राज्य का रूपक बाँधता है। 
इसीलिये जब एक न्यायशास्त्री अथवा कानून का पंडित राज्य का अध्ययन 
करता है तो वह राज्य की इमारत को केवल कानून का एक ढाँचा पाता हैं। 
वह उन सब प्रभावों की ओर ध्यान नहीं देता जो मनुष्य के कार्य-कलापों को 
प्रभावित करते 

इन सब पद्धतियों को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि रसायन- 
शास्त्र श्रथवा भौतिक विज्ञान.की तरह राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। 
इसकी सामग्री भी उन्हीं विज्ञानों की तरह होती है। उक्त विज्ञानों के अध्ययन 
की पद्धतियाँ इस विज्ञान पर भी लागू होती हैं। बल्कि कुछ लोगों का तो यहाँ 
तक मत है कि यह विज्ञान उन विज्ञानों से कहीं अधिक कठिन हूँ, क्योंकि इसका' 


पद्धति और 
दृष्टिकोण 


२० राजनीति विज्ञास 
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राजनीति धिज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञान 


मनुष्य एक सुसंगठित समाज में रहता हैं। सामाजिक प्राणी होने के 
नाते उसके कार्य कई क्षेत्रों में बेटे हुए होते हैं। यदि समाज के प्रत्यंक व्यक्ति 
के एक से कार्यो का वर्गीकरण किया जाय तो ग्रध्ययन का एक अलग विधय बने 
जाता हैं। और ऐसा ही हुआ है। मनु”्य के सामाजिक काय-कलापों का 
अ्रध्ययनत आज समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, श्राचारशास्त्र, इतिहास, न्याय या कानून- 
शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि आधारों पर होता है। ये सब शास्त्र या विशञान 
एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। एक दूसरे से अपने अध्ययन को सामग्री 
प्राप्त करते है' और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी-कभी ये प्रभाव 
बड़े व्यापक, प्रत्यक्ष श्रीर स्थायी होते हैं तथा कमी सूक्ष्म और क्षणिक । चंकि 
राजनीति विज्ञान अथवा राज्य विज्ञान का सम्बन्ध सब सामाजिक विज्ञानों से 
होता है। इसलिये राजनीति बिज्ञान के साथ विविध सामाजिक विज्ञानों पर 
संक्षेप में विचार करता आवश्यक है। 

समाज विज्ञान ($००००8५ ):--मनुष्य के विभिन्न सामाजिक कार्यों 
का भश्रध्ययन विभिन्न विज्ञान करते हैं श्ौर तदनुसार उनके नाम' भी होते है । 
परन्तु जो शास्त्र या विज्ञान मनुष्य के सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का भ्रथति सामा- 
जिक जीवन के सब श्रंगों का अध्ययन समष्टि रूप से करता है, उसे समाज विशान 
कहते हैं। समाज विज्ञान सामाजिक जीवन के मूल तत्वों का अध्ययन करता 
है। इस दृष्टि से देखा जाय तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का एक अंग है, 
क्योंकि वह सामाजिक जीवन के केवल एक अंग का अध्ययन करता हैं। दोनों 
विज्ञानों की सीमाएँ कई स्थानों पर मिलती हैं और एक दूसरे का अतिक्रमण 
करती हैं। साथ ही एक कठिनाई यह भी है कि दोनों की सीमाओ्रों का ठीक- 
ठीक निर्धारण भी आसान नहीं है ।. मोटे तौर से केवल इतना कहा जा सकता 
हैँ कि समाज विज्ञान समाज का अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान राज्य 
का अध्ययन करता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र अधिक 
सुंनिरिचित हैं । इसके विपरीत समाज विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि बहुत 
से आधुनिक, विद्वान समाज-जीवन के केवल कुछ पहुलुओों का अध्ययन करना ही' 


विषय-प्रवेद २१ 


अधिक अ्रच्छा समझते हैं। यदि हम समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान 
के श्रध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो दोनों में निम्नलिखित भिन्नताएँ 
पाते हें---- 

(१) समाज विज्ञान मनुष्य के समाज के साथ सब सम्बन्धों का अध्ययन 
करता है। लेकिन राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल राज्य के साथ संबंधों 
का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मनुष्य के सब प्रकार के समूहों का 
अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल राज्य नामक समूह 
का अध्ययन करता है। 

(२) समाजशास्त्र संगठित तथा असंगठित दोनों प्रकार के समहों का 
अध्ययन करता हँ। लेकिन राजनीति विज्ञान केवल उस संगठित समूह 
का अध्ययन करता है, जिस पर राजनीति का प्रभाव पड़ा हो। इस प्रकार 
समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक पुराना है । 

(३) समाज विज्ञान मनुष्य के कानूनी तथा कानून से परे आचार, 
प्रथा और धर्म इत्यादि संबंधों का अध्ययन करता है। लेकिन 
राजनीति विज्ञान केवल कानून पर आधारित राजनीतिक संबंधों का अ्रध्ययन 
करता है। क्‍ 
(४) राजनीति विज्ञान केवल मनुष्य के सचेष्ट सामाजिक कार्यों का 
अ्रध्ययन करता है। इसके विपरीत समाज विज्ञान सब प्रकार के सामाजिक 
कार्यों का अध्ययन करता हैं। 

(५) राजनीति विज्ञान यह बात मानकर अपना अ्रध्ययन आारंभ करता है 
कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन समाज विज्ञान इससे परे जाकर 
यह भी देखता है कि मनुष्य क्‍यों और कैसे सामाजिक प्राणी हुआ । 

(६) समाज विज्ञान यह देखता है कि क्या हुआ और जो कुछ हुआ वह 
कैसे हुआ । उसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि क्‍या होना चाहिये । 
लेकिन' राजनीति विज्ञान यह भी कहता हैँ कि क्‍या होना चाहिये । श्रर्थात्‌ वह 
कुछ आ्रादर्श भी उपस्थित करता है । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान से 
अधिक विशिष्ट विषय है। 

इतिहास ( झ्ा5(००४ ) :--राजनीति विज्ञान का इतिहास से बहुत 
निकटवर्ती संबंध है । इंगलैण्ड के इतिहास और राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध लेखक 
सर जान सीले ( 89 [०४० $6७७५० ) ने लिखा है कि बिना राजनीति विज्ञान 
के अ्रध्ययन के केवल इतिहास के शअ्रध्ययन से कोई फल प्राप्त नहीं होता । और 
साथ ही बिना इतिहास के अध्ययन के राजनीति विज्ञान का अध्ययन जड़ 


श्२ राजनीति विज्ञान 


रहित होता है ।! इसी लेखक ने यह भी लिखा हैं कि यदि इतिशास और 
राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक साथ ने किया जाया तो इलिहास केवल 
साहित्य रह जाता है और राजनीति विज्ञान व्यर्थ & जाता है। उन्‍होंने तो 
यहाँ तक कह डाला कि अन्त में दोनों विधय मिलकर एक हो जाने # किन 
इससे बहुत से विद्वान सहमत नहीं 2ै। लॉ आहु्स का मल है कि “राजनीति 
विज्ञान इतिहास और राजनीति के मध्य में स्थित है, बह भले झौर वलगान के 
बीच में स्थित है। बह एक विधय से अपने अध्ययन को सामग्री लकर उसका 
उपयोग दूसरे विषय के अध्ययन में करता है । 

तालय यह है कि इतिहास से राजनीति विज्ञान को अपने अध्ययन को सामग्री 
प्राप्त होती है। इतिहास का विद्यार्थी भुतकाल की घटनाग्रीों का कारण ओर 
परिणाम सहित अध्ययन करता है और वही सामग्री राजनीति विज्ञान के विद्यार्मी 
के लिये उपयोगी सिद्ध होती है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि एतिह्ञास' 
भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि साहित्य शौर ललित कलाग्रों का इतित्ञाम 
भाषा का इतिहास, प्रथाओं का इतिहास इत्यादि। लेकिन वास्तव में राजनीलि 
विज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध केवल राजनीतिक इतिहारा तथा कुछ विशिष्ट संरथाओं 
से होता है। उदाहरण के लिये हम अटेन के संसद के इतिहास को ले सकते! 
हैं। यह संस्था लगभग एक हजार वर्ष पुरानी है और इसके विकास का इलिश्ञास 
भी बहुत रोचक है। साथ ही इसका राजनीतिक महत्व भी सर्व विदित है । 
राजनीति विज्ञान का महत्त्व इस बात में है कि वह इतिहार से अपनी सामग्री' 
लेकर उसके श्राधार पर कुछ निष्कर्ष निकालता है श्ौर कुछ नियम तिकालता 
है, अर्थात्‌ वह सामान्य ऐतिहासिक तथ्यों से श्रपने सिद्धान्त निर्ारित करता है । 
इतिहास केवल यह देखता है कि भूतकाल में क्‍या हुआ है। राजनीति विशान 
एक क़दम' आगे बढ़कर यह भी कहता है कि वर्त्तमान तथा भविष्य में कया 
होना चाहिये । 

इस प्रकार पारस्परिक रूप में एक दूसरे पर बहुत अ्रधिक निर्भर होते हुए 
भी इन दोनों विषयों में भी परिभिति, पद्धति और उद्देश्य की दृष्टि से मौलिक 
अन्तर हैं। उसे हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं--- 

(१) परिमिति--इतिहास राजनीति विज्ञान की श्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत 
है, क्योंकि वह समाज के धामिक, सांस्कृतिक, आथिक और सैलिक इत्यादि 
पहलुओों का अ्रध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान केवल उन बालों का अध्यमन 
करता है, जिनका संबंध राज्य श्र शासन से है । 


साफयंग/भह कर मेआररार(04%ए९/६४/०४४िकणड 
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(२) पद्धति--श्तिहास सब प्रकार की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन 
करता है। राजनीति विज्ञान केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययत करता है 
जिनका संबंध राजनीतिक विकास से हैं। 

(३) उद्देशय--इतिहास का अध्ययन दर्शनशाास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता । इसके विपरीत राजनीति विज्ञान दाशनिक क्षेत्र में प्रवेश करके राज्य 
के लिये आदर्श उपस्थित करता है। 

इस' भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भी हमें इन दोनों विषयों की निकटता 
और पारस्परिक निर्भरता को नहीं भूलना चाहिये । प्रोफेसर लीकॉक ने कहा 
है कि इतिहास का एक अंश निश्चय ही राजनीति विज्ञान का एक भाग या अंग 
है। बहुधा एक की विषय-वस्तु दूसरे की विषय-वस्तु हो जाती हे।' इसी 
प्रकार लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान उन स्वर्णकणों के समान है 
जिन्हें नदी की धारा अपनी बालू के साथ तट पर छोड़ जाती है।* इतिहास 
और राजनीति के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन इससे अधिक अ्रच्छी तरह से 
नहीं किया जा सकता। 

अर्थशास्त्र ( #2०४००:०ंंट5 ) :--गत शताब्दी में श्र्थशास्त्र राजनीति 
विज्ञान का अंग माना जाता था और उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र ( ?०४0००॥ 
&८०४०7५ ) के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन इन दोनों विज्ञानों के 
भ्रध्ययन के क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होते गये और आधुनिक विद्वान इन दोनों को 
अलग-अ्रलग विज्ञान मानते हैं । हाँ, इतना भ्रवश्य स्वीकार करते हैं कि एक 
बहुत बड़ी हद तक ये एक दूसरे के सहायक हँ। इसका कारण यह है कि इन 
दोनों विज्ञानों के मूल आधारों में काफी एकरूपता है। अर्थशास्त्र या अर्थविज्ञान 
मनुष्य के उन सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है, जिनका सम्बन्ध सम्पत्ति 
के उत्पादन, वितरण और उपभोग से है। लेकिन आधुनिक काल में सम्पत्ति 
के उत्पादन और वितरण पर राज्य-शासन या सरकार की नीति का बहुत प्रभाव 
पड़ता है। उदाहरण के लिये रूस में उत्पादन और वितरण की जो व्यवस्था 
प्रचलित है, वह इंगलैण्ड की व्यवस्था से बिलकुल भिन्न हैँ। इसका कारण यह 
है कि इंगलैण्ड में व्यक्ति निजी सम्पत्ति रख सकता है। लेकिन रूस में नहीं । 
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अर्थात्‌ दोनों देशों की राज्य-व्यवस्था में मौलिक भेद है । इसके जिपरीत झआवधिक 
परिस्थितियों का प्रभाव राजनी लिक संस्थाओं पर बहुत अधिक पड़ता है । जैर 
कि समाज में जब एक भनी वर्ग उत्पन्न हो गया तो राजा की शासन शक्ति काफी 
सीमित हो गई ओर ओऔद्योगिक क्रान्ति के फलस्वस्य एक ऐसे मजदूर या 
जनवर्ग की स्थापना हुई, जिसने श्राधनिक जनतन्त्र को जन्म दिया! 

ने दोनों विज्ञानों में पनिए्ट सम्बन्ध होने का एक प्रमाण यह ८& कि यदि हम 
क्ाजकल के विधानमंडलों के कार्यक्रमों की सूची की ओर देखें तो पता चलेगा 
कि उनमें बननेवाले भ्रधिकतर कानूनों का सम्बन्ध कर, क्रम झोौर औद्योगिक 
विवादों इत्यादि से रहता है। देश के भीतर प्रायः सभी आधिक कार्य राज्य के 
बनाये हुए कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। साथ ही पू'जीबाद, समाजवाद 
इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं जिनकी विवेचना ये दोनों विशान करते हैं। इस घनिष्टता के 
बावजूद भी कुछ लेखकों ने इन दोनों विज्ञानों में मौलिक भेद बतलाये हैं। उनका 
मत है कि यदि हम' इस मौलिक भेदों को स्वीकार न करें तो फिर इन विषयों 
का अलग-अलग अस्तित्व मानने की जरूरत नहीं है। उदाहरण ने लिये आइवर 
ब्रॉउन ने कहा है कि अर्थ विज्ञान का सस्बन्ध वस्तुओं ( [पाए ) से है झीर 
राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध मूलत: मनुष्य से है। अ्रर्थशास्त्र कीमतों या मुल्यों 
( /06४ ) का श्रष्ययन करता है और राजनीति विज्ञान महता ( ४छोधर5 ) 

का। अथशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य से वहीं तक है, जहाँ तक बह वस्लुश्रों क 
उत्पादन, वितरण और उपभोग करता है। वह स्वयं मनृष्य की चिन्ता नहीं 
करता । इसके विपरीत राजनीति विज्ञान मनुष्य की नैतिक झौर अ्राध्यात्मिक 
महत्ता पर भी विचार करता है और उसे महत्त्व देता है। लेकिन इस लक पर 
भी अ्रथशास्त्री श्रापत्ति कर सकते हैं और इसका उचित जबाब दें सकते 
हैं। वे कह सकते हैं कि सारे आथिक कार्यों का उद्देश्य आध्यात्मिक पूर्णता 
प्राप्त करना होता है। एक तिपट गरीब कंगाल के लिये प्राध्याध्मिकता, 
संस्कृति इत्यादि श्र्थदीन शब्द हैं। मतभेद श्रौर मतैक्य होने पर भी यह 
निविवाद है कि राजनीति और श्रर्थशास्त्र एक दूसरे के सहायक ओर पूरक 
विज्ञान हैं । 

... आचारक्षास्त्र ( छधाएं८5 ) :--आचारशास्त्र व्यक्ति के आचार का अध्य- 
यन करता है श्रोर राजनीति विज्ञान राजनीतिक आचार का अध्ययन करता है 
जिसमें अधिकार और कत्तंव्यों का समावेश रहता है और उन्हें कानून का समर्थन 
प्राप्त रहता है। लेकिन वैयक्तित तथा राजनीतिक आचार का जन्म उस समय 
के धर्म तथा प्रथाओ्रों के झ्ााधार पर हुआ जब मनुष्य समूहों में रहता था । बाद 
में जब सम्यता का विकास हुआ तब धीरे-धीरे श्राचार समाज के समर्थन पर निर्भर 
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हो गया और राजनीति राज्य के कानूनों के समर्थन पर । परन्तु अभी भी इन 
दोनों विषयों में बहुत निकटता है । गेटेल ( 0«४८!| ) ने लिखा है कि जब 
आचार अथवा नेतिक विचार बहुत प्रचलित और स्थायी हो जाते हैं, तब उन्हें 
कानून का रूप या समर्थन प्राप्त हो जाता है । क्‍योंकि जो व्यक्ति सामाजिक 
आचार बनाते हें, वे ही तो राज्य बनाते हैं। फिर राजनीति विज्ञान जब सरकार 
के लिये आदर्श उपस्थित करता है तो वह किसी हद तक आचारशास्त्र पर ही 
निर्भर रहता है । 

इन दोनों विषयों की घनिष्टता इसी से समझी जा सकती है कि प्लेटो का मत 
था कि राजनीति विज्ञान आचारशास्त्र का केवल भाग है। उसका विश्वास 
था कि राज्य को अपने नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे 
वे पवित्र और श्रेष्ठ जीवन बिता सकें। प्लेटों के बाद अ्ररिस्टॉटल ने राजनीति 
ओर आचारशास्त्र को दो अलग-अलग विषय मान लिया। लेकिन उसने भी 
इस बात को स्वीकार किया है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के उच्च आचार-विचारों का 
नैतिक प्रभाव राजनीति पर अवश्य पड़ता है। उसका मत था कि राज्य का 
उद्देश्य समाज का कल्याण है। पश्चिम में मेकियावेली पहला लेखक था जिसने 
राजनीति विज्ञान और आचारशास्त्र में कोई सम्बन्ध आवश्यक नहीं समझा । 
उसका मत था कि राज्य को नैतिकता और आचार का उपयोग अपने स्वार्थ 
साधन के लिये करना चाहिप्रे । 

ग्राधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान और आचारशास्त्र में निकटवर्ती सम्बन्ध 
आवश्यक मानते हें। जैसे कि फॉय ( 77०५ ) ने लिखा है कि जो बात नैतिक 
दृष्टि से गलत है, वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकती ।* इसी 
प्रकार लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है कि समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्‍या करती 
हैं; समस्या यह हे कि उन्हें क्या करता चाहिये । आइवर ब्रॉउन का भी मत 
हैँ कि राजनीति विज्ञान के बिना आचारशास्त्र अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य समाज में 
रहने वाला व्यक्ति है श्लौर समाज को शासन की आवश्यकता होती हैं। साथ 
ही आराचारशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान भी उपयोगी नहीं हो सकता क्योंकि 
नेतिकता की दृष्टि से जो चीज़ उचित और अ्रनुचित होती है उसी की दृष्टि से 
राजनीति के निर्णय किये जाते हैं और मान्य होते हैं । 

एक बात स्पष्ट है। चूँकि मनुष्य राज्य में रहता है, इसलिये उसके सही 
और गलत, उचित और अ्रनुचित, नैतिक और अनैतिक कार्यों का प्रभाव राज्य 
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पर अवश्य पड़ता है। हम ऐसे पूर्ण राज्य की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें 
नैतिकता की दृष्टि से ग़लत आादर्शो का प्रचलन हो सेदुप्टि से आचारणास्त्र 
की राजनीति विज्ञान पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। पहले हम नैतिक और 
अनेतिक पर विचार करके तब राजनीतिक संस्थाओं और आदेशों का निरूपण 
करत हूै। झआाचारशास्त्र जिस नतिकता को स्थापित करता है, उसी को राजनीति 
विज्ञान ग्रहण करने का प्रयत्न करता है ।.. कंटलिन ने कहा है. कि दोनों मे झ्ल्तर 
कंबल इतना है कि राजनीतिज् को यह विचार करना पडला है कि नैतिक दि/ 
से जो बात बांछित है, उसका पालन करता राजनीतिक परशशित्थितियों के कास्ण 
संभव हैं या नहीं | 

मनोविज्ञान ( ?89कऋ०ग०2५ ) :--मनोविज्ञान मनप्य क॑ मानस था मान- 
सिक क्रियाश्रों का अध्ययन करता है। यह अपेक्षाकृत एक गई विद्या है ब्रौर 
मनुष्य जो वेयक्तिक या सामाजिक कार्य करता है, उनका यह अध्ययन करनी ; 
भाजकल राजनीति विज्ञान के मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर काफी ज्षीर दिया जाता 
है। कहा जाता है कि भ्रभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर देशनशारव' 
का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है श्ौर मनुष्य के कार्यों का अध्ययन मनोबेजामिक 
दृष्टि से नहीं किया गया है। मनुष्य की मानसिक क्रिया का प्रध्ययन करने से 
राजनीति विज्ञान के भ्रध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है। बह एक 
अकार का प्रत्यक्ष अवलोकना होता है, इसलिये यह अभ्रध्रिक विध्यसनोय 
होता है। यदि हम मनुष्य की आदतों ओर उद्देश्यों का अध्ययन फरे तो हमें 
उसके कार्यों का पूर्वाभास बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी सरकार लोकप्रिय 
तभी हो सकती है जब वह अपने नागरिकों की भावनाश्रों को पहिलाने और 
उनका उचित भप्रतिनिधित्त्व करे । इस शताब्दी में योरोप और एशिया मे जो राज्य- 
ऋ्रान्तियाँ हुई हैं उनके पीछे उन देशों के नागरिकों की प्रबल मनोवैज्ञानिक करियाएँ 
काम कर रही थीं। किसी भी देश के नेता और शासक अपने देदा की' रा जनीति 
का सचालन तबतक सफलतापूवक नहीं कर सकते, जबतक वे देशवासियों की मनोी- 
दशाओ् से पूर्णहूप से परिचित न हों। झाजकल निर्वाचनों, शिक्षा, यद्ध तथा 
शान्ति सम्बन्धी प्रचार इत्यादि राजनीति के दायरे में श्रा गये है और इन सब पर 
मनोविज्ञान बहुत भ्रधिक दखल रखता है । फिर भी जब हम राजनीति विज्ञान 
का अ्रध्ययन मनोविज्ञान की दृष्टि से करते है, तो हमें कछ सीमाओं का ध्यार रखना 
पड़ता है भर दोनों विज्ञानों के अलग-अलग क्षेत्रों का भी ज्ञान होता है उदाहरण 
के लिये--(१) एक मनोवैज्ञानिक और श्राचार-तीतिशास्त्र के वि द्याथियों का 
अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से होता है। मनोवैज्ञानिक महत्त ( ५४५७ ) 
को श्रेय नहीं देता। लेकिन आचार-नीति केवल महत्ता पर ज़ोर देती है। 


विषय-प्रवेद २७ 


मनोवैज्ञानिक वस्तुओं को केवल उसी रूप में देखता है, जैसी वे हैं । लेकिन नीति- 
शास्त्री यह भी कहता हैं कि उन्हें कैसा होता चाहिये । इस दृष्टि से राजनीति 
विज्ञान के लिये आचार-नीतिशास्त्र मनोविज्ञान की अपेक्षा अधिक सहायक 
होगा । (२) कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य की मनोदशाओ्ं का अध्ययन 
और संग्रह तो आसान है, पर उनके झ्राधार पर भावी कार्यों की सूची बनाना कठिन 
है। फिर भी अनुभव यह बतलाता है कि मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान के अध्य- 
यन में बहुत सहायक होता है। जॉन ड्यूबी ने अपने राजनीतिक अध्ययन में 
मनोविज्ञान से बहुत सहायता ली है । 
कानूनशास्त्र ( [,७७ ):--राज्य न केवल सामाजिक विकास का प्रतीक 
है, बल्कि कानून पर आधारित एक संस्था भी हैं। यदि कानून की दृष्टि से देखा 
जाय तो राज्य अधिकारों और कर्तव्यों का एक समूह है। कानूनशास्त्र अथवाः 
न्‍्यायशास्त्र ( ]ए४आ००००००० ) वास्तव में राजनीति विज्ञान का एक श्रंग हैं, 
लेकिन उसके भ्रध्ययन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि अब वह एक स्वतंन्‍्त्र 
विषय माना जाता है । संवैधानिक कानून ( (0०780/00०४०/ 7.0७ ) में राज्य 
के विविध अंगों की परिभाषा की जाती है और उनके पारस्परिक संबन्ध निर्धारित 
किये जाते हैं। साथ ही व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों की भी विवेचना की 
जाती है। श्रत्तर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
अ्रध्ययन करता है। 
भूगोल ( ७००४२००४५ ):--मनुष्य पृथ्वी के जिस भाग में रहता हैं वहाँ 
की प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव उसके स्वभाव, शारीरिक गठन तथा राज- 
नीतिक संस्थाओ्रों पर बहुत अधिक पड़ता है । भ्ररिस्टॉटल ने इस बात को स्वीकार 
किया है कि राजनीतिक संस्थाओं तथा मनुष्य-प्रकृति पर भौगोलिक परिस्थि- 
तियों का बहुत अ्रधिक प्रभाव पड़ता है। १६ वीं शताब्दी में बोदां ( ४8००४ ) 
ने भी इस सत्य को स्वीकार किया और उसके बाद रूसो ने इस आधार प्र सरकार 
के स्वरूपों का अ्रध्ययत किया । रूसों का मत था कि उष्ण जलवायु के देशों 
में निरंकुश शासन होता है। शीत जलवायु के देशों में कठोर एवं असंस्कृत 
( 88702४ंभ० ) शासन पनपता है ; तथा समशीतोष्ण देशों में अच्छे किस्म 
जनतान्त्रिक शासन जड़ पकड़ता है। उसका मत यह भी था कि जिन देशों का 
क्षेत्रफल बड़ा होता है, उनके लिये राजतन्त्र ( १४०४०:००५ ) श्रच्छा होता है 
और जिन देशों का क्षेत्रफल छोटा होता है उनके लिये जनतन्त्र ( /0०770०7809” ) 
उपयुक्त होता है। उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य में टॉमस बकल' नामक विद्वान 
ने लिखा था कि राजनीतिक संस्थाश्रों की रूपरेखा, जलवायु, भोजन श्र मिट्टी 
की किस्म इत्यादि द्वारा प्रभावित और निर्धारित होती है। आधुनिक काल 


श्ष राजनीति विज्ञान 


में भी राजनीति पर हम तेल, लोहा, कीयला और अणशक्ति के साथनों इत्यादि 
का प्रत्यक्ष प्रभाव देखते हैं 

इतना सब होते हुए भी हमें यह बाल स्वीकार करनी पढली है कि मनहय प्रश्न 
प्रकृति का बेसा गलाम नहीं है, जैसा कि सी वर्य पहले था। आज उसने प्रकोति 
प्र काफी विजय पाई है और प्रत राजनीति पर भेगोल का उसला प्रभाव नहीं 
पड़ता ,जितना की पहले पड़ता था। 

ललित कलाएँ ( एाशल #&ापड ):०च्याहिंय, संगीत, शिब्रकला और 
वास्तुकला इत्यादि कलाओं का भी राजनसीनि में धनिद संबन्ध # । किसी काबि 
ने कहा है कि मुझे अपने देश के राष्ट्रीय गान लिखने दी फिर मझ पस्वाह़ नहीं 
है कि बहाँ के कानन कौन बनाता है। इस कथन से राजनीति पर साहित्य 
का प्रभाव स्पष्ट ही जाता है । साथ ही इतिहास इस बाल का भी साक्षी £ कि 
केबल शान्तिपूर्ण राजनीतिक वालावरण में ही उत्काट साहित्य और कला का 
सृजन होता हैं। कला अपने यग का प्रतिनिधित्व करती है। किसी सूग की 
कला उस यूग की राजनीति की अनस्था बतलाती है । 

समय की प्रगति के साथ मनुष्य के ज्ञान में भी विस्तार होता जाता है भौर 
अध्ययन के छोटे-छोटे क्षेत्र स्वतस्त्र विषय बनते जाते हैं। स्वर्य राजनीति विज्ञान के 
कई अंग स्वतन्त्र विज्ञान बनने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रध्ययन के द्षेतर 
दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हें। शासन-प्रबन्ध ( औए 4 तेयांधांडि।दा पा ) और 
तुलनात्मक राजनीति ( (:0गा)छाक्नाएट रिता(४8 ) राजनीति विज्ञान के ही अंग 
हैं। परन्तु इनके अ्रध्ययन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि ये स्वतस्त्र विषय 
या विज्ञान बनने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं । इनके सिवाय समाज-शास्त्र से सम्बन्धित 
कई ऐसे विज्ञान हैं, जिनका राजनीति विज्ञान के प्रध्ययन पर प्रभाव पडता है । 
प्राच्यमानव विज्ञान ( &0॥४॥7090०0०७५ ) मानव वंश विशान' ( ॥॥॥००४% ) 
और धर्मशास्त्र इत्यादि सबका प्रभाव राजनीतिक संस्थाओं पर पड़ता है भ्रोर 
इनका सम्बन्ध राजनीति विज्ञान के श्रध्ययन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य 
होता है । इसलिये अपने अ्रध्ययन में हम इनकी ओर से उदासीन नहीं हो सकते । 

अखिल ज्ञान का उद्देश्य मानव-बल्याण है। ज्ञान के उपार्जन क॑ क्षेत्र अ्रथवा 
विद्याएँ दो प्रधान वर्गों में बाँट दिये गये है, यथा---प्राकृतिक विशान और सामाजिक 
विज्ञान । भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भूगर्भ विशान, वनस्पति 
और खगोल इत्यादि प्राकृतिक विज्ञान हैं और श्रर्थ, दर्शन, तक, नीति और धर्म 
इत्यादि सामाजिक विज्ञान हैं। इन सबका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से राजनीति विज्ञान से है, क्योंकि श्रत्त में राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी 
मानव-कल्याण ही है। इतना अवश्य है. कि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो 


राज्य का स्वरूप (क) श्६्‌ 


यह स्पष्ट हो जायगा कि प्राकृतिक विज्ञानों का सम्बन्ध राजनीति विज्ञान से अपेक्षा- 
कृत श्रप्रत्यक्ष है और सामाजिक विज्ञानों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष है | 


अध्याय २ 


राज्य का स्वरूप (क ) 
( िफए8& ०ई ईं76 52४८ ) 


अभी तक हमने “राजनीति विज्ञान की विवेचना करके इस विषय के स्वरूप 
को जानने का प्रयत्न किया हैं। ग्र्थात्‌ राजनीति विज्ञान का अर्थ क्‍या है ?' 
वह किस वस्तु का अध्ययन करता है और उसके अध्ययन के तरीके क्‍या हैं ? 
अन्य विज्ञानों से उसका क्‍या सम्बन्ध है ? हमने देखा कि राजनीति विज्ञान राज्य 
का अध्ययन करता है। इसलिये हमें राज्य के अर्थ और रूप को जानना चाहिये | 
ग्राजकल राज्य शब्द का श्रर्थ कई दृष्टियों से कई अ्रथों में किया जाता है। हमारे 
अध्ययन की दृष्टि से श्रथवा राजनीति विज्ञान की दुष्टि से यह अर्थ उपयुक्त नहीं 
है। उदाहरण के लिये भारत के संविधान में देश के विभिन्न राज्यों की चर्चा हैं । 
उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, मध्यभारत और बविन्ध्य-प्रदेश इत्यादि. राज्य 
विभिन्न वर्गों के राज्य कहे गये हें। वास्तव में राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये 
राज्य नहीं हैं, बल्कि एक राज्य के उपखंड हैँ । क्‍योंकि इनमें वे सब गुण नहीं हें जो 
“राज्य” में होना चाहिये। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ( एमरां0ट्त 
86020९8 ० #&76०८०७ ) के विभिन्न राज्य भी भारत के राज्यों की तरह केवलः 
प्रान्त हैं, “राज्य” नहीं । ये एक राज्य की केवल इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार 
राज्य (50४0० ) और सरकार ( (०एथाशामटा ) में भी अन्तर हैं। सरकार 
था शासन राज्य के कई श्रंगों में से एक अंग हैं। कई विशेषताओं में से 
एक विशेषता हैं। जब हम राजनीति का वैज्ञानिक अ्रध्ययन कर रहे हैं तो हमें 
ग्रपने विचारों में बिलकुल सुनिश्चित होना चाहिये। 

अब हमें देखना यह चाहिये कि राज्य में कौन-कौन सी विशेषताएँ होची' 
चाहिये। वे कौन से गुण हैं जो किसी समाज को राज्य कहलाने का अधिकार 
देते हैं। इसके लिये सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम विभिन्न विद्वानों 


१ पाठकों को यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि हम शास्त्र' और 
(विज्ञान! शब्द में मूल भेद नहीं मानते । चूँकि हमने अपने अध्ययन का आधार 
पश्चिमी पद्धति को बनाया है, इसलिये शास्त्र' के स्थान पर विज्ञान शब्द ही 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 


३० राजनीति विज्ञान 


इ्वारा दी गईं राज्य की परिभाषाएं देखें श्ौर उसका विश्लेषण करें। नीचे 
कुछ चुने हुए विद्वानों की परिभाषाएँ दी जाती हैं। 


अरे हि 


राज्य की परिभाषा 


१. गारनर :-“ राजनीति विज्ञान तथा शासन कानन की दृष्टि से राज्य 
उपयुक्त संख्या में लोगों का ऐसा समृह होता हैं, जो एक निश्चित ममिखेंट पर 
स्थायी रूप से रहता है और किसी भी प्रकार क॑ बाहरी प्रभत्व से स्वतस्त् अथवा 
प्राय: स्वतसन्त्र होता है तथा जिसमें एक ऐसा सुसंगठित शासन होता है कि जिसके 
प्रति बहुसंख्यक नागरिक भ्रादतन श्रद्धा रखते हैं श्र उसकी हुकूमत मानते हैं । १ 

२. मकश्मादवबर :-- राज्य एक ऐसा संघ है, जो सरकार द्वारा बनाये गये 
कानून के आधार पर कार्य करता है। सरकार के पारा कानून बनाने तथा उसे 
पालन कराने की शब्ित होती है। इस शक्ति के सहारे राज्य एक निश्चित 
भूखंड' पर रहनेवाले समाज में बाहरी जीवन की सुव्यवस्था बनाये रखता है ।''* 

३. प्रोफेसर लॉस्‍्की :-- राज्य एक निश्चित भूखंड में रहतेबाला एक 
ऐसा समाज होता है, जो शासक और शासितों में बंटा होता हैं और छस 
निश्चित क्षेत्र में वह अन्य सब संस्थाओ्रों पर अपना प्राधान्य रखता है |” * 

४. हॉलेण्ड :--- मनुष्यों की एक ऐसी संख्या जो एक निश्चित भखंड पर 
'रहती हैं भौर जिसमें बहुमत श्रथवा ऐसे वर्ग का बहुमत जो प्राप्त किया जा 
सकता है, विरोधियों के मत पर अपनी बहुलता के कारण मान्यता पाता है और 
कार्यान्वित होता है । ४ 
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०] 


“राज्य मनुष्यों का ऐसा समूह है, जो एक निश्चित 

है हो आर जो समान कानून, आचार तथा प्रथाओं के द्वारा एक 

कवर व्यवस्थित हो । एक सुसंगठित सरकार के द्वारा बह समाज 

अपनी सीमा के भीतर सब व्यक्षितयों और वस्तुओं पर अपना प्रभुत्त और 

नियंत्रण रखता हो । वह युद्ध तथा शान्ति रखने की तथा अन्य देशों के साथ 
| अन्तर्राष्ट्रीय राम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता रखता हो ।”* 

६. ब्लंशली :-- राज्य मनृप्यों का वह समूह अथवा संघ है, जो शासक 
और शासित के रूप में संगठित होकर एक निश्चित भूखंड पर रहता है तथा 
एक सबल' नैतिक व्यक्तित्व के रूप में संगठित रहता है। संक्षेप में यह 
कहा जा सकता है कि राज्य किसी देश का राजनीतिक संगठित व्यक्ति है ।* 
ब्लुंशली एक जमंन विद्वान था। 

७. सिज़विक :--ये दर्शनशास्त्र, श्र्थशास्त्र और (राजनीतिशास्त्र या विज्ञान 
के विद्वान थे। इन्होंने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है। राज्य 
एक ऐसा राजनीतिक समाज है, जिसके व्यक्तित्व की एकता इस बात पर 
ग्राधारित रहती है कि वह एक सरकार की स्थायी अ्रधीनता स्वीकार करता 
है। जब यह समाज श्रन्य राजनीतिक समाजों के साथ कार्य करता हैं तो वह 
इसी प्रतिनिधि सरकार के द्वारा करता है ।8 सिजविक ने इस बात पर 
त6टप्रएज्ाए 8 लएबोए. लापा0ठाए, थार जीण्य परीढ शा 0 
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बहत जोर दिया है कि राज्य किसी विदेशी व्यवित, शव्ति या सरकार को अधी- 
नता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता 

८. बरगेंस :-- राज्य मनप्य जाति का बह भाग है, जो एक इकाई के 
रूप सें संगठित हो । * 

8. बिलोबी :-- मनष्यों को जिस समाज में एक एसी सता पाई जाती ४, 
जिसका व्यक्तियों के श्रौर व्यत्ति समुहों के सामाजिक कार्सों पर पूर्ण नियंत्रण 
रहता है, लेकिन स्वयं उस पर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं होता, उसे राज्य 
कहते हैं 

१०. बुड़रों विलसन :-- राज्य उस समाज को कहते हैं, जो एक निश्चित 
भूखंड में कानून का पालन करने के लिये संगठित हो |? 

प्रोफेसर बुड़रों बिलसन बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी 
हुए थे। 

११. गिलक्राइस्ट :-- राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राज्य एक ऐसी नैतिक 
गौर वास्तविक इकाई है, जिसमें बहुत से लोग एक निश्चित भूखंड पर रहते £ 
ग्रौर एक ऐसी सरकार के श्रन्तर्गत संगठित हों जो कि आस्तरिक कार्यों में 
उनकी संप्रभूता प्रकट करे और बाह्य मामलों में अन्य सरकारों से पूर्णतया 
स्वतन्त्र हो । 
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अ्रव हम कुछ ऐसे व्यक्तियों की परिभाषाएँ देते हैं, जो राजनीति के सक्तिय 
नायक थे । 

१२. मपोलित! :-- राज्य मनण्य की श्रात्मा और भावना है। राज्य के 
द्वारा ही मानब-समाज उन्नति करता है और अपने सब प्रकार के उद्देश्यों की 
पूत्ति करता है। राज्य से परे कुछ नहीं है। राज्य के बिना भी कुछ नहीं 

१३. हिटलर :-- राज्य छोटे-मे-छोटे और बड़े-से-बड़े काम का प्रतीक 
है। उसकी क्रिया एक नेता की द्वारा प्रकट होती हैं। इसलिये जनता की 
उस नेता पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिये । 

१४. लेनिन :-+ राज्य जनता के दमन की एक विशेष अवस्था है ।” 

मसोलिनी और हिटलर फॉसिस्टवादी विचारधारा के थे और लेनिन 
कम्यनिस्ट विचारधारा के । इसलिये इनकी परिभाषाश्रों में यह अ्रन्तर पाया 
जाता है । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इन सक्रिय राजनीतिज्ञों ने केवल 
ग्रपनी ही द्टि से राज्य के तत्वों की परिभाषा की है ; इस विज्ञान के समष्टि 
की दश्टि से नहीं । 

यदि 7_म ऊपर दी गई राज्य की विभिन्न परिभाषाशों पर विचार करें तो 
देखेंगे कि उनमें कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य पाया जाता है। फिर भी उनमें से 
ग्रधिकांश में यह स्वीकार किया गया हैं कि राज्य के अस्तित्त्व के लिये ये चार 
बालें आवश्यक हैं। एक तो मनुष्य अथवा जनसंख्या; दूसरा रहने का स्थान 
अथवा भखण्ड; तीसरा एक संगठन अ्रथवा शासन या सरकार और चौथा ऐसी 
संप्रभता जो आन्तरिक तथा बाह्य कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतन्त्र हो । 
यश्यपि सिज़बिक भर विलोबी ने राज्य के लिये केवल तीन तत्त्व ही आवश्यक 
माने हैं, परन्तु प्रधिकांद विद्वानों ने उपर्युक्त चार तत्त्वों को मान्यता दी हैं। भ्रब 
हम इन चारों तत्वों पर एक-एक करके विचार करेंगे। 

जनसंख्या ( ?7०एणॉश्त॑ं०० ):--यह तो स्वयंसिद्ध है कि जनसंख्या के 
बिना राज्य नहीं होी| सकता । लेकिन यह बात ध्यान में रखने की है कि जब तक 
लोग एक ससंगठित सामाजिक जीवन न व्यतीत करेंगे तबतक राज्य का अस्तित्व 
संभव नहीं है । एक प्रश्न बहुधा यह पूछा जाता है कि राज्य बनने के लिये कितनी 
जनसंख्या उपयुक्त होती है। पुराने लेखक इस प्रश्न को बहुत महत्त्व देते थे । 
लेकिन आजकल इसे उतना महत्व नहीं दिया जाता । प्लेटो का विचार था कि 
एक आदर्श राज्य की जनसंख्या ५०४० होनी चाहिये । अ्ररिस्टॉटल का विचार 
था कि एक लाख किसी राज्य के लिये बहुत अधिक जनसंख्या होगी। रूसो 
शभीस के प्राचीन नगर-राज्यों का भक्‍त था। वह उनका पुनर्जीवन चाहता था। 
इसलिये वह भी थोड़ी-सी जनसंख्या चाहता था। उसके विचार से दस हजार 
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ग्ादर्श जनसंख्या थी। लेकिन आजकल रूस और खीन ज॑से बड़े-बड़े राज्यों 
से लेकर मोनाकों और सॉन मारिनों जैसे छोटे-छोटे राज्य भी पाये जाते है ।. चीन 
की जनसंख्या ४६ करोड़ है, भारत की ३६ करोड़ और सात मारिनों को कंबल कुछ 
हजार । आजकल विज्ञान ने सारी पथ्वी को एक नगर बसा दिया &। सदि पृथ्वी 
की किसी कोने में कोई धटना होती है तो चोबीस घंटे में बह संसार भर में गंज जाती 
है। इसलिये बड़े-बड़े राज्यों की कल्पना असम्भव नहीं है। उनका शासन 
भी उतनी ही योग्यता पूर्वक हो सकता है जितना कि प्राचीन काल मे नगर-राज्यों 
का होता था। कई शताब्दियों पहले अरिस्टॉटल और रझूसों का यह विचार 
था कि संघ-शासन, जनतन्त्र, राष्ट्रीयता इत्यादि कंबल छोट-छोट नगर राज्यों 
में ही सम्भव हो सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सिद्धान्त भ्रम रिका, भारत 
ओऔर चीन जेसे बड़े राज्यों में भी पनप रहे है। फिर आजकल सेनिक शक्ति 
का जमाना है। अधिक जनशक्ति इसके लिये भी झ्रावश्यक समझी जाती ६ 
रूस जैसे देशों में अधिक बच्चे पैदा करनेबाली माताएँ पुरस्कृत की जाती 
इसलिये सिद्धान्त अथवा व्यवहार की दृष्टि से आधुनिक राज्य के लिये आदर 
जनसंख्या निर्धारित करता न सम्भव है और न उचित ही है । 

यदि हम कानूनी दृष्टि से देखें तो जनसंख्या को दासक और शासित दो वर्गों 
में बाँठ सकते हैं। रूसी का मत था कि राज्य की जनता के दो रूप होते हैं । 
जो लोग राज्य की नीति निर्धारित करते हें, वे शासक होते है और जो उस' नीति 
का पालन करते हैं, वे शासित होते हें। श्राजकल यह अवध्य होता है कि 
कभी शासक शासित हो जाते हैं और कभी शासित शासक हो जाते हैं। 
आधुनिक जनतन्त्र में राजनीति दलबन्दी के प्राधार पर चलती है श्रौर जिस 
दल का राज्य में बहुमत होता है, उसे शासक वर्ग कहा जा सकता है। एक 
विचारक ने इस तथ्य को दूसरे रूप में रखा है। उसने कहा है कि आधुनिक 
राज्य में नागरिकों को कुछ भअ्रधिकार प्राप्त होते हैं। जब वे उन अश्रधिकारों का 
प्रयोग करते' हैं तब वे शासक होते हें भौर साथ ही उन्हें कुछ कर्त्तव्यों का पालन 
भी करना पड़ता है। जब वे कत्तंव्यों का पालन करते हैं तब शासित होते है । 

जनसंख्या के सम्बन्ध में आधुनिक राज्य को नयी-नयी समस्याश्रों का 
हल करना पड़ता है, जैसे कि श्रल्पसंख्यक' वर्गों की समस्या ( %ठांओल्ता 
० 6 ग्रंगर०0४0४० ), अधिक जनसंख्या की समस्या ( ठाओल्या ती 
००९८००००णॉ०४०४ ), प्रतिनिधित्व की समस्या इत्यादि । अल्प वर्गों की 
समस्या आधुनिक राजनीति की एक बड़ी समस्या है। भारत में अल्प वर्गों 
की समस्या को एक बड़ी राजनीतिक समस्या का रूप दे दिया गया। अभ्रन्त 
में इसी श्राधार पर देश का विभाजन भी हो गया और पाकिस्तान नाम का 
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एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। यहूदियों की समस्या को लेकर इसरायल 
नाम का एक स्व॒तन्त्र देश बन गया। द्वितीय महायुद्ध का एक कारण यह 
भी था कि जर्मन जाति के कुछ लोग श्रन्य देशों में पड़ गये थे । वे अपने 
क्षेत्रों को जर्मनी में मिलाना चाहते थे। दक्षिण अफ्रिका में इस समस्या ने रंग- 
भेद नीति का रूप ग्रहण कर लिया है। वहाँ अश्वेत जातियों को राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व से बंचित किया जा रहा हैं। भारत जेसे देशों में ग्रधिक जनसंख्या 
की समस्या है, क्योंकि जनप्तंसुया को दृष्टि से यहाँ खाद्य-सामग्री कम हे । चीन 
में भी पाँच वर्ष पहले यह समस्या थी, लेकिन श्राज नहीं है, क्‍योंकि वहाँ एक 
दूसरा शासनतन्त्र स्थापित हो गया है। वास्तव में ये समस्याएँ व्यावहारिक 
राजनीति की हैं। राजनीति विज्ञान से इनका सम्बन्ध नहीं है। इनका 
सम्बन्ध वास्तव में नीति से रहता है, सिद्धान्तों से नहीं । 

भूसि ( प०णलं८००७ ):--कुछ लेखकों ने भूमि को राज्य का आवश्यक अंग 
नहीं माना है। हॉल का मत यह है कि भ्रमणशील जातियाँ भी राज्य बना 
सकती हैं। लेकिन विलसन, सीले, ब्लृंशली इत्यादि विद्वानों ने भूमि को राज्य 
का आवश्यक अंग साना है। ब्लुंशली ने लिखा हूँ कि जिस प्रकार जनसंख्या 
के बिना राज्य नहीं बन सकता उसी प्रकार भूमि के बिना भी नहीं बन सकता । 
जिस प्रकार एक म्यात में दो तलवारें नहीं रह सकतीं, एक बिल में दो साँप नहीं 
रह सकते उसी प्रकार एक भूमिखंड पर दो राज्य भी नहीं रह सकते । इसका 
एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि बीसवीं शताब्दी में यहूदियों ने जब तक अपना 
आस्व॒तन्त्र राज्य बसाने के लिये भूमिखंड नहीं प्राप्त कर लिया तब तक उन्होंने अपने 
'को एक राज्य स्वीकार नहीं किया । भूमि के आधार पर ही इसरायल राज्य की 
स्थापना हुई है । हम-भूमि को राज्य की देह कह सकते हैं। एक राज्य के नागरिक 
जाकर दूसरे राज्य में बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं । 
'भूमि राज्य को स्थिरता प्रदान करता है। नागरिकता और संप्रभुता भूमि की 
सीमा के ही आधार पर बनती हैं। भूमि के आधार पर ही संप्रभुता के सम्बन्ध 
में श्रभी तक यह विवाद चलता आया है कि क्‍या संप्रभुता का श्रर्थ शासन-शक्ति 
के साथ-साथ भूमि पर स्वामित्त्व भी होता है ? पहले यह अधिकार स्वीकार 
किया जाता था, यद्यपि लॉक और झूसो जैसे विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया । 
ग्राजकल यह माना जाता है कि सरकार को केवल शासन करने का अधिकार 
प्राप्त है, भूमि पर स्वामित्त्व प्राप्त नहीं है । भारत के संविधान में भी यह स्पष्ट 
किया गया हैं कि यदि राज्य अ्रपने उपयोग के लिये भूमिं पर अधिकार करेगा 
तो उसके लिये उचित मुआबज़ा' देगा। 
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जनसंख्या के समान भमि के सम्बन्ध भे भी कार सीमा निर्धारित का की 
जा सकती । आज संसार में छोटे-बड़ सभी प्रकार के राज्य पाये जाने 77 । मानाका 
सभी अर्थ में एक पूर्ण राज्य है, लेकिन उसका क्षेत्रफल केबल झट वर्गेमील है । 
इसके विपरीत रूस जैसे विशाल राज्य का शेमफल डेबे कराए वर्गभील ४ ।॥ 
यदि हम छोटे राज्यों और बड़े राज्यों के पक्ष और लिप में लाम-रानि इसे सी 
मालूम होगा कि प्राजकल बड़ राज्यों की स्थिति ही अधिक सुविधाजनक # । 
पुराने लेखक छोटे राज्यों की जो प्रशंसा किया करने थे, उसका श्राधार यह था 
कि क्षेत्र कम होने से शासन अधिक अच्छा होता था और राज्य में प्राय: 
सभी बातों में एकरूपता होती थी। लेकित विज्ञान ने आज परिस्थिति 
बदल दी है । 

रूस और अमेरिका जैसे बड़े-बड़े देशों में भी राज्य का एकनाक कोना तार, 
टेलीफोन, रेडियो, रेल शौर हवाई जहाज द्वारा नथा हुश्ना' है। अधि दूरी की 
समस्या अब' हल हो गई है । भ्रब' रह गया शासन के घनत्व ( (0शा[काएयाए४७ ) 
अथवा केन्द्रीयता का प्रश्त। प्राचीनकाल के छोले-छीटे राज्यों में शासन 
केन्द्रीमूत होता था। प्रर्थात्‌ राज्य के किसी भी भाग में परित्यवतला या उपेक्षा 
की भावना नहीं रह सकती थी । राज्य का कोई भाग यह भावना नहीं रखे 
सकता था कि उसके प्रति सरकार उदासीन है। इसके उत्तर में ग्राथनिक ब* 
बड़े राज्यों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे राज्यों क॑ दोन 
का विकास हुआ है, उसी के साथ-साथ विकेन्द्रीकरण ( 26७0॥प्वक्वाणा ) 
भ्रौर स्थानीय स्वशासन (॥,6ल्‍४ा इले-(#त0७७वाएा।। ) को प्रबति भी 
पृष्ट होती गई है । एक संघ में राज्य होते हैं यों में जिले होते ४, जिलों 
में नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड, आम-पंचायतें इत्यादि होते है । इन सबको के 
लगाने इत्यादि के शासन सम्बन्धी अ्रधिकार प्राप्त हैं । तात्पय यह है कि स्थानीय 
या क्षेत्रीय प्रश्नों की ओर ध्यान देने के लिये स्थानीय और द्षेब्रीय संस्थाएँ 
भी हैं। कोई भाग यह शिकायत नहीं कर सकता है कि बह उपेक्षित छोड़ दिया 
गया हैं। तीसरी बात यह है कि यदि हम सुरक्षा ( [2लहाट८ ) बड़े पैमाने 
पर झ्ौद्योगिक विकास इत्यादि की समस्याओं पर विचार करें तो देखेंगे कि बडे 
राज्यों की तुलना में छोटे राज्यों की कोई स्थिति नहीं रह जाती । . छोटे-छोटे 
राज्य केवल बड़े राज्यों की अ्रनुकम्पा से ही जीवित रह सकते है'। गत दो महा- 
युद्धों में हम देख चुके हें कि बड़ी शक्तियों के संघर्ष में बेलजियम जैसे छोटे-छोटे 
देश पिस जाते हैं। यदि भारत का संरक्षण प्राप्त न हो तो भूटान की स्वतन्त्रता 
किसी भी दिन खतरे में पड़ सकती है। सैनिक संघर्ष के समय धन और जन 
वाले बड़े राज्य ही श्रधिक शक्तिशाली पड़ते हैं। बड़े राज्यों के, पास प्राकृतिक: 
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साधन अधिक होते हें। वे लोहा-कोयला से लेकर एटम बम तक बना सकते 
हैं। रूस जितना सुसज्जित हो सकता है, उतना अफगानिस्तान नहीं । लेकिन 
हमारा यह भी अनुभव है कि क्षेत्रफल में छोटे होते हुए भी इंगलैण्ड और 
जापान जैसे छोटे देश भी सुशासित और शक्तिशाली हो सकते हैं। इसी 
बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रारम्भ में कहा है कि यद्यपि बड़े क्षेत्रवाले 
राज्यों के पास कुछ स्पष्ट लाभ होते हैं, फिर भी राज्य के लिये एक आदर्श 
क्षेत्रफल निर्धारित करना उपयुक्त नहीं है। 

भूमि राज्य के भौतिक आधार की परिचायक है। इसलिये राज्य के 
सम्बन्ध में जब हम भूमि की चर्चा करते हैं तो उससे भौगोलिक परिस्थितियाँ, 
जलवायु, प्राकृतिक साधन इत्यादि भी सम्बन्धित रहते है । नदियाँ, पर्वत-श्रेणियाँ, 
समद्र-तट इत्यादि राज्यों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। भारत के इतिहास 
में हिमालय का क्‍या महत्त्व है, यह किसी से छिपा नहीं है। मिस्र में नील नदी 
का महत्त्व स्पष्ट हैं। प्रायः नदियों और पहाड़ों द्वारा राज्यों की सीमाएँ 
निर्धारित होती हैं । यदि लंका और भारत के बीच में थोड़ा-सा समूद्र न होता तो 
शायद वह देश भारत का ही एक भाग होता । ब्रिटेन और जापान के स्वतन्त्र 
अस्तित्त का कारण भी उन देशों का स्वतन्त्र तट हैं। जिन देशों की सीमाएँ 
प्रकृति द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती हें उन्हें सैनिक सुरक्षा पर अधिक खर्च नहीं करना 
पड़ता, जैसे कि भारत को अपनी दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में अधिक 
'चिन्तित होने की आ्रावश्यकता नहीं है । अथवा अपनी प्राकृतिक सीमा के अनुरूप 
ही विभिन्न देश अ्रपनी सैनिक शक्ति का संगठन करते हें। जेंसे कि इंगलैण्ड 
ने श्रपनी जलसेना हमेंशा तगड़ी रखी है। इसके विपरीत जर्मनी ने अ्रपनी 
स्थल सेना हमेशा तगड़ी रखी है। स्विटज़रलैण्ड और अफगानिस्तान को जल- 
सेना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समुद्री किनारे नहीं हैं। 
'मौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लोगों के पेशे भी बहुत कुछ निर्धारित हो जाते 
हे। भारत के मैदानों में रहनेवाले लोग किसान होते हैं। नार्वे और कनाडा 
के समुद्रतटवासी मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हूँ, इंगलैण्ड और अमेरिका- 
वासी समुद्री-जीवन पसन्द करते हैं और अच्छे नाविक होते हें। 

राज्य की सीमा निर्धारित करने में खनिज पदार्थों का भी बहुत महत्त्व होता 
है। लोहा, कोयला, सोना, चाँदी, पेट्रोल और जलविद्युत्‌ के साधन, इन्हीं ने तो 
 इंगलैण्ड, अ्रमेरिका और जर्मनी को महान श्रत्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ बना दिया । 
ऐसे खनिज क्षेत्रों पर देश अपने दाँत गड़ाते हैं और उन पर अधिकार प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हैं। सार” के कोयला क्षेत्र को लेकर जर्मनी और फ्रान्स में 
धोर शत्रुता हो गई, ईरान के तेल के क्षेत्र और मलाया के रबड़ और टिन के क्षेत्र 
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ब्रिटेन अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। आधन्तिक सम्यता का आधार 
श्रौद्योगिक परिस्थितियाँ हें, इसलिये एन वस्तुओं का बड़ा महत्व है। ये बरतूा 
राष्ट्रीय सम्पत्ति समझी जाती हैं। इन्हें सभी देश चाहते हैं। इनके कारण 
युद्ध होते हैं श्रौर राज्यों की सीमाएँ बदलती रहती हैं। प्राचीन और मध्ययग 
में अन्न और पशु ही सम्पत्ति के आधार थे, भ्रतएव जहां को जलवायु अच्छी होती 
थी, भूमि उपजाऊ होती थी और जहाँ चरागाह होते थे, बहां लोग बस जाते थे, 
राज्य स्थापित होते थे और उन्हीं वस्तुत्रों का महत्व भी होता था। आजकल 
प्रकृति के इन साधनों का उतना महत्त्व नहीं है । 
जलवायु भी राज्य-निर्माण में बहुत प्रभावकारी होता 8। जो राज्य बहुत 
शीतवाले होते हैं, वहाँ जीवन-यापन के साधन पर्माष्त नहीं होलें। लोगों का 
ग्रधिकांश समय उदर-पोषण की चिन्‍्ता में ही बीत जाता है। ऐसे राज्यों में अधिक 
राजनीतिक विकास नहीं होता | जिन राज्यों का जलवाय बहुत गरम और आई 
होता है, वहाँ के लोग आलसी और बिलासी होते है । ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति जीवन 
यापन के साधन बहुत जुटा देती है और लोग आराम का जीवन पसन्द करते हैं। 
वें बहुधा भाग्यवादी होते हें श्रौर उनके समाजों में निरंकुश शासन पनपता है । 
इतिहास साक्षी है कि केवल सम-शीतोष्ण जलवायु वाले राज्यों में ही सम्यता, 
संस्कृति और राजनीति ने प्रगति की है। सिन्ध गंगा के मैदान से लेकर हड़प्पा 
मोहेनजोदड़ों, बेबीलोनिया, असीरिया, प्राचीन श्रीस श्र रोम के राज्य इसक॑ 
साक्षी हैं । 
लेकिन राज्य-निर्माण में इन भौगोलिक परिस्थितियों को कई विद्वान श्रधिक 
महत्व नहीं देते । संसार का जलवायु जो श्राज है, तीन हज़ार वर्ष पहले भी प्राय: 
वही था; भौगोलिक परिस्थितियों में भी विशेष श्रन्तर नहीं पड़ा है। लेकिन 
आज अमेरिका और योरोप की जो विजग्रिनी शक्तियां संसार को हिला रही हैं 
वे तीन हज़ार वर्ष पहले कहाँ थीं ? उस प्राचीन काल में मध्य एशिया में जिन 
महान राज्यों का उद्भूव हुआ था, उनका प्रखर प्रताप फैला था, वे आज कहाँ है ? 
सच बात तो यह है कि जब जिस शक्ति का उद्धव होता है वही 
आलोचना भश्रपने को सर्वोच्च कहती है । लेकित उसके कारण भौगोलिक या 
प्राकृतिक नहीं होते । झ्ाज' अमेरिका श्रौर योरोप के लोग' अपने 
को सर्वोच्च समझते हैं । लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले प्रीक लोग भी श्रपने 
को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ समझते थे । उसका प्रमाण भ्ररिस्टॉटल है। उसने 
लिखा ह---जो लोग उत्तरी योरोप की शीत जलवायु में रहते हैं, उनमें शारीरिक 
बल और साहस तो होता है, लेकिन बुद्धि और चतुराई नहीं होती । इससे वें 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा तो कर लेते है, पर उनमें कोई राजनीतिक संगठन 


राज्य का स्वरूप (क) ३६ 


नहीं होता और न वे दूसरों पर शासन ही कर सकते है। इसके विपरीत ए शिया 
के लोग बुद्धिमान झौर चतुर होते हैं, लेकिन उनमें बल और साहस नहीं होता, 
इससे वे हमेशा पराधीवता और गुलामी में फँसे रहते हैं। इन दोनों के बीच 
में हैलेनीज्ञ जाति (ग्रीक) बसती है और उसमें इन दोनों जातियों के गुण हैं। 
अर्थात्‌ वह बली और साहसी भी है और बुद्धिमान भी। इसी से वह स्वतन्त्र 
है श्रौर उसका राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है ।” 

अन्त में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि झ्राधुनिक काल में विज्ञान 
की प्रगति ने जिस श्रकार अ्रन्य कई बातों का महत्त्व घटा दिया है, उसी प्रकार 
भीगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव भी कम कर दिया है। हवाई सेना की शक्ति 
में वृद्धि होने से नदियों, पहाड़ों और समुद्र तट द्वारा बनी हुई सीमाओं का महत्त्व 
क्षीण हो गया हैं । श्राज यह स्थिति है कि जबतक नौसेना को हवाई सेना का 
संरक्षण प्राप्त न हो तबतक वह अधिक सफल नहीं हो सकती। मनुष्य की 
वेश्ञानिक विजय ने बड़ी-बड़ी नहरें बना डाली हैं, पाताल कुएँ खोद दिये हैँ, नदियों 
को बाँध डाला है और पहाड़ों को फोड़ दिया है। पनामा और स्वेज की नहर 
मनुष्य की प्रकृति पर विजय के प्रतीक हैं। इतना सब होते हुए भी यह तो 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भौगोलिक परिस्थितियों का राजनीतिक परि- 
स्थितियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। 

प्रोफेसर गिलकराइस्ट का मत है बहुधा सरकारों या शासकों की नीति के कारण 
भी राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवततेन 
युद्ध, श्ाक्रमण, समझौता इत्यादि के द्वारा होते हैं। कभी कोई सरकार 
सुरक्षा की दृष्टि से सीमा का विस्तार करना चाहती हैं तो कभी कोई शासक 
कोई खनिज क्षेत्र प्राप्त करने के लिये दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है। कभी- 
कभी केवल बड़प्पन के लिये स्पर्धा दो राज्यों में युद्ध का कारण बन जाती है 
ग्रौर कभी केवल वाद” ( साम्यवाद बनाम पजीवाद ) ही युद्ध और सीमा 
परिवर्तन का कारण बन जाते हें। 

आधुनिक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी राज्य की भूमि के ऊपर 
का वायुमंडल तथा तट से लेकर तीन मील तक का समुद्र उस भूमि का अंश समझा 
जाता है। श्रर्थात्‌ उन पर राज्य का उसी प्रकार श्राधिपत्य समझा जाता है जिस 
प्रकार कि भूमि पर। 

शासन या सरकार ( ७०४०८:४४००॥८ ):--राजनीति विज्ञान के मूल 
आधारों को समझने के लिये यह बात जाननी' बहुत आवश्यक है कि राज्य 
( $0006 ) और सरकार ( (०४०:४:7९८०६ ) में बहुत अन्तर है। इन दोनों मर 
तत्त्वों के भेद को स्पष्टरूप से न समझने के कारण कई विद्वान भूतकाल 
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में बड़ी भूलें कर बैठे हैं। 'राज्य' शब्द एक भावना का प्रतीक है। हम 
बिना किसी राज्य-विशेष की ओर संकेत किये ही एक राज्य को कल्पना कर 
सकते हैं, क्योंकि सब राज्यों के मुल तत्व समान होते हैं। इसके विपरीत 
सरकार शब्द एक भावना का प्रतीक न होकर एक ठोस या साकार बरत का हैं गिल 
करता है। सरकार के रूप राजनीतिक परिस्थितियों के अनूसार मिन्न-भिन्न 
राज्यों में श्रलग-अलग होते हैं। राज्य एक ऐसा सम्पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त समाज 
( $0एकटाएए (0ाशएयगर० ) है, जो राजनीतिक आधार पर संगठित हूँ । 
सरकार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य को इच्छा ( शा) प्रकट 
होती है और पूरी भी होती है। राज्य को संप्रमुता प्राप्त होती # और 
इस संप्रभुता के श्राधार पर राज्य सरकार को एक संविधान के द्वारा कुछ 
शक्ति या अधिकार देता हैं। इस दृष्टि से सरकार शब्द राज्य की अपेक्षा 
कहीं भ्रधिक संकुचित है। किसी भी राजनीतिक समाज क॑ सब नागरिक राज्य 
के अंग होते हैं, लेकिन वे सरकार के अंग नहीं होते। राज्य स्थायी होता है 
लेकिन सरकार परिवर्तनशील होती है, उसके रूप बदलते रहते है । यद्ध धारा 
अथवा आन्तरिक क्रान्ति द्वारा अथवा वैधानिक परिवतंनों द्वारा सरकार के रूप 
बदलते रहते हें। जिस राज्य में किसी समय राजतस्तध ( छा॥एटो।५ ) हो, 
उसी राज्य में जनतन्त्र राजतन्त्र का स्थान ले सकता है। लेकिन किसी-स-« 
किसी रूप में सरकार होना अ्रवश्य चाहिये । बिना सरकार के कोई राज्य नहीं 
रह सकता । इसीलिये सरकार को राज्य का एक मूल तत्त्व माना गया है । राज्य 
के सब कार्य सरकार द्वारा ही होते है। राज्य की क्रियाशीलता, उसके सब 
कार्य केवल सरकार द्वारा होते हैं। राज्य की जनसंख्या में विभिन्न वर्ग होते है 
उनके अपने-अपने स्वार्थ होते हैं। विशेषकर जनतन्त्र राज्यों में यह देखा जाता 
है कि विभिन्न वर्गों के स्वार्थ या दल सरकार पर अपना अधिकार करने की' 
कोशिश करते रहते हैं। 

राज्य का मूल रूप अपरिवर्तनशील होता है। लेकिन सरकार के रूप 
विभिन्न होते हें। किन्तु प्रचलित माने में सरकार का अर्थ एक मंत्रिमंडल 
होता है, जो देश का शासन चलाता है। यदि जरा और गहराई से विचार 
किया जाय तो सरकार में मंत्रिमंडल, विधानमंडल और न्यायपालिका तीन 
अंग होते हैं और इन तीनों की सम्मिलित कार्य-प्रणाली को सरकार कहते 
हैं। विधानमंडल शासन सम्बन्धी कानून बनाता है और मंत्री भी विधान- 
मंडल के सदस्य होते हें। इसलिये यदि हम सरकार का श्रर्थ थोड़ा भ्रौर 
विस्तृत कर दें, तो मतदाता भी सरकार के श्रंग हो जाते हें। गेटल नें 
लिखा है कि जब मतदाता अपने मत द्वारा सरकारी पदाधिकारी मिर्वाशित 


राज्य का स्वरूप (क) ४१ 


करते #, ती वे सरकार की कार्यकारिणी का कार्य करते हैं। जब वे प्रत्यक्ष 
मतदान द्वारा कोई निर्णय करते हैं तो वे विधानमंडल का कार्य करते हैं और 
जब वे जूरीं के रूप मे स्थाय-शासन में भाग लेते हैं तो न्यायपालिका का 
कार्म करते है ।* 

संप्रभुता ( 80४८शलोड्ए८७ ):--राज्य का चौथा और सबसे महत्त्वपूर्ण 
तत्व संप्रभता &/े। संप्रभता को हम राज्य का प्राण कह सकते हें। वैसे तो 
समाज मे अनक संगठन या संघ रहते हैं, पर राज्य की यह विशेषता होती है कि 
शक्ति से वह संव्धि या सर्वोधिरि होता है। संप्रभुता अन्य किसी संगठन को 
प्राप्त नहीं रहती ; कंबल राज्य को ही यह गण प्राप्त होता है । इसीलिये वह 
अपनी सामा के भीतर पअन्य सब संगठनों से सर्वंपिरि होता है। अन्य संगठनों 
में क्षेत्र या भीम हो सकती है, सदस्य होते हैं, कार्य-संचालन के नियम भी होते हैं, 
लेकिस उनमे संप्रभुता नहीं होती। यह गण केवल राज्य में ही होता है। 
संप्रभता के दो पहल होते हें--एक बाह्म' झ्यौर दूसरा आन्तरिक । बाहरी 
का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। बह साब प्रकार से स्वतन्त्र होता है। 
प्रान्तरिक गण यह होता है कि बह अन्य सब संगठनों के प्रभाव और नियंत्रण से 
ऊपर होता है । वह पअन्‍्य संस्थाओं को प्रभावित कर सकता हैं, पर स्वयं प्रभावित 
नहीं होता । इस संप्रभुता को राज्य-सरकार द्वारा प्रकट करता हैं। यह 
इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसका अध्ययन हम स्वतन्त्र रूप से श्रागे करेंगे । 

राज्य के इस चार तत्वों क आधार पर विभिन्न लेखकों ने राज्य की श्रन्य 
विशेषताएं भी बललाई हैं, लेकिन वे सब प्रासंगिक हैं, मौलिक नहीं । उदाहरण 
के लिये हम यहाँ बरगैस* के मत पर विचार करेंगे। उसका मत है कि राज्य 
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४२ राजनीति विज्ञान 


सं्वंब्यायी ( मी लाया[नश्तीष्वार। ) परम हव | 
होता है। स्बश्यापकता और संवंधारिती का बच महा ह कि राज्य के अन्न 
सब व्यक्ति झौर सब सहथाएं उके लिययण में होती +।. उसके समान 
उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता ।. हम बाल की _म जे ही सके / कि ६ 
संप्रभता के अच्तर्गत था जाते /।. स्थायिच्य का अं्य यह + कि सरकारों के रूप 
बदलत' रहते हैं, पर राज्य नी बदलता। अंगरजी भें शक कहावत # | 
राजा कभी नहीं मरता बढ़ इसी भण का धरिचनायक .4 जब हक सरकार 
दूसरी सरकार में बदल जाती है, जब एक राज्य जूमर राज्य को 
लेता है, तब भी राज्य के मल तस्थ बने ही रहते है।. इनका कभी नाग गहीं 
होता। भूमि और जनसंस्या रहते की है, सरकार कया रू बदल सकभा है 
भर संप्रभुता दूसरे राज्य की संप्रभता में लोप हो जाती हे, साड नहीं कोवी । 
मानव-कल्याण के लिये राज का अखिटता ग्रायश्यक है । 

कुछ विद्वानों ने राज्यों की समानता वर जार दिया /ै4. उनका मन है कि 
राज्य छोटे हां अथवा बह, पतली हो शथवता लि! ने, संपधभजा + भ्राधार पर थे एक 
बराबर दर्ज के होते हैं। सिद्धाल के रूप में तो यह आते मेत्री है।. लेकिन 
जब हम व्यवहार की दुष्ट में दखल है तो इस में सत्यला नही पाल |।. फरतर पष्टीय 
राजनीति में “जिसको लाडी उसकी भंस बाली कश़ावल सरिता ह] रही है । 
राष्ट्रसंघ ( [6 पंदाताओ (27%7807॥704% | मे भी हम इगकत ह कि 
सद्यपि सब राज्यों के लिये समान प्रतिनिधिर्व का सिद्धान्त सबीकार किया गया 
है, लेकिन अस्तिम निर्णय बड़े-बड़े और मक्तिशाली राज्यों को इच्दानसार ही 
होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानन प्रभी इतना बलबान नहीं ही पाया है कि राज्यों 
की समानता के सिद्धान्त पर वास्तविक रूप में ग्रमल करा सर्क । कूछ विद्वानों 
का मत यह भी है कि बल ( कट) का सह्ठाश राज्य का प्रावद्यक सर्व 
है। कुछ का कहना ती यहाँ तकहै कि कंबल शाज्य को ही. अल-प्रयोग का 
अधिकार होना चाहिये, तभी वह अपनी सर्वार्ब हटा का पालन करा सकता 
है भौर अपनी संप्रभुता सुरक्षित रख सकता है । यदि सरकार को बल-प्रयोग 
का साधन प्राप्त न हो तो उसके प्रति कोई शा ने शजंगा, दूर भू; शाधार पर ही 
न्याय चल सकता ह | शैस कथन में तध्। ; पर्ज्स मा हैग गउराई में जाय 
तो देखेंगे कि वास्तव मे सप्रभता के सिद्धास्स में बले-प्रयोग का ्रॉपिकार निहित 


है !। अल-प्रयाग के साधन और विधि राज्य दारा ही लिरबी रिले जोन 7] शाॉभि- 


9; 








(6 गत तांडल्आलत किए पांडे कृपाारफ्ञोल,.. #िफाटीए ४ फाफावियाएाता: 
पाए0बज।9,) ( फफहुटक-न्ीफपात॑क्वांतता ती ऐजी।डा। फैटलारत, ) 


राज्य का स्वरूप (क) डरे 


मूल तत्व न मानकर केवल उसका एक गुण या संप्रभुता का एक गुण मानना चाहिये । 

राज्यों का लोप और जन्म :--हम कह चुके हें कि राज्य अमर है, पर राज्य 
विशेष अमर नहीं होते । ऊपर हमने एक अँगेरेजी कहावत का उल्लेख किया 
है जिसमें यह कहा जाता है कि “राज्य अमर है ।” श्र्थात्‌ जो व्यक्ति राजा होता 
है बह तो अबश्य मरता है, परन्तु राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहती । उस 
पद पर कोई-न-कोई व्यक्ति हमेशा प्रतिष्ठित रहता है। इसी प्रकार राज्य- 
ग्रमर है, पर राज्य-विशेष कालास्तर में नप्ट होते रहते हैं। राज्यों के भौतिक 

ञाधार शअ्रर्थात्‌ भूमि और जनसंख्या तो बने रहते हैं, पर उनके नैतिक 

आ्राधार अर्थात्‌ सरकार और संप्रभता बदल जाते हैं। इनका लोप दूसरे राज्य 
के इन्हीं तत्वों में हो जाता है। किसी राज्य-विशेष का लोप कई प्रकार से हो 
सकता हूं। एक तो एक राज्य का दूसरे राज्य पर श्राक्रमण करक, उस 
जीतकर अपने राज्य में शामिल कर सकता है। दूसरे कोई राज्य स्वेच्छा 
से दूसरे राज्य में मिल सकता है। तीसरे कई छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा 
राज्य बना सकते हैं। इटली में ऐसा ही हुआ । 

इसी प्रकार यूद्ध अथवा सन्धि द्वारा बड़े राज्यों का विभाजन करके कई छोटे 
राज्य बनाये जा सकते हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद योरोप में इस विधि से कई 
राज्यों का सुजन हुआ । कभी-कभी एक ही राज्य के लोग आपस में एक समझौता 
करके विभाजित होकर एक या एक से अधिक राज्य बना लेते हैं। सन्‌ १६४७ 
में भारत की जनता की राय से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नामक 
एक नये राज्य का जन्म हुआ । 

इस तरह इतिहास के पर्दे पर राज्यों का सूजन और लोप होता रहता है । 
परन्तु जब भी किसी नये राज्य का उदय होता है तो उसमें ऊपर बताये गये चार 
मूल तत्व अवश्य होते हैं। 

राज्य के श्राववविक स्वरूप का सिद्धान्त ( 0#8०पफट ०० 07820 5777९ 
(९०४७७ ०६ 50७८९ ):--समय-समय पर राजनीति विज्ञान के विशारद राज्य 
की तुलना मानव-शरीर से करते झाये हैं। प्लेटो के समय से लेकर आज तक 
विद्वानों ने इस प्रकार का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया है। किसी नें इस उपमा 
को महत्व दिया और किसी नें नहीं दिया। ब्लुंशली नामक जर्मन विद्वान ने 
तो यह उपमा बारीकी की पराकाष्ठा पर पहुँचा दी। यद्यपि श्राजकल इस 
उपमा भ्र्थात राज्य को मानव स्वरूप के समान मानने के सिद्धान्त को 
अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्त्व हैं। इसलिये 
इसका अध्ययन आवश्यक हें । 


के शाजवीति विधान 


कान, 


प्रामीम ग्रीस के दाशलिका की बाल का की जकय के ऋतगत स्थापित 
करने की थी । इतीलिये उन राज्य की ला हक दहपारा मनप्य मे की | 
प्जटों फ्ा्‌ मम ध्‌ | ह ४2% पा, $ [५०६ डी आओ थे पं ढ औी बे आ; है है. अपूज ४ है| ! शक 
बल उसके तक रतकण के समाज 4. उम्ल "दाकह और हम के जया 


बी समानता अतलाने हैश हक पूरा रूपका बंध दिया गत. लव समाज को 


तीन धुभ में कं |। हुआ । . मई, मी भर , पी] बी आर 4 लिजे के! | अं 7)क.7 
अल के आए किक गंशा। धर ४): ह॥ / आडजोव जाए हार डा, गाएग सभा 
भ्तै 
इसछा । आकि राजा की रत 
ही गया नहीं रह सकती । ऑरिसशा हल का थे बहा का बोस था ।. वह पक 
को राय का तक राजीव फ्रेग काला सा।.. हो ककडज में राम के विभारक 
शिसर। भें भंझआ का बयां बा जन किले थी! जा हा ॥ 7३ है. #| ५३ ओ ॥ के | 
मध्ययग में इस उपसो की भेरतूर उ्धताश किया आधा ।.. सम सभ्य माई 
अर्म ( (फिता (कक) और राजी में खपत बेल रहीं था।. रईमाई 
धरम का प्रधान पौध भा । वध केशव थे! है. आभार ते धावातवर 3५ / शो 
शाजा झपन को आअधीहवर मोलता था। सजा हआादिओ, 705, पर पताएक मे 
कहा कि धर्म एक रह्गसंम शरीर हे समान हे जिसकी सिर ईंसाहव। दस कथन 
का भरपूर प्रयोग पोध और राजा दोनो करने लग) फिर भर्ख प्रवारका ने बहा 
किः हा आाउर! है १8 है # पद है? डा | इ#तॉज ४ शुभ बह ; बाज वो जा 
से बडा है। इस प्रकार इसे उधगा की सेव यम के हल्की थे लए अर 
में किया और कह मे ता राज्य घोर मानव-ाहर की हज ऋाऔ जी इंवाधिश करन 
में बाल की भी साल लीन वाली । बह टगिलस शजवीनाश, शाग्वाय, पारधा 
के यारमिंगलिमों और लेका के पाली ते हुसे वसा की पोती किया ।. हैने 
भों में मानवच्ध रीर के विशभिशे धरा की उधम हाय के लव विभागों मे दी । 
शांधनिक काल के प्रारर्धिक जैकी वे भी वातय के सागगाविक #्वरूच के 
ग्रध्यगन किया और प्राय: प्षीम वी दालाडदी के सरल लंबे इस पर जोड़ दियो। जाती 
रहा। आधनिक काल में हमी, #ैडिय, हब इयर, बलउली प्रभाव विद्वा्वी 
के भाम विद्ेष उच्जखंभीय हैं । देने विखारकोी वे इस शिद्धात्त की बेरबतओो पे: 
पहुँचा दिया, हॉझा वा "लवाग्रधनी (4,653झा |) हऋ प्रौख 
उसमें उसने मंना्य-दरीर भौर राज्य के बीच थे पाई जाने वाली संमानवाध्र 
बर्णन किया है। कहींजहीं तो यह समानता हास्वास्यद जान पहली है ।.. हज 
साहब फरमाते हैं. कि जिस प्रकार अकबदारर शागा मे सीहिल होगा हैं, जर्स 
प्रकार राज्य की भी फोश, फूरशी, खुजली, फफहोी का रोग इत्बादि औीमा 
होती हैं। हॉब्स का मत 6 कि राह्य बास्तव मे अनप्य को की जहद आकार हर! 
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क्योंकि राज्य आखिर मनाय की इच्छा की ही उत्पत्ति है। रूसो ने इतनी बारीक 
समानता स्थापित सहीं को ८ । लेकिन उससे भी कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य 
के शरीर में एक सालक शक्ति होती है, उसी प्रकार समाज में भी एक चालक' 
शाविल होती &। मक््य में जिस प्रकार इच्छा-शक्ति होती है, उसी प्रकार 
समाज में भी एक व्यापक या सामान्य इच्छा-शक्ति ( ठलाताय शा ) 
होती हैं। रूसो ने राज्य की विधायिनी शक्ति की तुलना मनुष्य के हृदय से की 
है, और कायपा लिका को तुलना मनष्य के दिमाग या मस्तिष्क से । 

उन्नीसवी शताब्दी में कुछ आ्रादर्शवादी जर्मन विचारकों ने भी इस सिद्धान्त 
का उपयाग' अपनी विचारधारा की पुष्टि के लिये किया । फिश्टे (वा & ) 
इनमें से एक था। उसने लिखा है कि मनुष्य का जीवन समाज में रहकर ही 
साथक ही सकता है । व्यवित समाज की इकाई हैं। समाज से बाहर मनुष्य 
का जीवन कार महत्व नहीं रखता । यही बात व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध 
में अद्वरण: लागे होती है। एक अवयब पूर्ण शरीर में प्रत्येक श्रवयव या अंग 
पूर्ण शरीर के पीषण में योग देता है और इस योग के कारण स्वयं भी पोषित होता 
है। यही बाल हब््याः 

जमन लेखकों में ब्नंशली ने राज्य के झावयबिक स्वरूप या संगठन पर सबसे 
गधिक कौर दिया है । उसने तो यहां तक कहा है कि राज्य में योनि सम्बन्धी 
गुण भी होते हैं। उसका मत था कि राज्य पुरुष जाति का है और तत्कालीन 
ईसाई धर्म संगठन रुत्री जाति का था। इसी आधार पर इस लेखक ने स्त्रियों 
को राजनीतिक अधिकार देने का विरोध किया था। उसने राज्य के स्वरूप 
का एक नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व माना है। उसका मत था कि हम 
राज्य के शरीर और व्यक्ति के शरीर में तीन प्रकार की समानता मानते हूं।. 
एक तो प्रत्येक प्राणी था जीवधारी शरीर और शआात्मा के संयोग से बनता है । 
यह संयोग हम मनुष्य में भी पाते हे शरीर राज्य में भी। दूसरी बात यह है कि 
एक शरीर में विभिन्न अंग होते हे । सब श्रंग अपनी-अपनी क्रियाएं करते हूं। 
उससे वे भी जीवित रहते हैं और शरीर भी । इसी प्रकार राज्य में विभिन्न 
श्रंग होते हैं। प्रत्येक श्रंग का काम अलग निर्धारित रहता है। प्रत्येक अंग 
की शव्तियाँ भी अलग-अलग होती हैं। ये सब अपनी शक्ति के झ्नुसार अपने 
काम करते हैं और इसी तरह राज्य चलता है और जीवित रहता हैं। तीसरे 
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प्रत्येक घरीर की उत्तत्ति बीज रूप मे है /। उम विकास शोर बद्धि के 
तत्व छिए रहते फ।. बजि बाहर में हावी /* ही । शपम 
प्रसकी उत्पति भी बजहप मे ।२ प्ौर उसके जिकेारशो कसी, चाटा हूप मे भीवर 
में बाहर की झोर हमा है। उयतित के समान रस वार सत्य का पक तैलिक, 
मैतिका और आध्यात्मिक प्रस्वितु्त हवा  ु 
उप्नीमवी गसाब्दी में हरबट सपस्मर रूस कि दी विद्ारधा रा की हक अषषा 

राजनीति विवारक हुमा जुमने प्रधने सिद्धाहतों के प्रवतादिल था लिये इस 
शिक्षान्त का बहत अधिक उतयाग कसा खिल आहइर भ्रोर शाजय का ने 
केवल समानताओं पर जोर दिया हे अच्कि उनकी ग्रसमानताशां बोर वजिषतापों 
से भी मिष्कर्त निकालने का प्रयश्न कियो #। ४ विल इसे रुक मे उसने कायल 
अपने मतलब को विवार स्थापित करने को प्रयेतते किया है । चौक #फ्समर बहुत 
बड़ा व्यवितिवादी था, वह दयकित की लिये बिक से श्राघक रवतत्वला का समन 
करता था, दरालिय उसका इस रूपक का अखबत पर अवयासि एकदम उकागी 
ही गया। उसका मे था कि समाज एक मी बिल होरीर / | तिः थे 
जीवित है, टगलियें उसका विकास होती रहता ह। उहक अगर भी विकास: 
हीते हैं, और उसकी काम अलग-प्ेलग खत जाते है।.. लॉकल फिर भी 
वे एक-दूसरे पर निर्भर रहते है। शोक उसी धरेकार जिले प्रकार शाध, पे 
पेट तथा मस्तिष्क एकनदटूनर पर लिभर रहते # । जिस प्रकार सब शभगों की 
करियाशीलता पर शरीर जीवित रहता 2, उसी प्रकार समाज के विभिन्न प्रंगी के 
कार्य-यलापों के कारण समाज का जीवन खली हैं। लॉक एक बड़ी प्र्तर 
यह है कि शरीर में प्राण एक जगह कडज्ित हीवा /ै।. माह में 7क जगह प्राण 
केख्ित महीं होता ।. वह वितरित रहती है ।. अर्थात समाज के भ्रम एक शरीर 
के प्रवयव होते हाए भी स्वतत्ज है ।.. इसलिय मारा उदहूग्य पुर समाज का कल्याण 
ने होकर बोवल पंगों अधति व्यकितर्यीं या इकाइचों का कज्याण होता चाहियें। 
हम कह चुके है कि रोन्‍्सर बड़ा भारी ाकिवादी था। उसकी उद्श्य ध्यवित 
के लिये अधिक से अधिक रवतरतता घराप्ठ क्‍हना था ।. उसका मत था कि समाज 
विकास करता है, घड़ बनाया नहीं जाता। हैसलिय उस सवाआाविक रूप से 
म्िकास करने दो । किम रूव मे हीं । निदझारक शिक्षा, सरकारों नियंत्रण 
सार्वजनिक पुस्तकालय बह निर्थक समझना था । थे बीज व्यकित के स्वामावि 
विकास में बाघा डालती है। धरीर झोर समाज की तुलना वह बढ़ी आरीकी 
से करता है। जैसे कि रेले और तार शरीर की खनवाहक ललियों और नमों 
के समान हैं। मुद्रा था सिवर्क रकत-कर्णो की समान हैं। जिस प्रकार शरीर 

| स्फत्तिदायक तत्व होते ६, पुसी प्रकार समाज के इफलिदायक तत्य उद्याग- 
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कारखाने हैं। ग़रकार और सेना के समान तत्त्व भी मनुष्य शरीर में मौजूद है । 
अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखिये जीवन के निम्तस्तर पर शरीर की गठन बडी 
स्रावारण दक्वाती &। एक कचओआा को यदि काटकर दो कर दिया जाय तो भी 
वह जीवित रहेगा। इसी प्रकार इतिहास के प्रारम्भिक समाज का जीवन बड़ा 
सादा और सरल था। लेकिन उच्च स्तर पर जीवन जटिल हो जाता है। इसी 
अकार सम्यता के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी आझ्राथिक तथा अन्य प्रकार 
की गत्थियाँ आती-जाती हैं। इस बहद तुलना का एक मात्र उद्देश्य पूर्ण व्यक्ति- 
बाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन था। शरनेस्ट बारकर ने ठीक 
ही कहा है कि राज्य के श्रावमविक स्वरूप से जहाँ स्पेन्सर का मतलब सधता रु] 
ता वह उसे ग्रहण कर लता है शौर जहां मतलब नहीं बनता वहाँ इस सिद्धान्त 
को छोड़ देता है । 
तथा गमप्लीविज़ ( पोलेण्ड ) इत्यादि विभिन्न देशों के जिन-जिन विद्वानों ने इस 
का सिद्धान्त का प्रयोग किया है, उन्होंने शरीर और राज्य में तीन 
संमी ३ 8 हर 
बातो में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया है--उत्पत्ति, 
गठन और क्रिया। इस सिद्धान्त का लक्ष्य राज्य की मौलिक एकता दर्शाना 
है, यह बतलाता है कि ब्यतित समाज की एक इकाई है। राज्य भी व्यक्तियों 
पर निर्भर करता है, बल्कि यह कहना अधिक उपयुकक्‍त होगा, कि राज्य 
और व्यक्ति एक-दूसरे पर निर्भर हैं। 
इस सिद्धान्त में सबसे बड़ी त्रुटि यह हैं कि समानता ( &शा००५ ) को 
एकरूपता' ( वतैलाधा५ ) मान लिया गया है। मनुष्य शरीर के विभिन्न अंग 
जसे कि हाथ, पैर इत्यादि अपनी अलग स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति नहीं रखते । लेकिन, 
राज्य की व्यापक इच्छा-शाक्िति पर उसके व्यक्ति रूपी अंगों की इच्छा का काफी 
प्रभाव पड़ता है। दूसरे, मनृष्य शरीर के अथवा किसी भी प्राणी के अंग- 
प्रत्यंगों की किया संपूर्ण रूप से शरीर ही तक सीमित रहती है, लेकिन राज्य के 
सदस्यों का अस्तित्व तथा उनके कार्य कंवल राज्य ही तक सीमित नहीं रहते । 
राज्य कार्यों पर नियन्त्रण कर सकता है। लेकिन उनकी प्रेरक इच्छा-शक्ति 
पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तीसरे, राज्य की इकाइयाँ श्रर्थात्‌ नागरिक 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतन्वतापूर्वक भ्रा और जा सकते हैं, साथ ही 
उनकी संख्या भी इच्छानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है । लेकिन प्राणियों 
के शरीर के प्रंग-प्रत्यंग स्थायीरूप से निश्चित हैं। चौथे, प्राणियों का जन्म भ्रन्य 
शरीरधारियों से होता है, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य से जीवन-शक्त प्राप्त 
नहीं कर सकता। पाँचवें, शरीर में विकास के नियमों का पालन स्वाभाविक 
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रूप से होता रहता है, राज्य में टसा नहीं होता, शाज्य का विकास किसी 
प्राकृतिक सिमम के अनसार नहीं होता । बेखके लिये सावजवभार कर 
प्रयत्न करना पहला हैं। छूटे, अर्न सिल्लास्त के आधार तर यदि हम धगवित 
को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दे, अथवा सदि व्यॉक्ति का राज्य मे बहुत 
ग्रधिक स्वतन्त॒ता दे दें, तो इन दोनों के परिणाम भगावद है सकल है । 

गेटेल ने इस सिश्यान्न में निम्नलिखित उपयोगी बाल पाई /«७+« 

(१) यह सिद्धास्त राज्य | तलिहासिक विकास का महच्य बललाता ॥ | 

(२) यहे प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थि लियों के परिशामी पु जोर 
देता है । 

(३) यह राज्य झोर नागरिकों को परारपरित लिंभ सता दर्शाता 

(४) यह सामाजिक जीवन की मौलिक एकला घर जार देना है और 
बतलाता है कि समाज के विभिन्न प्रंगगक दूसर से किस तरह गये हुए ॥# | 


] 


| 


श॥ै 


( पं ) यहा इस बाल का जीर के साथ अमाणित करने को अस्स्न करता & 
कि समाज केवल व्यक्तियों का सून हित समा नी #। मे स्पाक रूपा मे 
बसलावा है कि समाज के सदस्य एक विखिय लडकी मे ततः दुसरे से म्ब न्धित 


र 
क़ 


रहते हैं श्रौर सब मिलकर समाज पर विभर रहते है बोर साथ हा समाज 
भी शक्तियों पर निर्भर रहता 

(६) यह सिद्धान्त दर्शाता है कि मनाय प्रकति से ही राजनीतिक प्रबल 
के प्राणी र₹ उनकी सामाजिक जीवन को उप्र्वाल राज्य को ऊर्पाति 
करती है । 

इन समानताओं के बावजद राज्य और प्राणिदारीर मे विग्नलिलिंत भद 
पाये जाते है। इन्हें हम इस सिद्धान्त के खतरे भी कह सकते ; 

(१) राज्य की इच्छा हमेंशा उसके व्यक्तियों के इच्छा नहीं होती। 
श्र्थात्‌ राज्य की व्यापक इच्छा व्यक्तियों की चिजी इम्छा से भिन्न हो सकती है । 

(२) प्राणियों के शरीर के विकास में प्राकृतिक वियभा का पालन रताभा 
विक रूप से होता रहता हैं, लेकिन राज्य का विकास जोगझक ओर संचाह 
प्रयत्नों के आधार पर होता | । 

(३) इस सिद्धान्त में एक खतरा यह है कि राज्य का इससा झधिक महत्व 
दिया जा सकता है कि उसके सामने व्यकित का कोई महस्य ही ने रहे 
व्यक्ति की इच्छा पर्णतया राज्य की इन्छा के अधीन हो जायेगी । 

(४) राज्य का प्रत्येक व्यक्ति केवल राज्य के लिये नहीं जीती । उसका 
एक आध्यात्मिक जीवन भी होता है। उसकी पअ्रपनी इण्छा-शजित होती 
है, जो कि शरीर के भ्रंगों या रकतकर्णों में नहीं होती । 


ड्+ 
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(५) यदि अंग-प्रत्यंग काट दिये जायें तो शरीर प्राणरहित हो जाता है, 
पर थाड़े से व्यक्तियों के भ्रलग होने से राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता । 

गैसा कि हम कह़ चके # इस सिद्धान्त में या इस उपमा में सबसे बड़ा गण 
यह हैं कि यह्ध राज्य की एकता पर जोर देता है। लेकिन साथ ही इसमें सबसे 
बड़ी कमजारी सह # कि आखिश यह एक उपमा ही है, केवल एक तुलना है और 
उपमा का हम प्रमाध कमी नहीं सान सकते । दूसरी बात यह है कि इस उपभा 
की आधार पर राज्य के सम्बस्ध में हम कोई निष्कर्य नहीं निकाल सकते, कोई 
सिद्वास्त या नियम निर्वारित नहीं कर सकते । जैसे कि शरीर के सम्बन्ध में 
तो हम यह कह सकते हैं कि उसका विकास कुछ प्राकृतिक नियमों के आधार 
पर होता है । लेकिन राज्य के विकास के लिये हम इस प्रकार के या किसी 
भी प्रकार के लिशम निर्धारित नहीं कर सकते । यदि हम राज्य का विकास 
प्राकृतिक नियमों पर छोड़ दें तो सम्भव है कि हम भाग्यबादी बन बैठें और 
निकम्मे ही जाते। शग सिद्धास्त का सार यही है कि एक मोटे तौर से हम 
राज्य का समानता शरीर से कर सकते हैं। इससे हम राज्य की गतिविधि 
भली-भाँति समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम बारीक़ियों में जाने लगें तो अ्रम 
से पे जायेगे और गलत निएकर्भ निकाल लेंगे। जिस प्रकार राज्य की तुलना 
दम हक इमारल से नहीं कर सकते, उसी प्रकार शरीर से भी नहीं कर सकते । 
फिर झाज-कल प्रत्येक बात को बिज्ान की कसौटी पर कसा जाता है 
बशानिक दर्टि से तो यह बहुल कम' उपयोगी ठहरता है। 

राज्य का व्याबया:रक और अप ( पफ्ढ एकारलफ छातें ततरछ 
0०९ ६॥6 50९ ):““कुछ जर्गन विदारकों ने राज्य के व्यावहारिक था वास्तविक 
धय [ (टूल ) और राज्य के आदर्श रूप ( 00७ ) में भेद बताया है। 
उनका लास्यस यह 8 कि हलिहास के किसी काल में राज्य का जो वास्तविक 
रूप पाया जाता है; विभिन्न राज्यों में जो समान गण पाये जाते हैं, वह 
राज्य का व्यावहारिक रूप है झ्लीर एक राज्य जैसा होना चाहिये, जैसा हम 
खबाहते #, जिस पूर्ण था सटिहीन राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं. वह 
ग्रादर्श राज्य #॥ शजसे कि हम आदर्श राज्य की कल्पना “राम-राज्य” के 
रूप में करते है । बरस ने झादर्श या पूर्ण राज्य की व्याख्या करते हुए लिखा 
हैं कि आदण राज्य बढ़ #, जो पूर्णता प्राप्त कर च॒का है, जिसमें किसी प्रकार 
की कमी नहीं है। व्यावहारिक राज्य वह है, जो पूर्णता की ओर अग्रसर हो 


रहा है। जैसे-जैसे मानव-ामाज उन्नति करता है, वैसे-वैसे ये दो रूप एक 
दूसरे के निकट ब्राते-जाते हैं।” ब्लुंशली ने भी आदर्श राज्य की व्याख्या इसी 


प्रकार की है। इतिहास के विभिन्न यगों में विभिन्न प्रकार के आदर्श राज्यों 
श्‌ः 
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की कल्पना की गई हैं। प्राचीन काल में प्रीक लोग नगर-राज्य ( (॥9 
580८ ) को ही आदर्श राज्य मानते थें। उदन्नीरवी शताब्दी में राप्ट्रीय- 
राज्य ( पित्ञपंता #िएाट ) को आदर्श राज्य माना जाता था। ओआधनिक 
विचारक संधात्मक विश्व-राज्य की कल्यना करते € शोर उसे आदर्श राज्य 
मानते हैं ।) यद्यपि विश्व-राज्य को कल्पना नयी नहीं ह। सिकन्दर 
महान, रोमन सम्राटों, धर्म-प्रधाव रोमन साम्ाट़ों जोर नेवोलियम इत्यादि ने 
भी विश्व राज्य के स्वप्न देखे थे। परन्तु वे अपनी निज की इच्छा के अनुसार 
विश्व राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी से असंधुष्ठ जनता ने उनके 
स्वप्न पूरे महीं होने दिये। यदि झ्राज के राष्ट्रीय राज्य किसी प्रकार एक सैसे 
विश्व संघ के सूभ में वध जा सके जिसमें प्रत्येक देश की संस्कृति और सथार्थ 
सुरक्षित रहेंगे तो शायद मावव-समाज के लिये वहे राज्य अधिक सुखदायी' श्र 
कल्याणकारी हो सके, क्योंकि फिर उसमें युद्ध और आशिक परतिदन्धिया की इस 
समय जंसी सम्भावना ने रहगी। लेकिन फिर भी बह एक. आदर्श राज्य होगा 
या नहीं इसे निश्वयपुबंक नहीं कहा जा सकता। इसका एक उदाहरण ले 
लीजिये। जब मनुष्य को ब॒द्धि ने एक तझता ओर तीन पाये लगाकर एक 
कुरसी बनाई तो वह बड़ी आरामदायक और आदर्श आसन मासी जाने लगी । 
उसके बाद कृरसी" का रूप अधिकाधिक आररामप्रद होने-होते अपने वर्तमान 
स्वरूप पर पहुँचा। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह कुरसी का आदर्श 
रूप हैं। ने जाने भविध्य में बह कितना अच्छा और अधिक आरामदायक रूय 
अहण करे। इसलिये आदर्श की कोर्ड सीमा नहीं है, उसका कोई मान या 
मांग नहीं है। यही बात राज्य के विषय में भी लाग होती है । 


हि 


हु 
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पिछले अध्याय में हमने राज्य के चार मल तत्त्वों का श्रध्ययन किया है 
शोर यह देखा है कि इन चार अंगों के मिलने से राज्य का स्वरूप निर्धारित होता 
है। लेकिन बहा राजनीति विज्ञान के अ्रध्ययत में हम राष्ट्र, राष्ट्रीयता, 
सरकार, संघ, समझ हत्यादि जैसे शब्द पाते हें। प्रचलित या व्यावहारिक 
प्रमंगों में इन गब्दों का उपयोग कभी-कभी राज्य के लिये भी कर दिया जाता 
है। यह प्रयोग अम उत्पन्न कर सकता है। इशलियें जब हम राजनीति 
का बैज्ञानिक अध्ययन कर रहे है तो इनका बास्तविक अर्थ समझना आवश्यक 
है और यह भी जानता आवश्यक है कि राज्य में और इसमें क्या सम्बन्ध है । 
ब्राश्ण्म में ही यह रपष्ट कर देना भव्छा होगा कि वास्तव में इसमें से किसी का 
भी अर्थ राज्य का परिचायतका नहीं होतला। उदाहरण के लिये सरकार की 
ही ले लें। हम देख चके हैं कि बारतब में सरकार राज्य का एक अंग मात्र हैं । 
लेकिन सरकार राज्य नहीं है। सरकार तथा कुछ श्रन्य तत्व मिलकर राज्य 
बनते ट। एसी' प्रकार श्रन्य जितनी संस्थाओं का सलाम ऊपर कहा गया है, थे 
सत्र राज्य महीं है। राज्य और इन संस्थाओं में जो अ्रन्तर है, उसका शअ्रध्ययन 
में एकनाक करके यहां करेंगे । 

राज्य और शरकार [ 978 छापे. (09९४फाप्रद्ता )+राजनीति 
विज्ञान के मल सिद्धान्त समझने के लिये राज्य ओर सरकार में जो भेद हैं, उसे 
रपट राग मे, जानना आवद्सक है। हम पहले भी वाह चुके हैं कि राज्य एक 
आवउनामलक शब्द है। हम किसी राज्यविशेष की श्रोर इंगित किये बिता 
। शाज्य के मल झाप का ध्यान कर सकते लेकिन सरकार या शासन तन्त्र 
एक लिडिबविल रूपवाला शब्द है। जब सरकार शब्द का प्रयोग करते हूं, तो 


विश 


प्राश ध्यान तरस्त एक राज्यविेष की शोर चला जाता हैं। किसी राज्य 
की शारकार का राय उस राज्य मे अचालनत परिस्थितियों के अनुरूप हाता ह 
राज्य एक निश्चित भखंड पर रहनेवाली एक निश्चित जनसंख्या को कहते हें, 
जो राजनीतिया ढंग से संगठित हो शीर जिसे संप्रभुता प्राप्त हो । श्र्थात्‌ जिसकी 


ग्रपती इल्छा हों। राज्य अपनी इच्छा सरकार के द्वारा श्रकूट करता हू । 
बह अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरकार श्र्थात्‌ शासन के द्वारा करता है। संग्रभुता 
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राज्य में निहित होती है, लेकिन उस संप्रभता के आधार पर एक संविधान के 
द्वारा राज्य सरकार को अधिकार या शासन-शक्ति देता है। सरकार राज्य 
की प्रतिनिधि मात्र होती पा । सरकार का रूप उतना व्यापक सहाों होता जिलना 
कि राज्य का होता है। किसी राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या राज्य का अंग या 
झ्रंण होती £, पर बह सरकार का अंश नहीं होती। सरकार परियर्तनशील 
होती हैं, पर राज्य परिवर्ततशीन नहीं होता । युद्ध के द्वारा, आ्तरिक क्रान्ति 
के द्वारा अथवा बंधानिक तरीकों के रूप बदलते रहते हैं, पर राज्य का रूग नहीं 
बदलता । एक ही राज्य में कभी एकतन्त् अर्थात्‌ राजा का राज्य होता है और 
कभी प्रजातन्त्र। बोलशेबिक क्रान्ति के पढ़ले रूप में राजा का राज्य था, पर 
कान्ति के द्वारा बहां प्रजातस्त हो गया, राज्य वही रहा, पर शासन का रूस बदल 
गया। सन्‌ १६५३ मे मिख में भी यही हुआ। लेकिन यह बाल अवद्य 
है कि सरकार के बिना राज्य नहीं रह सकता। प्रत्येक राज्य में किसी-न- 
किसी प्रकार की सरकार अबध्य होनी चाहिसे। क्योंकि सरकार के द्ारा 
ही तो राज्य अपना कार्य बारता है। चूंकि राज्य की क्रियाशीलता सरकार 
के द्वारा ही प्रकट होती है, इसलिये हम भ्रम में पड़े जाये है श्रीर सरकार को 
राज्य समझन लगते है। 
साधारण रूप मे देखने से सरकार का झ्राशय विधान द्वारा संस्थातित मंत्रियों 

की एक समिति होता है। यह मंतिमंडल सरकार की सीनि निर्धारित करता 
हे और उसके अनुसार देश का शासन चलता है। लेकिन यदि हम सुथापक 
दृष्टि से देखें तो शासन या सरकार का अर्थ बे सब कार्य होते हैं, जो विधानमंदलों, 
कार्यपालिकाओं शोर न्याया्रयों द्वारा केस्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय क्षेत्रों 
में किये जाते हैं। सरकार क़ानून बनाती है, उद्ें कार्यान्वित कराने के लियें 
उसे कर्मचारियों का एक बड़ा भारी दल रखना पड़ता है, उसे गेना और पलीस 
रखनी पड़ती है। शासन का खर्च चलाने के लिये बह कर लगाती है, हत्या। 

दि हम अपनी व्याख्या थोड़ी श्र विस्तत कर दें तो सरकार में हमें मतदाताओं 
को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता ही उन प्रतिनिधियों के बनते 
है। जो सरकार के रूप में शासन चलाते हैं। धसीलिये सरकार की पर्थिाषा 
करते हुए डीले ने लिखा हे कि सरकार में बे सब संगठन शामिल हैं, जी राज्य 
की संप्रभुता सम्बन्धी शक्तियों, का प्रयोग करते हैं या कर सकते है ।* 

राज्य और सरकार में यह भेद स्पप्ट रूप से जान लेने पर हम विचारों 

अ्रालोचकों से सहमत नहीं हो सकते जो राज्य और शासन तंत्र में भेद ही' नहीं 


“46 उपाय ता जी शात्वल ताएशाडियर्पताड पीछा टलटॉडत 6 
प्र8ए टाहाटाएठ (6 इ0एकटांएफ ७9०च्टाड़ ती 6 हद6. 7)... ( 0269 ) 


राज्य का स्वरूप (ख) ५ 


श्फ 


ना 


मानते । इस तूटिपूर्ण मतत की कुछ जिम्मेदारी ऐतिहासिक परम्परा पर भी 
हैं। सर्दियों तक लोक प्रवलित भाषा में शासक ओर उसके शासन को ही 
राज्य माना जाता था। फ्रान्स का चौदहवां वादशाह लई तो यहाँ तक कहा करता 
था कि में ही राज्य हैं। लेकिन इस प्रकार के विचार अब मान्यता नहीं पाते । 
गक बात ओर ६, सरकार के बृहत्‌ और स्थल रूप को देखकर कुछ लोग राज्य 
के सूक्ष्म रझूय को भल जाते हैं या उसकी महता कम देखते हैं। जैसे कि लॉसस्‍्की 
ने लिखा है कि थोड़े से लोगों को विबान द्वारा निर्णय करने के अ्रधिकार प्राप्त होते 
हैं। मे ही राज्य की प्रकट करने उन पर ही राज्य की इच्छा 
कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रहती है। मे थोड़े से ही लोग सरकार होते 
/ शोर राज्प के सत्र क्ंब्य करते ४ै। ग्रढ बात सत्य है मे यह कह भी 
बके है के राज्य के सब काम सरकार द्वारा होते हैं। परन्तु यदि ये लोग राज्य 
की व्यापक इलछा का प्रतिनिधित्व यही ढंग से ने कर तो राज्य इन्हे अपदस्थ 
कर गकता है । उसीलिये तो राज्य सदा एक रूप है और सरकार सदा परि- 
बर्ननशील होती 

जनता, रष्ट शौर राष्ट्रीयता) [ ए?९०फ्ॉ९, फिन्रपेका करत पिंडए0- 
गला ) >>हैम देख चके हें कि राज्य में एक निरिचित जनसंख्या होती 
है। उब हम राज्य की कत्णना करते हैं, तो उसका एक क़ानूनी और 
राजनीतिक रूग देखते हैं। जब हम किसी राज्य के लोगों ( !१००एॉ७ ) 
की कल्मना करने है तो उनमें जन्म, वंश, समान प्रथाओं, धर्म और समान स्वार्थो 
हे आधार पर एकता की विशेषता पाते है । इन्हीं रामान भावनाओं के आधार 
प्र गक जनता की रूपरेखा बनती है। यदि कुछ कुटुम्ब एक साथ रहें और 
उसमे आपस में जान-गहलान ओर मेल-मिलाप हो तो उससे एक जनता नहीं 
बनती । यदि कृछ जर्मन, रूसी, चीनी, भारतीय, बर्मी, अफगानी श्रौर जापानी 
ढम्ब एका साथ रहने लगे तो उससे एक जनता या एक जन समाज नहा बनता | 
लेकिन जब ऐसे लोग एक साथ रहते हैं, जिनमें संस्कृति और परम्पराश्री तथा 
आवार-बिचार के आधार पर एकता होती है. तो उसे एक समाज या एक जाति 
या एक लोग' कह सकते है। एक लोग या एक जनता की परिभाषा करते 
हुए बरैस मे कहा हे कि “जब भूमि की एक विश्चित इकाई पर ऐसे लोग रहते 


4 इस समीक्षा में हम दिखेंगे कि पश्चिमी लेखकों ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता 
का अर्थ विशेष मान में किया हमारे देश में जाति और जातीयता इस 
अर्थ के बहत निकट ग्राते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी इत्यादि । 

दि राप्ध और राष्ट्रीय शब्दों के साथ हम जाति और जातीयता शब्दों को ध्यान 
में रमे तो परदिचमी विद्वानों के विचार हम यथाथ रूप में प्रहण कर सकग | 


राजनाति विज्ञान 


हैं जिनकी एक भाषा, एक साहित्य, एक इतिहास, एक समाल आचार और 
परम्पराएं तथा समान अधिकारों की भावना होती है तो उसे हम “एक लोग 
कहते हं।” गमप्लीविज़ ने भी संस्कृति और सभ्यता के एकता समान स्लर 
को एक लोगों' की विशेषता बसतलाया है। * बलेगली ने एक लोगों की परि- 
भाषा करते हुए कहा है. कि बढ़ लोगों का एक ऐसा समह होता है। उनके 
पेश तथा सामाजिक स्तर तो भिन्न होते हैं, लेकिन वे अपने को एक ही बंश 
के वंशज समझते हैं। उनकी भावनाएँ एक समान होती है ; उनमें फ्क 
जातीयता की भावना बड़ी तीबर होती है ; एक भाषा, एक संस्कृति तथा समान 
आवार-विचार उनमें एकता और पृथकता की ऐसी तीदघर भावना उत्प्त कर 
देते हैं कि यदि हम राज्य का विचार छोड़ दें तो भी उनसे विदेशियों के विरुद्ध 
अपने पृथक्‌ अस्तित्व की एक प्रबल भावना होती है ।" यदि हस राद की 
परिभाषा पर विचार करें तो देखेंगे कि उससे भी लोगों का एक ऐसा समह होता 
है जिसमें एक रक्‍ल होता है और एक निश्चित भूमाग पर वे रहने है । ब्लंशली 
का मत है कि एक लोग और एक राष्ट्र में यह अन्तर है कि राष्ट्र में समान 
अधिकारों की चेतना अधिक रहती है और वे राज्य में एक जागरूकता के साथ 
भाग लेते हैं। राष्ट्र में राज्य की भावना रहती है, लोगों" में नहीं रहती । 
लेकिन प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य नहीं होता । एक राज्य में कई राष्ट्र और 
कई राष्ट्रीयताएँ हो सकती हैं। एक राज्य में 'कई लोग' हो सकते हैं। एक 
राष्ट्र में भी कई लोग' हो सकते हैं। जब एक राष्ट्रीयता में राज्य के लक्षण 
प्रकट होते हैँ, तब वह राष्ट्र का रूप धारण कर लेती है। यह बिप्स इससा 
महत्त्वपूर्ण है कि इसके विस्तृत श्रध्ययत की आवश्यकता है । 

गिलक्राइस्ट का मत है कि राज्य तथा राट्रीयता मिलकर रा का 
निर्माण करते हैं ( "फए० मक्ांता 8. तह डदाल कृपचिछ पाता: ॥५ ) । 
राष्ट्रीयया! या जातीयता को उसने एक आध्यात्मिक भावना ( #आपएक्) 
80ंग्राए08 ) माना हैं। जब कुछ लोगों का एक समाज एक भखंड पर 
रहता है, तो वे अपने को एक ही वंश का वंशज मानते हैं, एक भाषा बोलते हे, 
उनका एक धर्म होता है, उनका इतिहास और परम्पराएँ भी एक ही होती हैं, 

१ २५ [00ाह 8 *द प्रांता ती ग्राइक्कल$ ती काला जी तीएएकता। 
0०6०प्रछदााड बाते 8००ंच 80998 बाते ॥'कठताबाएछ इठ्संलए ती त्तायायता 
शुँ0, 26॥08 छत ४८० 07वें (0ए0०४॥०४, इ020ए ५ छिाष्टात20 
बात टपडा00708, 40 8 ए0ागाए0ठा णीड8धंता: जाली छएटड चीला 8 
86086 66 प्राएए बाते वंडांकररएंठश फिठाफ थी। कला॑एतराड, तृपा।6 087 
700 (76 90708 ० एी6 ४६8(७,??...... ( छप्रएइडटय; ) 


राज्य का स्वरूप (खत) प्र 


उनके स्वार्थ एक समान होते हैं, उनकी राजनीतिक संस्थाएँ एक होती हैं और 
उनकी राजनीतिक एकता के आदर्श एक से होते हैं तो उन लोगों की राष्ट्रीयता 
एक मानी जाती है। इस प्रकार--भमि, वंश, इतिहास, धर्म, परम्पराएं, 
समान सवा, समान राजवोलतिक संस्याएं और उतके समान आदर्श राष्ट्रीयता 
के निर्णायक लत्च या आधार हैं। ध्यान रहे स्त्रय॑ राष्ट्रीयता एक भावना मात्र 
है, लेकित इन तत्वों से यह भावजता बनती है। इस भावना के लिये ये 
सब तत्व आवश्यक नहीं है । इसी प्रकार कोई एक तत्वविशेष भी आवश्यक 
नहीं है । लेकिन प्रत्येक राष्ट्रीयला में इनमें से कुछ तत्व अवश्य होना चाहिये । 
एक बाल आवश्यक यह है कि कुछ आध्यात्मिक तत्वों ( जेसे कि धर्म ) के साथ 
कुछ भीतिक ( ज॑गे भूमि ) तत्व अवश्य होना चाहिये क्योंकि प्राण और देह दोनों 
मिलकर मनप्य बनता है। प्रत्येक राष्ट्रीयता में या तो राज्य होता है अ्रथवा 
राज्य होने की या प्राप्स करने की बह झशभिलाया रखती हैं। उदाहरण के 
लिये यहदियों में एक रागट्ीयला थी, पर उनमें राज्य नहीं था। प्रथम महा- 
युद्ध के बाद उ्े इसरासल नाम का राज्य मिला झौर उनका एक राष्ट्र 
बन गया । 

मैकआाउयर, बार्स, ज़िमने इत्यादि के विचार में भी गिलक्राइस्ट के समान 
राष्ट्रीयता प्रधानतया एक मसनोभावना होती है। लेकिन इस मनोभावना 
का आधार दलगत होता है। मनष्यों के एक समूह में जब कुछ तत्वों का 
समावेश होता रहता है, तब कुछ काल के उपरान्त राष्ट्रीयता प्रकट होती है । 
ग्रताव उस नत्वीं पर हमें ध्यानपूर्वक बिचार करना चाहिये। 

एक साथ निवास ( एछाफाश०ा ए#ल्डावेंट्कट८ ):--ए्क भमिखण्ड पर 
एक साथ सिबरास राट्रीयता या जातीयता का एक प्रमुख अंग है, लेकिन आवश्यक 
अ्रंग नहीं हैं। प्रमल अंग इसलिये है कि राष्ट्रीयताओशों का नास प्राय: भूमि 
के ही साथ गड़ा रहता है, जैसे जमंस, जापानी, चीनी इत्यादि। आज संसार 
में ऐसी बहत कम जातिया है जो एक भमिखंड पर नहीं रहती । इसमें सन्देह 
नहीं कि जब लोग एक भूमिखण्ड में एक साथ रहते हैं तो उनमें एकता की 
भावनाएं बढ़ती हैं और एकरूपता उत्पन्न भी होती है। लेकिन आवश्यक इसलिये 
नहीं है कि काई एसी राष्ट्रीयताएं भी पाई जाती हैं, जिनका अपना कोई देश 
नहीं होता । गोरा में प्रथम महायद्ध के पहले ऐसी कई जातियाँ थीं। प्रथम 
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थी। यहूदी संसारभर में फैले हुए थे। इसी प्रकार श्रौर जातियाँ भी कई 
देशों में फली रहती है, पर के अपनी जातीयता नष्ट नहीं होने देतीं। दक्षिण 
अफ्रिका और पूर्वी भ्रफ्रिका में लाखों भारतीय कई पीढ़ियों से बसे है, पर उन्होंने 
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अपनी भारतीयता या अपनी राष्ट्रीय नहीं खान दो, उसे बताये रखा है। 
एक महत्त्वपूर्ण बात देखने में यह झाती है कि जब दा या दो से अधिक राष्णगनाओं 
का संगम या संघर्ष होता है तो सबल रावत लिये रााथिवा मा का आत्म 
सात कर लेती है, ठोक उसी तरह को जब अच्य देजनां नदिय गंगा में आक 
मिलती हैं तो उनका पानी भी गंगाजल ॥] कटजाली +। सक्त संचल का अब 
प्राचीन और दढ़ परम्पराओं तथा आवक उत्नने सझ्वता से 7। भारत में 
देखिये--शक, हण, सिवियन इत्यादि वहिलवों जालन्‍तवा आई प्रौर यह आर 
आरयों की राष्ट्रीयला में सभा गई। आज हल खजारसिका में भी जातीपलाओं 
का संगम देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप एक ने | गाल अमरिकन आानीयना 
का उदय हो रहा है। अमेरिका में जनन, फनी, डिश, पोज, इंटालियनस 
यादि सभी जातियों के लोग जाकर बसे मोर बस रण है, लॉकित कऋ सीडी 
बाद मे अमेरिकत हो जाते हैं। उनके सब संस्कार अभॉरिकित जातीवला में 


एक वंश या एक रक्‍त ( (ए०फ्ाह0श #दाह७ | (न से उणशात्र होने 
की भावना या अवने शरीर में एक ही पुरुष का रत होने को भावना ( जैसे 
सयवंशी, चद्धवंशी इत्यादि) राष्ट्रीयसा का महत्यतुण सत्य +। प्राचीन 
काल मे एकबंशीयता को बड़ा महत्व दिया जाता था। लॉकित आधनिक 
काल में जातिया एक दूसरे में इतनी अधिक खल- मिल गई है कि उतको बद़सा 
निश्चय करना सम्भव नहीं है। इसलिय यहा मानता पडता है कि आकबंगीयना 
भी राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग नहीं जा | लेकित तक बाल आचब्स 2 । वह 
सह कि चाह वास्तविक एकर्बशीयला नहीं हो, पर बाद लोगों से उसे तर सिमयास 
हैं तो उससे भी राष्ट्रीयन की भावना का बहले अल मिलता »। फ्रत्यतः जाति 
का एक या कुछ महाप्ररुत होते हैं, उनको गांधाएँ प्रवलित होली है, उनके लॉकिक 
झौर अलौकिक खमत्कारों पर लोग विश्वास करते ४, उनका गणजान करते 
ओर इन सब बातों से राष्ट्रीयला पनवली है । राम, कृणा, बश्ष श्रौर अ्रभोक 
हमारी राष्ट्रीयता की संस्कृति के दृढ़ स्तस्‍्म हैं । प्रायः प्रत्येक साजोगता में 
कुछ महापुरुष होते हैं और उसके खरित्ि उसे प्रभावित करते /।. लेकिन 
यह भी सत्य हैं कि श्राधुनिक काल में केक्‍्ल एकबंशीयला से साहीयला की बल 
नहीं मिलता। जब एकवबंशीयता के साथन्‍्गात एक भाषा, एक संस्फरति और 


/ 
न] 


समान परम्पराएं होती हैं, तभी बह राटरीयता को बल देसी है । 

धर्म ( हिला 2705 ] आओ टी बन. साद्ीयता । नर्माण मे पक बहता बड़ा 
सहायक तत्व होता है। इसका सबसे बढ़ा प्रमाण सन्‌ १६४७ में धर्म के 
राधार पर भारत का विभाजन है । पाकिस्तान की राष्टीयता केवल धर्म 
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पर आधारित हैं। पाकिस्तान की संविधान सभा ने यह निश्चय किया हैं 
कि पाकिस्तान का राज्य एक धर्म-प्रधान इस्लामिक राज्य होगा। इतिहास 
यी इसके बहुत से प्रमाण हैं कि समय-समय पर धर्म ने राष्ट्रीयता के निर्माण पर 
बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। पश्चिमी योरोप में कई सदियों तक धर्म और 
राज्य प्राय: एक रूप थे। राज्य का आधार ही धर्म माना जाता था। धर्म 
£ आधार पर विभिन्न राज्यों में यद्ध होते थे। प्रायः यह देखा गया है कि 
एक देश में यदि बाई धर्मों की माननेवाली राष्ट्रीयताएँ या जातियाँ होती हैं तो 
बहाँ की राष्ट्रीय एकला उतनी बलबान नहीं होती जितनी उस देश में होती 
४ जहाँ केबल एक धरम मानने बाल लोग होते लेकिन आधूनिक काल में 
राज्य में तथा राप्टीयता में धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वैज्ञानिक 
प्रगति ने मनप्य की विचारधारा और मनोंबृत्ति में परिवर्तत कर दिया 
है। पधर्म किसी व्यक्ति की निजी भावना मानी जाती है । राज्य से या 
सावजनिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता। इसीलिये 
आज-कल अधिकांश राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य ( $९८पाँक्ए $७/० ) होते हैं। 
आज-कल राजनीति में धर्म का प्रभाव लाना उपयक्‍त नहीं माना जाता। 
कम्पनिस्ट विवारधारा तो निश्चित रूप से धर्म को स्वस्थ राजनीति का विरोधी 
मानती ॥# | 

भाषा, संस्कृति और प्रभाएँ ( ॥्छछण्ण्ड०, एफॉपएलर बाते ८०१० 
ं0ा5 ) :““जातीयता के निर्माण में एक भाषा, एक समान प्रथाएँ और एक 
संस्कृति राजसे अधिक सहायक होती शायद भाषा जातीयता के निर्माण 
में जिमनी सहायक होती है उतनी और कोई बात में नहीं होती । अधिकतर 
नेखकी से एक भाषा को एक जातीयता का सबसे दद़ स्तम्भ साना हैं। जमंन 
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लेखक फिट ने लिखा हैं कि जातीयता तो एक आध्यात्मिक भावना है और 


भाषा उसका बाढ़री लक्षण रमान अनुभवों, आदर्शों श्रौर स्वार्थों से एक 
भाषा का निर्माण होता ह। बआास्तब में एक भाषा से ही जातीयता के अन्य 
अंग बनते 2 । भाषा से ही लोग एक-दसरे के मनोभाव समझते हैं और उनमें 


एकला की भावना देढ़ होती &। योरोप में अधिकतर राष्ट्रीय आन्दोलनों का 
आधार एक भाषा ही थी । एक भाषा से एक संस्कृति और एक समान प्रथाश्रों 
का जन्म होता है । विभिन्न राष्ट्रीयताओों के भिलाप में भाषा ही सबसे बड़ी 
बाधा उपस्थित करती है। कुछ लोगों ने इसी विचार से प्रेरित होकर एक 
विश्व भागा का समर्थन किया है। यह बात निकट भविष्य में तो सम्भव नहीं 
दिखती, पर कुछ देशों ने इस समस्या को दूसरे तरीक़ें से हल करने का प्रयत्न 
किया है। रूस ने एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा सानकर प्रादेशिक भाषाओं 
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को पूर्ण मान्यता दी है, उन्हें विकास करने और जीवित रहते का पूर्ण अपरार 
दिया है। भारत में भी हिन्दी को राष्ट्रभाया मानकर अन्य प्रादेशिक भाषाओं 
को विकास करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी है। यह बात मानते हुए भो कि भाषा 
राष्ट्रीयवा का बहुत बड़ा आधार हैं यह नहीं कहा जा सकता कि कैवल उसी 
के आधार पर राष्ट्रीयता बनती है। स्विट्ज रलैण्ड में एक राष्ट्रीयता है, पर 
भाषाएँ तीन हैं। संबकत राज्य अमेरिका की भागा अँगरेजी है, पर उसकी 
राष्ट्रीयता इंगलेण्ड से बिलकुल अलग क#। भारत में कई भाषाएं हैं, पर उसको: 
राष्ट्रीयता एक है । 

राजनीतिक एकता ( ९69 प्रंट्कोी एफाए ) ;->राजवीतिक एकता को 
आधुनिक काल में राष्ट्रीयता का सबसे महत्ववूर्ण अंग कहा जा सकता # । 
प्रायः यह देखा जाता है कि जहां एक राष्ट्रीयता अर्थात्‌ एक जाति रहती हे बह 
एक राज्य-शक्ति प्राप्स करके एक राष्ट्र अलता चाहतों है। यदि किसी 
में अर्थात्‌ किसी राज्य में कई राष्ट्रीयताए पाई जाती हैं तो यह देखा जाता £ 
कि वे किसी समय एक रा्ण थीं। संस्कृति को दष्िट से भारत सदियों से एक 
देश रहा है, पर दसमें कई राष्दीयताएँ अपने-अपने राज्यों के आबार पर जावित 
रही हैं। आधुनिक काल में “एक राष्ट्रीयता एक राज्य को माग इसी भावना 
पर ग्राधारित है । श्राधनिक काल में यह भावना उचित नहीों कही जा सकतो । 
राष्ट्रीयवा और राज्य मिलकर राष्ट्र बनता ढे। इसी से राजना।लिक एकला 
का महत्त्व समझ में शा सकता है। प्रायः यह देखा जाता है यदि शासक बर्ग 
झौर प्रजा वर्ग म॑ समुखपूर्ण सम्बन्ध नहीं होता तो राष्ह्रीयता को भावता जार 
पकड़ती है। भर वह अलग राज्य बनाना चाहती है। योरोप के हलिश्ास 
में इसके कई उदाहरण पाये जाते हैं। झ्रात्म-निर्णयय ( #8लनलाएलागाव090॥ ) 
का सिद्धान्त इसी पर ग्राबारित हैं। इसके विपरीत यदि किसी राज्य- 
शासन में कई राप्ट्रीयताएं एक राजनीतिक शाक्ति के अस्तर्गत' संदुभावना 
पूर्वक रहती हैं तो कालान्तर में वे घल-मिलकर एक हो जाती हैं। संयूक्‍त- 
राज्य अमेरिका इसका सबसे अ्रच्छा उदाहरण है। वहाँ विभिन्न राप्ट्रीयलाओं 
के लोग जाकर बसे। लेकिन राज्य ने सबके साथ समान व्यवहार किया । 
इससे कालान्तर में एक अमेरिकन राष्ट्रीयता तैयार हो गई। राष्ीयताओं 
के आपस में घुलने-मिलने में एक राजनीतिक शक्ति या एक शारान बहुत सद्रायक 
होता है। आधुनिक काल में एक राज्य का कार्यक्षेत्र इतता विस्तृत हो गया 
है कि एक राज्य ही एक राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा पोषक होता, है । | 

समान स्वार्थ ( ((००छण३०ए७ आ८०2४६5 ) :--एक समान स्वार्थ भी 
एक राष्ट्रीयता के विकास में बल प्रदान करते हैं। यदि बुद्ध लोगों का एकः 
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समह ऐसा है जिसके व्यावसायिक, औद्योगिक, क्ृपिक तथा राजनीतिक इत्यादि 
स्वार्थ एक समान होते हैं तथा व स्वार्थ अन्य समहों से भिन्न होते हें तो ऐसे समूह 
में एक अलग राडोयला के विकसित होने की प्रवत्ति ढोती है। समान स्वार्थ 
एकता की भावना को दृढ़ करते हैं। ह 

से प्रकार हम दखेते क्ू कि इन विभिन्न एकताओं' ( फाम्मंप्त०६ ) से' 
मिलकर राष्ट्रीससा बनती है । जैसा कि हम कह चुके हें, इन एकताओं में 
से कोई भी एक हाकता राष्ट्रीयसला के लिये परमावश्यक नहीं है। प्रायः 
एक था ताक से अधिक 'कताओं से मिलकर एक राप्ीयता बनती है। यह 
भी ध्यात में रखना झआावश्यक हैं कि राष्ट्रीयसला एक भावना मात्र है। यह 
भावना हनेशा भातिक रूग वारण करने का प्रयत्न करती रहती है और जब 
इसे स्वशारन या राज्य को सहायता से भाविक रूप प्राप्म हो जाता है तब 
राष्टोयता राह ( काांगा ) का रूप धारण कर लेती हैं। राष्ट्रीयता से 
धीर-पीश शाह का विकास होता है। अर्थात राष्ट्रीयना में राष्ट्र के गीज 
लि! रहने #। शक मा एक से अधिक राट्रीयला मिलकर एक राष्ट्र बनता हे । 
राटीयला के भावतसारगक स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रोफेसर लॉस्‍्की ने लिखा 
है कि उसमे एकता को एक विशिाटड भावना निश्चित होती है और जो इस भावना 
की स्वीकार के रे # थे मे मनष्य जाति से अपना अस्तित्व पथक रखते हैं । 
एकला को यहां भावना ।क समान इतिहास, साम हिंकः हार-जीत, एक सामहिक 
जीवस थे उतान् कोवी /। मनष्यों में एकता का सम्बन्ध स्थापित हो 


किस ् 


धो 


राह ( पिता ):००अ्रव हमें यह देखना हैं कि राष्ट्र का निर्माण किस 
प्रकार होता 7/।4 लाए आइस का मल ॥# कि जब कोई राष्ट्रीयता एक स्वतस्त 
राजनीतिक समाज का रूप खारण कर ली & था स्थृलस्त्र राजनीतिक समाज 


कि ५ न 


का शग धारण करन का प्रसत्त करती £ तो बह राष्ट्र है जाती है।। इसका 


१] उसाविज लिए कषाऊए की के अति वा दी गाता 
97 [[56 ७छा। कोदवक कि ॥ शिाय वजीछ छा एविाएणीए, वा पराशो 
[६ वीर ता सील री दाह विडाता" न जी ताप छता सात एनर्ती- 
(वाह धवरद्ञातवो किए से एाआापुकादा 6 रीता, [विलार एएतछड पु) 3 8हाए2 ता 
दत[त छत। जिकतीं। जाला वात छाशाह, पवीहए कएटतडगां$ट प्रालेए 
[॥एक्‍68%४, खाद सकहधदिकाड#ए सीरेए चलिलालह विीछा 0तीढा' गला 

““+( छछए ) 

४ ८ फ्राति। दि के व्ालिासाए छीती विशछ्त ताइशांडइटर्त छाई 
वि क. [मर्जोतवाल्यों करए लीड वितेरफलार्तशा। त वैटावाए ८0 76 ऐतेल- 
एचतिटा। "० फि।.9९७ ) 
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स्पप्ट अथ यह है| कि जब कोई रा्ट्रीयता राज्यस्व प्राप्त कर लेती 2 तो बह राष्टू 
बन जाती है। टो० एच० ग्रीन का भी मत है कि राज्य रापद में सिदिसे होना 
है। जब राज्य को एक विशेष तरीके से लिसिय किया जाता है सो बड़े सराप्ट 
बन जाता 8 । इससे राज्य और राधे में अन्त र॒ रवष्ट रूप से समझ में भा जाता 
हैं। कठिनाई यह है कि यह सूद्य अच्यर अभी हाल में ही निरपित किया गया 
है। निकट भत में भी विभिन्न लेखकों ने राप्टीयता, राज्य और रह में कोई 
प्र्तर नहीं मासा। इससे बहधा इस शब्दों के स्पप्ट आर्य समजने मे अमर हो 
जाता €ै। सह बात शरूर & कि राज्य और राह! एक अर्थ में भी मारे तौर 
से प्रयवत हो सकते है।. जैसे यदि हम भारत राज्य और भारत साठ अब्दों का 
प्रयोग एक ही गअथ में प्रयोग केश लो बल् गलत से गा । परल राज्य 
राजनीतिक ह श्रीर राप्त से जातीयता का बीघ होता ६ । यदि हम गसिशास 
की दष्टि से देखें ता रामबाद ( पिता ) अपेक्षाक्तम नथा शब्द 7 | 
पद्द्रहुवीं गताब्य में एंगलग्ट में सा्टणीयया या साहवादी भावनाएं जगत 58४ । 
जन इगलह ने फ्रारसा का 7क भाग अपने अधथी व करता साहा था ऋरान्स मे साहबादी 
भावना जागूत हुईे। सोलहबी शताब्छी में मेकियालली थे टली भ॑ शाडूवादों 
भावनाएं जागत कीं। अठारहवी शताददी में जब पल का विभाजन हरा 
तो पोलेण्ड ने एक राष्ट्र बनने का प्रबत्त किया।  सेबोलियस ने जब योराप में: 
का देशों पर अपना आधिपत्य करना चाहा तो उन देशों में पतले साडीयला जागल 
हुए। एक बात ध्यान में रखनी साहिय । बह यह # कि अब्य कर रजनी लिंक 
जागतियों और भावनाओं की तरह राफीयता और रा्टताद भी तक पदिनमी' 
उपज है। योरोप में प्रजातस्त के जो झ्रानदोलन सजे उनकी से में भी शालीय 
भावनाए थीं। उन्नीगवीं शताब्दी में योरोप में कई फ्ालियां 7४5 उसने सलेया 
उदृध्य राणीय एकता थी । इसीं के फलरव रूप सीराप के बाजकनल प्रदेश क॑ 
कई देश तुर्की पराधीनता से मतल ही गये । वैलजियम शरीर हॉलिगए दा बलग- 
अलग देश बन गये । इटली और जमनी राष्ट्र ते गे ।. प्रथम आर 5 
यद्धीं ने भी राष्ट्रीय भाजमाओं को बल प्रदान किया। अतलारदीयसा को 
चर्चा बहुत होतो है। लोग एक बिश्व' की कल्तना करते ४ । परलु अन्‍्वर्राष््री 
गे आधार भी राष्ट्रीयता 
विद्वानों का मत हैं कि एक राज्य में बोबल एक राष्टीयता होनी चाहिये । 
उनका विचार है कि इससे सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता हैं। जावे इटशर्द 
मिल का कहना है कि एक राज्य में केबल एक ही शसाप्डीयला होनी चाहिये। 
इसके बिना राज्य की जनता में एकता की वह भावना नहीं होती, वहाँ सवतस्त 
संस्थाएं पनप नहीं पातीं। जिस देश में कई भाषाएं होती हैं, वहां बास्तविक 
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प्रतिनिधि सरकार की स्थापना कठिन होती है । प्रथम महायुद्ध में एक राष्ट्र- 
राज्य ( फतवा ) की भावना को बड़ा समर्थन मिला। अमेरिका 
के तत्कालीन राप्ट्रलि एक राष्दु राज्य के बड़े भारी समर्थक थे। इसी के 
ख्राधार पर उन्‍होंने आत्म-निणय (कर्ली-तंटालपंधक्षांणा ) के सिद्धा 
का प्रलियादन किया था। उनका कहना था कि प्रत्येक जाति को यह अधि- 
बार होना लाहिय कि सह अपनी इच्छानसार अपना राजनीतिक और सामाजिक 
जीवन ब्यतील करें। वे प््येक राष्दीयता के लिये एक स्वतन्त् राज्य के समर्थक 
]। इसी सिद्धान्त के आधार पर प्रथम भह्रायद्ध के बाद योरोप का नया नक्शा 
राष्टरीस राज्यां के आधार पर बनाने का प्रमत्स किया गया था। श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
गाटीयता का एक स्वतस्त् राज्य देने का प्रयत्त किया गया था। लेकिन यदि 
में गे सिद्षालत को पर्ण रूप से ग्रहण करने का प्रयत्न करे तो इंगलेण्ड जेसे छीटा 
शाज्य भी उगलणट, इकाटिलेगश और बेल्स नाम कै तीन राज्यों में बट जायगा क्योंकि 
धरनस में बिडिश शाग्झ में लोन राष्डीयताओशों का सम्मिश्रण पाया जाता ह । 
यहा बाहना आगलिल ने होगा कि द्वितीय महायद्भ के कई कारणों में से एक यह भी 
था कि प्रधग महायद्ञ के बाद हक राष्ट्रीयसला के लिये एक राज्य के सिद्धान्त 
का सलितीन प्रयोग किया गया 

मिल का जा मत था कि एक राज्य की सीमा में केवल एक राष्ट्रीयता होनी 
खाहिये, उग पर झमल करना बहल कठिन #।. लॉड एकक्‍्टल ने इस मत की बड़ी 
करी आलोचना की है। इसका सल था कि एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएँ 
नी चाहिये। इससे राज्य कमजोर नहीं होता । बल्कि उसकी उन्नति 
हनी है। उन्नतिमील जातियों के संसर्ग से कमजोर और पिछड़ी हुई जातियाँ 
पुद्लि के पे पर आगे बहली &। गकान का मत था कि जिस राज्य में केवल 
_क जालि था एक सप्टीयसा होली ह बढ़ एक समय बाद प्रगतिदहीन हो जाता 
24. दलिशास इसे बान की साक्षी नहीं देता कि जहां एक से अ्रधिक संस्था 
शोती हट, बहा स्वतस्च संच्याएशं नहीं पतप सकतीं। स्विट्जरलैणड में कई 
शसाजीयताएं बाई जाती 7 पर कई सदियों से वहाँ स्वतस्त् संस्थाएं पत्प रही 
हु । यदि हम रांगार को राष्टीयताओों के झाधार पर राज्यों मे बॉट दें तो संसार 

॥स्लि झोर गरदा। बताये रखना असम्भव हो जाय । शायद सम्यता और 
संस्कृति की प्रगति भी ग्रसस्भव हो जाय । होता यह चाहिये कि किसी राष्ट्रोयता 
की उसकी हस्दा की विग्श् किसी राज्य में नहीं रखना चाहियेश!। गिलक्राइस्ट 
का मत है कि जब लेके कोई राज्य किसी राष्ट्रीयता के अ्रस्तित्व को खतरे 
मे ने डाल दे सब तई उन राहटीयता को उस राज्य को खंडित करने का अधिकार 
नहीं है। प्राथनिक समकालीन इलिह्रास को देखते हुए यह कहा जा सकता 
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है कि कई राष्ट्रीयताएंँ किसी राज्य को कमजोर नहीं करतीं। संग्रकन राज्य 
अमेरिका में कई राष्ट्रीयतामों का सम्मिश्रण है । परन्तु उतने अमेरिका कमजोर 
नहीं हुआ । उन सब राष्ट्रीयताओं के घोल-मेल से एक नई अभेरिकतल राष्ट्रीयला 
'कीा निर्माण हो रहा है। सोवियत रूस में एक दर्जन से अधिक राध्टीयलाएं है, पर 
इससे सोवियत राज्य कमजोर नहीं हुआ है। रूस में प्रत्येक रागठीवला को अ नी 
सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सब प्रकार की उन्नति करने की पूर्ण सविधा प्राह्त है । 
कभी-कर्भ किया जाता है कि क्या भारत एक राष्य 6 और सदि है 
तो किया आधार पर ? यहैे बाल निविवाद है कि भारत एक रााण 2।4  शोफ 
सही तरह जिस तरह स्विटजरलेण्ट था रूम । शंका केवल इस कारण की जाती 
कि भारत में कई राष्ट्रीयताएँ हैं। बंगाली, मराजी, तेलग, पंजाबी गज राती 
त्यादि हमारे देश की राष्टीयता! है। इसको अवनी भागा, अपनी संस्कृति, 
अपना साहित्य, अ्रपतली प्रथाएं इत्यादि शाप्टीयता की प्रतीक ह84 चकित यह बाल 
भी ध्यान में रखती वाहिये कि इसे विभिन्न रागरीबताओं में लिद या भारतीय 
नाम की एक सोलिता संस्कलि भी ८४, जहां से नें जन्म और अभिनव दि पाते 
वेए 8ै। बदों, रामायण और महाभारत की कथाएँ, संहफॉलि, शादर्श और 
दर्शन इन सबके मूल में हैं। हमारे राप्श के जीवन की विभिश्नला में सके सोजिक 
एकता पाई जाती है। दुगरी बाल ध्यान में यह रखनी वाहिये कि हमार देश 
में द्रविड़, मराठी इत्यादि शाप्टीयताएं हैं, पर पहिस्द मसलमान, इंसाई इउस्यादि 
राष्ट्रीयताएं नहीं हैं। ये केबल सम्प्रदाय हैं। एक बंगाली मसलमान की 
राष्ट्रीयता एक पंजाबी मसलमान की राष्ट्रीयता से भिन्न 7, यथा दोनों का 
'धर्म एक है। तीसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि य्ावि हमारे देश 
में कई राष्ट्रीयताएँ हैं, पर उसे सबकी राजरात्ता एक है, उनका हक संविधान 
है, उनके राजनीतिक शरीर आथिक स्वार्थ एक समान हो । आवरनिक राज्य और 
राष्ट्र में ये बातें अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती हैं । 
इसलिये हम इस सिप्कार्प पर पहुँचने & कि हमारा देश कई शराष्जवनाओं 
से बना हुआ एक राष्ट्र है। इन शाप्ट्रीयताओं ने राज्य को सुदड बनाने में सोग' 
दिया है । राज्य ने इन राष्ट्रीयताओं को अ्रगनी उद्यति करने की वर्ण सविः हां 
दी हैं। भाषावार प्रास्तों की मांग वास्तव में ज़मारी जाग्रता राष्णीबलाओं 
की ही भाँग है और राज्य ने अंश रूप में इसे स्वीकार भी कर जिया है।इस 
>म्बन्ध में यह भी ध्यान' में रखना साहियें कि पाकिस्तान का निर्माण और 
भारत का विभाजन राष्ट्रीयता के आ्राधार पर नहीं हुआ है । 
राज्य और समाज ( $(७0९ खाते 50०ट९६५ ) :“प्रँगरेजी भाषा में 
समाज के लिये दो शब्द प्रयोग में झाते हैं, यथा--कम्यूनिदी ( ()एाातपरण(५ ) 
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तथा सोसाइटी ( 800८ंट» ) परन्तु वास्तव में इन दोनों में कोई अ््तर नहीं 
है। कम्यूनिटी को हम सम्प्रदाय कह सकते है और सोसाइटी को समाज । 
यदि इस अच्तर को हम स्वीकार करें तो यह कह सकते है कि सम्प्रदाय ही बिक- 
सिते होकर समाज हा जाता है। सुसंगठित-समाज में कई प्रकार के संघटन, 
संस्थाएं और संघ पाये जाते है । राज्य एक विशेष प्रकार का संघ है। लेकिन 
रामाज में सबसे अधिक शक्तिशाली और आवश्यक संघटन होता है। यह 
कहना भी अत्यबित नहीं है कि राज्य एक स्वाभाविक संघटन भी है, क्योंकि जहाँ 
समाज होता हैं, बढ़ा एक सत्ाधारी संघटन अवश्य होता 

सम्प्रदाय ( (:०छा्ापाए> ) :--इसकी परिभाषा करते हुए जी० डी० 
एच०७ काल ने लिखा ४ कि सम्प्रदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा रूप है जिसमें 
बहत से मनाय एक साथ रहते € और उनमें शामाजिक सम्बन्ध होते है। श्रर्थात 
उनमे एक से राति-रवाज, श्राचार-विचार और प्रथाएँ होती है थी 
योगी के उद्ृश्य और स्वार्थ भी एक से होते हैं ।१. सम्प्रदाय का श्र्थ भेकआाइवर 
ने समान सामहिक जीवन से किया है| श्रर्थात्‌ एक सम्प्रदाय के लोगों के आचार- 
विचार पर्म ग्राय: एक से हो सकते हैं। एक सम्प्रदाय एक कुटम्ब और आम 
को रूप में भी हा राकता हैं और साई संसार में भी फैला हो सकता है। ईसाई 
आर सलमान सम्प्रदाय सार संसार में फँले हुए हैं। सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
सम्प्रदाय हो सकते #। जैसे कि हिन्दशों में बाह्ण, क्षत्रिय इत्यादि सम्प्रदाय 
होते /। फिर बआद्ाणों में भी कई सम्प्रदाय होते है । इसी प्रकार मुसलमानों 
| शिया और सुनी सम्प्रदाय /ते #। ईसाइयों में भी कर सम्प्रदाय होते 
काश साप्रदाय एक सरवा अथवा संथ सहीं ड्रोला। बह केवल भावना की 
प_कला का झातक कला #। इस भावना को एकला के कारण लोग कई कारणों 
से हक हो जाते /। कई कार्यो के लिये एक हो जाते है । 

सम्प्रदाय से विभिन्न समाज की स्याख्या उसे प्रकार की गई है। “समाज 
किसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत कई संस्थाओं झौर संघों का एक संगठन होता है।” 
लकित मेबआाजर से मसाज गसय की व्याख्या वहते व्यापक श्रर्थ में की है 
उसका मत # कि किसी समाज में मनप्य जान-यतकर कुछ उेश्यों से ग्रेरित होकर 


१.२, एजवावावए हि. क त्याफलिड जी इतटाथा वीछि, & 0०7० 
विपततीतह ढ ववाआब' ह वियादा) जिलाहुड रीशाएं 02767 पावेटा' 
00४ ता।॥ (जीत वाकई, 30 क080॥67 ५. 8 200, 
७6७९७ (कक्ाा।[५.. ीछाए॥४, ४00६ ता ठतएलॉएताड, टप्ड्गणाग३ 
6 पव0॥8, 6 (५ाइटॉएाड 0 हाल एडाए)ओ। जी 60777700 8028] 


छ[हटाड. बाते व|टटडाड, >> [ ७, 70. मकर, (०० ) 
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एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करते प्रकार सम्प्रदाय और संघ्र सामाजिक 
जीवन में कुछ विशिष्ट पहल मात्र होते # । समाज का प्रधान स्व यह है कि उसका 
प्रत्येक काम जान-बजकर एक उद्देश्य से किया जाता &। यदि एक सड़क पर 
बहुत से लोग आते-जाते हैं, मदि एक रेलगाड़ी में बहुत थे लोग आत-जाते £ सी 
वे एक समाज नहीं बनते। क्योंकि उसका एक उदश्य नहीं हता। लिन 
यदि कुछ विद्यार्थी मिलकर एक बाद-विवाद सभा बता ली हैं ता बह एक समाज 
हो जाता है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होता 6&।॥. सम्भदास के समात पक समाज 
भी छोटा अथवा बढ़ा हो सकता | । 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि राज्य और समाज एक से नहीं ४ | 
राज्य के लिये एक निश्चित भूमिखंए आवश्यक /॥ पर समाज के लिये 
ग्रावश्यक नहीं है। समाज शब्द मनप्यों के केबल राजनॉलिक सम्बन्धी को /ी 
द्योतक नहीं है, बल्कि उनके मानवीय सम्जन्धों का भी झलक है ।. एक समाज 
संगठित अथवा व्यवस्थित भी दी सकता ८ और अद्यवरियत भो।. लेकिन 
राज्य में सरकार नाम की व्यवस्था आवश्यक :/ । अब भी संसार के कुछ भागों मे 
ऐसे सामाजिक समह बतंसान हैं, जिनमे राज्य अथवा सरततर अजात ४ । लेकिन 
प्रत्येक सुव्यवस्थित समाज के लिये राज्य प्रावइयक है । साथ - सह सी ध्यान 
में रखना चाहिये कि राज्य सामाजिक जीवन के प्रत्येक कार्य को वियलिल नहीं 
कर सकता। कुटम्ब, घामिक सम्प्रदाय, श्रामाद-प्रमाद अयबा विद्याम्यास के 
बलब न तो राज्य से उत्पन्न हुए #, ने उससे प्रस्णा पाले 6 ।. ईर्पो, दथा, मिजसा 
राज्य न तो उत्पन्न करता है क्लौर ने नि्येन्रित कर सकता है।. प्रधाएं कूद # 
तक राज्य निर्यंत्रि और परिवतित कर सकता 2, पर उन्हों उत्वक्ष नहीं 
कर सकता । 

प्राचीन ग्रीस में राज्य और समाज में काई अच्यर न माला जाता था । 
इसका कारण वहां की परिस्थितियाँ थीं। प्रातीन स्रीस के लगर राज्य बटन 
छोटे होते थे। उनको जनसंख्या बहुत कम होती थी । राज्य के सामरिक 
एक दूसरे को जानते थे। सभाओं में सबके सब्र मिलकर अपने प्रशासक चुन 
थे। सबके स्वार्थ प्राय: एक समान होते थे। एक साथ बंठकर वे कासस 
बनाते थे। नगर राज्य में नागरिकों का समरत जीवन सीमित रहता था । 
राज्य और समाज के जीवन में कोई अन्तर नहीं होता था। लेकिन आधनिन 
काल में यह एकता स्वीकार नहीं की जा सकती । राज्य समाज का ॥क अंग 
होता है, उसका एक रूप नहीं । समाज की सला अधिवलर प्रयाओं के अल पर 
चलती है और राज्य की सत्ता उन क़ाननों के बल पर बलती हैं, जिला सरकार 
बनाती है और पालन कराती है।. केवल राज्य ही. बल-प्रयोग कर सकता है $ 
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समाज के नैतिक प्रभाव डाल सकता हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सामाजिक 
प्रथा का पालन न करे अ्रथवा उसका उल्लंघन करे तो समाज उसे जेल नहीं भेज 
सकता। अरनेस्ट बारकर ने लिखा है कि समाज का कार्य केवल ऐच्छिक 
सहयोग से चलता हैं, उसकी शक्ति सदुभावना में होती है और उसके कार्य का 
तरीका निर्वाहि करना या समयानुसार परिवर्तन करना होता है। इसके 
विपरीत राज्य को प्रक्रिया में मशीन की तरह कार्य-प्रणाली होती है। उसकी 
दक्ति बल-प्रयोग में होती है और उसके कार्यों के तरीके सुनिश्चित होते हैं । 

राज्य और संत्र ( 5090९ घ्ण्तें #550टॉ:0075 ) :““किसी उद्देश्य 
विशेष की पूर्ति के लिये कोई संत्र बनाया जाता है। जब कुछ व्यक्ति मिलकर 
किसी उद्देश्य अथवा उदश्यों की पूति के लिये स्वेच्छा से एक संगठन बनाते हें 
तथा उसके कार्स-मंलालन के लिये कुछ नियम निर्धारित करते हें और पारस्परिक 
करने का प्रसत्त करते है तो ऐसे संगठत की हम एक संघ ( 2४४02८७४०॥8 ) 
कहते 6 ।. इस प्रकार एक विश्वविद्यालय, एक मजदूर संघ तथा खेल-कूद का 
एक सं इत्यादि संघ होते 6। राज्य भी एक प्रक्रार का संब है। लेकित 
राज्य तथा अन्य प्रकार के संघों में कुछ मौलिक सेद पाये जाते हैं। राज्य में 
काछ सी विशेगताएं होती हैं, जो अन्य गंबों में नहों होतीं। कोई भी व्यक्ति 
एक राज्य विशेष में पैदा होता है। वह एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है । 
ग्रपने राज्य की नागरिकता बह तब तक छोड़ नहीं सकता जब तक कि बह 
किसी दूसरे राज्य में जाकार वहाँ की नागरिकता भ्रहण न करे | लेकिन अन्‍य संघ्षों 
की सदस्यता उसकी हल्छा पर निर्भर होती है । बह चाहे तो किसी विदवविद्या- 
लगे का, किसी मजदूर गंध का तथा किसी कलब का सदस्य एक साथ हो सकता 
2 और थाहे जब उनकी सदस्यता त्याग सकता हूैं। लेकिन एक समय वह एक 
डी राज्य गा सदस्य या नागरिक हो सकता है। राज्य की सीमा या सत्ता एक 
क्षेत्र विशेष तमा होती है। लेकिन किसी संघ का कार्यक्षेत्र कई राज्यों में हो 
सकता है, हसलिय उसकी सदस्यता भी कई राज्यों में फेल सकती है। जैसे 
कि रोटरी बलबे एक विश्वब्यायी संघ हैं। उसके सदस्य सभी राज्यों में पाये 
जाते है। राज्य एक स्थायी संघ होता है और अन्य संघ राज्य की तरह स्थायी 
नहीं होते । झनन्‍्य संघ अधिक से अधिक दण्ड यह दे सकते है कि किसी सदस्य 
को प्रपती सदस्यता से बंलित कर सकते हैं। लेकिन राज्य अपने किसी सदस्य 
को प्राणदएण्ड भी दे सकता है। इस प्रकार भ्रन्य संघ बल-प्रयोग नहीं कर सकते । 
प्र्थात्‌ उनके पास संप्रभुता नहीं होती । राज्य तथा श्रन्य संघों में यही सबसे 


बड़ा अच्तर होता है। भ्रन्य संघों का एक या थोड़े से उद्देश्य होते हें। लेकिंन 





के 
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राज्य को कई प्रकार के उद्देश्यों की पूति करनी होती हैं। राज्य अगने सदस्यों 
का सर्वोदिय साधन करता हैं। विश्वविद्यालय के समान एक संघ राज्य द्वारा 
स्थापित किया जाता है। मजदूर मंत्र बिना राज्य की सहायता के स्थापित 
हो सकता है, परन्त राज्य उसे मान्यता देता है और उसे विधटित भी कर सकता 
है। किसी धामिक संघ को भी राज्य विधटित कर सकता #। इसे प्रकार राज्य 
एक सर्वत्यापी, अनिवार्य स्थायी और सर्वशक्तिमान संघ होता है । इसके विपरोत 
अन्य संघ अपने उद्दे श्यों, कार्यशविति और कार्य-प्रणाली की दष्टिस सीमित होले है । 
झपनी सीमा के भीतर श्रन्य संघों को जीवित रखने में राज्य सहायक होता है । 

काननशास्त्र की दृष्टि में राज्य एक ऐसा संप्रभतापूर्ण संघ मात्ता गया #, जो 
एक निश्चित सीमा के भीतर सर्वशक्तिमान है और विभिन्न प्रकार के कार्यो पर 
पूर्ण नियंत्रण रखता है। लेकिन क़ानूनशास्त का विचार स्पाट ओर ठोस 
नहीं है। संप्रभता सरकार में निहित होती है और जा विभिन्न सामाजिक 
शक्तियाँ और व्यक्ति सरकार को प्रभावित करने और उसे हथियान की कोशिशों 
करते रहते हैं, उन पर क़ाननशास्त गौर नहीं करता। आधुनिक राजनीति 
विशारद राज्य को केबल ऐसी व्यवस्था मानते हैं जिसमे व्यक्त श्रोर समेह एक 
दूसरे के मातहत होते हैं और एक सामाजिक शक्ति के आधार पर उस व्यवस्था 
को चाल रखते हैं। इस सामाजिक शक्ति को ही संप्रभता कहते है। इस 
प्रकार राज्य को हम केवल क़ाननों का एक बंडल मात्र नहों साल सकते 

राज्य और संस्थाएँ ( 5७९९ छा्तें रडएंध्प॑ाका ) :““रस्था को 
परिभाषा करते हाए एक विद्वान ने कहा है कि संस्था एक एसा सामाजिक विचार 
या सामाजिक प्रथा है जिसे समाज ने मान्यता दे दी और जा मनप्यों के व्यक्तिगत 
ग्राचरण था आपसी सम्बन्धों या संगठित संघों द्वारा ख्यकत होती ४ । विभाह, 
एक विवाह, राज्यवंश ( ०ाघ०८ी।३७ ) जाति-अ्रथा इत्यादि सस्थात्रा के उदाहरण 
हैं। इन सबने पुरानी सामाजिक प्रथाओं के रूप धारण कर लिये हैं। इन 
संस्थाओं की उपयोगिता इस बात में है कि ये समाज में व्यवस्था और स्थायित्त 
क्रायम रखती हैं और सामाजिक विचारों और आदर्शो की एक परम्परा जारी 
रखती हैं। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर इनके कारण प्राय: सामाजिक 
जीवन की धारा दान्तिपूर्वक बहती रहती है। समाजबल्यवस्था में परिवर्सन 
बहुत धीरे-धीरे सुगगों के साथ होते हैं श्रौर उत परिवर्तनों के साथ नयी-नग्ी 
संस्थाएँ भी जन्म लेती हैं। यद्यपि संस्थाएं परिवतनशील होती है, लेकिन उनमें 
परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होते हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून और राज्य ( $080९ शण्तें. किलर 
,0७ ):---हम यह देख चुके हैं कि चार मूल तत्वों द्वारा राज्य का निर्माण होता है । 


राज्य का स्वरूप (ख) ६७ 


इनमें सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण संप्रभुता होती है । झ्राज संसार में कई राज्य हें। 
इन राज्यों के आपस के सम्बन्धों को निबाहने के लिये एक अच्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
( [माव्यथांंणगरण 7.5७ ) भी हैं। सभी राज्य इस क़ानून को मान्यता 
देते हें। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून किसी राज्य को तभी मान्यता देता है जब उसके 
पास संप्रभता तो हो ही, साथ ही उसमें अच्तर्राष्ट्रीय क्रानून और संस्थाओं द्वारा 
सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वाह या पूरा करने की क्षमता भी हो । 

गिलक्राइस्ट का मत हैं कि आज-कल विश्व में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने में 
ग्राती हें। राष्ट्र-राज्यों के साथ-साथ एक प्रबल अन्तर्राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति 
देख पड़ती है । जिसमें एक विश्व राज्य की कल्पना की गई है। कुछ विद्वानों 
का मत है कि विज्ञान की सहायता से मानव सभ्यता ने इतनी प्रगति कर ली है 
कि अरब राष्ट्ररराज्य का महत्व कम होकर एक विश्व-राज्य की स्थापना होना 
चाहिये। कम से कम एक ऐसी विश्व संस्था की स्थापना होनी चाहिये जिसका 
प्रभाव किसी एक या कुछ राष्ट्र-राज्यों से अधिक हो और जिसका उद्देश्य समस्त 
मानव जाति का कल्याण हो । इस एक विश्व राज्य के समर्थन में यह कहा जाता 
है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हें, प्रवृत्तियाँ हैं, जो एक राष्ट्र-राज्य के प्रति 
श्रद्धा न रखकर किसी विचारधारा के प्रति श्रद्धा रखती हैं ( 7,0ए8५ (० 
तंल्ठोएएलड एकतीटए पीका (0 गरधंणावशाा। ) इसका उदाहरण कम्यूनिस्ट 
विचारधारा हैं। लेकिन यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि कम से कम 
इस समय अन्‍्तर्राष्ट्रीयता का आधार राष्ट्र-राज्य ( '१७४०४-४८७८० ) या राज्य ही 
है। अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून तथा संस्थाएँ सप्रभता पूर्ण राज्यों के ग्राधार पर ही चलते 
हैं। श्राज जिन देशों में कम्यूनिस्ट सामाजिक और शासन व्यवस्था प्रचलित है, वे 
भी पहले शक्तिशाली राज्य बनने का प्रय्त्त करते हैं । 


घध्याय ४ 


राज्य का आधार 
( एहर छिडऊाड का ऐपल डिकछा2 ) 


यह अध्याय वास्तव में पिछले अध्याय के विधय का अर्थात राज्य के स्वरूप 
का अध्ययन जारी रखता है। केवल विर्वेबना के महत्व की दृष्टि से इसकी 
अलग अध्याय पयोलोीचना स्वतस्त अध्याय में की गई /। हम देख लेके ४ कि 
राज्य चार मल तत्त्वों के संयोग ये बनता £। लेकिन बह कीम-सा तत्व # जो 
राज्य का शअ्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ होता है ? शज्य बनते 7, वअगरो 
है, और समाप्त होते हैं। कोई राज्य थोड़े की समय तक औवित रहता है 
श्र कोई सेकड़ों वर्षों तक। तात्पर्य यह हैं कि राज्य का ग्राधार क्या है ? 

नींव क्या 9, जिस पर राज्य झगी इमारत खड़ी रहती है और जिसके 
कमजोर पड़ने से बचत ह॒ह जाती 

0स सम्बन्ध में दो प्रधान विनारधाराएँ हैं। एक विचारधारा कड़ती $ई 
कि राज्य का अस्तित्व शवित था बल ( ॥0/८० ) के आधार पर कायम रहता 
है और दूसरी विचारधारा कहती है कि राज्य प्रजा या जनता की इच्छा था 
स्वीकृति ( शश। का (।ताछला। ) के आधार पर क्रायम रहता ह। पहली 
विचारधारा के समर्थक हॉब्स, बेन्थम और अआँगरट कॉम्पटे जैसे गिज्धान है और 
दूसरी विचारधारा के प्रधान प्रवर्सकत और समर्थक इंगलेए्ड के आादर्शवादी दार्श- 
निके टी० एच० ग्रीन हैं। इन दो प्रधान विधारधाराओशं के अ्रतिर्कि कृछ 
अन्य मत भी हैं, जो राज्य को क़ाननों की केबल एक संहिता के झ्राधार पर चलता 
हुआ देखते है ; कुछ राज्य को केवल वर्ग संधर्ष के रूप में देखते ४। यहाँ हम 
इन बिचारों का अध्ययन करेंगे। 

कुछ लेखकों का मत है कि राज्य विभिन्न वर्गों का एक ऐसा संगठन होता 
है, जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों पर अपनी प्रधानता या नियंत्रण रखता है । आोपन- 
हीमर का मत यही है ।१* एक दूसरे लेखक का मल है कि राज्य उस वर्ग की 
नौकरशाही है, जिसके हाथ में श्राथिक शक्ति होती है। कॉल मसावर्स का सतत 
भी इसी तरह का हैं। वह सोचता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा 
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धनी वर्ग ग़रीब वर्गों का शोषण करते हैं। यह बात ज़रूर है कि इतिहास के 
किसी युग में कुछ राज्यों में यह परिभाषा लागू हो सकती है। परन्तु राज्य 
'के स्वरूप ओर आधार का हम जो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिये यह 
'परिभाषा उपयुक्त नहीं है। इस परिभाषा के उपयुकत यदि हमें कोई राज्य 
मिले तो उसे हम विक्ृत राज्य ही कहेंगे। सुव्यवस्थित कल्याणकारी राज्य 
नहीं । इसके विपरीत ग्रोशियस ( (४०४०७ ) और आलथूसियस ( &00प- 
आप ) राज्य को एक कल्याणकारी व्यवस्था समझते हें। वे राज्य को 
एक ऐसी कम्पनी के रूप में देखते हैं, जिसका संगठन सार्वजनिक हित में हुआ है । 
लेकिन यह दृष्टि भी बहुत संकुचित है। राज्य की तुलना एक कम्पनी से नहीं 
की जानी चाहिये। कम्पनी की सदस्यता तो व्यक्ति की स्वेच्छा पर रहती 
है, लेकिन राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती राज्य की अपनी इच्छा, 
अपना व्यक्तित्व और झपना जीवन होता है, जो कि व्यक्तियों की इच्छा, जीवन 
और व्यक्तित्व से भिन्न तथा अधिक महान और अधिक स्थायी होता है । हरबर्ट 
स्पेन्सर ने भी राज्य की कल्पना एक बीमा कम्पनी के रूप में की है। उसका 
मत था कि राज्य का संगठन पारस्परिक कल्याण और संरक्षण के' लिये किया 
जाता हैं।? राज्य का यह स्वरूप हम स्वीकार नहीं कर सकते। राज्य में 
समाज के व्यापक स्वार्थों या कल्याण का व्यक्ति अयवबा क्रिसी वर्ग के स्वार्थों 
की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व होता है। वैयक्तिक कल्याण और सामाजिक 
कल्याण में निकट सम्बन्ध हे। लेकिन इसमें वृहद या सामाजिक कल्याण की 
प्रभानता रहती है। यदि सिर्फ श्रापसी संरक्षण का सवाल हो तो चोरों का एक 
गिरोह भी अपने को राज्य कह सकता हैं। ग्रामों के सुरक्षा दल भी अपने को 
राज्य कह सकता है । 

इसके विपरोत न्यायशास्त्र या क़ानूनशास्त्र के पंडित राज्य को एक क़ानूनी 
व्यवस्था के रूप में देखते हें। उनका मत है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था 
है, जिसमें प्रत्येक काम क़ानून द्वारा स्थापित नियमों के आधार पर होता है। 
लेकिन ये शास्त्री इस बात को भूल जाते है कि ये क़ानून और नियम किसी उद्देश्य 
की पूर्ति क॑ लिये बनाये जाते हैं, राज्य-व्यवस्था में क़ानून का बहुत बड़ा महत्त्व है । 
लेकिन क़ानून राज्य क स्वरूप का केवल एक पहलू है। सम्पूर्ण स्वरूप नहीं । 
; उसकी नींव का केवल एक महत्त्वपूर्ण आधार है, सम्पूर्ण आधार नहीं। क़ानून 
की सहायता से राज्य नागरिकों को कुछ अधिकार देता है और उनसे कुछ 
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कत्तंब्यों का पालन कराता है। लेकिन इससे राज्य के सब उद्देश्य पूरे नहीं हों 
जाते। हीगल (छल ) ने कहा है कि राज्य वह जगत है, जिसका सृजन 
मेरी आत्मा ने अपने लिये किया है। फॉलेट ने लिखा ८£ कि मेरी आत्मा राज्य 
में निवास करती हछ ने बिचारकों की दप्टि में राज्य क्ानस-जाल से कहीं 
अ्रधिक महत्त्वपूर्ण संस्था है; उगका एक आध्यात्मिक महत्व भी ४ । 

व्यक्तिवादी बिचारक ([ कातासंकाताोफड ) राज्य को एक ब्रावश्यक 
बुराई ( हलक, टजं ) समझते हैं। इसका मत है कि राज्य जो 
काम करता है वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करता हैं। राज्य जिनना 
ग्रधिक काम करता है, व्यवित की सवतस्तता का उतना ही अधिक हरण होता है । 
लेकिन लाचारी इस बात की है कि सनप्य की स्वाध-परायणला ने राज्य का आवश्यक 
संस्था बना दिया है। यदि राज्य ने हो तो अगने स्वाध-साधत के लिये लोग 
ग्रापस' में लड़ने कटने लगेंगे और सामाजिक शार्ति और सरक्षा' का कहीं सास 
ने रह जायगा। इस प्रकार मना्य की मौलिक कमजोरियों के कारण राज्य 
ग्रावश्यक होता है। यही उसके अस्तित्व का कारण है। स्पेन्गर और बेन्थम 
बसी बिचार का समर्थन करते थे। इस अ्नदार मत के विरद्ध श्रादर्शवादी 
विनारक राज्य को एक कल्याणकारी व्यवस्था मानते 6 । इनके मे का अध्ययन 
हम भागे करगे। व्यक्तिवादियों के समान अराजकताबादी या अव्यवस्थावादी 
विचारक ( ३४८४६ ) भी राज्य को एक बराई मलक संस्था समझल हैं 
लेकिन साथ ही उनका यह भी विश्वास है कि किसी दिन मनप्य की प्रकृति में 
परिवर्तन होगा, उसकी प्रकृति में नैतिकता और उदारता का विकास होगा और 
तब राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी । एक समय ऐसा आयगा जब राज्य समाप्त 
ही जायगा। जो राज्य श्रराजकताबादी कम्यूनिस्ट है, वे तो यहाँ तक कहते ह 
कि हमें प्रयत्न करके (अर्थात्‌ क्रान्ति द्वारा) राज्य को समाप्त करना चाहिये। 
तब मनण्य की उदार प्रकृति को विकास करने का अधिक जल्‍दी अवसर मिलेगा । 
कुछ विचारक ऐसे हैं, जो राज्य के सम्बन्ध में इतनी ग्रनदार दुष्टि तो नहीं रखते । 
लेकिन साथ॑ ही राज्य को वे अधिक महत्व भी नहीं देसा चाहते । थे राज्य को 
एक ऐसा ही कारपोरेशन समझते हैं जसा कि एक कृटम्ब होता है, एक धामिका 
सम्प्रदाय होता है, एक मजदूर संघ होता है इत्यादि 

कुछ विचारक इस मत के हैं कि बल था शक्ति ही राज्य का आधार है। 
इस विचार का प्रवत्तक मेकियाबेली माना जाता हैं। हॉब्स, कॉम्पटे शौर बेन्थम 
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नें भी लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति बल के श्राधार पर हुई और बल के ही द्वारा 
उसका अस्तित्व क्रायम रहता है । अ्रॉगस्ट कॉम्पटे ने लिखा है कि “प्रत्येक मानव 
समाज का आधार बल होता हैं । यदि हम इस सत्य को स्वीकार करने में हिचकते 
हैं तो समाज विज्ञान का वास्तविक स्वरूप हमेशा अभ्रध्यात्मवाद के बादलों में 
छिपा रहेगा ।” इतिहास से प्रमाण देकर कॉम्पटे ने इस कथन को प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया हैं। उसका मत है कि इतिहास के प्रारम्भिक काल में, सभ्यता 
के प्रारम्भिक चरण में सामाजिक सम्बन्ध बल के श्राधार पर निर्धारित होते थे । 
किसी जाति में एक साहसी वीर अपनी जाति का मखिया हो जाता था और फिर 
बह अन्य जातियों को जीतता था। समाज का एकमात्र उद्देश्य दसरों पर विजय 
प्राप्त करता और प्रभुत्व स्थापित करना रह जाता है। समाज के आान्तरिक 
संगठन में भी यह बात देखने में श्राती है। समाज में जो लोग उत्पादन करते 
हैं, उनका दर्जा या स्थिति गुलामों से अधिक नहीं रहती । जब उद्योगों का विकास 
होता हैं ता उसका उद्देश्य भी सेना या युद्ध सम्बन्धी अधिक आवश्यकताएँ पूरा 
करना होता हैं। इस स्थिति में यद्यपि उत्पादक गुलाम नहीं रहते, लेकिन उन्हें 
राजनीतिक रवतन्त्रता प्राप्त नहीं होती । विज्ञान की प्रगति होने पर उत्पादक 
वग कारखाना मे मजदूर हा जाते है और वे एक प्रकार से धनी वर्ग की गुलामी 
करते हैं। दंड का डर ही मनप्य को राज्य की सत्ता स्वीकार करने को बाध्य 
करता हैं। प्रोफेसर टी० एन० कारवर ने लिखा है कि राज्य का आधार केवल 
बल है श्रौर बल के सिवाय कुछ भी नहीं है । ट्रीस्के नाम के जर्मन ने भी प्रथम 
महायुद्ध के समय इस सिद्धान्त का समर्थन किया था। प्रथम महायद्ध के बाद 
जमन ओर इटली के फॉसिस्टवादी विचारकों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया 
था। वे कबल बल के आधार पर श्रपनी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार करना 
चाहते थे । 

इसमे सन्देह नहीं कि इस सिद्धान्त में सत्य की मात्रा काफ़ी है। इतिहास 
साक्षी 6 कि बल के भ्राधार पर राज्य स्थापित हुए है और उनका विस्तार भी 
हुआ है । बिजेता बर्ग ने केवल बल के द्वारा ही विजित जनसमूह पर अपनी 
इच्छा का आरोप किया है। आ्राज भी प्रत्येक देश को सेना और पुलीस रखनी 
पड़ती 6ै। उसक बिता बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आरान्तरिक शान्ति में 
खतरा रहता है। प्रत्येक देश आज सेना पर जितना अधिक खर्च कर रहा है 
उतना भ्रधिक शायद इतिहास में कभी भी किसी देश के द्वारा नहीं हुआ । यदि 
पुलीस न ही तो समाज में श्रपराध की मात्रा बहुत श्रधिक बढ़ जाय। बल 
सिद्धान्त के सबसे बड़े प्रतिवादी टी० एच० ग्रीन ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है। वह स्वीकार करता है कि किसी समाज में एक साहसी वीर का नेतृत्व 
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आप्स करना, एक जाति का दसरी जातिपर यद़ या बल द्वारा प्रभत्व प्राप्स 
परगना, सामस्तयग में राजा द्वारा सामन्‍्तों की सत्ता का सीमित होता उसे सबसे 
अल>्पपोग के प्रमाण मिलते हैं और इसी के आधार पर आधनिक राज्य का 
प्रादर्भाव हमञ्मा है। झाज भो राज्य की सता का आधार बाहर या प्रकाश झूव में 
बल ही दिखता £ । 
[किस इस सिद्ञानल के प्रवत्तकीं और समर्थकों ते अतिरंजना से भी काम लिया 
है। इसमे सच्देंह वहीं कि राज्य-निर्माण में बल का हाथ अवध्य रहा है | 
नेकिन कंबल बल के आधार पर अधिक समय तक साज्य हिके सहीं सकता । 
किसी राज्य के एक बड़ द्षेत्र पर अथति बड़े पाले पर बल-परयोग सम्भव नहीं # | 
जब तक किसी' राज्य में थीट-बहत लॉग उसके समसथक ने हीं, उस तृद्ि-व-्य 

हा न रखने हा, तब तक केवल गवित प्रयाग गे का: राज्य सथावी नहा रह सकता । 
हम जानते हैं कि महात्मा गास्धी प्रात की हमेशा साले थे। उनका पूण 
विश्वास था कि केबल बल-प्रयोग राज्य का आधार गही रह सकता नेक 
देह विश्वास था कि प्रेम श्र हृदय का परियतन ही राज्य का आधार । 
कहते थे कि जनता की श्षत्षा ही राज्य की दृढ़ सीव ह। 

बल के सिद्धान्ल का सबसे अंडा विरोधी इंगलाड़ का ग्रादर्भवादी दाशनिक 
टीएएच ० प्रीन हआ है । उसका सत था कि इसमें सख्दह नहीं कि राज्य बल-प्रयोग 
कारता ्ल लेकिन बह सैतिक बल ( आता ((॥ ५४ ] हला ७। जब राज्य 
शारीरिक बल का प्रयोग करता है तो उसका उद्देश्य अगने नागरिकों की स्वतस्थता 
की बद्धि करना ही होता है । राज्य का उहेग्य स्वलखता के मार्ग से रोड हटाना 
होता है । इस उद्देष्य की पूलि के लिये बह विद्वोियों पर बल का प्रयोग करता 
श। वह अराजकतावादियों पर बल-प्रयोग करता /। बह से गाला-पिता 
पर बल-प्रयोग कर सकता £ै, जो अपने अच्चों का स्कूल नहीं भेजल । बढ़ ऐसे 
उद्योगपतियों पर बल-प्रयोग कर सकता है, जो अपने मजदूरों से शवित से अधिक 
क्राम लेता हैं। इस प्रकार राज्य बल का प्रयोग उन लोगों की सरक्षा और 
स्वतन्त्रता के लिये करता £#, जो अनचित बल-प्रयोग के शिकार ह। हैं। क्योंकि 
राज्य का अस्लित्व ही अपने सब नागरिकों के हिल-साधन के लिये है । व्यवित 
राज्य में श्रद्धा इसलिये रखता है, उसकी आजा या अनुशासन का पालन इसलिये 

रता है कि बिसा उसके नागरिकों के हाथ में कोई अधिकार नहीं रह जायेंगे 

राज्य की संस्थाओं में जो सला निहित है, यदि हम उसे ने माने सो हमार हाथ में 
कोई अधिकार भी न रहेंगे । ग्रधिकार कुटम्बों और जातियों में पागे जाते 
हैं, राज्य केबल उन्हें सुनिश्चित रूप देकर उनका पालन कराता है और उनकी 
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रक्षा करता हैं। इसलिय राज्य का आधार बल या शक्ति न होकर श्रद्धा और 
स्वीकृति है ।" 
सम्य नागरिक होने के नाते हम राज्य का अनुशासन क्‍यों मानते हैं? इस- 
लिये कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य का अनुशासन पालन करने 
में हम भ्रपत्री ही उत्कृष्ट भावनाओं और विचारों का पालन कर रहे हैं। हम 
अपनी उस निजी इच्छा का पालन करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थपरता नहीं 
रहती । जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि राज्य की आ्राज्ञा-पालन करने 
में हम सर्वे भवस्तु सुखव:' या “सर्व जन हिताय” का साधन कर रहे है तो वह आज्ञा- 
पालन हमें सर्वथा उचित जान पड़ता है । हमारा वैयक्तिक कल्याण लोक-कल्याण 
में निहित होता है। केवल शक्ति-प्रयोग से कोई चीज़ उचित नहीं हो जाती; 
लेकिन जब उचित को शकित का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो उसे तैतिकता का 


फ् 


है] #थ 
् 


रूप मिल जाता हैं और उसे स्वीकार करना ही श्रेप्ठ है। उसे हम स्वेच्छा 
से स्वीकार करते हैं। इसलिये ग्रीत ने कहा है कि राज्य का आधार बल नहीं, 
स्वच्छ है । 

इस प्रकार अन्त में हम यह कह सकते हैं कि राज्य का उद्धव भले ही बल के 
आधार पर हुआ हो, आज भी उसके श्रस्तित्व के लिये बल का समर्थन आवश्यक 
हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बल का प्रयोग हमारे श्रर्थात्‌ 
भारे समाज के भ्रधिकारों की रक्षा के लिये होता है तो उस बल का स्वरूप बदल 
जाता # । पराशविकता की जगह उसमें नैतिकता भा जाती है। आदर्शवादी 
विचारधारा ने इसी नैतिक बल को राज्य का आधार माना हैं। ग्रीन ने इसका 


नी कल्पना करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसके पहले कुछ 
जातियाँ या बर्ग ऐसे थे, जिनमें कुछ अधिकार प्रचलित थे। यह राज्य केवल उत 
आधिकारों की रक्षा करने तथा उनके पालन कराने के लिये जीवित रहता है। 
राज्य बनने के पूर्व कुछ कुटम्ब अवश्य रहे होंगे और उन कुट॒म्बों ने एक दूसरे 
के अधिकारों को अ्वद्य स्वीकार किया होगा । यह भी स्वीकार या अनुभव 
किया होगा कि उनके अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, जिससे सबका 
कल्याण हो सकता है । कुदटम्बरों में और कुटुम्त्रों से जो जातियाँ बनीं उनमें 
पारस्परिक आदान-प्रदान के सम्बन्ध श्रवश्य रहे होंगे । अर्थात्‌ उन्होंने एक दूसरे के 
खधिकारों को स्वीकार किया होगा ।' ' 'तब यह आ्रावश्यक हो जाता है कि उन 
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अधिकारों की परिभाषा की जाय और एक व्यापक क़ानन अथवा नियम के रूप 
में उनकी परिभाषा की जाय । जब इस प्रकार का व्यापक क्ानन बन जाता हैं 
जिसके द्वारा कुटुम्बों के और जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियंत्रण होता 
&४। जब कुट्म्ब्रों या जातियों का एक समाज उस क़ानन को स्वेच्छी पूर्वक स्वीकार 
करता हैं, और जब उस क़ावन की रक्षा करने और उसका पालन कराने के लिये 
समाज मे एक शक्ति सम्पन्न संस्था देखते ह8। यह संख्या गैसी भी होती & कि 
बाहरी आक्रमण से यह समाज की रक्षा कर सकती है। ततब्र यहीं और इस संस्था 
में राज्य का प्रारम्भिक स्वरूप देखते हे । 

राज्य के आधारों के सम्बन्ध में बल के सिद्धान्त की समीक्षा हमने कुछ विस्तार- 
पू्बेक इसलिये की है कि इस विज्ञान के पंडित इसकी और विशेष रूप से ध्यान देते 
हैं। श्रव हम एक दो भ्रौर मतों की ओर भी ध्यान देंगे जिनका प्रचलन अपेक्षाकत 
थोड़े ही समय पहले हुआ हैं । पीछी हम कह चके हैं कि कुछ लोग राज्य को एक 
कारपोरेशन की स्थिति से अधिक महत्व नहीं देता चाहते । बहलतावादी 
( शितायोंदा5 ) विनारक विशेष रूप से इस पर जोर देते है। उनका मल है कि 
समाज में कुटुम्ब, चर्च या घामिक सम्प्रदाय, मजदूर संघ या रोटरी था समाज 
सुधार सम्बन्धी कई ऐसी संस्थाएं होती हैं, जो समाज की कुछ विशिए्ट रूप से सेवाएँ 
करती हैं, वे विभिन्न तरीक़ों से समाज की कुछ सास जरूरतों को पूरा करती हैं, 
उनका संपादन करती हैं। राज्य भी इसी प्रकार की एक संस्था 6ै। लेकिन 
हम इस मत की इस झाधघार पर स्वीकार नहीं कर सकते कि राज्य इन सब संस्थाओं 
से भिन्न है। उसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं, जो भ्रन्य किसी संस्था था संघ 
में नहीं होतीं। राज्य इन सब संस्थाओं से ऊपर होता है। हम यह कह सकते 
हैं| कि राज्य ऐसी संस्था है, जो ग्न्य सब संस्थाओं में सानिध्य या सम्बन्ध स्थापित 
करती है । राज्य इन विभिन्न संस्थाओं का जीवनदाता होता है। प्रथम महा- 
युद्ध के बाद फॉसिस्टवादी विचाराधारा ने राज्य को एक अजीब प्रकार की निरं- 
कुशता प्रदान की । उसने कहा कि राज्य के सामने व्यक्ति का कुछ भी महत्व 
नहीं है, राज्य के बिना व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, बढ़ राज्य को लिये 
जीता है, राज्य के लिये मरता है। राज्य में उसे अ्रटट विदवास होना चाहिये । 
राज्य का श्राज्ञापालन' उसे श्रॉख बन्द कर बिना सोचे-विचारे करना चाहिये । इस 
मत के अ्रनुसार व्यक्त राज्य की मशीन का केबल एक पूर्जामात्र रह जाता है । 

विभिन्न लेखकों ने राज्य के ये जो विभिन्न रूप देखे हैं, जो विभिन्न भ्राधार 
बतलाये हैं, वे सब एकांगी हैं। अपनी-अपनी भावना के अनुसार उन्होंने राज्य 
को अलग-अलग रूपों में देखा है । यदि हम जरा गहराई में जावे तो देखेंगे कि 
राज्य में कई विशेषताएँ होती हे---बल, क़ानून, वर्ग-व्यवस्था इत्यादि सभी बातें 
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र/ज्य में पाई जाती हैं। लेकिन राज्य किसी एक बात के आधार पर नहीं चलता, 
उसमें ये सब बातें न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है । इसलिये हमें राज्य का 
आधार समप्टि के रूप में देखना चाहिये, विशिष्ट रूप में नहीं, जैसे कि यदि 
हम राज्य को एक संघ या संस्था ( 4छ6लंब्पंणा ) के रूप में देखें तो 
हमें ज्ञात होगा कि राज्य एक ऐसा संघ है, जो अन्य सब संघों से ऊँचा है, 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। राज्य के बिना मनुष्य अ्रपने जीवन की पूर्णता को नहीं 
प्राप्त कर सकता । व्यक्ति और कुट्म्ब तो राज्य के पहले भी थे। लेकिन 
मनुष्य ने जब किसी न्यूनता का अनु भव किया तो उसे दूर करने के लिये 
राज्य का संगठन किया। कुटुम्ब में मनृप्य की शारीरिक या भौतिक ज़रूरतें 
तो पूरी ही सकती हैं, लेकिन उसकी बौद्धिक और नैतिक ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं । 
इसी लिये उसे राज्य की आवश्यकता हुई । क़ानून और न्याय-शासन की सहायता 
से ही मनुष्य समाज आज इतना सुखी, सुरक्षित और समृद्ध है। उसकी शक्तियों 
का विकास राज्य में ही होता है । राज्य के बिना मनष्य वास्तव में एक जंगली 
जानवर के समान होता । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य का महत्त्व 
व्यक्ति से भी भ्रधिक है, क्योंकि राज्य के बिना मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्ति का विकास 
सम्भव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना चाहता 
हैं श्रौर यह विकास राज्य के बाहर सम्भव नहीं है। कोई भी मनुष्य या कोई 
भी कुटम्ब एक इकाई के रूप में पूर्ण नहीं है । राज्य मनुप्य की इच्छा का ही 
एक अंश हैं, एक रूप है। वह मानव के नैतिक और बौद्धिक विकास का प्रतीक 
है। वह व्यक्ति के स्वार्थों और उद्देश्यों का एक तर्कपूर्ण या उचित संगठन है । 
इस प्रकार राज्य मनृष्य के बौद्धिक स्वरूप का परिचायक हैं। लेकिन 
हम देख चर है कि कुछ विद्वानों ने राज्य का आधार बल-प्रयोग माना है। 
इस' मत में भी सत्यता है। इस दृष्टि से राज्य मनुष्य के शरीर और बल का 
परिचायक है। राज्य में बल से तो काम लेना ही पड़ता है। यदि दण्ड-व्यवस्था 
न ही ती सामाजिक जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता । बिना सेना के आन्‍न्तरिक 
विद्रोह या बाहरी झाक्रमण का डर रहता है। इसका सिद्धान्त यह है कि 
राज्य के पास समाज के प्रतिकूल जानेवाली प्रवृत्तियों के दमन करने की शक्ति 
भ्रवश्य होनी चाहिये । राज्य मनुष्य की नीच प्रवृत्तियों का दमन करके उसकी 
उच्च प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देता है । वह मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक 
विकास में सहायक होता है । मनुष्य कभी-कभी उच्छंंखल हो उठता है, उसकी 
इन्द्रियाँ या नीच भावनाएँ उसे कभी-कभी ऐसे खोटे काम करने के लिये प्रेरित 
करती हैं जिससे सामाजिक जीवन को ठेस पहुँचने की सम्भावना रहती ह। ऐसे 
गाढ़े समय में राज्य की शक्ति ही उसको सन्‍्मार्ग पर लाती है और सामाजिक 
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जीवन को सुरक्षित रखती है । बहुधा दण्ड के भय से मनप्य अनेलिक या क़ानन 
विरोधी काम करने से रूक जाते #ै। हीगेल ने जा कहा है कि मन्य को दए 

इसी प्रकार राज्य किसी एक बग का प्रतिपालक नहीं होता । बह सब बर्गों के 
ऊपर उठकार सम्पूर्ण समाज का सामहिक कल्याण-साथन करता &। समाज में 
सामाजिक, राजनीतिक, आधिक, धामिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इन्यादि कई प्रकार 
के संघ होते है ।. कोई ब्यकित संगीत समिति का सदस्य हैं, काई व्यापास्मंदल 
का, कोई कर््रोस कमेटी को, कोर गीता प्रचार समिति का, कोई हरिजन 
सहायक समिति का तो कोई सगरपालिका का। इसी प्रकार के कई संघ होते 
हैं। एक व्यक्ति एक साथ कई समितियों या संधों का सदस्य हो सकता है। 
किन रोाब' का एक साथ नहीं । ये सब संघ किसी कार्य विशेष के संपादन के लिये 
बनाये जाते हैं । कंबल राज्य ही एक ऐसा संत हैं, जा इन सब संधों को एक सूच में 
बाँध कर मनष्य और समाज की सम्पूर्ण आवध्यकता्रकी पूलि करता है । सामाजिक 
जीवन के सब पहलओों का समन्वय केबल राज्य मे ही होता हैं। हमारी राज 
नातिक, आथिक तथा अन्य सब घाराएं अन्त मे राज्य रूपी समद्र में समाली # 
झ्ौर एकरूपता पाती हैं। हमारे बहमखी स्वार्थों की एकरूपला राज्य में ही 
दिखती हैं । 

हस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य हमार सामानिक जीवन के सूत्रों के 
सूक्धार 6। समाज में ऐसे संघ होते है, जिनके स्वार्थ बहुधा परस्पर«विरोधी 
हो जाते हैं। जैसे एक मजदूरों का संघ होता | तो दूसरा उद्योगपतियों क 
विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं और विभिन्न धामिक सम्प्रदाय या रंघटन । इनक 


सार्थ एकांगी होते है। राज्य इन सब रखार्थों में रकरूपता स्थासधित करता # । 


बढ़ सब स्वार्थों की झौर उनके साधक सेबी की यथा स्थान रखकर उनसे कहता 
हैं कि उनका उद्देश्य एक ऐसे जीवन को प्राप्स करता ८, जिसमे सब स्थार्थों का साधन 
हो भर एक स्वार्थ या एक वर्ग दूसरे पर अननित प्राधास्य प्राप्त न कर सके | 
समाज का स्वत्किष्ट कल्याण भंग ने होने पाय। राज्य व्यक्तियों के या संघों 
के कंबल उन्हीं स्वार्थों का संरक्षण करता है, कंबल उत्हीं प्रबलियों को प्रोत्साहन 
देता है, जो सावेजनिक हित में हों। बह किसी बरग विशेष का प्रोत्साहन नहीं 
ई सकता। ऐसा करने से वह पथ-अप्ट हो जायगा । उसकी दष्टि समष्थिवादी' 
है, विशिष्टवादी नहीं । विशिष्ट कार्यों के लिये तो समाज में श्रलग-ग्रलग संघ 
होते हैं । ये संघ विशिष्ट या कुछ कार्यो का संपादन करते है, लेकिन राज्य व्यापक 
स्वरार्थों का संपादन करता है। राज्य संकुचित स्वार्थों के ऊपर उठकर प्रपनी 
शक्ति का प्रयोग ऐसे कार्यों के करने में करता है, जिनका सम्बन्ध समाज के स्थायी 
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स्वार्थों के लिये हो। इसी उद्देश्य से मनुष्य समाज में रहता है और राज्य के 
प्रति श्रद्धा रखता है ।*१ 

अन्त में हमें राज्य के नैतिक और आध्यात्मिक आधारों पर भी विचार करना 
है, क्योंकि राज्य के विभिन्न आधारों में ये भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में एक 
स्पष्टीकरण आवश्यक हैं । राज्य केवल उन कार्यों पर ध्यान देता है, जो मनुष्य 
करते हैं । अधिक से अधिक वह यह विचार कर सकता हैं कि किन उद्देश्यों 
( ॥7(७70070$ ) से प्रेरित होकर मनुष्य ने कोई कार्य किया है । लेकिन कार्यों 
के मूल में मनुष्य के जो आन्तरिक विचार ( ४०४४८४ ) होते हैं, वे 
राज्य की क्रिया-दाक्ति के परे हो जाते हें। समाज के नैतिक स्वास्थ्य के 
लिये राज्य क़ानून बनाता है। वह कहता है कि यह काम करना ग्रलत हैं। 
इसके करने से दण्ड मिलेगा। वह यह भी कह् सकता है कि अमुक उद्देश्य से 
प्रेरित होकर अ्रमुक काम नहीं करना चाहिये। लेकिन मनुष्यों के मन में जो-जो 
विचार तरंगित होते रहते हैं, अच्छी और बुरी जो इच्छाएँ और भावनाएँ उठती 
हैं और डूबती हैं, उन पर राज्य का नियन्त्रण न हो सकता है और न होता है। 
'. इस बात को हम स्वीकार करते है कि राज्य एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था 
है। वह इसलिये कि आख़िर राज्य मनुष्य के विकसित व्यक्तित्व का ही तो 
एक रूप हैं। लेकिन साथ ही राज्य का प्रधान अस्त्र बाहरी बल का प्रयोग ही 
होता है। वह दण्ड तभी दे सकता है, जब कोई व्यक्ति समाज के या क़ानून के 
प्रतिकूल. कोई कार्य करता है। अ्रथवा राज्य दण्ड तब देता है, जब उसे यह 
निश्चय हो जाता है कि एक व्यक्ति का उद्देश्य यह अनैेतिक था समाज-विरोधी 
काम करने का है । जैसे क़ानून को यदि यह मालूम हो जाय की यद्यपि एक व्यक्ति 
ने चोरी नहीं की, पर उसका उद्देश्य चोरी करना था तो वह उसे दण्ड दे सकता 
है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चोरी करने का केवल विचार करता है, उसके 
मन में यह इच्छा उठती है, पर उसका उद्देश्य प्रकट नहीं होता तो राज्य उसे दण्ड 
देने में असमर्थ होता है। दूसरी बात यह है कि सतत प्रयत्न द्वारा राज्य समाज 
में ऐसा स्वस्थ नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर सकता है कि उसके 
नागरिकों में उच्चादर्शों की भ्रधिक मान्यता होगी । अपराधों की संख्या कम 
होगी । लोगों की प्रवृत्ति परोपकार अर्थात्‌ समाज-सेवा की ओर अ्रधिक होगी, 
उनमें आत्म-त्याग या स्वार्थ-त्याग की भावनाओ्रों की वृद्धि होगी इत्यादि । 
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्द राजनीति विज्ञान 


इस प्रकार हम देखते है कि राज्य एक ऐसी संख्या है, जो अच्य सब संस्थाओं 
से ऊपर होती है । इसका उद्देश्य पूरे समाज का सर्वागयूर्ण कल्याण-साधन होता 
है। इसके निम्मित्त उसे कभी बल-प्रयोग करना पड़ता है, कभी नेतिकता का तो 
कभी अपनी प्रभुता का । प्रत्येक व्यक्ति का हित-साधतन वह सामहिक हित-साधषन 
द्वारा करता हैं। इसके बिना राज्य का शअ्रस्तित्व ही व्यथ है। आगे चलकर 
हम' राज्य के उद्देश्यों और कार्यो पर विस्तत रूप से विचार करते । 

प्राचीन भारत में राज्य के जो श्राधार माने जाते हैं, उनकी चर्चा करता यहां 
ग्रप्रासंगिक न होगा । हमारे प्राचीन राजनीतिशास्त्र मे साम, दाम, दण्श और 
भेद राज्य के ये चार आधार माने गये 8 । इन चारों की सह्लायता से राज्य समाज 
का सर्वागीण कल्याण-साधन करता था । इन चारों सिद्धान्तों में बल, नैतिकता, 
प्रभुता, उपदेश श्रादि तत्त्व निहित है। इन्हें हम एक साधारण उदाहरण द्वारा 
समझा सकते हैं। पिता पूत्र से कहता है 'बेंटा पढ़ो / यह साम हुआ । 
ग्र्थात्‌ वह पुत्र के लिये एक कत्तव्य निर्धारित करता है। बह कशता है कि यदि 
पढ़ोगे तो हम तम्डें एक रुपया देंगे । यह दाम हआा। फि कहता हैं कि यदि 
ने पढ़ाग तो में तुम्हे पीटगा। यह दण्ड है । फिर बह कहता है कि यदि तम ने पढ़ोंगे 
औ्रौर तुम्हारा भाई पढ़ेंगा तो में उसे एक रुपया दूगा, तुम्हें नहीं। यह भेद है । 
राज्य भी इन सिद्धान्तों का प्रयोग एक बड़े पेमाने पर करता है| बह नागरिकों के 
लिये कर्तव्य निर्धारित करता है, कर्त्तव्य-परायण व्यक्तियों को सुख-सुविधाएँ 
और मान देता है, कत्तंव्य विमुख व्यक्तियों को दण्ड देता है । श्रोर जो सुख तथा 
मान कत्तंव्य-पराय्ण व्यक्तियों को देता है, वह कर्तव्य-विमख व्यक्तियों को 
नहीं । श्राज भी इस सिद्धान्त में हम बहुत कुछ सत्यता देखते हैं, यद्यपि उस 
समय और इस समय की राजनीति के अध्ययन के ग्राधार और पश्चात में 
बहुत अन्तर है । 


अध्याय ४ 


राज्य को उत्पत्ति (क) 
( एफ ग्लंडंए ० ६7० 8६2६० ) 


राज्य के तत्त्व हम जान गये हे । उसके स्वरूप से भी हम परिचित हो गये 
हैं। इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि राज्य की उत्पत्ति केसे हुई। इस 
सम्बन्ध में हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इतिहास हमें कोई ऐसा निश्चित 
काल नहीं बतलाता जिसमे राज्य की उत्पत्ति हुई हो । राज्य का अस्तित्व तभी 
माना जा सकता है, जब मनुष्यों में एक तो राजनीतिक चेतना हो और दूसरे उनमें 
राजनीतिक संगठन के कुछ लक्षण हों। लेकिन हमें उस समय का ज्ञान नहीं 
है, जब मनुष्य समाज में इन दोनों बातों ने अर्थात्‌ राज्य ने पहले-पहल स्पष्ठरूप से 
प्रवेश किया हो । यद्यपि आ्राधुनिक प्राणि विज्ञान, समाज विज्ञान, वंश विज्ञान, 
जाति विज्ञान इत्यादि विज्ञानों ने अपनी-अ्रपनी गवेषणाओं के सम्बन्ध में राज्य 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डाला है। लेकिन स्पष्ट ऐतिहासिक 
तथ्य नहीं मिलते । अ्रधिक से अधिक हम केबल इतना ही कह सकते हैं कि जहां 
कहीं भी मनुण्य एक बड़ी संख्या में एक साथ रहे हैं, वहाँ राज्य किसी-न-किसी रूप 
में अवश्य रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में समय-समय पर लोगों ने 
राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। 
कुछ बिद्वानों का मत है कि राज्य देवी इच्छा ( 79ए76 ७! ) से उत्पन्न हुआ । 


# ३ 


उत्पत्ति हुई। कुछ लोगों ने राज्य की उत्पत्ति बल-प्रयोग के कारण बतलाई और 
कुछ लोगों ने मातु-प्रधान ( १/७७४७/८)७ ) अ्रथवा पितृ-प्रधान (20797८॥9/ ) 
कूटम्बों द्वारा। यद्यपि अ्रब इनमें से किसी भी सिद्धान्त को माच्यता प्राप्त नहीं 
है, फिर भी हमारे अध्ययन के लिये ये मह॒वपूर्ण हें। एक तो इन सिद्धान्तों 
द्वारा हमें तत्कालीन परिस्थितियों श्रौर विचारधाराश्रों तथा प्रवृत्तियों का पता 
चलता है। अपने समय में इन सिद्धास्तों ने राजनीतिक घटनाओं पर बहुत 
प्रभाव डाला । उदाहरण को लिये रूसों के सामाजिक समझौता ( 8००) 
ट्णाध्त ) सिद्धान्त ने प्रजातान्त्रिक श्रान्दोलन को बड़ा बल दिया। इसलिये 
इनका अध्ययन भझावश्यक है । तीसरे इनके अ्रध्ययत से हमें यह समझने का 
मौक़ा मिलता है कि राजनीति विज्ञान की समस्याएं, प्रवृत्तियाँ और धाराएँ क्या 
थीं, क्या हैं और क्‍या हो सकती हैं। राज्य की उत्पत्ति के इस प्रकार के 
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छ० राजनीति दिलज्ञान 


प्रारम्भिक या प्रागैतिहासिक ( शिायाए जा फाटनीफिएापस्वा ) सिद्यास्त 
निम्नलिखित हैं :-- 

(१) दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त ( ।हल शिशार (ंछशा। हवा ) । 
) सामाजिक समझौता सिद्दान्स ।।उ [॥0 #00वंतको (का ४9 ) 
) बल-प्रयोग का सिद्षान्त ( [0 रत (ीव5% ) | 
) पितु-प्रधान ओर मात्‌-प्रवान कुटम्ब का सिद्यार्य ( #िहताफवीछ। 

॥॥] द400:) ॥000॥0"४ ) | 

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में देवी सिद्लास्स सबसे अधिक प्राचीन 
हुस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर अथवा किसी दंबी शिव के द्वार 
हई। उसी की इल्छा से राज्य स्थापित हुआ और उसी की इच्छा से ख़ चालित 
होता है। ईश्वर या तो स्वर्य राज्य चलाता है या अपने किसी प्रतिनिधि 
द्वारा । ऐसे राज्य को देवी राज्य ( [00286 शिताट ) कहते है । इसिहास 
के प्रारम्भिक काल में राज्य का प्राय: यही रूप पाया जानता 6। शाजसला में 
कुछ देवी गणों का सम्मिश्रण माना जाता था। राजा में देसी गण विद्यमान 
माने जाते थे । महाभारत में भी राज्य की देवी उत्पलि के सम्बन्ध में कुछ प्रसंग 
पाये जाते हैं। शान्ति पर्व में लिखा है, जब अराजकता लोगों के लिये अ्रसहनीय 
हो गई तो उन्होंने ईश्वर की शरण ग्रहण की श्रौर ईश्बर ने मन को उसका राजा 
नियकत किया । राजा में देवी गण पाये जाते 6।. अतारब लोगीं को उसकी 
ग्राज्ापलन करना चाहियें। लेकिन साथ ही शान्ति पत्र में यह भी कहा गया 
है कि जो राजा धर्म का पालन न करें वह बंध योग्य । अलागज यह कहा जा 
सकता है कि सब लोग राजा की देवी शक्ति में विश्वास नहीं करते थे ।.. लेकिन 
एक बात का ध्यान रखना चाहियें। राज्य की देवी उत्पत्ति एक बाल है और 
शाजा का राज्य करने का देवी श्रधिकार दूसरी बात । प्राचीन मिख, फारस, 
चीन और जापान में लोग राज्य की देवी उत्पलि और राजा के देवी अ्रधिकार 
में विश्वास करते थे। प्राचीन ग्रीस और रोम के विचारक राज्य की उत्पलि 
प्राकृतिक मानते थे। ने श्रप्रत्यक्ष रूप से उसकी देवी उत्माि मानते थे। यहदी 
लोग राज्य की देंबी उत्पत्ति में विध्वास करते थे। पुराने टेस्टामेस्ट ( (20 
"'€४फ्ााट॥ ) में कहा गया है कि राजा की नियक्ति ईश्वर करता # और बही' 
उसे पदच्यत भी करता है। राजा अपने कार्यों के लिये कंबल ईश्वर के प्रति 
जिम्मेदार होता है । 

ईसाई मत ने राज्य की देवी उत्पत्ति तथा राजा के देवी अधिकारों के सिद्धान्त 
को बहुत महत्व दिया । संतपाल ने लिखा है कि प्रत्येक प्राणी दैवी शक्तियों 
के अघीन है। क्‍योंकि सर्वत्र केवल ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। जो शकितियाँ 
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राज्य की उत्पत्ति (क) है 


हम पृथ्वी पर देखते हैं, वे ईश्वर द्वारा ही स्थापित की गयी हैं। मध्ययुग में पोष 
और सम्राट में बड़ा वाद-विवाद चला। पोष कहते थे कि धर्म के प्रधान होने 
के कारण सम्राद उसके अ्रधीन था और सम्राट कहते थे कि दोनों का क्षेत्र 
अलग-अलग था। सांसारिक या प्रशासकीय मामलों में सम्राट सर्वेश्रेष्ठ था। 
सांसारिक बातों मे सम्राट और धामिक बातों में पोप ईश्वर का प्रतिनिधि 
था। योरोप में जब, धार्मिक सुधार का आन्दोलन चला तो प्रोटेस्टेल्ट 
सुधारवादियों ने सम्राट या राजा की श्रेष्ठता का समर्थन किया और कहा कि 
सांसारिक बातों में राजा को ही उच्चत्तम अ्रधिकार प्राप्त हैं और प्रजा को 
राजा की श्राज्ञायालन करना चाहिये। लूथर, ज्विगली और कालविन इत्यादि 
विद्वन्‌ इसी वित्ञारधारा के समर्थक थे। 

कालान्तर में राज्य की देवी उत्पत्ति से राजा के दैवी अधिकारों 
( जिणर प्रह्ा।। ० 785 ) के सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई । इंगलेण्ड में सोलहवीं 
और सत्नहवीं शताब्दी में इस सिद्धान्त ने बहुत ज़ोर पकड़ा । इंगलेण्ड में राजा 
जेम्स प्रथम तथा सर रॉबर्ट फिल्मर इसके प्रबल समर्थक थे। फ्रान्स में बूसेट 
( 3008826 ) नामक बिढद़ान्‌ ने राजा चौदहवें लुई के निरंकुश शासन के 
समर्थन करने में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त का सार 
यह है कि चेकि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है और राजा के पद के लिये वह 
किसी व्यक्तित को चुनता है, इसलिये जो व्यक्ति राजा के पद पर बेठेगा वह 
देवी इच्छा और देवी अधिकार से इच्छानुसार शासन कर सकता है, चाहे वह 
गलत हो या सही । जैसा कि हम कह चुके हें इंगलेण्ड के राजा जेम्स प्रथम 
ने इस सिद्धान्त का जोरदार दब्दों में समर्थन किया । उसने “स्वतन्त्र राज्यपद 
का सच्चा नियम! ( '्‌+प6 [89 ० 96९ ४०४००८०५ ) नामक पुस्तक लिखी । 
उसमें उसने लिखा कि ईश्वर के कार्यों की टीका-टिप्पणी करना, उनमें अविश्वास 
करना घोर नास्तिकता और अधर्म है । इसलिये राजा के कार्यो की टीका-टिप्पणी 
करना भी जनता के लिये झधर्म का कार्य है। जनता को यह कहने का अधिकार 
नहीं हैं कि “राजा को क्‍या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये ।” फिल्मर 
ने सन्‌ १६८१ में पेट्रियार्का ( /१8४४०००० ) नामक पुस्तक लिखी और उसमें 
इसी प्रकार के विचार प्रकट किये । बूसेट का मत है कि राजा ईश्वर की प्रतिभा 
का प्रतीक है। इस सिद्धान्त में चार बातें प्रधान हँ--पहला यह कि राजा का 
पद ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है और दूसरा यह कि इस पद में उत्तराधिकार 
( 9०८८0०॥००9 प्80 ) निहित हैं। तीसरा, राजा केवल ईइवर के प्रति 
उत्तरदायी है और चौथे राजा की सत्ता पर आक्षेप करना पाप है। जी० पी० 
गूथ का मत है कि मध्ययुग में इस मत का प्रतिपादन वास्तव में पोष की सत्ता 
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को चुनौती देते के लिये किया गया था । इसके प्रतियादकों ने इस बाल पर विचार 
नहीं किया कि यदि राजा निरंक॒ुश हो जाय तो क्या 2ींगा । बारसब में जब जनता 
मे जागृति हुई तो इस सिद्धान्त का उपयोग जनतान्त्रिक विचारों के बिरोख में किया 
गया। वास्तव मे फ्रान्स को राज्यक्रास्ति के समय में हुस सिद्धालल का जोर 
खतम हो गया। नेपोलिसन-कालीन सद्»ों को बाद जब पबिन गठबच्यन 
( पिणए अपाध्ाल्लत ) नाम की सन्धि हुई तब आस्ट्रिया, प्रशया ओर रूस 
के सम्रार्टो ने एक बार फिर अपने देवी प्रतिनिशित्त पर जोर दिया। लेकिन 
उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 
ग्राज राजनीतिक विचार इस सिद्धान्त को कोर्ट मास्यवा नहीं देते। यह 
बात सच है कि इतिहास के प्रारम्मिक काल में लोगों में यह विश्वास था कि राजा 
में देवी गण होते है। राजा ही प्राय: उनका धामिक प्रधान होता था। लेकिन 
शाजकल सवन यही माना जाता है कि राज्य का बासतव में तलिज्ञासिक विकास 
हुआ है। आज यह विश्वास करना काॉडिन है कि ईश्वर किसी एक व्यक्ति को 
अथबा एक बंश को शासन करने के लिये नियनत करता है । आज सभी विभारकी 
का यह बिध्वास है कि राज्य की उत्पत्ति बारतव भें मनुष्य की राजनीतिक प्रव- 
तियों से हुई है। 
जब चच श्रीर राज्य अलग-अलग संस्थाएं हो गई तो इस सिद्धान्त का भी. 
ह्ास होने लगा। राज्य एक सोतिक संस्था साना जाने लगा। जनताब्विक 
बिचारों के साथ-साथ जब सामाजिक समझीता का सिद्घास्त प्रचलित इआ। तो 
गह सिद्घास्स एक प्रकार से गिर गया । इस रिक्षास्त ने इस बाल पर जोर दिया 
कि लोगों की सहमति से ही राज्य की स्थापना हुई। अर्थात्‌ राज्य ईश्वर का 
बनाया हा नहीं है, बल्कि मनप्य निमित है। इस शिक्षास्त के क्ोस के लीन कारण 
बतलाये जाते ६ हेला तो सामाजिक थमझीता के सिद्धान्स का प्रतियादन 
जिसने राज्य की उत्पत्ति लोंगीं की सहमति पर आधारित की | दूसश' राज्य 
का चच अथवा धामिक सम्प्रदाय पर अ्ेष्टता प्राप्स करता और सीसरा प्रजातस्त्र 
द्वारा विरकुश शासन को चुनौती मिला । इस सिद्धान्त को ग्रोशियस, हॉब्य और 
लॉक ने प्रायः खतम कर दिया । यद्यपि आज यह सिद्धान्त अवैज्ञासिक माना जाता 
४, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इसका एक एऐसिल्ञासिक मह्ठत्व है । 
बात तो सत्य है कि समाज में बहत रामय तक राज्य की देवी उत्पत्ति और राजा 
के देवी अधिकारों में लोगों का विश्वास रहा भाया । जब समाज रा्यता के प्रथम 
चरण में प्रवेश कर रहा था, उस समय उसमें देवी शक्तियों का भय बहत था, धर्म 
का प्रभाव उस पर बहुत था । केवल एक मुखिया या राजा की सत्ता और क़ाननों 
श्रद्धा न रखता यदि उन पर धर्म का आवरण न होता । लेकिन जब राजा की 
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सत्ता को ईश्वर की इच्छा का सहारा मिल गया तो लोगों ने उसके प्रति श्रद्धा और 
विश्वास प्रकट किया। इस प्रकार इस सिद्धान्त ने अ्रराजकता को रोककर 
सामाजिक व्यवस्था बनाये रखते में सहायता दी। इस सिद्धान्त से हम यह 
निष्कर्ष भी निकाल सकते है कि राज्य का एक नैतिक आधार होता है। एक 
निरंकुश राजा भी ईश्वर के प्रति इस बात का ज़िम्मेदार होता है कि वह अपनी प्रजा 
'का प्रतिपालन और हित-प्ताधन करेगा। 

अन्त में हमें यह नहीं भूलना चाहिये की श्राज भी बहुत से राज्यों के शासन 
के स्वरूपों में ईश्वर या देवी शक्ति को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रपति, मंत्री इत्यादि 
जो शपथ ग्रहण करते हैं, उनमें ईश्वर का ना|म रहता है। इसी से हम इस सिद्धान्त 
के प्रभाव को समझ सकते हैें। 

समझोता-सिद्धान्त 
( फ्रल ए०््ा>बर्टा श7607% ) 


राज्य की देवी उत्पत्ति के बाद समझौता सिद्धात्त का महत्व है। राज- 
नीति विज्ञान में समझौता का उपयोग दो शअ्रर्थों में किया गया है। इसमें कहा 
गया है कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौता के आधार पर हुईै। इस कथित 
समझौते के दो रूप बताये गये है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह समझौता 
शासकों और शासितों के बीच हुआ, जिसके अनुसार शासन-शक्ति कुछ लोगों को 
सौंप दी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को जो शासनाधिकार प्राप्त 
हैं, वे उसे एक समझौता के श्राधार पर प्राप्त हुए। कुछ विद्वानों ने समझौता 
का अर्थ यह लगाया हैँ कि किसी समाज के व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक 
समझौता किया और उसके आधार पर उनका राजनीतिक संगठन हुआ । इस 
समझौता में यह नहीं बताया जाता है कि शासन-शक्ति किसी एक व्यक्ति को दी 
गई अथवा जिसको दी गई वह उसका प्रयोग किस प्रकार करेगा। इसको सामा- 
जिक समझौता या राजनीतिक समझौता कहते हैं। इस समझौते के आधार 
पर राज्य की उत्पत्ति भ्रथवा राजनीतिक शक्ति की उत्पत्ति समझाई जाती 
हैं। यदि हम इन दोनों प्रकार के समझौतों पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो यह 
बात आसानी से समझ में श्रा जायगी कि जब तक किसी समाज का राजनीतिक 
संगठन न हो, तबतक उसके शासन या सरकार का रूप निर्धारित नहीं हो राकता । 
लेकिन राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में सरकार सम्बन्धी समझौते की 
चर्चा पहले आती है और सामाजिक समझौते की बाद में । 

संक्षेप में इस सिद्धान्त का सार यह है कि मानव-स्तमाज में एक समय ऐसा 
था जब न राज्य था और न सरकार । उस समय मनुष्य के बनाये हुए न कोई 
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क़ानून थे और न नियम । उस स्थिति को प्राकृतिक अवस्था' या प्रकृति की 
स्थिति! ( 80० ० पिाएए ) कहा गया हैं। कुछ लेखकों का मत है कि 
इस दशा में रामाज नाम की भी कोई संस्था नहीं थी। मानद 
जीवन केवल प्रकृति' के बनाये हा नियमों द्वारा वियंजित होता 
था। ये वियस लिखित या स्पष्टरूथ से निर्धारित नहीं थे। 
प्रकृति की इग स्थिति का वर्णन विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार से किया है । 
कुछ का मत हैं कि इस रिथति में जीवन बड़ा सखी था और कुछ का विचार ह 
कि इसमें जीवन अराहनीय था। कुछ समय बाद मनायों से इस प्राकृतिक अवस्था 
को त्यागकर एक राजनीतिक संस्था बसाई, जो परारस्यरिका स्वार्थधरायणता से 
उनकी रक्षा कर सके। इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये मनष्य को अपनी 
प्राकृतिक अ्रवस्था का त्याग करना पद्ा। अरब प्रक्नोलि के नियमों के बदले 
उसका जीवन मनुष्य के बनाये हुए नियमों से नि्यंश्ित कोने लगा। प्राकृतिक 
नियमों की किसी लेखक ने स्पष्ट रूप-रेखा नहीं दी है । परन्तु मनप्य के 
बनाये हुए नियम स्पष्ट थे। तात्य्स यह है कि मनष्यों ने जान-अझकर स्वेच्छा 
मे एक रमझीता के द्वारा राजनीतिक सत्ता की स्थापना की । 

जेरा कि हम कह चके हैँ कि रमझीता के सम्बन्ध में बिद्ानों के दो मत हैं | 
कुल लोगों का मत है कि समझोता द्वारा केवल एक संम्य या नागरिक समाज 
( (पणी 860० ंट9) की स्थापना हुई। कुछ भ्रन्य लोगों का मत है कि इस 
समझोने का एक अंग और था जिसके हारा शासकों और शारसितों में एक सम- 
झभौता हुआ और एक सरकार विशेष की स्थापना हुई। पहले समझीते के 
सामाजिक समझौता कहते हैं और दसरे को राजनीतिक था शाराव सम्बन्धी 
समझोता । इस सम्बन्ध में तीरारी बात यह हो कि फछ विद्वान इस समझौः 
को एक ऐलिहासिक तथ्य या रात्य मानते है भौर कुछ इसे इतिहास की एक कल्पना- 
मात्र मानते €, जिसमें एक दाशनिक सत्य निहित हैं। उदाहरण के लिये लॉक 
इसे एक ऐतिहासिक सत्य मानता है । लेकिन कॉन्‍्ट इसे ऐतिहासिक सत्य नहीं 
मानता, पर उसमें वह एक महत्वपूर्व दाशनिक विचार पाता है । इस सिद्धारत 
को विपय में लौथी विशेषता यह है कि विभिन्न विद्वानों ने इस सिद्धात्त का उपयोग 
विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालने में किया है। उदाहरण के लिये हॉब्स से 
इसके भ्राधार पर राजा की निरकुशता को उचित ठहराया है। लॉक ने इसके 
श्राधार पर सीमित संग्रभुता या वैधानिक शासन का समर्थन किया है श्रौर रूसो 
ने इसी के आधार पर जनतान्बिक संप्रभुता का समर्थन किया है। लेकिन 
इसका उपयोग अधिकतर जनता के अ्रधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा करने 
तथा शासकों की निरंकुशता कम करने के लिये ही किया गया है । 


सिद्धान्त का 
सार 
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इस सिद्धान्त का इतिहास :--राजनीति विज्ञान में सामाजिक समझौता 
का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रीक विचारकों ने भी इस पर विचार 

किया है। प्राचीन ग्रीस के सोफिस्ट विचारकों का मत था कि राज्य मनुष्यों 
द्वारा बनाई गई एक संस्था है और मन॒ष्यों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये 
उस बनाया। उनका विचार था कि श्रपने स्वार्थों की रक्षा के लिये ही मनष्य 
ने राज्य का नियंत्रण तेयार किया। राज्य प्रकृति का विरोधी उसमें 
मनुष्य श्रपती वास्तविक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। राज्य की उत्पत्ति 
एक समझौता के आधार पर हुई। 

प्राचीन ग्रीस के प्रमुख दार्शनिक प्लेटो और श्ररिस्टॉटल ने सामाजिक 
समझौता सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। उनका मत था कि राज्य एक 
प्राकृतिक और आवश्यक संस्था हैं। लेकिन इन दोनों के बाद एपीक्यरियन 
विचारकों ने समझौता सिद्धान्त का समर्थन किया । उनका विचार था कि 
राज्य मनुष्य की स्वार्थ-परायणता पर आधारित था। मनुष्य के वैयक्तिक 
स्वार्थ पर उसके सामाजिक और क़ानूनी सम्बन्ध स्थिर होते हैं। मनुष्य क़ानून 
का पालन इसलिये करता है जिससे अ्रन्य लोगों की हिसात्मक प्रवृत्तियों से उसकी 
रक्षा हो सके। एपीक्यूरियन विचारकों के समकालीन स्टोयिक ( 800८४8) 
विचारक थे। पर वे एपीक्यूरियत विचारधारा के विरोधी थे। उन्होंने 
प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादद और समर्थन किया । 

ग्रीस दर्शन के बाद हम रोम देश की विचारधारा में भी इस सिद्धान्त की चर्चा 
पाते हैं। रोमन क़ानूनशास्त्र ( १०7४७ 7.8७ ) में सामाजिक समझौता 
की चर्चा नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि राजनीतिक सत्ता जनता में 
निवास करती है और उसके बाद जनता और सरकार में एक समझौता हुआ । 
एक बार जब जनता ने सरकारी कर्मचारियों को शासन-शक्ति दे दी तो फिर 
उन्हें उस शक्ति को वापिस लेने का अधिकार न रहा। इसका अ्रर्य यह हुआा 
कि जनता को क्रान्ति करने का कोई अधिकार न था। इसी के झ्राधार पर रोम 
के सम्राटों को निरंकुशता उचित ठहराई गई और इसी आधार पर मध्ययग 
की सामन्‍्तशाही भी उचित ठहराई गई। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में रोमन क़ानून कुछ नहीं कहता । वह केवल 
राजनीतिक समझौता की चर्चा करता है। 

वास्तव में सामाजिक समझौता सिद्धान्त का महत्त्व मध्ययग के बाद ही बढ़ा । 
सोलहवीं शताब्दी के श्रन्त तक यह सर्वमान्य था कि मनुष्य की सामाजिक प्रक्ृति 
के कारण ही समाज की रचना हुई। इसलिये सामाजिक समझौता की ओर 
किसी ने अ्रधिक ध्यान नहीं दिया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आलथूसियस 
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पहला लेखक था जिसने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सम्बन्धी समझौता 
होने के पहले एक सामाजिक समझौता हुमा। इसके बाद ग्रोशियस और 
प्यूफेन्डा्फ ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इंगलैण्ड में सोलहवीं शताब्दी 


के श्रन्त में रिचाई हकर ने सामाजिक रामझौता का समर्थन किया । इस सिद्धांत 
का साजसे अधिक प्रचार तथा समर्थन हॉब्स, लॉक तथा रूसो द्वारा हआ।।" 
रूसो के बाद इस सिद्धास्थ का प्रभाव गिरने लगा और घीरे-वीरे लोप हो गया । 


९३ 


रूयो के बाद काट तथा उसके मतानुयायी फिश्टें ने इस सिद्धात्त का उपयोग 
किया है। झागो के हाथ में पड़कर ही यह सिद्धान्त सबसे अधिक प्रभावशाली 
हुआ । फ्रान्यग की राज्यक्रान्ति तथा अमेरिका के स्वातस्ध्य संघर्ष में इस सिद्धान्त 
के प्रभाव स्पष्ट थे। 

उन्नीसवीं शताब्दी में समझौता सिद्धान्त का प्रभाव वष्ठ हो गया। यह 
वैज्ञानिक उदय का युग था। प्रत्येक वियय का वैज्ञानिक अ्द्यवत जोर पकढ़ 
रहा था, अश्रतएणत अब राजनीतिशास्त्र के अध्ययन में भी ऐविहारिक सिद्धान्त ने 
जोर पकड़ा। अ्रव यह माना जाने लगा कि राज्य का ऐतिहासिक विकास 
हुआ #।  फ्रान्स के विचारक मॉल्ट्रेसक्यू ने ऐतिहासिक सिद्धात्त पर बहुत जोर 
दिया । इसी रामय डारबिन' तथा उसके अनुयायी विकासबाद के सिद्धान्त 
का बड़ा जोरदार प्रतिपादन कर रहे थे, अतएव विकासबाद ने भी राज्य की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में बिकासबादी या ऐलिहासिक सिद्धान्त को महत्त्व दिया । 

समझोता सिद्धान्त की आलोचना :--सामाजिक समझोता की आलोचना 
तीन दृुष्टियों से की गई हँ--ऐतिहासिक, कानूनी और ताकिक या दार्शनिक । 

यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाय तो हमें इस सिद्धान्त में कोई तत्त्व नहीं 
दिखाई देता । इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जिन लोगों 
को राजनीतिक संगठन का कोई अनुभव नहीं था, उन लोगों ने एक साथ बैठकर 
एक समझौता किस प्रकार किया। आदि मानव के दिसाग' में इस प्रकार के 
समझौते के विचार आना असम्भव है। प्रारम्भिक काल में या प्रागैतिह्ासिक 
काल में मनुष्य समह या झंडों के रूप में रहता था। उसमें किसी प्रकार की 
राजनीतिक चेतना नहीं थी। हमें इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि उस 
समय और उस अवस्था में लोगों ने एक साथ बैठकर एक सामाजिक समझौता 
किया हो। इस प्रकार का समझौता उन्हीं लोगों में सम्भव है, जिन्हें राजनीति 
का कुछ पूर्व ज्ञान हो। सन्‌ १६२० में 'मेफ्लावर समझौता ( ४७५॥0०७८८ 
(02792८0 ० 620 ) श्रौर सन्‌ १६३६ के देवी समझौता ( ?70एंतं०ा८८ 
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१ इस सम्बन्ध में इन तीनों लेखकों के विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 
अतएवं उनका अध्ययन भ्रगले अ्रध्याय में अलग से किया गया है। 
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487९८००८४४ ० 636 ) इस प्रकार के सामाजिक या राजनीतिक सम- 
झौता के उदाहरण हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इन 
समझौतों को करनेवालों को राजनीति का पूर्व ज्ञान था। ये लोग किसी प्राक्ृ- 
तिक अवस्था को छोड़ने के लिये ये समझौता नहीं कर रहे थे। उन्हें राजनीतिक 
संस्थाओं और संगठनों का ज्ञान था। वे केवल एक' देश की संस्थाएँ दूसरे देश 
में स्थापित कर रहे थे। राजनीतिक समझौतों के इतिहास में हमें जो उदाहरण 
मिलते हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे सभ्य लोगों द्वारा किये गये थे। असभ्य लोगों 
द्वारा किये गये राजनीतिक या सामाजिक समझौता के उदाहरण हमें कहीं 
नहीं मिलते। जिसमें सामाजिक समझौता तो कल्पना मात्र हे। इस सम्बन्ध 
में दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि जिस प्रकार के समझौते 
का वर्णन किया गया है, वह केवल उन लोगों में हो सकता है, जो व्यक्तिगत रूप 
में बराबर हों ओर स्वेच्छापूर्वक निर्णय कर सकें। परलन्तु इतिहास का अध्ययन 
हमें यह बतलाता है कि इतिहास के प्रारम्भिक काल में मनुष्य समाज कई समूहों 
में बैठा था। एक समूह में व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं होता था। व्यक्तिगत 
अधिकारों का मूल्य नहीं था। अधिकारों और कर्तव्यों का रूप सामूहिक 
था। सम्पत्ति भी सामूहिक थी। समूह या समाज की इकाई कुदुम्ब था 
और क़ानून प्रथाओं के रूप में थे। ऐसी परिस्थितियों में सब व्यक्ति बराबरी 
से बैठकर स्वेच्छापूर्वक कोई समझौता एक दूसरे से नहीं कर सकते थे । 

यदि तर्क के लिये हम यह मान भी लें कि आदि मानव में इतनी सामाजिक 
और राजनीतिक चेतना थी कि उसने इस प्रकार का समझौता किया तो प्रेत 
यह उठता था कि उस समझौता का पालन कराने के लिये शक्ति क्या थी। इस 
प्रकार के किसी समझौते का पालन कराने के लिये उसके पीछे कोई राजनीतिक 
शक्ति अवश्य होनी चाहिये। लेकिन समझौता सिद्धान्त में हम देखते हैं कि 
समझौता सिद्धान्त के फलस्वरूप राज्य की स्थापना हुई है। इस सिद्धान्त का 
पालन करानेवाली कोई शक्ति नहीं है। टी० एच० ग्रीन का भत है कि इस 
प्रकार का समझौता मान्य नहीं हो सकता । इस आधार पर यह भी कहा जा 
सकता है कि यदि बुनियादी समझौता ही नाज़ायज है तो उसके भ्राधार पर और 
उसके बाद किये गये अन्य सब समझौते नाज़ायज या अमान्य हैं। इसलिये 
इन समझौतों से जिन अधिकारों का निर्णय हुआ है उन्हें कोई भी क़ानूनी मान्यता 
प्राप्त नहीं है। कुछ लोगों का मत यह भी है कि यदि कुछ लोगों ने मिलकर 
समझौता किया तो उन्हीं के साथ वह समाप्त भी हो जाना चाहिये। उनकी 
सन्‍्तान और आगे की पीढ़ियाँ उसे मानने के लिये बाध्य नहीं हें। नयी पीढ़ियों 
को नया समझौता करना चाहिये। तब तो प्रत्येक पीढ़ी में राज्य की समाप्ति 
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होगी और नया राश्य बनाना पड़ेंगा। लॉक ने इस आपत्ति का उत्तर इस 


को मानने के लिये बाध्य ह। लेकिन इसके जनाब में आलोचकों का कहना 
हैं कि यह उत्तर तो बार्तबिक प्रश्न से बचने का एक उपाय मात्र है । 
ताकिक या दाशनिक दृष्टि से भी इस सिद्धान्त में कई दीप दिखाकर इसे 
अमान्य ठहराया गया 6 । इन आलोचनाओं पर भी हमे विचार करता चाहिये । 
इस सिद्धान्त में यह माल लिया गया है कि ब्यतित ओर राज्य में जो सम्बन्ध है, 
वह स्वेच्थापुबक लिया गया है। यह बात सिद्ध करने में आसान नहीं हैं। 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक कुटम्ब का सदस्य होता है, उसी प्रकार बह़े एक 


ज्य का भी सदस्य होता 6ै। जत्र कोई बच्चा किसी कूटुम्च में सेद। होता हैँ 
ओर अपने माता-पिता को ब्राजा-पालन करता है तो बह रबेचडावजक एसा नहीं 
करता । ने वह अपने माता-पिता के साथ किसी प्रकार का सगझाॉता करता है । 


इसी प्रकार जब हम कियी राज्य में पंदा होते ह# तो स्वेल्छापवता गह निभय नहीं 
कारते कि हम किस राज्य में पंदा होंगे। यदि हम अपनी नागरिकता बदलकर 
किसी दूसरे राज्य में रहने लगते है तो भी राज्य तो हमसे गठीं छठता।  सात्पय 
यह है कि राज्य मनृण्य का बनाया हुआ कोई खिलौना नहीं है । उसकी सदस्यता 
भी मनप्य की स्वेठ्ड़ा पर निर्भर नहीं है, राज्य कोई कम्पनी था बलस नहीं है कि 
जब चाहे तब उसका कोई सदस्य उत्तसे अपना सम्बन्ध बिलदेद कर ले । मनुष्य 
के राज्य के प्रति जो कत्तंव्य हैं वे कियी समसशीते पर आधारित नहीं यदि 
राज्य के लिये प्रत्येक व्यक्ति की स्वेच्छाए्ण सहमति या अ्नमति की आवश्यकता 
पड़े तो राज्य का अस्तित्व ही अ्रसाम्भव हो जाय । ऐसी जायद ही कोर्ई बात 
हो जिस पर किसी समाज था राज्य के लोग एकत हों। इस आलोचना से 
बचने के लिये समझौता सिद्धान्त के समर्थकों का तक यह है कि केवल प्रारम्भिक 
समझीता के लिये सर्वसम्भति आवश्यक है। उसके बाद राज्य का काम साधा- 
रण बहुमत से चल जायगा। यह दलील तर्कसंगत नहीं है। जैसा कि एडमण्ड 
बर्क ने लिखा है कि राज्य की सदस्यता किसी व्यापार में लाभ कमाने के लिये 
नहीं है। वह इच्छापूर्वक नहीं त्यागी जा सकती। वह सर्वोच्च और सर्व- 
श्रेष्ठ सदस्यता है, जिसके द्वारा मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। इसके उद्देश्य 
कई पीढ़ियों में प्राप्त होते हैं। यह सदस्यता वर्तमान और भावी' पीढ़ियों में 
सम्बन्ध स्थापित करती है। गारनर का भी मत है कि राज्य के प्रति मनुष्य के 
कत्तव्य किसी समझीता या सम्मति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि समाज के व्यापक 
स्वार्थ और श्रावरयकताओं पर निर्भर करते हें। राज्य के प्रति मनुष्य की 
श्रद्धा का आधार राज्य की उपयोगिता होती है । 
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| 


इस सिद्धान्त की एक आलोचना यह है कि इस सम्बन्ध में प्राकृतिक अवस्था 
ओर प्रकृति के नियमों का जो चित्रण किया गया है, वह बिलकुल तकेसंगत नहीं 
हैं। प्रकृति की स्थिति और प्रकृति के नियम एक कल्पना मात्र हैं। इसमें 
यह मान लिया गया है कि राज्य की स्थापना के पहले जो कुछ था वह सब प्राकृ- 
तिक था। और राज्य की स्थापना के बाद में जो कुछ हुआ वह सब अप्राकृतिक 
ढं। यहाँ तक कि राज्य की स्थापना भी अप्राकृतिक है। इस प्रकार इतिहास 
को दो खण्डों में विभक्त कर देना उचित नहीं है। मनुष्य और राज्य का विकास 
कंमिक रूप से हुआ है । मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और उसके विकास की 
पराकाप्ठा राज्य में प्रकट हुई है। राज्य का निर्माण किसी स्थूल क्रिया द्वारा 
एकबारगी नहीं हुआ है । वह तो क्रमशः मनुष्य की बुद्धि द्वारा विकसित हुआ 
हैं। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने लिखा है, मनुष्यों ने वैठकर सौदा करके कोई 
समझौता नहीं किया है। इस प्रकार का समझौता तो उनकी बुद्धि और प्रकृति 
में निहित है। 
टी० एच० ग्रीन का मत हैं कि इस सिद्धान्त में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि 
समाज की अवहेलना करके मनुष्य के अधिकार और कत्तंव्यों को अत्यधिक 
महत्त्व दिया गया हे। असल में अधिकारों और कर्तव्यों का महत्त्व उतना ही 
हं जितना कि समाज ने उन्हें दिया है। सामाजिक अवस्था के पहले 
जो अ्रधिकार थ॑, वे वास्तव में अधिकार नहीं थे, बल्कि डंडा का बल था। 
अधिकार वास्तव में वही हैं, जिन्हें समाज माने । जब समाज ही नहीं तो 
अधिकार कहाँ ? 
ब्लुडली का कथन हैँ कि सामाजिक समझौता का सिद्धान्त बहुत ही खतरनाक 
सिद्धान्त है, क्योंकि वह राज्य तथा उसकी संस्थाओं का निर्माण कुछ व्यक्तियों 
की इच्छा पर छोड़ देता हैं। इसलिये यह सिद्धान्त अश्रराजकता की ओर ले जा 
सकता है। यह बात बिलकुल तकंसंगत नहीं है कि थोड़े से लोगों ने मिलकर 
राज्य की स्थापना अपनी इच्छानुसार कर ली। यह कहना ग़लत है कि 
एक कल्पित प्रकृति की अभ्रवस्था ही स्वाभाविक थी और हमारा आधुनिक समाज 
अस्वाभाविक है । 
ग्राज सामाजिक समझौता सिद्धान्त को न कोई मान्यता प्राप्त है और न 
महत््व+ लेकिन अपने समय में इसने मानव-समाज का बड़ा कल्याण किया । 
इस सिद्धान्त ने इस बात पर जोर दिया कि शासन का आधार केवल मनुष्यों 
की स्वीकृति ही हैं। इससे प्रजातन्त्र की स्थापना में बड़ी सहायता मिली । इसने 
मनुष्यों को यह सोचने की शक्ति दी कि अपनी इच्छानुसार वे शासन का निर्माण 
करने को स्वतन्त्र हैं। इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा गुण यही है कि इसने इस बात 
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पर जोर दिया कि राजनीतिक कर्त्तब्यों का आधार बल-पयोग नहीं बल्कि 
स्वेच्छा है । 
ब्ीसवीं शताब्दी में इस सिद्धान्त की मान्यता समाप्स हो गयी। क्योंकि 

धीरे-धीरे लोगों को यह विश्वास हो गया कि इतिहास ओर तक के झाधार पर 
इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब राजनीति विज्ञान 
में ऐेतिहासिक विचारधारा की प्रगति हुई तो यह सिद्धान्त समास्त हो गया । 
मॉनटेसक्य ने इस सिद्धान्त की बड़ी कड़ी आलोचना करके उसे एकदम त्याज्य 
बतलाया और उसने अपने अध्ययन का आधार ऐतिहासिक सामग्री बनाई। 
सन्‌ १७४८ में उसका 'क़ाननों की आत्मा (४छॉंशो ती धीह पैक ) 
नामक ग्रन्थ प्रकाशित हम्मा श्रौर उससे राजनीतिक बिचारधारा की दिशा ही 
बदल दी। इंगलैण्ड में बर्क और झॉसिटन से भी अपने विवार ऐतिहासिक 
आधारों पर प्रकट किये। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरा्ज में जीव विज्ञान 
( णतड्, ) ने राजनीति विज्ञान पर अपना प्रभाव डाला। शस समय 
डारबिन का प्रसिद्ध प्रस्थ प्राणियों की उत्पत्ति' ( ()पंछांक ही ह८टांए४ ) 
प्रकाशित हुआ। इसमें उसने विकासवाद के सिद्धान्त का प्रतिषादन किया । 
इसके बाद राजनीति विज्ञान ही नहीं बल्कि सब विषय विकासवाद के श्राधार 
पर अध्ययन किये जाने लगे। 

लेकिन जैसा कि हम कह चुके हैं, इस सिद्धान्त ने कुछ उपयोगी कार्य किये । 
एक तो इसने प्रजातन्त्र की स्थापना में सहायता की और दूसरे इसने देवी श्रधि- 
कारों के सिद्धान्त को खतम कर दिया । समझौता सिद्धान्त ने इसे बाल पर जार 
दिया कि यह शासक और शासितों के झधिक पारस्परिक अधिकारों और कत्तब्या 
पर ही श्राधारित है। शासक जब प्रजा को कुछ अश्रधिकार देता है तो प्रजा भी 
ग्रपने कुछ कर्संब्य स्वीकार करती हैं। जब शासका संरक्षण देता हे तो प्रजा 
श्राज्ञायालन करती है । इस झ्राधार पर यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो राजा 
प्रजा से अ्रपनी सत्ता प्राप्त करता है, बह प्रजा के प्रति ज़िम्मेदार भी है । राज्या- 
भिषेक के समय एक प्रकार से राजा और प्रजा में एक समझौता होता है और यदि 
राजा उस समझौते को भंग करता है, तो प्रजा उसे पदच्युत भी कर सकती (६ 

व्यावहारिक राजनीति में भी समझौता सिद्धान्त ने बड़ा प्रभाव डाला । 
निरंकुश राजाओं के भ्रधिकारों को सीमित करने में इस सिद्धान्त ने बड़ी 
सहायता की । इसके आधार पर इस बात पर जोर दिया गया कि प्रजा के प्रति 
राजाशों के भी कुछ कत्तंव्य होते हैं। प्रजा के जान और माल की' रक्षा करना 
राजा का धर्म है। इसी के आधार पर सन्‌ १६८९ में इंगलैण्ड की जनता ने 
राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया। रूसो के सामाजिक समझौता” 
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( 802८४ (;07/7६८६ ) नामक ग्रन्थ ने व्यावहारिक राजनीति पर बहुत अ्रधिक 
प्रभाव डाला। फ्रान्स और अमेरिका की राज्यक्रान्तियों का एक कारण इस 
ग्रन्थ का प्रभाव भी था। अ्रमेरिका के लोगों ने सन्‌ १७७६ में अपनी स्वतन्त्रता 
की घोषणा इसी के आधार पर की ।१ सन्‌ १७५६ में फ्रान्स की राष्ट्रीय सभा 
( अकाल) ०४०४०) 45४०० ०ए ) ने मनुष्य और नागरिकों के अ्रधिकारों 
का एक घोषणापत्र ( 9629#ढ४०४ ७ ४6 रिष्आछ ०णी जि बाते ० 
(॥धंडलआ ) तैयार किया। उस घोषणापत्र में सामाजिक समझौता सिद्धान्त 
कूट-कूट कर भरा था। व्यक्ति के अधिकारों और जनततन्‍त्रात्मक संप्रभुता पर 
बहुत अधिक जोर दिया गया था। फ्रान्स की राज्यक्रान्ति की मशाल इसी 
सिद्धान्त ने जलायी। फ्रान्स की राज्यक्रान्ति का प्रभाव नीदरलेण्ड, इटली, 
स्पेन आदि देशों पर भी पड़ा और वहाँ भी निरंकुश राजसत्ता समाप्त हुई । इस 
प्रकार हम देखते ह कि इस सिद्धान्त ने कई देशों में राज्य-क्रान्तियाँ कराई ! 

संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ शासन के निर्माण में भी इस सिद्धान्त ने कुछ 
प्रभाव डाला। स्वतन्त्र इकाइयों ने अपने अभ्रधिकार संघ शासन को सौंप दिये, 
जिससे अधिकाधिक मात्रा में सुरक्षा और सुख संवर्द्धन प्राप्त हो सके । 


[२ | 
हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझोता 
सिद्धान्त सम्बन्धी विचार 
( पफ्कढ $०टॉंगों (०%728०६४ 77९०७४ ० शठऊ5०४, 


॥.०८2%० छजवें फेठपडड०छप ) 


राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जानते हँ कि समझौता सिद्धान्त के सम्बन्ध में 

हॉब्स, लॉक और झूसो के सिद्धान्तों का महत्त्व बहुत अधिक है। इसलिये हम 
इन विद्वानों के विचारों का अध्ययन पृथक रूप से करेंगे । 

टॉमस हॉब्स--( १५८८-१६७६ )--इनका जन्म इंगलेण्ड में सन्‌ १५८८ 

में ब्रिटेन के मेलमेसबरी नामक एक साधारण नगर में हुआ था। कहा जाता 


(हक ० + १५०३४ 'अ>क की 7००७ कापज३ 


१ “पका थी काला बार दालथाल्त वतुपक ; पग80 ॥76ए 27९ दावंत्णल्ते 
979 धालंल (एएटड0०07 परी टलाकंंएओ प्रा आशा&,.....9: 0 
इ४टटपरा'6ट. 068९ 28708, 8०एटफायशल्याड 876९ ईपरपपांल्त 277078 7767, 
तद्ारं7ए पालंए व पड ए0ज्लड कि पाल 20567४ ० 6 8०५४९०7८० ; 
(20 ४१९7 ९५०९४७ 709 0707 0 80एटक्‍शा7670 7200768 तंदफप८एए९ ० 
768९ €ाते3, 40 48 ६6 ग्ां80 0 ९ एट०एस्‍९४ ६४०0. धाप्टए 07 था००ी$॥ 70, 
गाते ६0 ी४डपाट 3 7९७ 8०0एटफाशाला 
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है उसका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब इज्जलेण्ड यद्ध के भय से त्रस्त था 
और उसकी माता ने भी उसी भय ये झात॑कित होकर अवधि से पहले ही 
बालक को जन्म दिया था। वहा जाता है वि भय हॉव्य की प्रकृति में जन्म भर 
रमाया रहा और उसके बिसारों पर भय की छाप सपा्ट है। उसी के जीवन 
काल में ब्िदेस का गहसद्ध ( १६४२-४६ ) भी हुआ॥ा। अगनी शिक्षा पूरी 
करके हाब्य एक अमीर घराने में अध्यापक को गया। उरफाने सोराध का 
अमण करके काफ़ी अनभव प्राप्त किया। बह जीवसेभर गणित और दर्शन 
का विद्यार्थी रहा। उसने कई पस्सक लिखीं जिनमें से राजबीसि सम्बन्धी तीन 
प्रा “अब उजामन्य श्राफ ला ( ॥0॥0॥8 0 ४४००- है ६ ढै॑ ० ) ड्डी' 
सि्चे ( स्‍20/(॥9८ १६४८३ ) लबायथन ( वाया १६५१ ) ! 

_माजिक समझ्ीता सिद्धात्त का हॉब्स सर्वप्रथम दार्शनिक है। उसने 
प्रकृति की अवस्था का जो वितरण किया हैं, उसे असहनीय बतलाया हे 
उसका मल है| कि उस अवरबा भी गमन्य का जीवन निरन्तर संधर्षगर्ण और 
असमहनीय था। भनाय एवा दुसरे के दृश्मन थे, जिससे निरस्तर कलह और 
संबंध होते रहते थे। मनायों में स्वार्थभरामणवा इलसी अधिक थी कि उससे 
जीवन एकाकी, निस्‍्शमार, श्रसह्य, पाशविक और अ्रल्प ( “फैणएा9, |१७०/, 
॥08/9, जिया दताते हीछा॥! ) होता था। मनुष्य आराम और भोग 
चाहता है और इसके लिये बह दूरारों पर अपना आधिपत्य चाहता है। 
लेकिन ऐसा होने नहीं पाता, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में राभी मनुष्यों की 
बौद्धिक ओर शारीरिक शवितियाँ समान हें। इसलिये मनुष्यों को हमेशा 
एक दूसरे का डर लगा रहता है। शसी कारण हमेशा मनृष्यों में संधर्ष 

ता रहता है। संघर्ष का अथ यहाँ यूद्ध से नहीं है, बल्कि निरंतर विरोध 
से हैं। हमेशा एका काल का वातावरण बना रहता है। ऐशे कार्सो को 
रोकने के लिये कोई क़ानन नहीं है। ऐगी स्थिति में कोई उद्योग नहीं हो 
सकता । हॉब्स का मत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस प्राकृतिक अ्रवस्था 
का एक मात्र क़ानून है। न किसी प्रकार की नतिकता है भौर न किसी प्रकार के 
कत्तंव्यों का ज्ञान है । ये बातें तभी सम्भव हो सकती हैं, जब शासन और क़ानून 
की सत्ता स्थापित हो । जब तक ये दोनों बातें न हों, तब तक सब काम समान- 
रूप से श्रच्छे और बुरे हें। प्राकृतिक अ्रवस्था में एकमान्र श्रधिकार यही है कि 
प्रत्येक मनुष्य को श्रपता जीवन सुरक्षित बनाये रखने की स्वतन्त्रता है । 

इस परिस्थिति से ऊब कर लोगों ने एक समझौता किया और एक अनुवन्ध 
मानने को तैयार हुए। इसे सामाजिक समझौता या अनुबन्ध ( 8०८) 
९(07778०६ ) कहते हें। हॉब्स के मतानुसार केवल एक सामाजिक समझौता 


राज्य की उत्पत्ति (क) ६३ 


हुआ है । प्रकृति की स्थिति को खतम करने के लिये लोगों ने आपस में एक 
समझौता किया । यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह समझौता प्रजा और 
राजा के बीच में नहीं था, बल्कि आपस में केवल प्रजा के बीच में था, 
जिसके अनुसार उसने एक शासक बनाने का निश्चय किया। इस समझौते का 
रुख़ बहुत कुछ इस प्रकार था कि प्रत्येक मनुष्य अपने अन्य साथियों से कहता 
है कि यदि तुममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने शासन के अधिकार अमुक व्यक्ति या 
ग्रमुक सभा को सौंपने को तैयार हो तो में भी ऐसा करने को तेयार हूँ। इस 
प्रकार लोगों ने आपस में एक समझौता करके अपने शासन के सब अधिकार 
एक शासक को सौंप दिये। शासक ने किसी प्रकार की छार्त न मानी। 
अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार की शर्ते मानने को बाध्य नहीं किया गया। क्‍योंकि 
समझौता के फलस्वरूप शासक का पद बना। शासक निरंकुश है। एक 
बार जब प्रजाजनों ने शासक को अपने अधिकार सौंप दिये तो फिर वे उन्हें 
वापिस नहीं ले सकते। इसलिये लोगों को क्रान्ति करने का अ्रधिकार नहीं 
हैं। इस सम्बन्ध में दूसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह हैं कि जिस 
समझौता द्वारा समाज की स्थापना हुई, उसी के द्वारा सरकार की भी स्थापना 
हुई। हॉब्स राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं मानता । इस सिद्धान्त में 
एक त्रुटि यह है कि यदि सरकार समाप्त हो जाय तो राज्य भी समाप्त हो 
जायगा और समाज फिर से उसी प्रकृति की अवस्था में पहुँच जायगा। 
इस चत्रटि को लॉक ने पहिचाना, इसीलिये उसने अपने सिद्धान्त में दो 
समझीतों को स्थान दिया है । 

इस समझौता द्वारा जो शासक नियुक्त होगा, उसकी संप्रभुता या सत्ता 
( 80ए८/टांट्र79 ) भी असीमित और निरंकुश होगी । उसमें सब व्यक्तियों की 
इच्छा सम्मिलित है। एक उसकी इच्छा ही सब व्यक्षितयों की इच्छा है। उस 
एक इच्छा के अनुसार बह समाज का शासन करेगा । समझौता की शर्तों के 
अनुसार अनेक व्यक्तियों की अनेक इच्छाश्रों के स्थान पर उस एक व्यक्ति की 
इच्छा स्थापित हो जाती है। उसकी इच्छा ही सब व्यक्तियों की इच्छा हो 
जाती है। उसकी इच्छा सबकी इच्छा की प्रतिनिधि हो जाती है। इसलिये 
राजसत्ताधारी जो कुछ भी करता है, वह एक प्रतिनिधि के रूप में करता है । इसी 
एक उपाय द्वारा समाज एक साथ रह सकता है। अन्यथा वह तितर-बितर हो 
जायगा । इसका तात्पर्य यह है कि जिसके हाथ में भी संप्रभुता या राजसत्ता 
रहे वह पूर्ण या निरंकुश, अविभाज्य और सन्चिहित ( 2080०, 470णं्र6 
474 ४४८१०)०७ ) होती है। जब ऐसा सत्ताधारी प्राप्त हो जाता है, तब 
समाज की उत्पत्ति होती है। संसार में यह राजसत्ता या संप्रभुता ही सर्वोपरि 
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शक्ति होती है। सत्ताथारी में ही समाज का मल होता है। सत्ताधारी एक भी 

| सकता है श्रीर अनेक भी। पर हाब्स एक सत्ताधारी ही पसन्द करता है। 
/सलिये हॉब्स ने राज्यवंश के पक्ष में अपना मत दिया है। इसके उसने तीन 
जाभ बतलाये हैं। एक तो इस बात की बड़ी भारी सम्भावना है कि जो राजा को 

पर्ने निजी स्वार्थ होंगे वे उसकी प्रजा के व्यापक स्वार्थों के सामान होंगे। . श्र्बात्‌ 
दोनों के स्वार्थों में समासता होगी। दूसरे, अन्य शासन की प्रणालियों की अमेक्षा 
एक राजतस्त अधिक श्ररूदी तरह काम करता है । तीसरे, एक राजा के झ्राचा र- 
विचार प्राय: हमेशा वही रहेंगे । उनमें जरदी-जल्दी परिवर्तन होने की सम्भा- 
बना सहीं है। इन तकों में सन्‍्य की कुछ साथा तो अवश्य है, पर हमें यह भी 
ध्यान में रखना साहिये कि हॉब्स का वास्तविक उद्देश्य राजा की विरंकशला का 
समथन करना था। हांब्स का मत है कि राजा सबधे बड़ा कासनन निर्माता है । 
उसके इस अधिकार को कोई लगीती नहीं दे सकता । बह गअ्रगनी प्रजा के 
प्रति अच्याय कर ही सहीं सकता, क्योकि बह उसका प्रतिनिधि सम्भव है 
कि कोर्ड नैविक गलती करे लेकिन बह कोई क़ाननी अन्याय नहीं कर सकता । 
अपने कार्यो के लिये बह केवल ईश्वर के प्रति शिम्मेदार हे। दूसरी महत्व 
की बात हांब्य यह कहता है कि चंकि राजा रवथं क्राचन बनाता है, इसलिये 
वह क़ानन से परे है, बढ़ किसी प्रकार के कानूनी बच्चन में नहीं पड़ सकता। 
वह सब बड़ा न्‍्यायकर्ता है। बह सेनाधिवति है 

एक बाल ध्यान में रखने का यह है कि हॉब्स ने राज्य और सरकार में कोई 
श्रन्तर नहीं माता हे। उसके लिये जा वास्तविक सरकार ( तह किला ) 
है, बेही कानूनी ( तल [ए८ ) सरकार भी है। लेकिन लॉक शोर रूसों ने 
इन दोनों प्रकार की सरकारों में भेद माना है। हॉब्स का भत है कि सरकार 
का विधटन होने से राज्य का भी विधटन हो जाता है और हम प्राकृतिक अ्रवस्था 
की श्रराजकता में पहुँच जाते हैं। हॉब्स सरकार को शासन की पूर्ण शक्तियाँ 
दे दता है, क्योंकि वही तो बरास्तविक सलाबारी और शासक है। जहाँ तक 
व्यक्तियों और उनके अधिकारों का प्रश्न है, हॉब्य व्यक्तियों के लिये केवल बही 
अधिकार स्वीकार करता है, जो उन्हें क़ानूत देता है। श्रर्वात्‌ प्रजा को केबल 
उतनी ही स्वतन्त्रता मिलेगी, जितनी शासक उन्हें देता है। द्ॉब्स हर तरह से 
शासक की निरंकृशता का समर्थन करने का प्रयत्न करता है 
लॉक ( 7.००४६९ ) :--हॉब्स के बाद जॉन लॉक ( १६३२-१७०४ ) समझौता 

सिद्धान्त का दूसरा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक है। उसके और हॉब्स के विचारों 
में बहुत श्रन्तर है। मुख्य श्रस्तर यह है कि जहाँ हॉब्स निरकुृश राजतन्त्र का 
समर्थन करता था, वहाँ लॉक केवल सीमित राजतन्त्र का समर्थन करता था। 
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जान लॉक का जन्म इंगलैण्ड में एक मध्यम वर्ग के कुटुम्ब में हुआ था । 
उसका पिता प्युरिटन सम्प्रदाय का अनुयायी थी। सन्‌ १६४२-४९ के गृह- 
युद्ध में पालियामेंट की सेना का एक पदाधिकारी हो गया था। जॉन लॉक 
का पालन-पोषण एक उदार वातावरण में हुआ । प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय से उसने एम०ए०पास किया और वहीं वह अ्रध्यापक भी हो गया । कुछ 
समय बाद वह लॉर्ड शेफ्टसूबरी के सम्पर्क में आया, जो हिव या उदार दल के 
नेता थे। इस सम्पर्क से उसे राजनीति का अच्छा ज्ञान हो गया । क्षय रोग 
से पीड़ित होने के कारण कुछ समय तक उसे फ्रान्स में भी रहना पड़ा, जहाँ उसने 
फ्रान्स को तत्कालीन राजनीति का अध्ययन किया.। जब वह इंगलैण्ड' लौटा 
तो लाड शेफ्ट्सबरी के सम्पर्क के कारण अपने लिये भी राजनीतिक वातावरण 
विपरीत और संकटयूर्ण पाया । इसलिये वह हॉलेण्ड चला गया। यहाँ उसने 
राजनीति सम्बन्धी कुछ पुस्तकें लिखीं। सन्‌ १६८८ की रकक्‍तहीन क्रान्ति के 
बाद वह फिर इंगलैण्ड लौटा और अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक शासन पर निबन्ध” 
( ५४० ॥7८७४४०४ ०0 (४०ए४९०४7०४८०६ ) प्रकाशित की । वह रक्‍्तहीन ऋान्ति 
का दार्शनिक कहा जाता है। रकक्‍तहीन कान्ति के बाद जब चार्ल्स द्वितीय 
सन्‌ १६६० में गद्दी पर बैठा तो उसे पालियामेण्ट का यह आदेश मानना पड़ा कि 
पालियामेण्ट की अनुमति के बिना वह कोई क़ानून नहीं बनावेगा। उसके बाद 
उसका छोटा भाई जेम्स द्वितीय सन्‌ १६८४ में गद्दी पर बैठा। उसकी धामिक 
नीति के कारण संसद के उदार और अनुदार दोनों दल अप्रसन्न हो गये और दोनों 
ने मिलकर उसे गद्दी से उतार दिया और विलियम तथा मेरी को गद्दी पर बैठाया । 
इन्हें संसद की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार इंगलेण्ड में वैधानिक शासन 
और प्रजातन्त्र का प्रारम्भ हुआ और निरंकुश राजतन्त्र का अन्त । स्वाभाविक 
था कि इन सब घटनाओं का प्रभाव लॉक के राजनीतिक विचारों पर पड़ता । 

लॉक का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था एक निरन्तर संघर्ष की अवस्था 
नहीं थी। इस सम्बन्ध में उसके विचारों में हॉब्स से बहुत भिन्नता है। लॉक 
का मत है कि प्राकृतिक अवस्था शान्ति, सदभावना और पारस्परिक सहायता 
की अवस्था है। ( /# इ्या० ० 96९०४८९, 8000 छा॥, एप्प 28४809/00८ 
ब्याएं ]7८४८००४४०४१ )। एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि यह स्थिति स्वतन्त्रता 
की स्थिति भ्रवश्य है, पर उच्छृंखलता की नहीं । इस स्थिति में अधिकतर लोग 
प्रकृति के नियमों का पालन करते हें । ये नियम आन्तरिक नेतिकता के नियम हैं । 
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और बाक़ी 
सब लोगों को कष्ट देते हें। नतीजा यह होता है कि शान्तिप्रिय लोगों को भी 
इनके साथ संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात्‌ शान्तिभंग करनेवालों को ये दण्ड 
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&। लैकिन चूंकि कोई क़ानून नहीं है, कोड स्थाय-पद्धति नहीं है, दस लिये यह 
नहीं कहा जा सकता कि ये लोग हमेशा उचित दंड ही देंगे, इस त्रूटि को दूर करने 
के लिये लोग प्रकृति की अवस्था त्याग कर एक समझौता करके एक नागरिक 
या व्यावहारिक समाज ( लंजां #0ठंलए ) की स्थापना करते हैं । 

आलोचकों का मत है कि लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का जो चिप्र खींचा हे 
बह हॉब्स के चित को बक्षा अधिक मिथ्यां है । 

बम देख चूके / कि हाश ने केवल एक समझौता की कल्पना की हे, जिसके 
फेलरबक्म उसने समाज, सरकार और राज्य में कोर्ष अच्तर नहीं माला है। फल 
सह होता है कि. यदि सरकार या शासन समाप्ल होती है तो राज्य 
और समाज भी शखातम हो जाते हैं। इस अभि को ध्याग में 
रखकर खाक से एक के बदले दा समझोतों की कल्मना की है। एक के द्वारा 
समाज की स्थापना होती है और दूसर के द्वारा सरकार की। इससे यह बात 
भी स्पप्ट ही कि जिस समझीता द्वारा समाज की रथापना होती है बह 
लोगों ने आपस में किया ह और जिसके द्वारा सरकार को स्थापना होती हे बह 
नोगां और गायक सा # बीच में हाता है। होश का विचार है कि 
केवल सरकार को रथापना के बाद ही समाज प्रारम्भ होता है। लेकिन लॉक 
समाज की रथापना पहले करता है और सरकार या शासन की' बाद में। 
इसका एक फल यह होता के कि यदि सरकार का विधदन हो जाता है तो 
रामाज का सिधटनस नहीं होता । एक सरकार के समाप्त होने पर समाज उसकी 
जगद्द दूसरी सरकार स्थापित कर लेता हैं। समझीता के सम्बन्ध में दूसरी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोग शासक के साथ रामझीता करने है तो अपने 
सब प्राकृतिक अधिकार नहीं सौंप देते । वे श्रपने थोटठ से अधिकार एक शासन 
सता को इसलिये सोंप देते #, जिससे उनके शेप प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रह 
सके । जब शासक इस अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो लोग उसकी 
सला समाप्त करके उसकी जगह दूसरा शाराक नियुक्‍त कर सकते एूँ। इस 
प्रकार हम देखते है कि लॉक केबल सीमित संप्रभता का समर्थन' करता है। 
उसका वास्तविक उद्देश्य सन! १६८०८ की रक्‍तहीन-क्रास्लि का समर्थन करता # 
वह इस बात को कभी नहीं भूलता। एक स्थान पर उसने लिखा है कि कर 
के रूप में सरकार को केवल उतना द्रव्य लेना चाहिये, जितना उसके कार्यों के 
लिये आवश्यक हो। जनता की सम्मति की बिना उसे एक पैशा लेने का 
ग्रधिकार नहीं है । 

संप्रभुता के सम्बन्ध में लॉक के विचार उतने स्पष्ट नहीं हैं जितने हॉब्स' के 
हैं। इसका कारण यह है कि लॉक को सीमित संप्रभुता का समर्थन करना था । 


समझोता 


अदरूयर 
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लॉक के समय तक संप्रभुता के सम्बन्ध में ये विचार थे कि वह सम्पूर्ण एवं निरं- 
कुश तथा अविभाज्य थी । हॉब्स, ऑस्टिन आदि के भी. यही विचार थे। लेकिन 
लॉक का विचार है कि संप्रभुता न तो निरंकुश है, और न अविभाज्य । वह जनता 
तथा लोगों के बीच में विभाजित है। जैसा कि हम देख चुके हें, लॉक ने दो सम- 
झौते मानें है। एक जनता ने आपस में किया, जिसके द्वारा समाज की स्थापना 
हुई और दूसरा समाज तथा शासक के बीच में हुआ । जनता की शक्ति या संप्रभुता 
गृप्त रहती है । वास्तव में शासन-शक्ति का प्रयोग सरकार करती है। इंगलैण्ड 
में राजा और पालियामेण्ट शासन-शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब सरकार 
उस शक्ति का प्रयोग जनता के हित में नहीं करती तो जनता उसे वापिस ले 
लेती है और उसके स्थान में दूसरी शासन-शक्ति या सरकार स्थापित करती है । 
अर्थात्‌ जनता के हाथ में राजा या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार 
लॉक देता है। कुछ लोगों का विचार है कि लॉक ने संप्रभुता पर क़ानूनी बन्धन 
तो लगा दिये हैं, पर उन्हें स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि उसने पालियामेण्ट के 
अधिकारों पर भी कुछ बन्धन लगाये हैं, पर वे स्पष्ट नहीं है । 

सरकार के रूप के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि लॉक ने राज्य और 
सरकार के बीच में स्पष्ट भेद माना है। उसने क़ानूनी और वास्तविक ( १७ 
[पए० बात तं० 8८८० ). सत्ता में भेद माना है। उसका मत है कि सत्ताधारी 
लोगों को अपने मन की सरकार निर्मित करने का अधिकार है। शासन-कार्य 
एक नैतिक ज़िम्मेदारी है, जिसे जनता कुछ लोगों को सौंप देती है। उसका विचार 
है कि जनता सरकार को केवल उतने अधिकार सौंपती है, जितने वह समाज के 
हित में श्राववरयक समझती है। लॉक ने सरकार के व्यवस्थापिका और कार्य- 
करारिणी सम्बन्धी कार्यों में भी भेद माना है। वह कहता है कि सरकार का कार्य 
केवल सुरक्षा बनाये रखना नहीं है, बल्कि उसे अच्छा शासन करना चाहिये । 
शासकों को प्रजा के हित में शासन करना चाहिये। इस सम्बन्ध में लॉक के 
विचार हॉब्स से निश्चित रूप में अधिक बढ़े हुए हैं। वह सरकार को केवल 
जनता की स्वीकृति पर निर्भर कर देता है । लोगों ने जो अधिकार राज्य को नहीं 
सौंपे हैं, वे सब उनके हाथ में हैं । राज्य का मुख्य काम लोगों के जीवन, उनकी 
सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। लेकिन साथ ही वह लोगों 
के अधिकारों पर इतनी शर्तें लगा देता है कि उनमें कोई सार नहीं रह जाता । 

रूसो :--हॉब्स और लॉक के बाद हम रूसो के समझौता सिद्धान्त सम्बन्धी 
विचारों का अध्ययन करेंगे। रूसो ( १७१२-१७७८ ) का जन्म जेनेवा 
नगर में एक ग़रीब घड़ीसाज़ के घर में हुआ था। उसे किसी विद्यालय में 
नियमित रूप से शिक्षा नहीं मिली। प्रारम्भ में कुछ प्राथमिक शिक्षा ही वह 


प्र 
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नियमित रूप से पा सका । केवल स्वाध्याय के बल पर ही उसने बिचार-शक्ति 
की उन्नति की। उसका प्रारम्भिक जीवन एक आवारा का जीवन था। 
बह कई स्थानों में रहा और तरह-तरह की नौकरियाँ कीं। बाद में वह पेरिस 
में आकर जम गया और वहीं उसने एक साहित्यिक और राजनीतिक बिचार के 
रूप में ख्याति पाई। अपने जीवन में उसे योरोप के कई देशों और राज्यों में 
जाने का अवसर ग्राया और उसने राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन किया । 
सन्‌ १७६२ में उसके सामाजिक समझौता ( 0800 (+07८. ) नामक 
प्रन्थ का प्रकाशन हुआ, जिससे उसकी राजनीतिक बिचार के रूप में ख्याति 
हुई। रूसो का जन्म जेनेबा के स्वतन्त्र वातावरण में हुआ था। बह एक 
भावक बिचारक था। सामाजिक जीवन में उसे कटता का ही झ्नभव अधिक 
हुआ। अतः इन सबका प्रभाव उसके विचारों पर पड़ा है। जें० एम० कोहेन 
का मत है कि दो शताब्दियों तक योरोपीय विचारधारा पर रूसों का जितना 
प्रभाव पढ़ा उतना ग्रन्य किसी व्यक्ति का नहीं । * 


अपने राजनीतिक विचारों में रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धान्त का 
भरपूर उपयोग किया है। प्राकृतिक अवस्था को वह एक आदर्श स्थिति 


मानता है, जिसमें सिवाय आनन्द के और कुछ नहीं है । फ्रान्स की एका्डमी के 
पुरस्कार के लिये उसने विपमता पर बिचार” ( )४ए०प्राए० णा वैगरढ्तुप्रछ(५ 
ता जिला ) नामक एक प्रबन्ध लिखा था, जो बाद में पुस्तक रूप में भी प्रकाशित 
हुआ । उसमें रूसो ने लिखा है कि मनुष्य असम्य अवश्य है, पर उसका हृदय 
बड़ा निर्मेल है। प्रकृति की अवस्था में सब मनृप्य बराबर, आत्म-निर्भर भौर 
सत्तुष्ट हैं। वें सरलता और सुख का जीवन व्यतीत करते हें । सम्यता का 
बीजारोपण हुआ । कला और विज्ञान की प्रगति ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को जन्म 
दिया, इससे नागरिक समाज की आवश्यकता और स्थापना हुई। इस प्रकार 
मनुष्यों की विषमता के कारण राज्य की स्थापना हुई भौर उसे हम हितकारी नहीं 
मान सकते, लेकिन जब उसका दूसरा ग्रन्थ, सामाजिक समझौता प्रकाशित हुआ 
तो उसने अपने विचारों में परिवर्तत किया। इसमें उसने कहा कि प्राकृतिक 
समाज की अपेक्षा नागरिक यथा सम्य समाज में श्रधिक सुविधाएं प्राप्त हैं । 
.._.॥ “गुर ठत6 गते व ग्रापली। ग्ररीधल्याएल 8 6 600. ७ ५४० 
6ह्पांपाएह8 पीद्धा, जीठणल्व 5 मिपर्ण छपाई छा गादाद्ाए छटए०५५........ 
तल छा दापंत्टॉए 8 ९० ती पींड एशायह3........0.. दणात्रपांलतो 
प्रात खिया थाए 06 फरक्ा 0 6 छए०थगा ता ही विता4ा00 
१700 606077 |. थ., एकादा खत 777072ट0070 70. रिठ्पड४टथ पड *(700« 
(2880708, 
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उसका मत है कि सामाजिक समझौता द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता 
तथा असीमित अधिकार अवश्य खो देता है, लेकित उसके बदले में नाग- 
रिक समाज में उसे नागरिक स्वतन्त्रता और निजी सम्पत्ति का अधिकार 
मिलता है । 

रूसो ने केवल एक समझौता स्वीकार किया है। यह समझौता व्यक्तियों 
ने अपनी तरफ़ से अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति ने अन्य सब व्यक्तियों से सामूहिक रूप 
से किया है। अर्थात्‌ क, ख, ग ने अपने व्यक्तिगत अधिकार क, ख, ग के 
सामहिक स्वरूप को सौंप दिये। एक बात यह है कि रूसो को समझौता की 
ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं है । वह यह नहीं मानता कि इतिहास के किसी 
काल में ऐसा समझोता हुआ भी था। वह तो केवल इसे एक सिद्धान्त के रूप 
में मानता था । उसका मत है कि इस सिद्धान्त के अनुसार कोई व्यक्ति कुछ नहीं 
खोता। बल्कि समाज का एक अंग बन जाने के कारण वह लाभ में ही रहता 
है। क्योंकि एक नागरिक पर संकट आने से सारा समाज उसकी रक्षा करेगा । 
प्रत्येक व्यक्ति जब अपने को सबको सौंपता है, तो इसका मतलब यह होता है कि 
वास्तव में वह अपने को किसी को नहीं सौंपता, बल्कि पहले की ही तरह आजाद 

रहता है । 

चुँकि सब व्यक्ति अश्रपने सब प्राकृतिक अधिकार सबको सामूहिक समन्व- 
यात्मक इच्छा को सौंप देते हें, इसलिये राज्य की संप्रभुता में भी बराबर 
भर अपरित्यज्य (4727०72०]० ) भाग प्राप्त होता है। रूसो के इस 
सिद्धान्त में हमें जनतान्त्रिक संप्रभुता ( एणएप&० $०ए०८ां87/ए ) और 
जनतान्त्रिक शासन के लक्षण दिखते हैं। बल्कि आधार प्राप्त होते हेँ। संप्रभुता 
में प्रत्येक व्यक्ति को भाग प्राप्त है। इसलिये राज्य में जो भी क़ानून 
बनता है, उसके बनाने में प्रत्येक नागरिक का योग रहता है। साथ ही वह उस 
क़ानून का पालन भी करता है। इसलिये वह एक साथ प्रजा और राजा है। 
शासक और शासित है। हॉब्स के समान रूसो यह विश्वास करता है कि संप्रभुता 
निरंकुश, सर्वोपरि, सम्पूर्ण, अविभाज्य और अपरित्यज्य होती है। लेकिन जहाँ 
हॉब्स संप्रभुता केवल एक व्यक्ति राजा को दे देता है, वहाँ रूसो उसे पूरे समाज 
के विराट रूप या सामहिक रूप को दे देता है। लॉक के समान रूसो संप्रभता और 
सरकार में भेद मानता है। पर लॉक संप्रभुता को सरकार के हाथ में सौंप 
देता है और रूसो उसे पूरे समाज के हाथ में । रूसो संप्रभुता को पूरे समाज 
की व्यापक इच्छा ( 5००८७ ७ ) का रूप दे देता है। रूसो कहता है 
कि सरकार अपनी शासन-शक्ति समाज की संप्रभुता से प्राप्त करती है, इसलिये 
'सरकार हमेशा समाज की संप्रभुता अर्थात्‌ व्यापक इच्छा के अधीन है । 
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यह व्यापक इच्छा का सिद्धान्त रूसो की राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी 
देन है। यह व्यापक इच्छा ही संप्रभुता का स्वरूप है, जो पूरे समाज में निहित 
हैं। झसों के राजनीतिक विचारों में यह व्यापक इच्छा का विचार सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है। व्यापक इच्छा के सम्बन्ध में रूसों के विचार एक दम 
स्पण्ट नहीं है। यह बात स्पष्ट नहीं है कि व्यापक इच्छा के लिये सबका एकमल 
होना आवश्यक है या नहीं। क्या केवल बहुमत व्यापक इच्छा प्रदर्शित कर 
सकता है / प्रारम्भिक समझीत के लिये जिसके द्वारा रूसों समाज स्थापित 
करता है, उसके लिये बढ़ सबकी स्वीकृति आवश्यक बतललाता है। लेकिन 
समाज की स्थापना के बाद बह केबल व्यापक इच्छा ही आवश्यक मानता है। 
व्यापक इच्छा के दो अर्थ हो सकते ह--रक तो मतों की संख्या, दूसरा उन मतों 
द्वारा प्रदशित समाज का व्यापक कल्याण । कभी तो बढ़ कहता है कि ब्यापक 
कल्याण ही अधिक महत्त्वपूर्ण हे; और कभी कहता है कि मलों की संरुया द्वारा ही 
हम उसे स्पा्ट रूप से जाने सकते है। लेकिन ग्रल्त में हम यह लिए्क्श निकालने 
के लिये बाभ्य होते है कि रूसी के मत में व्यापक उच्छा हमेशा बहमत द्वारा प्रद- 
जिन नहीं होती। कभी-कभी एक व्यक्ति का संत भी समाज का वास्तविक 
कल्याण प्रदर्शित कर सकता है। बहुमत कभी-कभी सामहिक स्वार्भपरायणता 
का प्रतीक हो सकता है। पर व्यावहारिक राजनीति में बहुधा' बहुमत ही व्यापक 
इण्छा का प्रतीक होंगा। इस प्रकार व्यापक इच्छा का सिम्ान्ल राजनीति में 
जनतान्विक शासन को जन्म देता 0। पअ्रत्न प्रश्न यह उठता है कि यह व्यापक 
उसछो निर्भारित किसे प्रकार होती है। रूसी का मल है कि प्रारम्भ में रामाज में 
प्रत्येक व्यत्तति प्रत्येक प्रझन पर केवल अपनी दृष्टि से विचार करता है । श्रर्थात्‌ 
है अपनी हच्छा जाहिर करता है। लेकिन जब' समाज सभ्य हो जाता है तो 
लोग केबल अपने स्वार्थ का विचार न करके पूरे समाज के रबार्थ का विचार करते 
8ै। इस प्रकार जब लोग अपनी इच्छा का त्याग कर देते है तो एक व्यापक इच्छा 
निर्धारित हो जाती है। यह व्यापक इच्छा बनती तो सब लोगों की इच्छाश्रों 
से है। परन्तु इसमें व्यवितगत स्वार्थपरायणता की बू नहीं होती । यह प्रत्मेक 
व्यक्ति की उच्चतम' भावनाओं की प्रतीक होती है। इसमें सच्ची नागरिकता 
का श्रेप्यसम स्वरूप प्रकट होता है। बाद-विवाद तथा विचार विनिमय द्वारा 
प्रत्येक व्यवित की इच्छा-शक्ति परिवर्तित, शुद्ध और महान हो जाती है । 

रूसो के मत में यही व्यापक इच्छा संप्रभुता का रूप धारण करती है। 
जब संप्रभुता सबके कल्याण के लिये कार्य करती है, तब वास्तव में व्यापक 
इच्छा ही कार्यान्वित होती है। जब तक क़ानून सबके हित में कार्य करते' 
हैं, तब तक वे वास्तव में व्यापक इच्छा ही के श्रनुसार चलते हें॥ स्वशासना 
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'उसी के आधार पर, उसी के सहारे चलता है। वह व्यक्ति को स्वतन्त्र करने 
'के लिये उसे बाध्य कर सकती है। इस व्यापक इच्छा की कुछ विशेषताएँ होती 
हैं। पहली विशेषता यह हैं कि उसमें एकता या एकरूपता ( ७०४५० ) होती 
है। वह परस्पर विरोधी नहीं होती । क्योंकि वह मनुष्य की ताकिक बुद्धि की 
उपज है। यदि उसमें कहीं अनेकता का आभास होता भी है तो उस श्रनेकता 
में भी हम एकता पायेंगे। जैसे कि हम किसी राज्य के नागरिकों में बहुत-सी 
बातें एक समान देखते हैं । जिसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं, वह वास्तव में 
इसी व्यापक इच्छा का प्रमाण है। इसमें दूसरी विशेषता यह है कि यह स्थायी 
( 7०:7097०70 ) होती है । राजनीतिज्ञों, राजसत्ताधारियों के विचारों के 
अनुसार यह बदलती नहीं है। जनता के अस्थायी आवेशों के साथ-साथ 
यह बदलती नहीं । वह किसी आन्दोलन अथवा परिस्थिति की अपेक्षा कहीं 
अधिक स्थायी होती है। उसकी जड़ लोगों के चरित्र, उनकी प्रकृति में होती 
है। इसकी तीसरी विशेषता यह होती है कि यह हमेशा सही होती है। कभी 
गलत नहीं होती । इसका कारण यह है कि यह हमेशा सबका कल्याण ही तो 
चाहती है। फिर यह ग़लत कैसे हो सकती है। इसको कार्यान्वित करनेवाले 

लती कर सकते हें ; इससे इसमें त्रटि दिखाई देती है। पर वास्तव में स्वयं 
इसमें कोई त्रटि नहीं होती । 


इस प्रकार रूसो ने व्यापक इच्छा का जो निरूपण किया है, उसकी कई विद्वानों 
ते विभिन्न प्रकार से श्रालोचना की है। कुछ लोगों का मत हैँ कि इस प्रकार की 
व्यापक इच्छा केवल दाब्दाडम्बर है। इसमें तत्त्व कुछ नहीं है । हम इसे व्यवहार 
में ला ही नहीं सकते । यदि यह बहुमत द्वारा निर्धारित नहीं हो सकती तो किसी 
भी प्रकार निर्धारित नहीं हो सकती । वास्तव में इसे परिभाषा के दोनों शब्द 
व्यापक और इच्छा' निरर्थक हैं। इस आलोचना के उत्तर में हम केवल इतना 
ही कह सकते हैं कि व्यापक इच्छा कम-से-कम एक उच्च आदर्श तो स्थापित 
करती है। यह बात दूसरी है कि यह आदर्श किसी राज्य में पूर्ण रूप से आज 
तक प्राप्त नहीं हो सका । फिर भी इसमें वास्तविकता का कुछ अंश अवश्य 
है। दूसरी आलोचना यह है कि इसके आधार पर पूर्ण निरंकुश शासन स्थापित 
हो सकता है। क्योंकि रूसो ने यह कहा है कि व्यापक इच्छा मनुष्य को स्वतस्त्र 
होने के लिये बाध्य कर सकती है । लेकिन साथ ही रुूसो ने भी यह कहा हैं कि 
सत्ताधारी जनता पर अनावश्यक बन्धन नहीं लगा सकता। वह ऐसा करने 
का विचार भी नहीं कर सकता । रूसो स्वतन्त्रता की वेदी पर व्यक्ति को बलि 
नहीं देता। वैसे तो प्रत्येक राज्य में नागरिकों पर कुछ-न-कुछ बन्धन अवश्य 
रहेंगे । कुछ लोगों का मत है कि मान लिया जाय कि व्यापक इच्छा हमेशा सही 
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होती है। परन्तु कोई भी राज्य सर्वथा दोपमुक्त नहीं होता । बह उसका 
ग़लत प्रयोग कर सकता है। इसके उत्तर में यह कहां जा सकता है, कि इस 
व्यापक इच्छा के पवित्र आदर्श का निकठतम पालन करके ही राज्य अपने दोषों 
को दूर कर सकता है। यह तो एक आदर्श है और हम यह आशा करते हैं कि 
राज्य इसका अधिक से अधिक पालन करेगा । कुछ लोगों का मत हे कि व्यापक 
इच्छा का सार समाज का अधिकतम कल्याण है। यह अधिकतम कल्याण 
क्या है? बोसांके इसका उत्तर देता है कि आत्मत्याग और स्वार्थत्याग ही 
सामाजिक कल्याण है। 


वास्तविकता यह है कि ध्यापक इच्छा का रिकद्धान्त व्यावहारिक राजनीति 
में पथ्र-प्रदर्शक का काम करता है। वह हमें सिखाता है कि समाज के अधिकतम 
कल्याण में ही हमारा कल्याण है। हमें पहले सबका ध्यान करना चाहिये तब 
स्व का। यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि समाज में एक आवय- 
विकः एकता होती है। वह केवल व्यक्तितयों का समूह नहीं होता । राज्य 
में व्यक्तित्व, एक इच्छा-शविति होती है और यह व्यक्तियों की अपनी व्यक्ति- 
गत इच्छा-शक्ति से भिन्न होती है। जैसा कि लॉड ने कहा है कि राज्य 
बनता तो व्यक्तियों से है, पर वह व्यक्तियों से कहीं अधिक पूर्ण और वृहद होता 
है। इसी झ्राधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था 
ने होकर एक स्वाभाविक संगठन है। वह हमारे ही व्यक्तित्व का प्रकाश है । 
ऐसे राज्य में यदि कोई बात बहुमत द्वारा तय होती है, तो अल्पमत उसे अपने 
नैतिक बल द्वारा यथोचित प्रभावित कर सकता है। श्रन्त में यह सिद्धान्त 
कहता है कि राज्य का आधार बल-प्रयोग नहीं, स्वीकृति नहीं, बल्कि हमारी 
सक्रिय इच्छा है। यह इच्छा हमारी प्रकृति का एक अंश है। राज्य की 
व्यापक इच्छा स्वीकार करने में श्रपनी ही इच्छा पूरी करते हें । 

हॉब्स, लॉक औझौर रूसो की तुलना :--राज्य की उत्पत्ति के समझौता 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में हमने इन तीन प्रमुख विचारकों के मत संक्षेप में देखे हें । 
इनमें हम कई समानताएँ और कई विभिन्नताएँ पाते हैं। हॉब्स की विशेषता 
यह है कि उसके विचार बड़े ही त्कप्ूर्ण और सुव्यवस्थित हैं । उसने संप्रभुता 
के कानूनी रूप पर ही जोर दिया है। राजनीतिक संप्रभूता को उसने कोई 
महत्त्व नहीं दिया जैसा कि आजकल के लेखक और विचारक देते हैं। जनता 
की इच्छा ही राजनीतिक संप्रभुता है। लेकिन हॉब्स ने यह माना है कि शासक 
या सत्ताधारी राजा की इच्छा ही राज्य की इच्छा है। इसमें कठिनाई यह 
होती है कि राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं रह्‌ जाता। राजा की मृत्यु के 
बाद राज्य, भी समाप्त हो जाता है। फिर हॉन्स का मत है कि राजा ही जनता 


राज्य की उत्पत्ति (क) १०३ 


का सच्चा प्रतिनिधि होता है। लेकिन इसका भी हमारे पास कोई प्रमाण 
नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि राजा हमेशा जनता के हित में ही क़ानून ब्नायेगा 
झौर काम करेगा। हॉब्स राजा को असीमित अधिकार दे देता है, उस पर 
कोई बन्धन नहीं लगाता । लेकिन अच्छे शासन के लिये राजा पर कोई बन्धन 
आवश्यक है। इसमें निरंकुशता रोकने के लिये कोई उपाय नहीं रह जाता । 
साथ ही समाज के नागरिक भी राजा की दया पर निर्भर हो जाते हैं, उनके कोई 
ग्रधिकार नहीं रह जाते। लेकिन हॉब्स लोगों को अधिकार देने में डरता 
है। वह केवल दृढ़ शासन पर जोर देता है। उसकी एकमात्र चिन्ता राज्य 
में शान्ति और सुरक्षा के लिये है। 

लॉक के विचार उतने सुव्यवस्थित नहीं हैं, जितने कि हॉब्स के। हम 
कह चके हैं कि लॉक ब्रिटेन की सन्‌ १६८८ की रक्‍तहीन क्रान्ति का दाशनिक 
था। उसका मुख्य विचार यह हैं कि सरकार का मुख्य काम लोगों की आव- 
इयकताएँ पूरी करना है। हॉब्स केवल शान्ति और सुरक्षा पर ज़ोर देता है। 
लेकिन लॉक कहता है कि इसके साथ ही शासन भी अच्छा होना चाहिये । राजा 
को हमेशा जनता के हित में शासन करना चाहिये । राजा को केवल प्रजा के 
हित में शासन करना चाहिये। इसका मतलब यह है कि लॉक राजनीतिक 
संप्रभुता को स्वीकार करता है। गिलक्राइस्ट का मत है कि जहाँ हॉब्स केवल 
कानूनी संप्रभुता पर जोर देता है, वहाँ लॉक केवल राजनीतिक संप्रभुता पर ज़ोर 
देता है। लॉस्‍्की का मत है कि लॉक ने स्वीकृति के सिद्धान्त को रांजनीति 
में स्थायी स्थान दे दिया । 

रूसो ने हॉब्स और लॉक के सिद्धान्त की बुनियाद पर अपनी विचारधारा 
स्थापित की । उसने दोनों लेखकों के श्रेष्ठ तत्त्वों को ग्रहण किया है। रूसो 
समझौता सिद्धान्त को भी मान्यता देता है, परन्तु अपने विचारों के समर्थन में 
वह उसे अधिक महत्त्व नहीं देता। हॉब्स से सहमत होकर रूसो संप्रभुता को 
सम्पूर्ण, निरंकुह, श्रपरित्यज्य और अविभाज्य मानता है। लेकिन साथ ही 
लॉक से सहमत होकर वह यह भी स्वीकार करता है कि अ्रच्छा हासन वही है, 
जो जनता का कल्याण साधन करे । इन्हीं दोनों विचारों के सामंजस्य से व्यापक 
इच्छा का सिद्धान्त रूसो ने प्रतिपादित किया। वह शासन पर सारी जनता 
का बौद्धिक नियंत्रण चाहता है। इस आधार पर रूसो ने प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
को जीवन प्रदान किया। इसी कारण राजनीति विज्ञान में रूसो की कीत्ति 
अमर है । 


अध्याय ६ 


राज्य की उत्पत्ति (ग्व) 
(फल ऐलंड्रीस णी वीर 8छॉल--उफाएते ) 


पिछले अध्याय में हमले राज्य की ऊ्यलि के सग्बन्त में दी सिदयाल और 
समझौता सिद्याल का अ्रयमल किया है। लीसरा सि.आाल यात ह कि शाम्य 
/] कंपलि अल-प्रधोग के हारा आधा जिसको साड़ी 
उसकी भेस' के खिद्धाल के ग्राधार पर हुई है। पूल 
विवारकों ने इसे दरिलिहासिक्लां की गावरखा देन का भी 
प्रयत्न किया है। उनका कडना है कि प्रारम्भ भें ।क तॉकाशाओं ठपकति कई 
कमजी र व्यक्तियों को भगत वश में करके एक जाति का मियां बने जाना है 
फिर बढ़ उस जालि को सहायता से अर्य जातियों का फक्रयल चेध में करता है। 
इसी कम से राज्य और साखाज्य की रखावना हॉली 2/ै।. जातियों, राज्यों और 
साम्राज्यों में यद्ष होते खाते हैं. और इसे संध्ध में कंबल शावितशाली शज्य और 
साम्राज्य ही बच पाते है । 

इस सिद्धान्त का उपयोग मश्यवग के शामिक विारकों ते बहुत अधिक 
किया । में राज्य को धामिक सता के अधीन करता साहये थे। इनियें 
वे राज्य की पाशविक बल की उपज अतलाते थे।. उनन्‍का पररडय राज्य को एक 
प्रस्यायएूर्ण संस्था बललाना था।. व्यकिवाोदी विशारकों ( (//) 5 ) 
ने भी इस सिद्धाल्ल का समर्थन किया है। मे पूर्ण प्रतियोगिता का समर्थन 
करना चाहत थे, क्योंकि उसे दियो ओोशोगिक अगति जीरी पर थी । उनका 
कहता था कि समाज में मे ख्यक्तियों के बीच मे प्रतियोगिता इखते है। मो 
व्यक्ति सबल होता है, वहीं बच रहता है, कमजीर नह हो जाते 2 । साम्यवादी 
विवारकों ने इस सिद्धाल्स का प्रयोग इसके विपरीत लिए्कर्षों के लिये किया है । 
माक्स, एंगिल्स, लेनिन इत्यादि को मल है कि रशा्य बर्ग-संपर्ष के आधार पर 
बना है, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। उनका मल है कि 
प्रत्यंक राज्य वर्ग-संधर्ष और बल-प्रयोग द्वारा जलता है। सब वर्ग निर्बल 
बरगों का शोपण किया करने हें, इसलिये कॉल सावस ने कहा है कि जब बर्ग- 
संघर्ष मिट जायगा, जब वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायगी तब राज्य की 
भी आवश्यकता ने रहेगी। वह समाप्त हो जायगा [रह हाछाल ध्यीं 
श्ापीला ब५७७४७ ) | 


बल-प्रयोग का 
सिद्धान्त 
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“बल के सिद्धान्त को जमनी में काफ़ी मान्यता प्राप्त हुई। द्वीस्के ने लिखा 
है कि राज्य में श्राक्रमण करने और आत्मरक्षा करने -की शक्ति होनी चाहिये । 
राज्य का पहला काम युद्ध करना और न्याय-शासन करना है। बनंहार्डी ने 
लिखा है कि संघर्ष तो प्रकृति का नियम है। प्राणियों के लिये युद्ध जीवन को 
एक आवश्यकता है।* जरमंनी में युद्ध को श्रेय देने के लिये इस विचारधारा 
'का काफ़ी प्रचार किया गया। 

बल-प्रयोग के सिद्धान्त में इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया जाता है कि अन्त 
में सबसे श्रधिक शक्तिशाली व्यक्ति ही उन्नति और सत्ता की चोटी पर पहुँचता 
है। (अँगरेजी में उसे 5पफणंए्व ० पल ग76४ कहते हें।) बनंहार्डी 
का भी मत है कि प्रकृति में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है और समाज में 
भी संघर्ष के फलस्वरूप केवल सबसे उपयुक्त और हाक्तिशाली व्यक्ति ही ऊपर 
उठते हैं। हरबर्ट स्पेन्सर स्वतन्त्र प्रतियोगिता का समर्थक था। वह भी इस 
लियम का समर्थक था। सम्यता की उन्नति के साथ-साथ संघर्ष का भी अर्थ 
बदल गया है। हकक्‍सले और माशल जैसे विचारकों का मत है कि संघर्ष का 
अर्थ परिस्थितियों पर विजय पाना है। वही व्यक्ति उपयुक्त और सबल है, 
'जो परिस्थितियों पर विजय पाता है। परन्तु इसमें केवल शारीरिक बल की 
ही आवश्यकता नहीं हैं। बुद्धि और कौशल से भी मनुष्य परिस्थितियों पर 
“विजय पा सकता है। 

ब्लंशली का मत है कि बल के सिद्धान्त में सत्य की मात्रा काफ़ी है। इस 
'बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिये तथा 
आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिये राज्य में बल या शक्ति का होना श्रावश्यक 
है। यदि राज्य में शक्ति न हो तो उसकी शआ्राज्ञा-पालन करने की कोई भी 
व्यक्ति परवाह न करेगा। यह बात सत्य है कि बल के आधार पर राज्य चलता 
है। लेकित इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि राज्य की उत्पत्ति बल-प्रयोग के 
आधार पर हुई। फिर टी० एच० ग्रीन ने भी कहा है कि राज्य जब बल- 
प्रयोग करता है, तो क़ानून के अनुसार करता है, अर्थात्‌ नागरिकों की स्वीकृति 
के बाद करता है। 

एक बात विचारणीय यह है कि राज्य का आधार पाशविक बल है या नेतिक 
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बल। किसी-न-किसी रूप में देवी सिद्धान्त और समझौता सिद्धान्त में भी 
पाशंविक बल को मान्यता दी गई है। इस बात को स्वीकार करने में भी कोई 
आपत्ति नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति में पाशविक बल-प्रयोग का कुछ-न-कुछ अंश 
अवद्य रहा होगा। ओपेनहीमर और जेंक्स बल-प्रयोग के सिद्धान्त के प्रबल 
समर्थक हें। उनका मत है कि यह सिद्ध करना बिलकुल आसान है कि संघर्ष 
और युद्ध के परिणाम स्वरूप ही राज्य का जन्म होता है। मास के सहयोगी 
एंगिल्स ने लिखा है कि इतिहास साक्षी है कि पाशविक बल-प्रयोग हृदयहीनता 
के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिये जहाँ यह बात स्वीकार की जा 
सकती है कि पाशविक बल राज्य को जन्म देता है, वहाँ यह बात भी माननीः 
पड़ेगी कि केवल पाशविक बल के आधार पर ही राज्य स्थायी नहीं हो सकता । 
केवल नेतिक बल ही राज्य को स्थायी बनाता है। नैतिक बल ही अधिकारों 
को जन्म देता है। अकेला पाशविक बल राज्य में निरंकुशता, हिंसा और क्रान्ति 
कराता है। लेकिन जिस पाशविक बल के साथ नैतिक बल भी होता है, वह राज्य 
को मनुष्यों की श्रद्धा का पात्र बनाता है। प्रकृति की अन्य बातों और मनुष्य 
में यह अन्तर है कि मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। उसको बुद्धि प्राप्त है, जो 
प्रकृति के श्रन्य अंगों को प्राप्त नहीं है। उस बुद्धि के द्वारा वह प्रकृति की 
निम्नस्तर की बातें छोड़कर ऊँचा उठना चाहता है। किसी हद तक पशुबल, 
युद्ध इत्यादि बातें मान्य हो सकती हें। वे मनुष्य को साहस इत्यादि गुण देते 
हैं। लेकिन मनुष्य हमेशा उन्हें नेतिकता द्वारा सीमित और नियंत्रित करना 
चाहता है। नैतिक मनुष्य में यह विचार करने की शक्ति होती है कि किस 
परिस्थिति में बल-प्रयोग करना उचित होगा और किसमें नहीं । 


ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त 
( छांडक्लॉल्यों ०० डएणेचफग्ानाए ए०००७ए ) 

आजकल राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐतिहासिक या विंकासंवादी 
सिद्धांत्त को सबंसे अधिक मान्यता प्राप्त है। इस सम्बन्ध में रक्त सम्बन्ध या 
कुटुम्ब ( [7879 ), धर्म और राजनीतिक जागृति को सबसे अ्रधिक मान्यता दी 
जाती है। भर्थात्‌ मानव जाति के प्रारम्भ में इन बातों ने ही सामाजिक संगठन 
पर सबसे अधिक प्रभाव डाला । प्रारम्भ में रक्त सम्बन्ध या कुटुम्ब ने ही समाज 
संगठन पर सबसे अ्रधिक प्रभाव डांला। साधारणत: एक 
कुटुम्ब में माता-पिता तथा उनकी सन्‍्तान ही होती है। जब 
इस सम्तोन की भी सन्‍्तान होने लगती है और उनके कुटम्ब बढ़ने लगते 
हैँ तो रक्त-सम्बन्ध में वृद्धि और विस्तार होने लगता है। इन्हीं वंशा- 


क्त-सिद्धार 
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वलियों के आ्राधार पर जातियाँ और राजनीतिक समाज बनते हैं। प्राचीन 
ग्रन्थों में हमें इसके काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। जब हम कुटुम्ब विस्तार पर ध्यान 
देते हैं तो इतिहास में दो प्रकार के कुटुम्ब होने का प्रमाण मिलता है---एक पैतृक 
कुट्म्ब ( िवापक्कलीवां दिाया५ ) और दूसरा मातृक कुटुम्ब ( ७ाबाटॉवों 
दक्मो9 ) । इन्हीं के आधार पर प्रारम्भिक समाज और राजनीतिक संस्थाओं का 
विकास हुआ । इसलिये इन दोनों प्रकार के कुटुम्बों का अ्रध्ययन भी आवश्यक है। 

पेतुक कुटुम्ब का सिद्धान्त ( एब:लंबल्‍लाजं प्रफ०0७ए ) /“इस सिद्धान्त 
के सबसे बड़े समर्थक सर हेनरी मेन हुए हैं। वे कुछ वर्षों तक भारत में गवर्नर 
जनरल की कार्यकारिणी सभा के भी सदस्य थे। वे भारत-सरकार के क़ानून 
सचिव थे। उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी दो पुस्तकों में किया 
है--- प्राचीन क़ानून” ( हक! ॥,७७ ) और “संस्थाओं का प्रारम्भिक 
इतिहास ( सिर लाडाठएए ० विडतोपा0058 ) । मेन का कथन है कि एकः 
कुटुम्ब में माता-पिता और उनके बच्चे होते हें। उस कुटुम्ब में पिता ही 
सत्ताधारी होता हैं। इन सन्‍्तानों के जब कुटुम्ब बढ़ते हैं, तो उनमें भी पिता' 
ही कुटुम्ब का प्रधान होता है और जो आदि कुटुम्ब का प्रधान था, वह 
पूरे बंध का प्रधान या रक्षक माना जाता है। जैसे कि बहुत से कुटुम्ब अपने को. 
सूर्यवंशी कहते हैं श्रौर सूर्य को अपना आदि देवता या कुलदेवता मानते हैं । 
एक कुटुम्ब के जब बहुत से कुटुम्ब बन जाते हैं, तब भी प्रथम या प्रधान कुटुम्ब का 
मुखिया पूरी जाति का प्रधान माना जाता है। और सारी जाति में एक ही 
रक्‍त संचारित होता है। यदि इस जाति के कुछ कुटुम्ब मिलकर एक अलग 
जाति बना लेते हैं, तो भी प्रथम जाति की प्रधानता बनी रहती है। इस प्रकार 
एक जाति के आधार पर एक राज्य की स्थापना होती है। राज्य वास्तव में 
कुंटुम्ब और जाति का ही विस्तृत रूप है। इसमें पुरुष की ही प्रधानता होती 
है। वंश या जाति का नाम पुरुष के नाम पर चलता है। इस प्रकार इस' 
सिद्धान्त में हमें तीन प्रधान बांतों पर ध्यान देना चाहिये--- 

(१) पैतृक कुटुम्ब का आधार स्थायी विवाह और रक्‍त सम्बन्ध था। 

(२) एक कुटुम्ब से जो बहुत से कुटुम्ब बने उनसे एक वंश या जाति बनी 
आर उसने राज्य का रूप घारण किया। 

(३) जाति में प्रधान कुटुम्ब का प्रधान ही राजसत्ताधारी होता था श्रौर 
मृत्यु के समय वह अपने सब अ्रधिकार अपने उत्तराधिकारी को दे जाता था। 

भ्रपने इस सिद्धान्त के संमर्थन में मेन ने प्राचीन हिबू , ग्रीक, रोमन और 
भआरत की श्रार्य जातियों के इतिहास से उदाहरंण इकट्ठे किये हें। 'इन जातियों 
में कुटुंम्ब का वयोवुद्ध पुरुष ही कुट्म्ध का प्रधान होता थो । भोरंत,में भी 
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सम्मिलित कुट॒म्ब में यही बात देखने में आती है। इन जातियों में कुटुम्ब या 
जाति का प्रधान ही आसानी से राजा हो जाता था । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस सिद्धान्त में हमें राज्य के विकास के मूल तत्त्व 
मिलते है। अरिस्टॉटल ने भी कहा है कि समाज के विकास में पिता और 
सन्‍्तान के सम्बन्ध ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। कुछ लोगों का मत है कि इस 
सिद्धान्त ने एक जटिल समस्या को भ्त्यन्त सरल रूप दे दिया है। वास्तव में 
प्राचीन काल में भी सामाजिक संगठन इतना सरल नहीं था। इन बंशों और 
जातियों में भी अनेक प्रकार की गुत्थियाँ होती थीं। किसी-किसी समाज में 
-बहु-विवाह के कारण कुटुम्ब के कई रूप हो जाते थे। फिर सब समाजों में पेतृक 
कुटुम्ब नहीं होते थे। कहीं-कहीं मातृक कुटुम्ब भी होते थे। इनमें माता 
कुटुम्ब की प्रधान होती थी और उसी के नाम से वंश और कुटुम्ब चला करते थे । 
'मेकलीनान का मत है कि मातृ-प्रधान कुटुम्ब पितृ-प्रधान कुटुम्ब से भी अधिक 
पुराने थे। जेंक्स ने भी आस्ट्रेलिया, मलाया इत्यादि की प्राचीन जातियों के 
उदाहरण से मातृ-प्रधान कुटुम्ब की प्राचीनता का ही समर्थन किया है। दूसरी 
आलोचना यह है कि प्राचीन समाज में बहु-विवाह बहुत प्रचलित थे और विवाह 
स्थायी नहीं होते थे। अतएव पैतृक कुटुम्ब स्थायी नहीं होते थे। अन्त में यह 
“कहा जाता है कि यह सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का निरूपण नहीं करता । यह 
“केवल कुटुम्ब और जाति का प्रारम्मिक विकास बतलाते हें। 
मात-प्रधान कुटुम्ब ( शि4/लंबल्टाओं 7४००४ ) :--इसी सम्बन्ध में हमें 
मातृ-प्रधान कुटुम्ब की ओर भी ध्यान देना चाहिये । कुछ विद्वानों का मत है 
कि पैतृक कुटुम्ब बनने के पहले मातृक कुटुम्ब प्रचलित था। इस सिद्धान्त के 
समर्थक मेकलीनान, जेंक्स और मारगन हैं। इनका मत है कि प्राचीन समाज 
में एक पत्नीतन्रत या एक विवाह प्रथा नहीं थी। बल्कि एक स्त्री के कई पति 
होते थे। अतः कुटुम्ब स्त्री के नाम से ही चलते थे। सर हेनरी मेन ने भी 
बतलाया है कि मलाबार में स्त्रियाँ ही राजगद्दी पर बैठती थीं। मातृक 
कुटुम्ब में चार विशेषताएँ होती थीं। एक तो विवाह सम्बन्ध स्थायी नहीं होता 
था। दूसरे कौटुम्बिक सम्बन्ध स्त्रियों के नाम पर चलते थे, तीसरे कुटुम्ब में 
स्‍त्री का अधिकार होता था। वही कुटुम्ब की प्रधान होती थी। इसी कारण 
चोथी विशेषता यह थी कि सम्पत्ति का उत्तराधिकार स्त्री को ही प्राप्त था, यह 
बात स्पष्ट है कि समाज के प्रारम्भ में वैवाहिक सम्बन्ध स्थायी नहीं होते थे । 
आचीन भारतीय साहित्य में भी गन्धवे विवाह की चर्चा है। यह विवाह सम्बन्ध 
अस्थायी होता था और सन्‍्तान का नाम माता द्वारा चलता था। संसार के 
'आचीन साहित्य में माता की प्रशंसा भरी पड़ी है। इससे माता का महत्त्व प्रकट 
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होता है। मेकआइवर का मत है कि सम्बन्ध सूत्र भले ही माता से चलता हो,,. 
परन्तु वास्तव में माता सत्ता धारण नहीं करती थी। लीकॉक का मत है कि' 
मात॒क कुद्म्ब पैलुक कुटुमस्ब की अ्रपेक्षा अधिक पुरातन है। 

मातृक सिद्धान्त के आलोचकों का मत है कि जिस प्रकार पैतृक कुटुम्ब 
सर्वव्यापी नहीं था, उसी प्रकार मातृक कुटुम्ब भी सर्वेव्यापी नहीं था। किसी 
जाति में एक प्रकार का कुट्म्ब प्रचलित था और किसी में दूसरे प्रकार का ।' 
जहाँ तक राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध है, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये 
कि केबल कुटुम्ब के स्वरूप से राज्य की उत्पत्ति स्थापित नहीं हो जाती। 
वास्तव में इन दोनों प्रकार के कुटुम्बों के स्वरूप का सम्बन्ध समाजशास्त्र से 
है। इनसे हम कुटुम्ब की उत्पत्ति अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। सच 
बात तो यह है मानव इतिहास का प्रारश्भिक काल इतना अन्धकारमय है कि 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। सम्भव है, कहीं एक प्रकार का 
कुटम्ब रहा हो, कहीं दूसरे प्रकार का। सम्भव हो, एक प्रकार के कुटुम्ब का 
स्थान दूसरे प्रकार के कुटुम्ब ने लिया हो। सम्भव है, एक ही मानव समूह 
में मातृक और पैतुक दोनों प्रकार के कुटुम्ब साथ-साथ चलते रहे हों। 

विफास का सिद्धान्त ः--जब हम इतिहास में कुटुम्ब की स्थिति से आगे 
बढ़ते हैं, तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि राज्य का विकास कालान्तर में 
क्रमणा: हुआ है। उसका विकास, उसकी स्थापना किसी एक कारण से नहीं 
हुआ, किसी एक समय नहीं हुईै। यह एक बड़ा ही लम्बा क्रम रहा है। किसी 
एक स्थान में किसी एक कारण से राज्य की नींव पड़ी, किसी दूसरे स्थान में 
किसी दूसरे कारण से उसकी नींव पड़ी । जिस प्रकार भाषा एकबारगी गढ़ी नहीं 
गई, उसका ब्रिकास क्रमणः हुआ ; उसी प्रकार राज्य का विकास भी काला- 
न्तर में क्रश: हुआ । मनृप्य की राजनीतिक प्रवत्तियाँ बहुत धीरे-धीरे जागृत" 
हुई होंगी और संस्थाओं का रूप उन्होंने क्र: लिया होगा। राज्य की उत्पत्ति' 
के लिये किसी एक कारण को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही 
राज्य का बिकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धान्त है और आज केवल इसे ही सत्य' 
माना जाता है। 

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन प्रधान कारण' 
माने जाते हें--पहला रक्‍त-सम्बन्ध ; दूसरा धर्म और तीसरा राजनीतिक: 
जागृति । इन तीनों बातों पर हम एक-एक: करके विचार करेंगे। 

रक्‍त-सम्बन्ध ( दितणडाशंफ ) :--किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन' 
के पहले सामाजिक संगठन अवश्य होता है। इस समाज में रक्‍त-सम्बन्ध' 
एकता का सबसे अ्रधिक प्रबल आधार रहा होगा । मेकआइवर कहता है किः 
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:रक्त-सम्बन्ध से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है। इसलिये 
प्राचीन समाज में रक्‍्त-सम्बन्ध बहुत महत्त्वपूर्ण होता था। उसके आधार 
पर कुटुम्बों और जातियों की एकता होती थी। भारत में प्रचलित गोत्र 
उसी का एक रूप है। एक बात यह भी है कि यह रकत-सम्बन्ध हमेशा वास्त- 
विक न रहता होगा। चार-छः पीढ़ियों के बाद इसका बास्तबिक निर्धारण 
'कठिन हो जाता होगा। लेकिन फिर भी प्रत्येक कुदुम्ब या परिवार अपने को 
'किसी आदि कुटुम्ब या गोत्र से सम्बन्धित बतलाता होगा । इस रक्‍त-सम्बन्ध 
की एकता के बाद समाज में प्रथा, भाषा, स्वार्थों इत्यादि की एकता हुई और 
उनका महत्त्व बढ़ा। बाद में इसने रक्‍्त-सम्बन्ध का महत्व कम भी कर दिया । 

यह मानना अस्वाभाविक न होगा कि प्रारम्भ में समाज में पितृ-प्रधान 
कुटुम्ब ही रहे होंगे। कारण यह है कि उस समय जीवन काफ़ी संघर्षमय था । 
जातियाँ किसी एक स्थान में स्थायी रूप से नहीं रहती थीं। वें प्रायः अमण- 
शील थीं। उनमें युद्ध, लड़ाई इत्यादि होती थीं। उतका शभ्राहार शिकार 
द्वारा मारे गये जानवर होते थे। ये सब काम पुरुष ही अधिक कर सकते थे।॥ 
इससे उनका ही भ्रधिकार चलता होगा। बाद में मनुष्यों ने जानवर पाल 
लिये, चमड़े, बर्तनों इत्यादि का उद्योग करने लगे तथा शिकार के हथियार इत्यादि 
'बनाने लगे और उनमें सम्पत्ति की भावना बढ़ी। उस सम्पत्ति को रक्षा का 
भी प्रन्‍त था। इन सब बातों में पुरुष की शक्ति और सत्ता बढ़ने का ही सुयोग 
अधिक था। इस समाज में स्त्रियाँ पुरुषों की निजी सम्पत्ति की एक अंग के 
समान थीं। अर्थात्‌ कालान्तर में विवाह सम्बन्ध शिथिल न होकर अधिक 
स्थायी होने लगे। इस पितृ-प्रधान समाज में पुरुष की सत्ता श्रधिक थी। 
वक्ष की शाखाओं के समान एक जाति में से कई जातियाँ उत्पन्न हो गई। यदि 
इन जातियों के अ्रलग-भ्रलग मुखिया थे भी तो भी वें अपनी मूल जाति के प्रधान 
मुखिया को ही अपना प्रभु मानते थे। यह सम्भव है कि वे उस प्रभु को सलाह 
और सहायता देने के लिये एक प्रकार की कमेटी या सभा भी बना लेते थे। 
इस समाज में प्रथा ही क़ानून का काम करती थी। प्रथा इतनी अ्रधिक मान्य 
थी कि उसका उल्लंघन करने का साहस नहीं होता था। उसका उल्लंघन 
करने पर समाज का प्रभु अपराधी को दण्ड देता था। इस प्रकार इस समाज 
में हम राज्य के लक्षण देखते हें। परन्तु आधुनिक अर्थ में यह राज्य नहीं कहा 
जा सकता था। यह कहना बड़ा कठिन है कि इस प्रकार की पेतृक सत्ता के 
स्थान में राज्य कब प्रकट हुआ । इस सत्ता में अभी तक भूमि का कोई महत्त्व 
ही नहीं था। राजा या प्रभु लोगों का राजा होता था, भूमि का नहीं । एक 
वास्तविक या कल्पित वंश से सम्बन्धित होने के कारण समाज के लोगों अर्थात्‌ 
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राजा की प्रजा की संख्या भी सीमित थी। बाहरी लोग इसमें आसानी से 
प्रवेश नहीं कर सकते थे। यदि वे स्वीकृत किये भी जाते थे तो दस्युयों या 
गुलामों की तरह। इसी पितृ-प्रधान समाज ने कालान्तर में सामन्तवादी 
समाज का रूप धारण किया। 

धर्म का महत्त्व ( फ्राए०८४7०७ ०* हिल्फेंटा/ं०ए ) :--इस प्रारम्भ 
समाज में धर्म एक बड़ी भारी शक्ति थी। धर्म ने राज्य की स्थापना में महत्त्व- 
पूर्ण योग दिया। उन दिलों धर्म सामाजिक एकता का ही एक चिह्न था। 
एक जाति का एक कुलदेवता होता था। केवल उस जाति या समाज के लोग 
ही उसकी पूजा में भाग ले सकते थे। बाहरी लोग नहीं। इस प्रकार रक्‍त- 
सम्बन्ध और धर्म प्राय: एक ही वस्तु के दो रूप थे। जिन देवताओं की पूजा 
होती थी, वे प्रायः उस जाति के पूर्व पुरुष ही होते थे। इन देवताओं को बलि 
इत्यादि दी जाती थी। प्राचीन समाज में व्यक्तियों के जीवन पर धर्म का 
बहुत अधिक प्रभाव था । लोगों के सब काम धर्म के अनुसार होते थे। युद्ध, 
कृषि, जन्म, मृत्यु प्रत्येक कार्य के लिये एक देवता होता था। लोग अत्यधिक 
धर्मभीर होते थे । प्रकृति की विभिन्न क्रियाएँ विभिन्न देवताओं द्वारा संचरित 
मानी जाती थीं। आज जिन बातों को हम महज़ अन्धविश्वास कहते हें, वे 
उस काल में मनुष्यों के लिये महान धारमिक कृत्य थे। जिन प्रथाओं को क़ानून 
का रूप प्राप्त था, वे भी केवल धर्म पर आधारित थीं। धर्म का पालन बड़ी 
दृढ़ता के साथ होता था। इस सामूहिक जीवन में व्यक्ति के अधिकारों का 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता था । 

जो व्यक्ति समाज का प्रभु होता था अर्थात्‌ जो व्यक्ति राजा होता था 
बही धर्म का प्रधान या गुरु भी होता था। राजा प्रधान धर्म पुरुष होता था। 
हमारे प्राचीन साहित्य में भी राजा को ईश्वर का अंश माना गग्मा है। श्रजा 
से धर्म-पालन कराने का भार इसी राजा पर होता था और धर्म-व्रिरुद्ध आचरण 
करनेवालों को वह दण्ड देता था। इन चीज़ों जे मिलकर राजा की सत्ता 
बहुत दृढ़ और निरंकुश बना दी थी। उन दिनों समाज में जादू टोना जेसी 
अन्धविश्वास की चीज़ें बहुत प्रचलित थीं। समाज में इन झाड़-फूक करते 
वाले श्रोझाशों की बड़ी इज्जत थी। कभी-कभी कोई चालाक ओझा शासन- 
शक्ति भी हथिया लेता था। फ्रेज़र का मत है कि समाज में पहले जादूगर 
था ओझा राजा' होते थे और उसके बाद धर्म-गुरु राजा हुए। क्योंकि प्रारम्भ में 
धर्म सिवाय जादू-टोना और झाड़-फूँक के और कुछ नहीं था। बाद में झाड़-फूक 
का स्थान प्रार्थना ने ले लिया। जादू का स्थान धर्म ने ले लिया। उन दिनों 
राजसत्ता धाभिक आचार-विचारों से ओत-प्रोत थी और धर्म उसे सुरक्षित रखने 
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में सहायक होता था। इस प्रकार धर्म भ्ौर राजनीति में कोई श्रन्तर नहीं 
होता था। जाति या समाज का प्रधान आचार नीति और बम सबके नियम 
निर्धारित करता था। उसका राज्य पूर्णतया निरंकुश होता था। उन 
दिनों धर्म एक प्रकार का अन्धविश्वास होता था। ऐसी ही परिस्थितियों में 
राजा शब्द प्रचलित हुआ, जो पूर्ण सत्ता का द्योतक था । 

राजनीतिक जाएृति :--जब एक व्यक्ति की सत्ता स्थापित हो गई और 
समाज में कुछ स्थिरता आई तो लोगों ने सम्पत्ति जोड़ना शुरू किया । सम्पत्ति 
हुई तो उसकी सुरक्षा का प्रइन उठा। प्र्थात्‌ लोगों का ध्यान राजनीतिक 
संगठन की शोर गया। समाज में एक प्रकार की सुब्यवस्था की श्रावश्यकता 
प्रतीत होने लगी । इस प्रकार राजनीतिक संस्थाश्रों का जन्म हुआ । कहना 
नहीं होगा कि ये सब बातें बड़े लम्बे अरसे में हुई । जिन लोगों के हाथ में 
सम्पत्ति और सत्ता आई उनका प्रभाव बढ़ा शौर समाज में वर्ग बनने लगे। 
समाज में सुव्यवस्था का अर्थ यह था कि किसी-न-किसी प्रकार का क़ानून होना 
चाहिये। हम आगे कह चुके हैं कि पहले धामिक भ्रादिश ही क़ानन होते थे।' 
और सामाजिक प्रथाएँ प्राय: धर्म के आ्रादेशों का रूप ग्रहण कर लेती थीं।' 
इन्हीं के आधार पर राजा न्याय करता था। सुरक्षा का प्रश्न भी बड़ा महत्व- 
पूर्ण या। समाज में झ्ान्तरिक विद्रोह या कऋ्रान्तियाँ नहीं होते थे। केबल बाहरी 
जातियों था राज्यों से युद्ध होते थे। इसलिये प्रत्येक राजा मजबत से मज़बन 
सेना रखता था। वास्तव में कुशल सेनापति ही राजा होता था। 

इसलिये निष्कर्ष के रूप में केवल यही कह सकते हैँ कि राज्य का सम्बन्ध 
मानव जाति के इतिहास से है और उसका विकास क्रमश: हुआ है। उस विकास 
में रक्त-सम्बन्ध, धर्म और राजनीतिक जागृति महत्त्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। ये तीन 
तत्त्व कभी-कभी एक साथ और कभी-कभी एक-ाक करके कियाशील' रहे हे 
इनमें कुटुम्ब को प्रथम स्थान देना ही पड़ेगा, रक्‍्त-सम्बन्ध के कारण जब कुटम्ब 
का विस्तार बढ़ा तो धर्म भी क्रियाशील हुआ, जिससे समाज में व्यवस्था हुई । 
प्रथा ही प्रारम्भिक क़ानून था। यह प्रथा रूपी कानून धर्म का आवरण लिये 
था। कालान्तर में धर्म और राजनीति पृथक्‌ हो गये जैसे कि श्राज है। 
वास्तव में राज्य की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में इतिहास के आधार पर 
हम केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ऊपर कही हुई बातों के श्राधार 
पर ही राज्य का विकास हुआा। 


अध्याय ७ 


संग्रभुता* 
( 509९7शं28०४५ ) 


राज्य के स्वरूप की समीक्षा करते समय हम यह देख चुके हैं कि संप्रभुता 
राज्य का एक आवश्यक श्रंग है। पिछले अध्यायों में हम यह भी देख चुके 
हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसों प्रभृति विद्वानों ने संप्रभुता को काफ़ी महत्त्व दिया है। 
यह कहना अ्रत्यक्ति न होगी कि उन्होंने संप्रभुता को राज्य का प्राण माना है। 
इसलिये इस श्रध्याय में संप्रभुता की विशद विवेचन करेंगे । वास्तव में राज- 
नीति विज्ञान के अध्ययन मे संप्रभुता को फ्रान्स के बोदाँ नामक विद्वान ने सोलहवीं 
दताब्दी में महत्व दिया । सन्‌ १५७६ में उसकी रिपब्लिक' नाम की पुस्तक 
प्रकाशित हुईै। उसमें उसकी गंभीर समीक्षा की गई थी। बोदाँ ने सबसे 
पहले संप्रभुता की महत्ता को प्रदर्शित किया । वैसे तो विचारकों ने प्राचीत 
काल से ही इस विषय के महत्त्व को स्वीकार किया है। अरिस्टॉटल ने इसे 
सर्वोपरि शक्ति' के नाम से वर्णन किया है। रोम के विचारकों ने भी इसके 
महत्त्व को स्वीकार किया। परन्तु सोलहवीं शताब्दी में उसका विशेष रूप से 
ग्रध्ययन प्रारम्भ हुआ, सरल भाषा में संप्रभुता की परिभाषा हम यही कहकर कर 
सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक ऐसी शक्षित होती है, जिसके बराबर या जिससे 
बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती। बह सर्वोपरि ( 8णए7०४८ ) होती 
है। यह शक्ति जो कुछ निर्णय करती है, उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति या व्यक्तियों 
का समूह आचरण नहीं कर सकता। जहाँ तक श्रन्य राज्यों का सम्बन्ध है, 
उनके साथ भी यह शक्ति श्रपनी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिये पूर्ण 
स्वतन्त्र है। 

प्रचलित भाषा में संप्रभुता का श्रर्थ संप्रभु राजा को कहते हैं। परच्तु 
राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यह अर्थ आजकल सही नहीं है। एक समय 
था, जब राजा की आज्ञा अटल और झकाटब होती थी । उस समय वह वास्तव 
में संप्रभुता का प्रतीक था। परन्तु आजकल राजा राज्य और सरकार का 
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५ सावरेन्टी' शब्द के लिये विभिन्न लेखकों ने राजसत्ता, प्रभुत्व, राजशक्ति 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत 
'सम्पूर्ण प्रभुत्त्व' प्राप्त गणराज्य है। इसलिये हमने इन दो शब्दों के स्थान 
पर एक ससंप्रभुत्व' शब्द का ही प्रयोग पसन्द किया है। 
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एक अंग मात्र होता है। उसकी शक्ति पर रोक लगाने बाली संसद, मंत्रि- 
मंडल इत्यादि कई संस्थाएँ होती हैं। इसलिये हम झाज यह नहीं वाह सकते कि 
संप्रभुता राजा में निवास करती है। अताव प्रचलित मत यह है कि संप्रभुता 
राज्य में ही निवास करती है। इसमें भी विद्वान राज्य की संप्रभुता में भेद 
बतलाते है--एक क़ानूनी संप्रभुता और दूसरी राजनीतिक संत्रभुता। जब 
हम गंभीर व्याख्या करते हें तो जिस प्रकार राज्य के सम्बन्ध में यह कहना पड़ता 
है कि राज्य अन्त में केवल एक भावनामूलक आदर्श या कथन है, उसी प्रकार 
संप्रभुता के सम्बन्ध में भी यह कहना पड़ता है कि संप्रभुता राज्य के एक तत्त्व 
विशेष की एक संज्ञा है, जो सम्पूर्ण राज्य में व्याप्त है । इस तत्व को मली-भाँति 
समझने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न विद्वानों ने उसकी जो परिभाषा की है, 
उन्हें हम जानें। नीचे कुछ विद्वानों की संप्रभुता की परिभाषाएँ दी जाती हैं-- 

(१) विलोबी--संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है । ( 9#०ए७एथंह्श9 
& ९ इपथग ० शा णी (० $(०--ंगरागण्ड्ी४७५ ) - 

(२) बुडरों विल्सन--वह शत जो हमेशा क्रियाशील रहकर क़ानून 
बनाती है और उनका पालन कराती है। (706 पेशी णृएशतरपए८ 
9०9७७ ० फथाणंएहु बाते हांशा।ह कीी08९ए७ ६0 (6 [0 0ए४०--- ैरैं०० तैं।0 ५ 
'भ॥्रा5०5 ) . 

(३) बरगैस--संप्रभुता प्रत्येक प्रजाजन पर तथा प्रजाजनों के सब 
संघों आदि पर, निरंकुश तथा अ्रसीमित शक्ति होती है। (६ “(2एंहए७, 
बॉ580०ए०, पां९0 ए०0एढक 0ए6९ पाल फतताजतीायों हुए काते 0ए९/ 
2] 88022 0078 ता 8पशुंणड--फण्णड्ड०85 ) ५ 

(४) डुग्वी--संप्रभुता राज्य की शासन-शक्ति या आज्ञा देने की शक्ति 
है। वह राष्ट्र की इच्छा है, जिसका संगठन राज्य के रूप में हुआ है। वह 
राज्य की सीमा के भीतर सब व्यक्तियों को आदेश देने का श्रधिकार है। 
( 80एकलंहुआफए 48 - पा6 0०फ्राप्णातएडहु ए0छढ त्ी धी6 8806; व व8 
पाल जो 06 पाल गरबपंता ०छुव्यांकटते गा डाल; 3 8 (06 प्रप्ट॥/ 
(०0 9ए९ पाटठएताप्रंठाबों ठ7व508 ॥0 था सकरताजंतप्& 770 6 (ढाए१07५ 
० 076 8808. --ए0ण्ड्प्पंध ) - 

(५) पोलक--संप्रभुता वह शक्ति है, जो न तो अ्रस्थायी होती है भौर 
न किसी के द्वारा दी जाती है। वह किसी ऐसे नियमों के भ्रन्तर्गत नहीं श्राती, 

जिन्हें वह स्वयं बदल न सके । ( “500566ं870 ३3 धाक्वा: 90७67 शीध्र८ग 
छ शहर लााएकबाए 707 वढ8०08त०, 707 इ8पॉशुंड2५ (0 एक7/(८प्रॉ7 


॥प।[60 एटा ब+ टश्ततीता त्रॉकलाक ?...... 2 लतिकॉर ) _ 
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(६) फ्रेननबर्ग--राज्य का यह एक प्राकृतिक गुण है कि वह अपनी इच्छा 

दूसरों पर बिना किसी शर्ते के लागू कर सकता है। शासन की परिभाषा यही 
है। राज्य का तत्त्व यही है कि उसमें शासन करने की शक्ति होनी चाहिये। 
( है 8 6 परक्वापा'हे ण 6 डद्वा “60 वष्[ए086 78 0७7 जा प्राएठशती- 
पंताहाएि ता. 0वीटाड | 00 छा ३8 एा6  वैढीशांए्रतत ० एपए8 
कार्त 4 8 ता धीएछ लडडइलआए8 ऊ्ा धी6 इधर ६930 70 ४760पफांते ४पा6. 
“+दिफछाार्फॉपए्डु )- 

(७) बोदाँ--तागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोपरि शक्ति जिस 
पर क़ानून का कोई बन्धन नहीं है। ( “77४6 8ण्फ्ाशा6ल एछण्शलका 0ए०० 
लंध#2078 सात इपीज|७८७, पारडबांगर्त 09 4७-7१ --छ०वदीफ ) 

(८) ग्रोशियस--उस व्यक्ति की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति जिसके 
कार्य अन्य किसी के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई ठाल नहीं सकता 
. . .बह शासन करने की नैतिक दक्ति होती है। (“77४6 8पए7/८:7० 
ए90पंट्ता 90०ढए पलाहत की प्रिय शंगघ08९ 8०७४ 8708 700 8पॉआुंढट 0 ध्ाए 
067 ज्ञापतें 058० जी टघ्ाता0त: 726 0एवांतितेदा' * 4६ व5 पी पाठकों 
चिट तणी ए०एडएांतए' 8 #/९.--७४०४ंप्र5. ) 

इन विद्वानों तथा अन्य कई विद्वानों की परिभाषाश्रों का यदि हम विश्लेषण 
करें तो हम देखेंगे कि इन्होंने संप्रभुता के पाँच आवश्यक तत्त्व बतलाये हें, जो 
इस प्रकार हें“--- (१) निरंकुशता ( 2280 प्र/८688 ) (२) 
सर्वव्यापक्ता (प्राऑश्वब्था ), (३२) अपरित्यज्यता या 
लिप्तता ( एथ०ाथंआ09) , (४) स्थायित्व ( 9क7778706- 
7०० ) और (५) अ्रविभाज्यता ( शा 09 ).॥| द 

इन तत्त्वों या गुणों का हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे । 

संप्रभुता को निरंकुश या असीमित कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह 
है कि संप्रभुता क़ानून द्वारा सीमित नहीं की जा सकती । उससे बड़ी कोई शक्ति 

निरंकु नहीं होती, जो उसे सीमित कर सके। यदि कोई है तो वही 

गाता भ भी है। वैधानिक या अ्तर्राष्ट्रीय क़ानून उसे सीमित 
नहीं कर सकते । संप्रभुता की निरंकुशता के दो रूप होते हैं। एक आरान्तरिक 
( 7०:४० ) और दूसरा बाह्य ( «ऋ८7०० ) । आन्तरिक रूप में 
राज्य के प्रन्दर जितने व्यक्ति और संस्थाएँ होती हैं, उन पर संप्रभुता का 
पूर्ण आधिपत्य रहता है। उससे परे कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं होती |. 
सब उसकी इच्छा के अ्रधीन होते हैं। राज्य के भीतर उससे बड़ी अन्य कोई 
शक्ति नहीं होती । राज्य के बाहर भी वह अपने से बड़ी कोई शक्ति स्वीकार: 


संप्र भुता के 
तत्त्व 
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नहीं करती । अर्थात्‌ दूसरे राज्य उसे कोई बात मानने या न मानने के लिये 
बाध्य नहीं कर सकते । एक राज्य जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौता 
करता है तो वह स्वेच्छा से करता है। वह जब चाहे उन्हें अमान्य कर सकता 
है। श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की व्याख्या या परि- 
भाषा करता है। वह उस क़ानून को लागू नहीं कर सकता। इस विशेषता 
को हम संप्रभुता की सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हें। वास्तव में अन्य सब 
विशेषताएँ इसी पर आधारित ह। 

संप्रभुता की सर्वव्यापकता ( प्रापंण्णाइणों।५ ) का अर्थ यह है कि राज्य 
की सीमा के भीतर उसका आधिपत्य सब व्यक्तियों, सब संघों और 
संस्थाओं तथा सब प्रकार की सब बातों पर होता है । 
राज्य के बनाये हुए किसी क़ानून से कोई व्यक्ति परे नहीं 
होता । यदि राज्य में संप्रभुता किसी को कोई मुक्ति देती है, तो उसे वह वापिस 
भी ले सकती है। यदि वह कोई बन्धन स्वीकार करती है तो स्वेच्छा से करती 
है, क्योंकि वह चाहे जब उसे तोड़ सकती है। यदि कोई विश्वव्यापी संगठन 
है तो उस संगठन को प्रत्येक राज्य में उस राज्प के कानूनों का पालन करना होगा । 

गिलक्राइस्ट ने इस विशेषता के सम्बन्ध में एक अ्रपवाद बतलाया है। यह 
अपवाद राजदूतावासों के सम्बन्ध में लागू होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा 
समझाया जा सकता है। दिल्‍ली में रूस का दूतावास है। जितनी भूमि 
पर वह दूतावास है, उतनी भूमि रूस के राज्य का अ्रंग समझी जाती है झौर उसमें 
रहनेवाले सभी रूसियों पर केवल रूसी क़ानून ही लागू होता है। इस' प्रकार 
भारत में उतने भूभाग पर तथा उतने व्यक्तियों पर केवल रूसी संप्रभुता लागू 
होती है, भारतीय संप्रभुता नहीं। लेकिन वास्तव में इस अ्रपवाद में कोई तत्त्व 
नहीं है। भारत चाहे जब उस राजदूतावास' को बन्द कर सकता है। श्रर्थात्‌ 
उस दूतावास का अस्तित्व भारत की इच्छा पर निर्भर है। इस प्रकार संप्रभुता 
के इस गृण पर कोई सीमा लागू नहीं होती । 

संप्रभुता का तीसरा गुण अ्रपरित्यज्यता (छव्याल्यकषआ।५9 ) है। एक 
तो वह निरंकुश या पूर्ण होती है। दूसरे अभ्रपीमित होती है; और तीसरे 
अपरित्यज्य होती है। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता 
के जितने श्रावश्यक गुण मात्ते गये हैं, राज्य. में वे सबके सब 
होने चाहिये, तभी वह राज्य संप्रभुत्त्वपूर्ण राज्य माना जायगा। यदि एक 
भी गुण की कमी आई तो पूरा संप्रभुत्व ही समाप्त हो जायगा। जिस प्रकार 
एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को श्रपना व्यक्तित्व नहीं दे सकता, उसी प्रकार 
संप्रभुता के गुण भी राज्य से अलग नहीं किये जा सकते । राज्य तभी राज्य 


सर्वव्यापकता 


ग्रपरित्यज्पता 
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कहलायेगा जब उसमें संप्रभुता के सब गण होंगे। संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्त्व 
प्रदर्शित करती है। यदि वह व्यक्तित्त्व न रहे तो राज्य समाप्त हो जायगा । 
रूसो ने भी अपरित्यज्यता को संप्रभुता के सम्बन्ध में स्वीकार किया है। उसका 
कहना था कि शक्ति हस्तान्तरित हो सकती है, पर इच्छा ( शा ) का हस्ता- 
न्तर नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में एक दो सन्देहों का निवारण करना 
आवश्यक है। यदि एक राज्य अपनी भूमि का कुछ भाग किसी दूसरे राज्य 
को देता है तो क्या उस राज्य की संप्रभुता में कुछ कमी आ जाती है ? नहीं, 
बिलकुल नहीं । केवल उतनी भूमि दूसरी संप्रभुता के अन्तर्गत चली जाती है । 
भारत ने अपनी कुछ भूमि त्याग दी, जिससे पाकिस्तान नाम का सम्पूर्ण प्रभुत्त्व 
पूर्ण एक नया राज्य बना। परन्तु इससे भारत राज्य की संप्रभुता में किसी 
प्रकार की कमी नहीं भ्राई। श्रर्थात्‌ अरब दो सत्ताएँ ऐसी हो गईं जिन्हें सम्पूर्ण 
प्रभुत्व प्राप्त हैं। प्रत्येक संप्रभुता में उसके आवश्यक गुण मौजूद हैं; और 
प्रत्येक राज्य के लिये यह संप्रभुता आवश्यक है। इसी प्रकार जब किसी देश 
का राजा या राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री श्र्थात्‌ संप्रभुता का प्रतीक या धारण 
करनेवाला मरता है, तो उससे राज्य की संप्रभुता अलग नहीं होती है। उसे 
हमें केवल सरकार या शासन के रूप में परिवर्तन मात्र मानना चाहिये। उससे 
राज्य अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करता। 

संप्रभुता का चौथा गुण स्थायित्त्व होता है। संप्रभुता राज्य के समान 
ही स्थायी ( 9००००7०९०८ ) होती है। यदि कोई राजा या राष्ट्रपति 
मरता है या पदत्याग करता है तो उससे राज्य या संगप्रभुता का 
श्रन्‍्त नहीं होता। संप्रभुता तुरन्त दूसरे व्यक्ति के हाथों में 
चली जाती है। संप्रभुता और राज्य का एक साथ अन्त होता है । हम पीछे देख 
चुके हैं कि हॉब्स ने यह ग़लती की कि उसने मान लिया कि राजा के साथ ही 
राज्य भी समाप्त हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता । केवल सत्ताधारी 
में परिवर्तन होता है, सत्ता ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। 

संप्रभुता अविभाज्य ( #ंग्रवीशंओं)९ ) होती है। वास्तव में यह गुण 
निरंकुशता का ही दूसरा रूप है। जहाँ संग्रभुता का विभाजन हुआ कि उसकी 
निरंकुशता या पूर्ण स्वेच्छाचारिता पर एक बन्धन लग 
गया । गेटठल ने लिखा है कि यदि संप्रभुता का विभाजन 
हुआ तो उसका भ्रर्थ राज्य का विभाजन है। हम भारत के उदाहरण में देख 
चुके हैं कि भारत की संप्रभुता विभाजित होने से ही पाकिस्तान का जन्म 
हुआ और वह एक स्वतस्त्र राज्य बना। इस सस्स्य में बहुलतावादियों 
( शप्प्थं४5 ) का मत देना आवश्यक है। उनका मत है कि राज्य के 


स्थायित्त्व 


ग्रविभाज्यता 
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भीतर शासन-सत्ता को या संप्रभुता को विभिन्न समूहों में विभाजित कर देना 
चाहिये और ये समूह अपने-अपने वर्गों के स्वार्थों का साधन करेंगे। इन 
विचारकों के विचारों की समीक्षा आगे की जायगी । यहाँ इतना कहना काफ़ी 
है कि ऐसा करना संभव नहीं है। इससे राज्य और संप्रभुता दोनों का ही 
अन्त हो जायगा। कुछ ऐसे भी विद्वान हें, जो बहुलतावादी तो नहीं हें, पर 
उनका विचार है, संघ-शासन के राज्यों में संप्रभुता का विभाजन शासन अधिकारों 
के रूप में हो सकता है। ए० एल० लॉवेल और ब्राइस जैसे विचारक इस मत 
के समर्थक हैं। म्भवतः इन विद्वानों के मत में संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का 
उदाहरण है। वहाँ उच्चतम न्यायालय का मत है कि संघ सरकार को अपने 
क्षेत्र में संप्रभुता प्राप्त है और राज्यों को अपने क्षेत्र में। लेकिन इसके उत्तर 
में अन्य विचारकों ने कहा है कि उक्त धारणा ग़लत है। वास्तव में संप्रभुता 
एक और अ्विभाजित है। लेकिन वह कुछ बातों में संघ शासन द्वारा प्रकट 
होती है और कुछ बातों में राज्य शासनों द्वारा । वास्तव में इन दोनों शासनों 
के ऊपर संप्रभुता रूपी शक्ति है और वह इनके अ्रधिकारों में परिवर्तन भी कर 
सकती है। तात्पय यह है कि संघ-शासन में भी संप्रभुता अविभाजित होती है । 

जिस प्रकार हम पृथ्वी पर पड़ते हुए सूर्य के प्रकाश को विभाजित नहीं कर 
सकते, शरीर में व्याप्त प्राण-वायु को विभाजित नहीं कर सकते, पानी में व्याप्त 
उसकी तरलता को विभाजित नहीं कर सकते, उसी प्रकार राज्य के प्रमुख गुण 
संप्रभुता को भी विभाजित नहीं किया जा सकता । 

संप्रभुता की हमने जो विशेषताएँ बतलायी हें, उनमें यह भी मान लिया 
जाता है कि इस प्रकार की संप्रभुता केवल राज्य में ही निहित होती है। 
इसलिये इसे राज्य की संप्रभुता कहा जाता है। बरगैस 
नें संप्रभुता की जो परिभाषा की है, वह राज्य की संप्रभुता 
की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। इसका तत्त्व यह है कि संप्रभुता 
किसी एक व्यवित में या सरकार में अ्र्थात्‌ राज्य के किसी एक अंग में निहित 
नहीं होती ; वह सम्पूर्ण राज्य में निहित होती है। राज्य की संप्रभुता के 
दो रूप माने गये हँ--एक, कानूनी संप्रभुता ( 7,८8० 80ए०००४४०५४ ) और 
दूसरी राजनीतिक संप्रभुता ( ए०ांप्रंट40 80ए९८28प्ञए ) । इन दोनों का हम 
एक-एक करके अध्ययन करेंगे। 

. कानूनी संग्रभुता को नैयायिक अथवा अद्वैतवादी संप्रभुता ( ]परतंडधं० 0: 
०7४0० 500०:थं४०(9 ) भी कहा जाता है। नैयायिक संप्रभुता इसलिये 
कहा जाता है कि संप्रभुता का यह सिद्धान्त शुद्ध क़ानून अर्थात्‌ क़ानूनशास्त्र 
के सिद्धान्तों पर श्राधारित है और अद्वेतवादी संप्रभुता इसलिये कहा जाता है 


. राज्य की 
संप्रभुता 
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कि यह केवल राज्य में ही निहित मानी जाती है, अन्य किसी व्यक्ति अथवा 
संस्था में नहीं। क़ानूनी संप्रभु वह है, जो क़ानून के आधार पर राज्य के 
सर्वोच्च आदेश अन्तिम रूप से जारी कर सकता है। राज्य 
में सब क़ानून उसी के नाम में लागू और प्रचलित किये जाते 
हैं। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे क़ानून होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को 
करना पड़ता है ; और इन क़ावूनों को बतानेवाली भी एक सत्ता होती है। यही 
सत्ता क़ानूनी संप्रभू कहलाती है। इस क़ानूती सत्ता का प्रतीक न्यायालय 
होते हैं। न्यायालय केवल उन्हीं क़ानूनों के आधार पर न्याय विचार करते 
है, जिन्हें यह क्रानूनी सत्ता बनाती है। सिद्धान्त की दृष्टि से हम यह कह सकते 
है कि कानूनी संप्रभुता दैवी नियम, नैतिकता के सिद्धान्त, जनमत इत्यादि सबको 
ठकरा सकती है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है 
कि कानूनी संप्रभु से भी प्रबल एक और संप्रभु होता है, जिसे राजनीतिक संप्रभु 
( ए०ापंटथ 8०7०८०8० ) कहते हैं। डाइसी का मत है कि राजनीतिक 
संप्रभुता क़ानूनी संप्रभुता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है।'* राजनीतिक 
संप्रभुता कानूनी संप्रभुता को सीमित कर देती है। 
राजनीतिक संप्रभुता ( ?०४४८०), 50ए०७०ं७7४५ए ) में वे सब राजनीतिक 
दक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जिन्हें हम क़ानून में निहित पाते हें । दोनों में 
सबसे बड़ा अन्तर यह है कि क़ानूनी संप्रभुता सुस्पष्ट और 
राजनीतिक ० ही 
सुनिश्चित होती है, परन्तु राजनीतिक संप्रभुता की रूप-रेखा उतनी 
संप्रभुता नहीं आॉल्शॉली 
स्पष्ट नहीं होती, यद्यपि वह अधिक प्र होती है। 
संक्षेप में हम उसे जनता की शक्ति कह सकते हें। यह दक्ति अपने को 
मतदान में, आम सभाओं में, समाचार-पत्रों इत्यादि विभिन्न स्रोतों द्वारा 
प्रकट करती है। यह उन सब सूत्रों को प्रभावित और नियन्त्रित करती है, 
जिनके आधार पर राज्य की सर्वोच्च इच्छा क़ानून का निर्माण करती है। क्रानूनी 
और राजनीतिक संप्रभुता के भेद को गिलक्राइस्ट ने एक सुन्दर उदाहरण द्वारा 
समझाया है। मान लीजिये, एक छोटा-सा नगर राज्य है। उस नगर राज्य 
का प्रत्येक नागरिक एक आम सभा में मत प्रकट करने के लिये आया है और 
किसी बात पर सबने एक मत भी प्रकट किया है। यह भी मान लीजिये कि 
उस राज्य में जनता की एक प्रतिनिधि सभा भी है, जिसे क़ानून बताने का 
अधिकार है। तो जब तक यह प्रतिनिधि सभा उस जनमत को क़ानून का 
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रूप नहीं देती, तब तक उस जनमत का मूल्य नहीं है। यदि न्यायालय में उस 
बात से सम्बन्धित कोई मुक़दमा आता है तो न्यायाधीश उस पर जनमत के आधार 
पर विचार नहीं करेगा ; बल्कि क़ानून के श्राधार पर ही उस पर विचार करेगा । 
यहाँ जनमत या जनता राजनीतिक संप्रभूता बतलाती है और प्रतिनिधि सभा 
क़ानूनी संप्रभुता। यह जनता अपने प्रभाव से प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनी 
इच्छानुसार क़ानून बनवा सकती है। मेकेनी ( १४०६८८७४०४० ) ने लिखा है 
कि क़ानूनी संप्रभु की इच्छा राजनीतिक संप्रभु की इच्छा का प्रतीक होना चाहिये । 
यदि क़ानूनी संप्रभू जनमत का प्रतिनिधित्त्व करता है, तो जनता की शक्ति 
कार्यान्वित और क्ियाशील होती है, अन्यथा नहीं । 
आधुनिक काल में इन दोनों प्रकार की संप्रभुताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया 
साथ-साथ देखते हें। प्राचीन ग्रीस में और उससे भी पहले भारत में नगर 
राज्य या गणराज्य होते थे। ये प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र थे, लोग एक स्थान में एक- 
त्रित होकर किसी भी बात पर अपना मत प्रकट कर देते थे। इसलिये ऐसे 
राज्यों में कानूनी और राजनीतिक संप्रभू एक ही होते थे। लेकिन आज- 
कल प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के स्थान में स्वेत्र ही अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातन्त्र ही 
देखने में आता है। संसद के रूप में जनता के प्रतिनिधि ही क्रानून बनाते हें। 
ब्रिटेन में राजा, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस आफ लॉर्ड्स ( #शए-न]- 
?27॥०77८४६ ) में क़ानूनी संप्रभुता निहित है । क़ानून की दृष्टि से इस संप्रभुता 
पर कोई बन्धन नहीं है। संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष 
और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती | लेकिन संसद की इस क़ानूनी संप्रभुता पर 
भी राजनीतिक संप्रभुता का बंधत है। जहाँ तक क़ानून बनाने का अधिकार 
| है, संसद ऐसा क़ानून बना सकती है, जिसके आधार पर लोगों को एक दूसरे का 
प्राणघात करने का अधिकार मिल सकता है। लेकिन' वास्तव में वह ऐसा 
कभी नहीं करेगी। इंगलैण्ड का जनमत उसे ऐसा नहीं करने देगा। यही 
राजनीतिक संप्रभुता है और यह क़ानूनी संप्रभुता पर हमेशा अपना प्रभाव डालती 
रहती;है। जैसा कि हम कह चुके हें, यह राजनीतिक संप्रभुता समाचार पत्र, 
आराम सभाओं इत्यादि द्वारा प्रकट होती है। लेकिन यह क्रियाशील तभी होती 
है, जब यह सुसंगठित होती है। आजकल यह देखने में आता है कि इसके श्रनुसार 
ही सरकारों का संगठन होता है। श्रर्थात्‌ जिस राजनीतिक दल को जनता 
के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, वही दल शासन की सत्ता भी प्राप्त करता 
है; और फिर वह उस बहुमत की इच्छा के श्रनुसार क्वानून बनाता है। 
राजनीतिक संप्रभुता जब विस्तृत रूप धारण करती है, तो उसे जन-संप्रभुता 


ढ़ 


(ऐ०7णंथ7० 50ए०८छांगा० ) कहा जाता है। ज॑न-संप्रभुता का सिद्धान्त 
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“यही है कि अन्तिम रूप में राजनीतिक सत्ता जनता के हाथों में रहती है। यदि 
इसे हम और निश्चित रूप से कहना चाहें तो इसका श्रर्थ यह होगा कि समाज 
में प्रत्येक वयस्क पुरुष को मत देने का अधिकार होना चाहिये 
और संसद अर्थात्‌ क़ानून बनानेवाली संस्थाश्रों में जनता के 
ही निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिये । वास्तव में जन-संप्रभुता की श्रावाज़ मध्य 
थृग में उन विचारकों ने उठाई थी, जो राजा की शक्ति के विरोधी थे। इनमें 
ओकहाम के विलियम, मारसिगलियो और भ्रॉलथूसियस के विचार विशेष उल्लेख- 
'नीय हैं। अ्रठारहवीं सदी में रूसो के विचारों ने इस सिद्धान्त की बिगुल बजा 
दी। उसने राज्य और शासन का आधार ही जनता की इच्छा को बनाया । 
' उसने कहा कि सरकार और उसकी सत्ता एकमात्र जनता की इच्छा पर ही 
क्रायम रहती है। रूसो के इन विचारों ने फ्रान्स और अमेरिका की राज्य- 
कान्तियों की आग भड़काने में हवा का काम किया। उजन्नीसवीं शताब्दी में 
प्रोफेसर रीशी (श८आं८ ) से भी जन-संप्रभुता का प्रबल समर्थन किया | 
'रीशी का मत है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता मतदान के द्वारा संप्रभुता का प्रयोग 
करती है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव, दबाव, भय दिखाकर तथा कान्ति द्वारा 
संप्रभुता का प्रयोग करती है। जनता के हाथ में पशु-बल या शारीरिक बल 
होता है और अन्त में किसी भी झगड़ा का निर्णय केवल पाशविक बल द्वारा ही 
'तो होता है। यदि जनता क्रोधित हो जाय तो वह सरकार को उलट सकती 
:है। इसलिये जो भी सरकार सत्तारूढ़ होती है, वह जनता की इच्छा रहने 
'पर ही सत्तारूढ़ होती है। जनता केवल स्वेच्छा से उसकी आज्ञा का पालन 
“करती है। आज जनतन्त्र इतना अधिक प्रगति कर गया है कि इस सिद्धान्त 
'के सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं रह गया है । 
. इस सिद्धान्त की सबसे अच्छी आलोचना गेटल ने की है। उसने लिखा 
है कि यदि हम राज्य की परिभाषा की ओर ध्यान दें तो 'जन-संप्रभुता” परस्पर 
विरोधी हब्द हें। राज्य की परिभाषा में कहा गया है कि 
राज्य जनता का ऐसा समूह है, जो सरकार के द्वारा संगठित 
होकर क़ानून बनाता है और उसका पालन करता है । यदि इस सरकार में राज्य 
के प्रत्येक व्यक्ति को हम शामिल करते हैं तो सम्पूर्ण जनता में शक्ति फंली 
है। और यदि हम केवल जनता के संगठित रूप की ओर ध्यान देते हें तो 
भी यही कहना पड़ेगा कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक अ्रंग है। क्‍योंकि 
लोगों की एकता और संगठन का दूसरा क्या प्रयोजन होगा ? 
इस सिद्धान्त में इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि शारीरिक या भौतिक 
"बल जनता के ही हाथों में रहता है, लेकिन यह भी एक अनुभव की बात है कि 


जन-संप्रभुता 


ग्रालोचना 
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कुछ ही हजार सुसंगठित हथियारबन्द सैनिकों के सामने लाखों असंगठित श्रौर 
निहत्थे लोग नहीं ठहर सकते । केवल संख्या ही हमेशा शक्ति की परिचायक 
नहीं होती । फिर यदि हम यह मान लें कि संप्रभुता थोड़े से सुसंगठितः लोगों 
के हाथ में रहती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि ये लोग एक व्यक्ति या कुछ 
व्यक्तियों की आज्ञा मानते हैं। तब संप्रभुता इन लोगों के हाथ में होगी जिनकी 
आज्ञा वे थोड़े से सुसंगठित व्यक्ति मानते हें। मतदान का अधिकार वास्तविक 
संप्रभुता का प्रतीक नहीं माना जा सकता । मतदाता भी अजजकल राजनीतिक 
दलों में संगठित रहते हैं और अपने दलों के नेताओं की श्राज्ञा के अनुसार मतदान 
करते हें। स्वतन्त्र रूप से बहुत कम लोग मतदान करते हैं। तब' तो हम 
उसी बात पर पहुँच गये कि संप्रभुता राजनीतिक आधार पर संगठित' लोगों के. 
हाथ में रहती है। 
गंभी रतापुर्वक विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि जो विद्वान 
जन-संप्रभुता की दुहाई देते हैं, उनका तात्पर्य यह है कि जनमतः ( 7० 
०शंएं०० ) की संप्रभुता रहनी चाहिये। संप्रभुता एक राजनीतिक शब्द है, 
जिसमें प्रधान तत्त्व यह है कि वह आज्ञापालन कराती है। संप्रभुता केवल 
उस समाज में चल सकती है, जो राजनीतिक आधार पर संगठित हो'। भौतिक 
बल संप्रभुता का एक अंग अवश्य है, पर उच्च राजनीति वही है, जहाँ बल-प्रयोग 
कम-से-कम करना पड़े। और जहाँ संप्रभुता जनमत के अनुसार क्रियाशीला 
होगी, वहाँ बल-प्रयोग की बहुत कम आवश्यकता होगी । 
जो भी हो, जन-संप्रभुता के सिद्धान्त के आधार पर हम कुछ बहुत अच्छे 
निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। एक तो यह कि सरकार का अ्रस्तित््व ही जनता केः 
हित के ही लिये है। दूसरे, यदि सरकार अश्रधिक समय तक जनता की इच्छा 
की अवहेलना करती है, तो क्रान्ति की संभावना रहती है। तीसरे, जनमत 
प्रकाशन के लिये उपयुक्त वैध तरीक़े सुलभ होना चाहिये। चौथे, निर्वाचन 
स्वायत्त शासन इत्यादि के द्वारा सरकार को अ्रधिक-से-अधिक' जनता का प्रति- 
निधित्त्व करना चाहिये। पाँचवें, सरकार को संप्रभुता का प्रयोग वैध कानूनों 
के आधार पर करना“चाहिये ; भनचाहे तरीकों से नहीं । 
वेधानिक और वास्तविक संप्रभूता (96 ००९ बणतें ऐ० एनट(० 
5०४९४शथंडण9 ) :--संप्रभुता राजनीति की एक प्रत्यक्ष वस्तु है, कोरी सिद्धान्ता 
की वस्तु नहीं। इसलिये कुछ विद्वान वैधानिक या क़ानूनी संप्रभुता और 
' वास्तविक संप्रभुता में भेद मानते हें। क़ानूनी संप्रभुता का रूप हम ऊपर 
बतला चुके हैँं। वास्तविक संप्रभुता वह है, जो चाहे क़ानूनीं हो श्रथवा नहीं, पर' 
वास्तव में लोग उसकी आ्राज्ञा का पालन करते हैं। कभी-कभी संप्रभु को कानूनी 
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आधार प्राप्त न होते हुए भी केवल भौतिक बल या धामिक प्रभाव से वह लोगों 
से आज्ञा-पालन कराता है। कभी-कभी एक सेनिक सिपाही या धर्मंगुरु ही वास्तविक 
संप्रभुता प्राप्त कर सकता है। कऋन्ति के समय में इस प्रकार की वास्तविक 
संप्रभुता प्रायः देखने में आती हेैं। इन वास्तविक संप्रभुओं को गैर-क़ानूनी 
या क़ानूतन-विरोधी समझना उपयुकक्‍त नहीं है। क्योंकि संप्रभु हमेशा वही 
होता है, जो लोगों से अपनी आज्ञा का पालन करा सके। वास्तविक संप्रभुता 
का सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल में मिस्र में देखने में आया। सन्‌ 
१९५३ में मिस्र के एक सेनापति, जनरल नजीब ने वहाँ के क़ानूनी संप्रभु शाह 
फ़ारुक़ को निकाल बाहर किया और स्वयं संप्रभु बन बेठा। यह वास्तविक 
संप्रभुता का उदाहरण है। धीरे-धीरे वास्तविक संप्रभु ही क़ानूनी या वैधानिक 
संप्रभु की स्थिति ग्रहण कर लेता है। जनरल नजीब ने भी यही किया । किसी 
भी सभ्य देश में दोनों प्रकार की संप्रभुताएं एक साथ नहीं चल सकतीं। एक 
संप्रभुता दूसरी का रूप धारण कर लेती है। प्र्थात्‌ शक्ति और अधिकार 
एक ही सत्ता में सबन्हित रहते हें। प्रायः वास्तविक संप्रभुता ही क़ानूनी 
संप्रभता हो जाती है। लॉडं ब्राइस ने दोनों प्रकार की संप्रभुताग्रों का सम्बन्ध 
इस प्रकार बतलाया है--- क्‍ 

(१) जब क़ानूनी संप्रभुता की स्थिति दृढ़तम 'रहती है, तब वास्तविक 
संप्रभुता भी उसमें निहित होकर दुढ़ होती है। 

(२) जब क़ानूनी संप्रभुता अनिश्चित होती है, तब वास्तविक संप्रभुता 
भी अनिदिचत होती है। 

(३) जब वास्तविक संप्रभुता दृढ़ होती है, तब क़ानूनी संप्रभुता कुछ समय 
के लिये अश्रनिश्चित रहकर अन्त में प्रकट होती है और वास्तविक संप्रभुता के 
साथ एक रूप होकर चलती है और क़ानूनी संप्रभू के नाम से प्रचलित होती है । 

: (४) जब वास्तविक संप्रभुता में उथल-पुथल होती है, तो क़ानूनी 
संप्रभुता भी ख़तरे में पड़ जाती है। 

तात्पर्य यह है कि कभी एक संप्रभुता प्रमुखता पाती है, कभी दूसरी और 
श्रत्त में दोनों एक हो जाती हैं और एक होने में भी इन्हें अधिक समय नहीं लगता । 

संत्रभुता का केन्रबिचु या उसकी वास्तविक स्थिति ( ॥.०८टनए०ए ० 
509४2०शां४४६४० ) :--बहुधा यह प्रइन पूछा जाता है कि संप्रभुता कहाँ निवास 
करती है ? मोटे तौर से तो यह कहा जा सकता है कि संप्रभुता राज्य में निवास 
करती है, क्योंकि राज्य के बिना संप्रभुता नहीं और संप्रभुता के बिना राज्य नहीं । 
परन्तु हम इस अध्याय में श्रभी तक संप्रभुता के कई रूप देख चुके हें। अथवा 
उसे कई दृष्टियों से देख चुके हें। इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि राज्य में 
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वह कौन-सा तत्त्व है, जिसमें संप्रभुता निवास करती है। विभिन्न लेखकों ने 
संप्रभुता के विभिन्न केद्ध बतलाये हैं। गेटल ने इन सबके मतों को तीन वर्गों 
में रखा है, जो निम्नलिखित हँ-- 

(१) राज्य को जनता। 

(२) वह संगठन जिसे क़ानून द्वारा संविधान बनाने तथा उसमें संशोधन 
करने का अधिकार प्राप्त है। 

(३) राज्य में सरकार के वे अंग जिन्हें क़ानून बनाने के अ्रधिकार प्राप्त है । 

जब हम यह कहते हैं कि राज्य की जनता में संप्रभुता निवास करती है, तब 
राजनीतिक या जन-संप्रभुता की ओर इंगित करते हें। वास्तव में अच्त में 
जनता की शक्ति ही राज्य और राष्ट्र की शक्ति होती है। यह शक्ति बड़ी 
प्रबल और सजग होती है और अन्त में यही राज्य की सत्ता भी प्रदेशित करती 
हैं। जिसे हमने वास्तविक संप्रभुता ( /08 8०:०0 50ए«८८8४५५ ) कहा है, 
वह भी अन्त में राजनीतिक संप्रभुता ही होती है। यही संप्रभुता कानूनी 
संप्रभुता का भी रूप निर्धारित करती है। जब राजनीतिक संप्रभुता संगठित 
होकर क़ानूनी रूप धारण करती है, तो वही वास्तविक संप्रभुता भी हो जाती 
है। यदि हम संविधान और क़ानूनों के आधार पर संप्रभुता की स्थिति जानना 
चाहें तो हमें देश विशेष की ओर ध्यान देना पड़ेगा। उदाहरण के लिये यदि 
हम ब्रिटेन की ओर देखें तो वहाँ एक तो संविधान लिखित नहीं है भर 
दूसरे वहाँ वैधानिक क़ानून ( 0०४४४८ए४०४०! ।0५9 ) और साधारण क़ानून 
( 5प०7ए 99 ) में कोई अन्तर नहीं है। इसलिये ब्रिटेन में पालिया- 
मेण्ट सहित राजा (ढ़ :॥ ऐए०ॉा००ा००४ ) क़ानूनी संप्रभु है। वहाँ 
पालियामेण्ट का एक साधारण क़ानन संविधान में परिवर्तन कर सकता है। 
लेकिन फ्रान्स में ऐसा नहीं है। फ्रान्स में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
द्वारा ही संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। अकेला राष्ट्रपति संविधाव 
में परिवर्तत नहीं कर सकता और संसद का एक कोई सदन संविधान में 
परिवर्तन नहीं कर सकता। अतएब फ्रान्स में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त 
रूप में क़ानूनी संप्रभुता निवास करती है। 

जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघ-शासनों में संप्रभुता का केनद्र- 
बिन्दु खोजने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें और भी बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। कूले, स्टोरी, टाकविले और हुई जसे 
लेखकों का मत है कि संघ-शासन में संघ-सरकार तथा 
राज्य सरकार में संप्रभुता निवास करती है। इसे दोहरी संप्रभुता का 
सिद्धान्त कह सकते हें। इन लेखकों का मत है कि संघ-शासन में शासन के 


संव-शासन म 
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ग्रधिकार बँटे रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में संघ-सरकार की सत्ता चलती है और 
कुछ क्षेत्रों में राज्यगसरकार की । इसलिये ये अपने-अपने क्षेत्र में संप्रभु हें । 
लेकिन साथ ही इन लेखकों का यह भी मत है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं 
हो सकता । वह अविभाज्य है। तब यह कहना पड़ता है कि जब हम संघ- 
शासन या संघ-राज्य की कल्पना करते हैं, तो इकाइयों शअ्रर्थात्‌ राज्यों का कोई 
महत्त्व नहीं रह जाता । इस कठिनाई से बचने के लिये यह सिद्धान्त प्रतिपादित' 
किया जाता है कि संघ-शासन में संप्रभुता उस संस्था या संगठन में निवास करती 
है, जिसे संविधान बनाने तथा उसमें परिवर्तेत करने का अ्रधिकार होता है। 
इस सिद्धान्त के समर्थकों की दृष्टि मेंराज्य में सबसे बड़ी सत्ता वही है, जो संविधान 
का निर्माण करती है। संयुकत राज्य अमेरिका में संविधान में परिवर्तन या 
संशोधन करने की विधि संविधान की पाँचवीं धारा में दी हुई है।* इस धारा 
के अनुसार संविधान में संशोधन करने अथवा संशोधनों को स्वीकार करने के 
दो तरीक़े दिये गये हें। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि संशोधन के 
सब प्रस्ताव वहाँ की संसद श्रर्थात्‌ कांग्रेस द्वारा रखे गये हैं और राज्यों के 
विधानमंडलों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इसलिये हम देखते हैँ कि संप्रभुता 
के प्रयोग में न तो संयुक्त राज्य के लोगों ने भाग लिया और न वहाँ के 
राज्यों के लोगों ने । 

संविधान में संशोधन करने वाली सत्ता में यदि हम संप्रभुता केन्द्रित करें 
तो उसमें भी कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। एक तो जो सत्ता 
संविधान में संशोधन करती है, वह प्रायः सुषुप्त रहती है। केवल कभी-कभी 
जागृत होकर क्रियाशील होती है। लेकिन हमें यह स्वीकार नहीं हो सकता 
कि राज्य में संप्रभुता प्रायः सुषुप्त रहें और केवल कभी-कभी जागृत हो । 
यह सम्भव भी नहीं है। फिर राज्य के वे अंग जो नित्य प्रति उसकी इच्छा प्रकट 
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१२६ राजनीति विज्ञान 


करते हैं, वे केवल संविधान बनानेवाले अथवा उसमें संशोधन करनेवाले अंग ही 
नहीं होते, बल्कि आजकल वे ही राज्य की इच्छा सब समय प्रकट करते रहते 
हैं। तीसरी कठिनाई यह है क्रि संप्रभुता तो निरंकुश होती है। वह किसी भी 
प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करती । लेकिन संविधान बनाने या संशोधन करने 
का काम तो सरकार के इशारे ही पर होता है और वह कार्य उसी प्रकार होता 
है, जिस प्रकार क़ानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा सिद्धान्त यह 
है कि संप्रभुता क़ानून बनानेवाली संस्थाञ्रों में निवास करती है। वुडरों 

विल्सन का भी मत है कि संप्रभुता क़ानून बनाने वाली संस्थाओं में निवास करती 
है। क़ानूनवाली संस्थाओ्रों में निम्नलिखित गिनायी जाती हँ-- 

(१) विधानमंडल (,«75/20ए0₹० ) :--ये विधानमंडल राष्ट्रीय, 
ग्रान्तीय या स्थानीय हो सकते हूं। क्‍ 

(२) न्यायालय ( 0००७८६७ ) :--न्यायालय न केवल क़ानूनों की व्याख्या 
करते हैं, बल्कि उसी सिलसिले में क़ानून बनाते भी हैं । 

(३) कार्यपालिका के अधिकारी ( ऋणट्यधंए2ट ०म्ीटांओऑॉड ) :--ये 
अधिकारी घोषणाशओं द्वारा क़ानूनों की स्थापना करते हें। 

.. (४) अधिवेशन ( 0००४०ए४ं०४७ ) :--जिनके द्वारा संविधान में 
संशोधन किया जाता है। 

(५) निर्वाचक ( 8००८०७७ ) :--जब वे किसी क़ानूनी प्रइन पर प्रत्यक्ष 
मत (997 #८ढ-०णर्तंपा0 ०० फॉ८ं5०४० ) देते हैं । वृडरो विल्सन का मत है 
कि संप्रभुता का अर्थ यहाँ यह है कि वह नित्य-प्रति क्रियाशील रहती है। वह 
क़ानून बनाती है और उन्हें चालू भी रखती है। वह राज्य की जीवन-शक्ति 
होती है। द 

लेकिन इसके उत्तर में यह भी कहा जाता है कि संप्रभता राज्य की शक्ति 
होती है। राज्य इन संस्थाओं को यह शक्ति देता है। वह चाहे तो यह 
शक्ति उनसे लेकर किसी अन्य को भी दे सकता है। विभिन्न संस्थाओं में 
संप्रभुता राज्य की इच्छा से केवल प्रकट होती है। वह केवल राज्य की एकता 
की सूचक है। विभिन्न संस्थाओं में प्रकट होने से वह विभाजित नहीं होती । 
इसलिये अन्त में हमें लॉस्की के शब्दों में कहना पड़ता है कि संघ-राज्य में संप्रभुता 
के केन्द्र-बिन्दु या निश्चित स्थान पाना एक असम्भव-सा कार्य है।* 
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संप्रभुता । १२७ 


ऑस्टिन का संगप्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त 


( 3णए50ंए 5 धॉं॥2079 ०६ 509०7शॉंड्/ए४9 ) 


संप्रभुता की सबसे अधिक जोरदार व्याख्या ऑस्टिन ने की है। और 
उसी प्रकार उसने जोरदार निरूपण भी किया है। ऑस्टिन इंगलैण्ड का एक 
वकील था। वह हॉब्स से प्रभावित था तथा बेन्थम के विचारों का समर्थक 
था। वह सामाजिक समझौते के विचार को असत्य मानता था। सन्‌ १८३२ 
में उसकी न्यायशास्त्र पर एक पुस्तक ( फ्रढ 970एशं॥086 ता |पंशुःप्रेटा0७ 
[0०6०7४४८१” ) प्रकाशित हुई । इसमें उसने क़ानून तथा संप्रभुता के सिद्धान्तों 
का अपने विचारों के अनुसार बहुत ही स्पष्ट रूप से निरूपण किया। वास्तव 
में उसने केवल हॉब्स और बेन्थम के विचारों की पुष्टि ही की। परल्तु 
उसके सुलझे हुए विचार ही उसकी नवीनता है। 

संप्रभुता के सिद्धान्त का निरूपण आ्रॉस्टिन ने इस प्रकार किया है-- यदि 
किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का 
साधारणत: पालन करता है; और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतः 
किसी अन्य प्रधान की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है, तो उस समाज में वह निश्चित 
व्यक्ति संप्रभु होता है तथा वह समाज उस प्रधान के सहित एक स्वतन्त्र राज्य 
होता है।”* इस परिभाषा को समझाते हुए ऑस्टिन कहता है कि समाज 
के अन्य व्यक्ति इस प्रधान के अधीन होते हैं; भझ्रथवा उस पर निर्भर होते हें । 
अर्थात्‌ उस प्रधान और समाज के सदस्यों में शासक और शासितों का सम्बन्ध 
होता है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक समाज में एक संप्रभु होता है। तभी वह स्वतन्त्र 
राज्य का रूप ग्रहण करता है। यह संप्रभू एक व्यक्ति भी हो सकता है, 
अथवा एक समूह ( (0॥८879८८ )। उसी के अनुसार राज्य राजलन्त्र या 
'कुलीनतन्त्र होता है। श्ॉस्टिन सीमित या मर्यादित संप्रभुता में विश्वास नहीं 
करता था। 

यदि ऑस्टिन की परिभाषा का विश्लेषण किया जाय तो संप्रभुता में निम्न- 

लिखित विशेषताएँ पाई जाती हें। 

(१) प्रधान या संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति या समूह होना चाहिये । 
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श्श्द राजनीति विज्ञान 


इसलिये सामान्य या व्यापक इच्छा ( ० ०००८४ गो! ) अथवा सब लोग 
मिलकर संप्रभू नहीं हो सकते। 

(२) संप्रभू की आज्ञा का पालन समाज का बहुसंख्यक भाग बिना किसी: 
सन्देह या विरोध के आदतन करता है। 

(३) क़ानून की दृष्टि से वह निरंकुश होता है। उस पर किसी के 
द्वारा किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता, वह स्वयं अपने आदेशों 
का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। भ्रर्थात्‌ वह पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी 
होता है। 

(४) संप्रभुता अविभाज्य होती है। वह कई व्यक्तियों या समूहों में. 
बाँटी नहीं जा सकती । एक व्यक्ति की निरंकुश संप्रभुता तो स्पष्ट है, लेकिन 
जब संप्रभुता एक समूह में निहित होती है, तब भी वह उस एक समूह के सिवाय 
अनेक समूहों में नहीं बाँटी जा सकती। अन्यथा संप्रभुता का निरंकुशता का 
गूण मिट जायगा। 

यदि हम इन विचारों की गहराई में जावें तो स्पष्ट करने के लिये हम निम्न- 
लिखित निष्कर्ष निकाल सकते हँ-- 

(१) राज्य या समाज दो स्पष्ट वर्गों में बैठ जाता है। एक वर्ग या 
व्यक्ति शासक है, जो आज्ञा देता है और दूसरा वर्ग उसका पालन करता है।. 
अर्थात्‌ राज्य में आदेश और उसका पालन ये दो बातें आ्रावश्यक हो जाती हैं। 
क़ानून और अधिकार संप्रभुता के स्वरूप हो जाते है। 

(२) संग्रभुता के बिना राज्य नहीं रह सकता। क़ानून संप्रभु की आाज्ञा- 
होता है। इसलिये जहाँ संप्रभुता नहीं, वहाँ क़ानून भी नहीं रह सकता । 
ऑस्टिन के लिये कानूनी सत्ता ही संप्रभुता है। हॉब्स की तरह वह क़ानून 
को संप्रभु की आज्ञा मानता है। 

(३) क़ानून का स्रोत संप्रभुता होती है। यह संप्रभुता असीमित और. 
निरंकुश होती है। अ्रर्थात्‌ संप्रभु के लिये कोई कानूनी बन्धन नहीं है । 

(४) संप्रभुता अविभाज्य होती है। एक राज्य में केवल एक सर्वोच्च 
संप्रभुता हो सकती है। उसका विभाजन नहीं हो सकता । 

(१) संत्रभुता अपरित्यज्य या अदेय (70«॥०॥७०० ) होती है। श्रर्थात्‌ 
संग्रभु ने जहाँ एक बार अपनी संप्रभुता छोड़ी कि फिर वह संप्रभु नहीं रह 
जात । अपनी इच्छानुसार उसे वह वापिस भी नहीं लें सकता । 

सर हेनरी मेन, क्लार्क तथा सिज़विक ने श्रॉस्टिन की इस बात की बड़ी 
आलोचना की है कि संप्रभुता एक निद्चित व्यक्ति या समूह ( & (&लष्गां78(९- 
००१५ ) में निवास करती है। एक तो उनका कहना यह है कि यह सिद्धान्त. 


संप्रभुता १२६ 


जन-संप्रभुता के सिद्धान्त से एकदम मेल नहीं रखता। यह सिद्धान्त जनमत 
( 9पां>० ०णृत्रभंणा ) की अवहेलना करता है। राजनीतिक संप्रभुता के 
बल सिद्धान्त की भी यह अवहेलना करता है। दूसरे श्रॉस्टिन 
सब कानूनों को संप्रभु के आदेश" या आज्ञा ( (४०एशशाथगत ) 
अ्र.लोचना हे उन मत हा 
के रूप में मानता है। सर हेनरी मेन ऐतिहासिक आधारों 
पर इसे असत्य मानता है। सर हेनरी मेन को भारतीय समाज और 
जीवन का काफ़ी अनुभव था। उसका कहना है कि प्रत्येक देश में समाज 
के जीवन का काफ़ी अंश प्रथाओं के बल पर चला करता है। बल-प्रयोग पर 
आधारित केवल क़ानून के बल पर नहीं। मेन का कहना था कि इतिहास 
ग्रॉस्टिन के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता। उसने लिखा है कि पंजाब के 
राजा रणजीत सिंह ने कभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, जिसे ऑस्टिन 
के शब्दों में या परिभाषा में क़ानून कहा जा सके। उसकी प्रजा का जीवन 
प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के आधार पर ही चलता था। प्रथाओं के आधार 
पर बने हुए इन नियमों का पालन भी क़ानून की तरह गर-सरकारी पंचायतों 
द्वारा कराया जाता था। यद्यपि अपने ग्रन्थ में ऐसी शंकाओं का समाधान 
ऑस्टिन ने यह कहकर किया था कि संप्रभु जिस बात अर्थात्‌ जिस प्रथा को 
स्वीकार कर लेता है, वह भी उसका आदेश हो जाता है, तो भी वास्तव में यह: 
उत्तर पर्याप्त नहीं है; क्‍योंकि संप्रभु को यह स्वीकृति देने के सिवाय और 
कोई चारा नहीं रहता । 
लीकॉक ने श्रॉस्टिन की आलोचना करते हुए कहा है कि ऑस्टिन ने वास्तव 
में आधुनिक जगत में प्रचलित शक्ति का दिग्दशेन भर कराया है। यदि हम 
ऑस्टिन की परिभाषा स्वीकार करें तो राज्य का अर्थ केवल वे समाज रह जायेंगे 
जिनमें आदेश तथा उनका पालन स्पष्ट रूप में दिखता है। क़ानून का अर्थ 
केवल संप्रभु का दिया हुआ आदेश रह जायगा। चाहे वह आदेश प्रत्यक्ष रूप 
से दिया गया हो या अप्रत्यक्ष रूप से । द 
संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धान्त ( ए०७।४० ) के माननेवालों ने भी इस 
सिद्धान्त की आलोचना की है। चूँकि बहुलवादी सिद्धान्त का विस्तृत अ्रध्ययन 
हम आगे चलकर करेंगे, इसलिये उसी समय हम इस सम्बन्ध में दी गई आलोचना 
का भी अध्ययन करेगे । 
प्रोफेसर गारनर का मत है कि ऑस्टिन ने सबसे बड़ी गलती यह की है कि 
संप्रभुता के क़ानूनी पक्ष पर बहुत अधिक जोर दिया है। उसने अन्य पक्षों और 
प्रभावों को छोड़ दिया है। एक वकील के लिये ऐसी ग़लती करना स्वाभाविक 
है। यदि हम केवल क़ानून की दृष्टि से देखें तो ऑस्टिन का सिद्धान्त बिलकुल 
9 कर 
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सही दिखता है, परन्तु यदि भ्रन्य पक्षों का भी विचार करें तो उसमें अनेक त्रूटियाँ 
नज़र आती हैं । 

प्रोफेसर गिलक्राइस्ट का मत है कि जब आ्ॉस्टिन अपने सिद्धान्तों को इंगलैण्ड 
और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओ्ं पर लागू करता है, तो उसकी ग़लती 
या कठिनाइयाँ स्पष्ट हो जाती हें। इंगलेण्ड के सम्बन्ध में वह कहता है कि 
संप्रभुता हाउस ऑफ कॉमन्स ( वहाँ की लोकसभा ) में निवास करती है। 
यह सभा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संप्रभुता का उपयोग करती है । श्र्थात्‌ 
दूसरे शब्दों में मतदाताओं में संप्रभुता निवास करती है और वे अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा उसका प्रयोग करते हैं। इसको स्वीकार करते हुए भी ऑ्रॉस्टिन कहता है 
कि प्रतिनिधियों को मतदाता अपने अधिकार बिना किसी हार्त के पूर्ण रूप से दे 
देते हे। श्रर्थात्‌ संप्रभुता हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस श्रॉफ लॉर्ड्स और राजा 
तीनों में निवास करती है, मतदाताओं में नहीं । जब पालियामेण्ट श्रर्थात्‌ संसद 
का विधटन हो जाता है, तो वह फिर मतदाताओं में आ जाती है। कभी वह 
कहता है कि कॉमन्स सभा अपने मतदाताओं की एक ट्रस्टी या संरक्षक मात्र है। 
स्पष्ट बांत यह है कि अपने सिद्धान्त की कठिनाई को देखते हुए श्रॉस्टिन इंगलैण्ड 
में संप्रभुता के निवासस्थान के सम्बन्ध में कई परस्पर विरोधी बातें कहता है। 
एक स्थान पर वह कहता है कि पालियामेण्ट संप्रभु है। फिर वह कहता है कि 
राजा, लार्ड सभा और मतदाता मिलकर संप्रभु है । फिर वह कहता है कि 
जब संसद अर्थात्‌ लोकसभा विघटित हो जाती हूँ, तो मतदाता संप्रभु हो जाते हैं । 
कभी वह कहता है कि लोकसभा भ्रर्थात्‌ कॉमन्स सभा मतदाताओं की एक ट्रस्टी 
मात्र है; और कभी कहता है कि वह ट्रस्टी नहीं है । 

वास्तव में श्रॉस्टिन ने ग़लती यह की है कि उसने संप्रभुता के क़ानूनी 
(7,८४०) ) और राजनीतिक पहलुझों या रूपों को मिला दिया है । यदि इन दो 
रूपों को अलग-अलग कर दिया जाय तो उसकी समस्या हल हो जायगी । जैसा कि 
हम कह चुके हैं, ऑस्टिन एक वकील था और उसने संप्रभुता के केवल क़ानूनी 
पक्ष को देखा है। यहाँ तक तो उसका कहना ठीक है कि क़ानूनी दृष्टि 
से संप्रभुता राजा सहितं॑ संसद (7्शड ४0 एथ४ॉं०००००४ ) में निवास 
करती है। लेकिन क़ानूनी संप्रभु पर भी जिन बातों का प्रभाव पड़ता है, उनकी 
ओर ऑस्टिन ने ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिये मतदाताओं को किसी 
भी प्रकार क़ानूनी संप्रभु नहीं कहा जा सकता। पर राजनीतिक संप्रभुता 
उनमें अवश्य निवास करती है। ऑस्टिन के मतानुसार संसद सहित राजा 
कानूनी दृष्टि से निरंकुश संप्रभु अवश्य है, परन्तु 'राजनीतिक संप्रभुता उसे 
केई प्रकार से सीमित करती है। 
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संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धान्त 


॥ पएशरह शीत 57९९ ४ा०चए ० 80ए९०शां छुपा ए ) 


राजनीति विज्ञान के लेखकों ने संप्रभुता पर क़रानूनी, ऐतिहासिक तथा 
दार्शनिक दृष्टिकोणों से विचार किया है। ये सब लेखक इस बात पर एकमत हें 
कि राज्य में संप्रभु नाम की एक ऐसी सत्ता होनी चाहिये, जिसमें शासन के सब 
अधिकार अन्तिम रूप में निरंकुश होकर निवास करें। श्रर्थात्‌ इन लेखकों ने संप्रभुता' 
का एक विराट सर्वग्राही रूप देखां है और उसे एक स्थान में केन्द्रित करने के 
प्रयत्न किये हें। इन लोगों में अन्तर या मतभेद केवल इसी बात पर था कि 
राज्य की यह विराट सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाय ; कौन इसका प्रयोग करे । 
किसी का मत था कि संप्रभुता एक व्यक्ति में निवास करती है, किसी का विचार 
श्र कि वह कई व्यक्तियों में निवास करती है। समय-समय पर देश, काल और 
परिस्थितियों के अनुसार संप्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न 
प्रकार से हुआ है । फिर भी संप्रभुता के सम्बन्ध में प्रचलित विचार यही थे कि 
वह एक, अविभाज्य और असीमित होती है। इसे संप्रभुता का अद्वैतवादी 
सिद्धान्त ( १॥०४50८ जांट्फ 0 80ए०८९४०५५७ ) कहते हें। परन्तु समय की 
'पंरिस्थितियों ने उन्नीसवीं शताब्दी में इस सिद्धान्त पर भी प्रहार आरम्भ किये । 
'जिनका मत था कि संप्रभुता समाज के विभिन्न वर्गों या समूहों में निवास कर 
सकती है। उसका, एक, अविभाज्य इत्यादि होना झ्रावश्यक नहीं है। इन 
विचारकों को द्वतवादी या बहुलवादी ( [००४४७ ) कहते हैं। इस विचार- 
'धारा का प्रमुख प्रवत्तंक जर्मन न्‍्यायशास्त्री ओटो गियर था। इंगलैण्ड में इसके 
प्रवत्तक और समर्थक फिगिस, मेटलेण्ड, बारकर, मैकआइवर और लॉसस्‍्की 
हुए है ! ह 
संप्रभुता के एकत्व या अद्वेतवादी सिद्धान्त को जो चुनौती दी गई है, उसके 
तीन प्रधान कारण हैं। एक बात तो यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में बहुत विस्तार 
हुआ है। जब तक राज्य का प्रधान उद्देश्य शान्ति बनाये रखना, न्याय करना 
तथा सुरक्षा का प्रबन्ध करना था तब तक प्रभुत््व और आज्ञा देने या आदेश जारी 
करने पर अधिक जोर दिया जांता था। परन्तु जब से राज्य ने समाज कल्याण 
और आशिक उन्नति सम्बन्धी ( ४८४०८ 2८४एस४०४ ) कार्य भी अपने हाथ 
में ले लिये, तब से राज्य का प्रधान उद्देश्य समाज सेवा माना जाने लगा। 
अब राज्य के कार्यों में शिक्षा का प्रबन्ध, स्वास्थ्य, रेलें, डाक और तार, सार्वजनिक 
निर्माण कार्य, प्रकाश इत्यादि भी आ गये । इन सब कार्यों के लिये भी क़ानून 
आवश्यक हूँ। लेकिन ये कार्य संप्रभुता के सिद्धान्त पर नहीं बन सकते। इन 
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कार्यों में आज्ञा देने या आदेश जारी करने की भावना निहित नहीं हो सकती ॥ 
इस नये वातावरण में एक नयी व्यवस्था उत्पन्न हो गई। इस नयी व्यवस्था में 
नयी-तयी संस्थाओं का जन्म हुआ । इन संस्थाओं के लिये, इस नयी व्यवस्था 
के लिये जो क़ानून बने और बनते हैं, उनका आधार संप्रभुता न होकर 
समाज-सेवा होती है। 

दूसरी प्रधान बात यह है कि गत सो वर्षों में विज्ञान ने संसार की काया पलट 
दी है। आज की दुनिया में उत्पादन और वितरण अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर होते 
हैं। आज संसार का कोई भी देश या राज्य एंक इकाई के रूप में अन्य देशों से 
अलग होकर नहीं रह सकता । उसे एक-न-एक स्थिति पर अन्य देशों के साथ 
सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिये किसी भी देश को 
अन्य देशों के सम्बन्ध में अपनी संप्रभुता पर विचार करते समय अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों पर ध्यान देना ही पड़ता है ; और आवश्यकतानुसार उसे सीमित 
करना ही पड़ता है। आज के स्वतन्त्र और सम्पूर्ण प्रभुत्वपूर्ण देश वैसे नहीं 
हैं, जैसे वे दो सौ वर्ष पहले थे । 

तीसरे, आज प्रत्येक देश के राजनीतिक जीवन में संघ या वर्ग ( 870एण०5 ) 
बहुत महत्त्व रखते हें। हॉब्स इन संघों को, इन समूहों को शरीर 
में कीड़ों के समान मानता था। परन्तु आज इनका एक निश्चित सामाजिक 
महत्व है। फिगिस जो संघों का बड़ा भारी समर्थक था। उसका मत था 
कि कुटुम्ब, धामिक सम्प्रदाय, मजदूर संगठन, विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे संघ 
और संगठन मनुष्य की सामूहिक प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए हैं। इन्हें राज्य ने उत्पन्न 
नहीं किया है। इसलिये राज्य की सर्वोच्च सत्ता को यह बात स्वीकार करनी 
चाहिये कि इनका अपना जीवन है, अपना प्राण है, और उसका इन्हें अधिकार 
है। कब का भी मत है कि मजदूर संघ जेसे आथिक संघटनों के रहते सामाजिक 
जीवन पर केवल राज्य का ही अधिकार नहीं रहता। इसी प्रकार औद्योगिक, 
धामिक और राजनीतिक संघटन हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वार्थों की रक्षा के 
लिये प्रयतलशील रहते हें। अब समाज वास्तव में विभिन्न संघों का समूह है । 
वह केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। मेटलेण्ड का मत है कि राज्य विभिन्न 
संघों और उनके कार्य-कलापों को स्वीकार करने के लिये आज बाध्य है। 

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ विशारद प्रोफेसर लॉस्की ने तो यहाँ तक कहा है कि 
राज्य की संप्रभुता का सिद्धान्त श्रब मान्य नहीं है। उनका मत है कि कोई भी 
झ्राधुनिक राज्य न एक इकाई है, न निरंकुश है और न स्वतन्त्र | आज का राज्य 
बहुरूपी, वैधानिक और जिम्मेदार है ( ६३38 फफथीडपंट, 20ाडप्रपप्रं0ान 
7८57०7अं0]८” )। वह शक्ति का प्रयोग करता है, वह शक्ति-सीमित है। वह 
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प्रभुत्व का प्रयोग न करके आदेशों द्वारा मार्ग प्रदर्शन करता है। वह स्थायी 
न होकर मतदाताओं की इच्छानुसारं परिवर्तनशील होता है। उसकी शक्ति 
क्षेत्रीय और व्यावसायिक संघों में बिखरी हुई है। 
बाह्य और आचन्‍्तरिक कार्यों में भी उसकी दक्ति 
सीमित होती है। उसके कार्यों में परिवर्तत भी होता' 
रहता है। वास्तव में अन्य संघों की तरह राज्य भी एक संघ है। उसकी 
एक विशेषता यह है कि वह अन्य संघों में सहयोग स्थापित करता है। वह 
एक सार्वजनिक सेवा संस्था है। लॉस्की ने अपनी ग्रामर झ्ॉफ पॉलिटिक्स” 
नामक ग्रन्थ में ये विचार व्यक्त किये हैँ। लॉस्की का मत है कि कोई संप्रभु 
नहीं होता, कोई ऐसा निश्चित प्रधान नहीं है, जो अन्तिम रूप में आज्ञा 
और आदेश देता हो ; और जिनका पालन करना प्रजा का धर्म या कत्तंव्य हो । 
लॉस्‍्की ऐसी व्यवस्था के पक्ष में था जिसमें आथिक, राजनीतिक, सामाजिक 
तथा धामिक संघों को अपने-अपने कार्य-क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता हो और राज्य 
ऐसा संघ हो, जो इन विभिन्न संघों में केवल सहयोग, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करता रहे । लॉस्‍्की ने ऐसे उदाहरण दिये हैं, जब राज्य में समूहों के विरोध 
करने पर राज्य स्वयं अपने क़ानूनों पर अमल करने का साहस नहीं कर सका। 
उसका मत है कि अन्य संघों पर राज्य केवल अंपने नेतिक बल से ही प्रधानता 
पा सकता है। वह श्रन्य संघों पर केवल एक प्रकार का नैतिक नियंत्रण भर 
कर सकता है। द 

बहुलवादी सिद्धान्त के समर्थकों ने एक ग़लती यह की है कि उन्होंने मान 
लिया कि राज्य की संप्रभुता की शक्ति सुषुप्त रहती है। वह केवल कभी-कभी 
जाग्रत होती है। लेकिन सच बात यह है कि यह शक्ति 
निरन्तर जाग्रत रहती है और राज्य इसका प्रयोग प्रतिदिन 
हमेशा करता रहता है। उदाहरण के लिये बहुलवादी 
इस बात को तो मानते ही हैं कि राज्य को कर लगाने का अधिकार है। उसे 
जन्म और निवास के आधार पर नागरिकता देने का अधिकार है । 

दूसरी बात यह है कि बहुलवादी राज्य के भीतर विभिन्न संघों के लिये 
स्वतन्त्रता माँगते हें। लेकिन यह बात वे भी स्वीकर करते हैं कि इन संधों के 
ऊपर एक ऐसा संघ भी आवश्यक है, जो इन विभिन्न संघों में सहयोग स्थापित करे 
और साथ ही कमज़ोर संघों की मज़बूत संघों से रक्षा करे। उदाहरण के लिये 
यदि राज्य की देख-रेख न रहे, तो मजदूर संघ कारखानों के मालिकों के संघों, 
उनकी संगठित शक्ति का मुक़ाबिला नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि 
जब राज्य में विभिन्न संघों में सघर्ष उत्यन्न होगा तो राज्य के व्यापक कल्याण, 


संप्रभता पर लॉस्‍्की 
के विचार 


राज्य की संप्रभुता 
की अआ्रावश्यकता 
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उसके स्थायी हितों को हानि पहुँच सकती है। इसलिये राज्य नामक एक ऐसे 
संघ की आवश्यकता होती है, जो इन संघों को यथास्थान रखे और समाज के 
व्यापक हितों को हानि न पहुँचने दे । 
यह भी कहा जा सकता है कि राज्य के बल-प्रयोग के अ्रधिकार से स्वतन्त्रता 
ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन इसके उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि 
राज्य के भीतर रहनेवाले संघ अपने सदस्यों पर भी ऐसा बल-प्रयोग कर सकते 
हैं, जैसा राज्य न करेगा । ज़िमने ने लिखा है कि जो लोग राज्य की निरंकुशता 
की बात करते हैं, उन्हें यह न भूलना चाहिये कि कभी-कभी संघ पड़ोसी राज्य से 
अधिक अ्रत्याचार कर सकते हैं । जो संघ जितना छोटा है, वह अपने सदस्यों पर 
उतना ही कड़ा नियन्त्रण रख सकता है। क्‍ 
प्रत्येक सुव्यवस्थित समाज में एक ऐसी शक्ति होती है, जो उस सुव्यवस्था को 
स्थापित करती है । सुव्यवस्था के लिये कुछ नियम और क़ानून आवश्यक होते 
है। ये नियम और क़ानून इसी शक्तित से प्रवाहित होते हें। इसी शक्ति के डर 
से समाज के वर्ग तथा संस्थाएँ और व्यक्ति उन नियमों तथा क़ानूनों का पालन 
करते हे। यदि यह शक्ति न हो जिसका कि आश्चय अ्रन्तिम रूप में लिया जा 
सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति या संस्था कानूनों का मनमाना प्रर्थ लगा सकती है 
और तब समाज में संघर्ष पेदा होगा । जब समाज में इस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न 
होंगे तो सुव्यवस्था का लोप हो जायगा । इसलिये समाज में एक ऐसी अन्तिम 
शक्ति का होना आवश्यक है, जो क़ानून बना सके और उनका पालन भी करा 
सके। यही शक्ति निर्णय करती है कि क्या कार्य क़ानून के अनुकूल है और क्या 
क़ानून के प्रतिकूल है। क्या क़ानून है और क्‍या क़ानून नहीं है। प्रोफ़ेसर 
मेकआइवर ने नेयायिक या क़ानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अ्रन्तर 
बतलाते हुए लिखा है कि संप्रभू राजनीतिक प्रभावों द्वारा क़ानूनी संप्रभुता की 
सीमाएँ निर्धारित करता है । 
संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धान्त के समर्थक प्राय: भ्रमेरिका के संघ-शासनः 
का उदाहरण दिया करते हैं। इसलिये इस ओर भी ध्यान देना श्रावश्यक है। 
संप्रभुताु की परिभाषा करते हुए बोदाँ ने लिखा है कि 
“संप्रभुता नागरिकों और प्रजा पर सर्वोच्च शक्ति होती है। 
उस पर क़ानून का बन्धन नहीं होता । संप्रभुता का प्रधान _ 
गुण यह है कि वह सब नागरिकों के लिये सामूहिक रूप में 
और व्यक्तिगत रूप में क़ानून निर्धारित करती है।” बोदाँ निरंकुश राजतत्त्र 
के समय में हआ है। अतः उसके लिये संप्रभुता का केन्द्र-बिन्दु खोजना 
कठिन नहंँश्र॥4 । लेकिन अमेरिका में संघ-शासन है। वहाँ संप्रभुता का 


क्या अमेरिका 
में संप्रभुता 
विभाजित हे ? 
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केन्द्रबिन्दु खोजना कठिन है। कुछ लेखकों का मत है कि वहाँ संप्रभुता 
कई समूहों में बिखरी हुई है। राज्य के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति तथा 
संविधान में संशोधन करनेवाली संस्थाओं में संप्रभुता बंटी हुई है। लेकिन 
डिकिनसन का कहना है कि संयुक्तराज्य अमेरिका में संप्रभु रूपी शरीर 
के विभिन्न अंगों द्वारा संप्रभुता कार्य करती है और उसका सबसे महत्त्वपूर्ण 
अंग उच्चतम न्यायालय है। वह प्रत्येक अंग का कार्यक्षेत्र निर्धारित करता 
है और उसे अपनी सीमा के भीतर रखता है। किसी भी क़ानून या वेधानिक 
विवाद पर उच्चतम न्यायालय ही अन्तिम निर्णय देता है। अतएव वही एक 
अविभाजित संप्रभुता का प्रतीक है। 

ल्यूइस रोको ( 7,८७४४ ०८४०७ ) का मत है कि इधर हाल में बहुल- 
वादी सिद्धान्त राज्य की सामाजिक व्यवस्था की ही आलोचना अधिक करता 
है, उसकी नियंत्रक शक्ति की कम | 


सीमित संप्रभुता का सिद्धान्त 
( ॥फ़ल०-ए रण [+फरएत 509९7शंड्डणा४ ) 


आऑॉस्टिन और हीगेल जैसे लेखकों ने जिस निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन 
किया है, उसकी आलोचना कई लेखकों ने कई आधारों पर किया है। उदाहरण 
के लिये ब्लृंशली ने कहा है कि राज्य पूर्णरूप से स्वतन्त्र नहीं है। बाहर से वह 
दूसरे राज्यों के अधिकारों द्वारा सीमित है और भीतर से वह अपनी प्रकृति तथा 
अपने नागरिकों के अधिकारों द्वारा सीमित है । 

कुछ लेख कों ने राज्य की संप्रभुता घामिक, नैतिक और राजनीतिक आधारों 
पर सीमित करने की कोशिश की है । वे क़ानूनी बन्धनों और सीमाओं पर 
उतना जोर नहीं देते। जैसे कि मारटेन्स का कहना है कि क़ानूनी दृष्टि 
से भी ईश्वर राज्य की अपेक्षा कहीं बड़ा है। कुछ विचारकों का मत. है कि 
देवी क़ानून या नियम (शांए७ 7.8७ ) राज्य की संप्रभुता को सीमित 
करता है और कुछ लेखकों का मत है कि नेतिक नियम और नागरिकों के 
अधिकार राज्य की संप्रभुता को सीमित करते हें। राज्य समाज की नैतिकता 
को नहीं कुचल सकता । यदि कोई सरकार लोगों की भावनाओं को ठुकराती 
रहेगी तो वह अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकती। लाड््ड ब्राइस ने भी कहा 
है कि सरकारें हमेशा जनता की स्वीकृति पर टिकती हैं, चाहे वह स्वीकृति 
व्यक्त' हो या अव्यक्त हो ।* 
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.. अब यदि हम क़ानूनी दृष्टि से देखें तो इन नेतिक विचारों का राज्य के 
लिये कोई महत्त्व नहीं होता। संप्रभुता के संबन्ध में राज्य इन भावनाओं को 
स्वेच्छा से स्वीकार करता है। गारनर कहता है कि देवी नियम, तके-वितर्क 
पर आधारित बन्धन, जनमत का भय इत्यादि राज्य की संप्रभुता पर कोई क़ानूनी 
बन्धन नहीं लगाते। - इनका महत्त्व केवल उतना ही होता है, जितना राज्य 
इन्हें अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करता है। 

कुछ लेखकों का मत है कि जिन राज्यों में लिखित और अपरिवर्तनशील 
संविधान होते हैँ, उनमें उस हद तक संप्रभुता सीमित होती है। राज्य संविधान 
की धाराओ्ों को ठुकरा नहीं सकता । संविधान में संशोधन के तरीक़ें भी संवि- 
धान में ही निर्धारित कर दिये जाते हें। जिन राज्यों में लिखित संविधान नहीं 
होते, उनमें कुछ वेधानिक प्रथाएँ होती हें। वे संविधान की धाराओं के 
समान ही महत्त्वपूर्ण होती है और क़ानून बनाते समय उनके महत्त्व को पूर्णरूप 
से ध्यान में रखा जाता है। इंगलेण्ड में संसद वैधानिक प्रथाओ्रों को पूर्ण 
मान्यता देती है। ये प्रथाएँ भी संप्रभुता पर व्यावहारिक बंधन हैं । 

कुछ लोगों का कहना है, प्रत्येक देश में कुछ ऐसे सामाजिक नियम ( 7?0शं- 
४५४८ 7,9५७ ) होते हैं, जो राज्य के बनाये हुए कानूनों के समान ही महत्त्वपूर्ण 
होते हें। जैसे कि भारत में जाति या वर्ण-व्यवस्था । इन नियमों को संप्रभ 
को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि 
संप्रभु सब क़ानून बदल सकता है। यही तो संप्रभुता की विशेषता होती है। 
वास्तव में ये श्रालोचक सरकार और राज्य के भेद को भूल जाते हैँ। संप्रभुता 
राज्य का गूण है, सरकार का नहीं। सरकार की शक्ति सीमित होती है ; 
परन्तु राज्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। राज्य की संप्रभुता जो भी 
सीमाएँ स्वीकार करती है, वह स्वेच्छा से स्वीकार करती है। वह उन्हें 
अस्वीकार करने की क्षमता भी रखती है। 

कुछ आलोचकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून द्वारा राज्य की संप्र- 
भुता सीमित हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय संन्धियों द्वारा राज्य की संप्रभुता अ्रन्त- 
रष्ट्रीय मामलों में सीमित हो जाती है। लेकिन इसके उत्तर में यह भी कहा 
जाता है कि राज्य इन सन्धियों को तोड़ने श्रर्थात्‌ खतम करने की शक्ति भी रखता 
है, फिर चाहे उसका परिणाम उनके लिये कुछ भी हो । ज़िमन॑ जैसे लेखकों का 
मत हे कि सम्मान की दृष्टि से स्वेच्छापूर्वक ही राज्य दूसरे राज्यों के साथ की गई 
०7 (726 #टग6८४07, ४7९0 07 (76 #८९ए८४७९८०८८ 07 8५०, 7 70: 00 (2८ 
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सन्धियों को मानते हें। संप्रभुता के क़ानूनी या नैयायिक आधार पर तो यह 
बात ठीक जँचती है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में कोई भी राज्य अधिक समय तक 

अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के साथ खेलवाड़ नहीं कर सकता। कुछ लेखकों का 
यह मत अवश्य उचित ज॑ँचता है कि आज जब एक विद्व का नारा सुनाई पड़ता 
है और राष्ट्रसंव जैसी संस्थाएँ विद्यमान हें, तो वह दिन दूर नहीं है, जब 
किसी राज्य की संप्रभुता की अपेक्षा अच्तर्राष्ट्रीय क्रानूत को ही अधिक महत्त्व 
ग्राप्त होगा । 


संप्रभुता के सिद्धान्त का इतिहास 
( छांड(ए०लए ० धरा प्रषाढ०७ए णाीं $09९०2४४7८४ ) 


आधुनिक काल में संप्रभुता के सिद्धान्त की स्पष्ट रूपरेखा हम सोलहवीं 
शताब्दी में पाते हैं। मध्य काल में हम ऐसे राज्य की कल्पना नहीं पाते, जो 
आन्तरिक मामलों में और बाह्मरूप से पूर्ण स्वतन्त्र हो। इसके तीन प्रधान 
कारण थे--विश्व साम्राज्य में विश्वास, सामन्तशाही की प्रथा और प्राकृतिक 
नियम में विश्वास। उन दिलों पवित्र रोम साम्राज्य विश्वव्यापी माना जाता 
था। इसलिये स्वतन्त्र समान दर्जे के संप्रभुतापूर्ण राज्यों की स्थापना असम्भव 
थी। फिर छोटे-छोटे समूहों के आधार पर सामन्तशाही स्थापित थी। इन 
सामनन्‍्तों और इनके भकक्‍त या अधीन समूहों के रहते एक संप्रभू राजा का 
होना कठिन था। फिर प्रकृति का क़ानून या देवी सिद्धान्त मनुष्य के बनाये 
हुए सब क़ानूनों से श्रेष्ठ माना जाता था। इसलिए संप्रभु की सर्वोपरि क़ानून 
बनाने की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती थी। मध्ययुग के अन्त में पोप की 
सत्ता एक छाया मात्र रह गई और एक विश्वव्यापी साम्राज्य में विद्वास 
समाप्त हो गया। लगातार संघर्ष के कारण सामन्‍्तों की शक्ति क्षीण हो गई 
और राजा शक्तिशाली हो गये। फ्रान्स में एक शक्तिशाली राज्यतन्त्र का 
उदय हुआ। और सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन भी 
फ्रान्स में ही हुआ । द 

जीन बोदाँ ( ९७० 80475 ) पहला फ्रेज्च लेखक था, जिसने संप्रभुता के 
सिद्धान्त का प्रतिपादद किया । उसकी “गणतन्त्र” ( 706०9 रे८एपर०४व०८ ) 
नामक पुस्तक सन्‌ १५७६ में प्रकाशित हुई। संप्रभुता की परिभाषा करते 
हुए उसने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजा पर वह सर्वोपरि शक्ति है, 
जिसे क़ानून सीमित नहीं कर सकते। उसके अनुसार संप्रभुता एक व्यक्ति में 
भी निवास कर सकती है और कई व्यक्तियों में भी । परन्तु वह एक ही व्यक्ति 
में संप्रभुता शक्ति का केन्द्रित होना पसन्द करता था। 


श्ड््द राजनीति विज्ञान 


सन्‌ १६२५ हॉलैण्ड के लेखक हयूगो ग्रोशियस ( मिए8०0 (700०७ ) 
नामक लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर अपना ग्रन्थ प्रकाशित किया। उसने 
संप्रभुता के बाह्य पक्ष का स्पष्टीकरण किया। उसने कहा कि सब राज्य एक 
समान दर्जे के और स्वतन्त्र है। आन्तरिक मामलों में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होती 
है। उसका कहना था कि राज्य व्यक्तियों के समान हैं, जो मानो एक पूर्दं 
समझौते के अनुसार एक दूसरे से व्यवहार करते हें । 
.. आधुनिक राज्य-सिद्धान्त की नींव प्रसिद्ध अँगरेज़ विचारक हॉब्स 
( 0006४ ) ने डाली। उसने निरंकुश और सर्वोपरि संप्रभुता के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया, जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। उसका मत था कि 
एक समझौता के द्वारा प्रजा ने अपने सब अधिकार राजा को सौंप दिये। इस 
समझौते में राजा ने कोई वचन नहीं दिया। वह एकतरफ़ा समझौता था, 
जिसे प्रजाजनों ने आपस में किया था। हॉब्स ने देखा कि समय की आवश्यकता- 
नुसार राज्य की धार्मिक, आथिक और राजनीतिक शक्तियों का एक राजा के 
हाथ में केन्द्रित होता आवश्यक था। उसने संप्रभुता राजा के हाथ में स्थापित 
की। वह अविभाज्य संप्रभुता का समर्थक है, जिसमें प्रजा का कोई हाथ नहीं 
रहता । राज्य के भीतर राजा की समता करनेवाली अन्य कोई शक्ति 
नहीं होती। जेसा कि हम देख चुके हें, हॉब्स, राज्य अथवा राजा और 


कप 


सरकार में कोई अन्तर नहीं मानता। राज्य में सब प्रकार के क़ानून 
बनाने का एक मात्र अधिकार केवल राजा को रहता है। प्रजा राजा 
के निजी या सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती । 
प्रजा की शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी केवल राजा ही की रहती है ॥ 
वही इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है। वह जनमत का निर्णायक और 
नियंत्रक भी होता है। -हॉब्स निरंकुश, सर्वव्यापी, स्थायी और अविभाज्य 
संप्रभुता का समर्थक था। उसने ग़लती यह की कि राज्य की क़ानूनी 
निरंकुश संप्रभुता को सरकार की निरंकुशता के साथ एकाकार कर दिया। 
उसने प्रजा को पूर्ण रूप से राजा के हाथ में रख दिया । 

हॉब्स के बाद इंगलेण्ड में दूसरा प्रसिद्ध विचारक लॉक हुआ है। वह एक 
वेधानिक विचारवादी था। वह संप्रभुता शब्द के बदले सर्वोच्च शक्ति” 
( 5प[ु7०76 ०५०० ) का उपयोग करता है। इस सर्वोच्च शक्ति को वह 
जनता के हाथ में रखता है, क्योंकि जनता ही सब शक्ति की अन्तिम स्रोत 
है। जनता विधानमंडल को चुनती है और विधानमंडल राज्य के लिये सब 
क़ानून बनाता है। कार्यकारिणी विधानमंडल के अधीन होती है। जब 
विधानमंडल अधिवेशन में नहीं रहता तो कार्यकारिणी सर्वोच्च होती है। फिर 
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भी अन्तिम रूप में सर्वोच्च शक्ति जनता में निवास करती है, क्योंकि जनता 
ही इन्हें बनाती और बिगाड़ती है। आधुनिक भाषा में हम लॉक को जनवादी 
संप्रभुता का समर्थक कह सकते हैं । 

संप्रभुता सिद्धान्त का जो आधुनिक रूप है, उसका प्रवर्तक रसो था। एक 
तो उसने संप्रभुता को निरंकुश, कभी गलती न करनेवाली श्रर्थात्‌ अचूक, 
अविभाज्य और अपरित्यज्य बतलाया और दूसरे उसने उसे राजा के बदले जनता 
में स्थापित किया। जनता के लिये वह “व्यापक इच्छा” छब्दों का प्रयोग 
करता है। चूँकि संप्रभुता व्यापक इच्छा में निवास करती है, इसलिये उसका 
परित्याग जनता कभी नहीं कर सकती । जनता शक्ति का परित्याग कर सकती 
है, पर इच्छा का नहीं । वह उन दर्शनिकों की कटु आलोचना करता है, जो संप्र- 
भूता का विभाजन करना चाहते हें । वह कहता है कि वे ऐसे संप्रभु की कल्पना 
कर रहे हैं, जो कई टुकड़ों को मिलाकर एक समूह के रूप में बनाया गया हो । वे 
एक मनुष्य के ऐसी कई देहों की कल्पना करते हों, जिनमें से एक में केवल पैर हों, 
दूसरी में केवल हाथ, तीसरी में केवल आँखें । फिर वह कहता है कि व्यापक इच्छा 
कभी ग़लती नहीं करती, वह हमेशा सही होती है। इसीलिये किसी लेखक ने 
कहा है कि राजा के पक्ष में हॉब्स ने शक्ति जुटाई, जनता के पक्ष में रूसो ने वही 
दाक्ति जुटा दी। हॉब्स ने राजा के व्यक्तित्त्व में राज्य और सरकार को समा 
दिया और रूसो ने जनता के व्यक्तित्व में राज्य और सरकार को समा दिया | 
उसने हॉब्स की निरंकुश संप्रभुता और लॉक की जनता की स्वीकृति के सिद्धान्तों 
को लेकर जनता की संप्रभुता का सिद्धान्त बना डाला। 

आधुनिक युग में रूसो के दिये हुए जनसत्तात्मक आधार पर ही संप्रभुता 
के सिद्धान्त का विकास हुआ है। रूसो के बाद इंगलैण्ड में बेन्थम और झॉस्टिन 
ने इस सिद्धान्त का विकास क़ानून की दृष्टि से किया : उन्होंने राज्य को सर्वोच्च 
शक्ति माना। सरकार राज्य द्वारा बनती है, इसलिये उसकी शक्ति श्रसीमित 
होती है। ग्रीन और बोसांके ने दार्शनिक आधारों पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता 
का समर्थन किया । उनका मत था कि राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रकृति का 
प्रतीक है। इन सब विचारकों ने राज्य को एक इकाई माना है और संप्र- 
भुता को भी अद्वेत” माना है। श्रर्थात्‌ संप्रभुता के समान राज्य में और कोई 
शक्ति नहीं होती। वह एक है, अविभाज्य है, सर्वव्यापी है। लेकित आधु- 
निक युग में इस सिद्धान्त को चुनौती देने वाले विचारक भी हुए हैं। लॉस्‍स्की 
जैसे लोग इनमें प्रमुख हें। इन विचारकों का मत है कि राज्य तो केवल एक 
भावनामात्र है। वास्तविकता तो सरकार में होती है। सरकार सम्पूर्ण जनता की 
एकता का श्रतिनिधित्त्व नहीं करती । वह केवल उस वर्ग का प्रतिनिधित्त्व करती 
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है, जो किसी एक समय सत्तारूढ़ होता है। प्रत्येक राज्य में नागरिकों के कुछ 
सामाजिक वर्ग होते हैं। इन वर्गों के अपने-अपने स्वार्थ होते हें। किसी एक 
समय जिस वर्ग के हाथ में सरकार होगी, उसी वर्ग का राज्य प्रतिनिधित्त्व भी 
करता है। अर्थात्‌ राज्य में किसी एक समय केवल किसी एक वर्ग की संप्रभुता 
होती है। आजकल ऐसे वर्ग भी होते हैं, जिनका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय होता 
है। . अतएवं इन विचारकों का कहना है कि अ्भीतक संप्रभुता के सम्बन्ध में 
जो विचार प्रचलित हें, वे भ्रब मान्य नहीं हें। लेकिन बहुलवादी सिद्धान्त के 
अध्ययन में हम कह चुके हें कि इन आलोचनाओं का भी उत्तर दिया जा चुका है । 


अध्याय ८ 


क़ानून 
( [७७४ ) 


संप्रभुता सम्बन्धी अध्याय में हम देख चुके हें कि राजसत्ता का मूल मन्त्र या 
सारतत्त्व क़ानून है। इसलिए इस अध्याय में हम क़ानून या विधि की प्रकृति, 
रूप-रेखा और उसके स्रोतों का अ्रध्ययन करेंगे । अँगरेजी भाषा में ला' शब्द 
जिन बातों का द्योतक है, हिन्दी भाषा में उनके लिए सिद्धान्त, नियम, विधि 
और क़ानून शब्द प्रचलित हैं । हम इस अध्याय में इन सब बातों के लिए केवल 
क़ानून शब्द का प्रयोग करेंगें। नियम या क़ानून कई प्रकार के होते हें। 
जैसे कि भौतिक और रसायनशास्त्र के कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम 
आचारशास्त्र के होते हैं, जिनका सम्बन्ध मनुष्य के चरित्र से होता है। ये 
बतलाते हैँ कि मनुष्य के लिए सत्कर्म क्‍या हैं और दुष्कर्म क्या हैं। नैतिक 
नियमों का सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक जीवन से होता है। जनमत की शक्ति 
या समाज इन नेतिक और आचार नियमों का पालन कराता है। इसी प्रकार 
प्रत्येक राज्य में कुछ राजनीतिक नियम होते हैं, जो राज्य के सम्बन्ध में 
मनुष्य के कत्तेव्य निर्धारित करते हें, प्रायः क़ानून शब्द हम अ्रदालतों, वकीलों, 
और जजों के नामों के साथ जोड़ते हें, क्योंकि क़ानूनों का काम यहीं पड़ता 
है। लेकिन हमारे अध्ययन के लिये क़ानून के उन आधारभूत साधारण 
'सिद्धान्तों को जानना काफ़ी है, जिनका सम्बन्ध राज्य की प्रकृति से है। क़ानून 
के सिद्धान्तों का पूर्ण वेज्ञानिक अध्ययन न्यायशास्त्र (_प्पंशभुपव०७०८८ ) में 
'किया जाता है। द 
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क़ानून की परिभाषा :--राजनीति और न्यायशास्त्र के विचारकों ने 
क़ानून की परिभाषा अपने-अपने मतों के अनुसार की है। यहाँ हम उनमें से 
प्रमुख विचारकों की परिभाषा देते हैं । 

१. विलोबी :--क्रानून आचरण के वे नियम हैं, जिनके अनुसार न्यायालय 
कार्य करते हैं। वैसे तो समाज में आचरण के बहुत से नियम होते हें, परन्तु 
क़ानून में यह विशेषता होती है कि उसे राज्य की सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त रहती है ।" 

२. हॉलेण्ड :--“ मनुष्य के प्रकट कार्यों के सामान्य नियम ही क़ानून हैं । 
राज्य में संप्रभुतापूर्ण सत्ता ही इन नियमों का पालन कराती है ।* 

३. ऑस्टिन :--अन्तिम रूप में क़ानून वे आदेश होते हें,जिन्हें किसी स्वतन्त्र 
राजनीतिक समाज में ऐसे एक व्यक्ति या कई व्यक्ति जारी करते हैं, जिनमें 
संप्रभुता निवास करती है। 

४. बुडरों विलसन :--क्वानून प्रचलित प्रथाओं के वे रूप हूँ, जिन्हें सरकार 
की सत्ता का समथन प्राप्त है । ९ 

श्रॉस्टिन ने क़ानून की जो परिभाषा की थी,वह सर हेनरी मेन के मतानुसार 
बहुत संकीर्ण थी। वह प्रचलित प्रथाओं को ध्यान में न रखकर सब क़ानूनों 
को अन्त में संप्रभु का आदेश ही मानती है। इस आलोचना को ध्यान में रखकर 
ही व॒डरो विलसन ने उपरोक्त परिभाषा गढ़ी । सब बातों को ध्यान में रख 
कर हम कह सकते हैं कि प्रोफ़ेसर हॉलेण्ड की दी हुई परिभाषा सबसे अधिक 
उपयुक्त हैं । 
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इसी प्रकार बेंथम, कारटर, डाइसी, सामण्ड इत्यादि विद्वानों द्वारा क़ानून 
की विविध परिभाषाएँ की गईं हें। इन सब परिभाषाओं के मूल में वही बातें 
हैं, जो ऊपर दी हुईं परिभाषाओं में किसी-त-किसी रूप में कही गई हें। 
ये परिभाषाएँ विभिन्न विचारधाराश्रों के दार्शनिकों द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार की गई हैं। इन विचारधाराओं का अध्ययन हम आगे करेंगे। 
यहाँ हम यह देखेंगे कि प्रत्येक परिभाषा क़ानून के अस्तित्त्व के लिये दो बातें 
आवश्यक मानती हैं। एक राजनीतिक समाज का होना और दूसरा नियमों 
का एक समूह। बिना कुछ नियमों के कोई भी समाज अभ्रधिक समय तक 
स्थायी नहीं रह सकता ।.. एक साधारण से क्लब को चलाने के लिये भी नियमों 
की एक सूची आवश्यक होती है। इसी प्रकार समाज के लिये भी कुछ नियम 
आवश्यक होते हें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नियम लिखित ही हों । 
बहुत-सी प्रथाएँ ही नियमों या क़ानूनों का रूप धारण कर लेती हैं। एक 
आधुनिक समाज में सरकार अ्रवश्य होती है और उस सरकार के क़ानून बनाने 
वाले अंग होते हैं। द 
... क़ाननशास्त्र या न्यायशास्त्र की विभिन्न विचारधाराएँ ( $लका०णड ० 
एुण्लंडए०परवं०म०९ ) :--न्यायज्ञास्त्र में कई विचारधाराएँ हैँ, जो क़ानून के 
सब पहलुओं पर अपनी-अपनी दृष्टियों से विचार करती हैं। हम इनमें से 
प्रमुख विचारधाराशञों पर विचार करेंगे। इनमें सबसे पहले विश्लेषणात्मक 
विचारधारा (&४०»/५४८४ 5८०४7०० ) है। इस विचारधारा के लेखक 
प्रचलित क़ानूनों का वर्गीकरण करते हैं। यह वर्गीकरण क़ानूनों की प्रकृति, 
तुलनात्मक मान्यता ज़्था पालन के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण 
के बाद कानूनों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा 
का सबसे बड़ा प्रवतेक और समर्थक जॉन ऑस्टिन था। बोदाँ, हॉब्स, 
स्पिनोज़ा तथा बेन्थम के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने अपनी व्याख्या 
की। हॉलेण्ड ने भी इसी विधि के अनुसार इसी विचारधारा का अनुसरण 
किया है। इस रीति- में दोष यह है कि यह उपस्थित सामग्री का विश्लेषण करके 
रह जाती है। उसका विकास नहीं करती है। इसके आधार पर नये क़ानून 
बनाने के प्रयोग नहीं किये जा सकते। इस शैली में खूबी यह है कि इसमें 
सन्देह के लिये गंजायश नहीं रह जाती । कर 

इसके विपरीत न्यायशास्त्र की. ऐतिहासिक विचारधारा ( प्रांडठ्स॑व्यां 
8८7००! ) क़ानून या विधि तथा . उसके सिद्धान्तों का विकास क्रम बतलाती 
है। इसकी प्रवृत्ति विधि के मूल तत्त्वों पर. विचार करने की है। 
ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तक जर्मन विद्वान सेविंगनी ( 82ए 879 )था। 


| 
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सर हेनरी मेन, मेटलेण्ड तथा सर फ्रेडरिक पोलक ने इसी प्रणाली का 
अनुसरण किया है। सेविगनी का मत था कि प्रथा के रूप में जो क़ानून 
प्रचलित होते हैं, वे राज्य की शक्ति का सहारा नहीं चाहते । वे उससे बिलकुल 
स्वतन्त्र होते हें। राज्य का कार्य क़ानून बनाना नहीं है। उसका काम क़ानून 
को नियन्त्रित करके उसका पालन कराना है। राज्य के विधानमंडल प्रचलित 
क़ाननों को केवल वर्गीकरण करके जारी कर देते हें। अथवा प्रचलित सामा- 
जिक नियमों का विशिष्ट रूप में उपयोग भर करते हें। इसी बात को वुडरो 
विलसन ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है। क़ानून बनाने वालों का काम 
वास्तव में उसकी व्याख्या करना है। वे क़ानून उत्पन्न नहीं करते ; बल्कि 
उसे एक विशिष्ट रूप देते हें। जिन धाराओं में राष्ट्रीय जीवन प्रवाहित होता 
है, क़ानून उन्हीं धाराओं के अनुकूल बनाये जाते हें। व्यक्ति क़ानून नहीं बनाते । 
समाज की विशिष्ट आवश्यकताएँ, विशिष्ट परिस्थितियाँ, विशिष्ट ख़तरे तथा 
विशिष्ट विपत्तियाँ क़ानून बनाती हैं। क़ानून बनानेवाली कोई भी सत्ता ऐसा 
क़ानून नहीं बनाती, जो राष्ट्र की परिस्थितियों या जनमत द्वारा प्रेरित न हो ।” 
इस विचारधारा में त्रुटि यह है कि यह एक प्रकार से रूढ़िवादी-सी हो जाती 
है। यह वेधानिक इतिहास पर बहुत अ्रधिक ज़ोर देने लगती है। जो बातें 
भूतकाल में उपयुक्त थीं, उन्हीं को यह वर्तमान के लिये भी उपयुक्त बतलाती है । 
लेकिन वास्तव में वेधानिक विश्लेषण केवल ऐतिहासिक विचारधारा द्वारा ही 
सम्भव है। विशुद्ध विश्लेषण केवल वर्तमान पर विचार करता है। अत: 
वह अत्यन्त सीमित होता है। जेसा कि लाड्ड ब्राइस ने कहा है, सब प्रकार के 
क़ानून अंतीत और वतंमान के बीच प्रथाओं और वैधानिक परम्पराओं के बीच 
एक प्रकार का समझौता होता है। 
क़ानून के अध्ययत की तीसरी विचारधारा दाशैनिक विचारधारा 
( ?]9]0507!7०० 8०४०० ) है। यह प्रथम दो विचारधाराओं से इस माने में 
भिन्न है कि न तो विश्लेषण-विचारधारा के अनुसार यह वर्तमान पर ही ध्यान देती 
है और न ऐतिहासिक विचार धारा की तरह केवल अतीत पर ही अपना श्रध्ययन 
आधारित करती है। इस विचारधारा में कुछ सिद्धान्तों के आरधार पर क़ानून 
का ताकिक तरीके से औचित्य और अ्रनौचित्य पर विचार-विमर्श किया जांता 
है। वास्तव में इसमें क़ानून पर केवल परोक्ष रूप से विचार होता है ; प्रत्यक्ष 
रूप में या सीधे ढंग से इसमें केवल कुछ मूल सिद्धान्तों पर तक-वितर्क होता है। 
यह क़ानून के नेतिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान देती है। इस विचारधारा 
के दाशनिकों ने तीन प्रकार से अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक में प्राकृतिक 
क़ानून (7.8७ ०६ ९७४०८ ) को सबं क़ानूनों कां आधार माना है। दूसरे 


का 
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प्रकार के विचारक उन्नीसवीं शताब्दी के आदर्शवादी कॉन्‍्ट और हीगेल थे । 
उनका मत था कि क़ानून गढ़े नहीं जाते। कुछ नियम पहले से होते हैं और 
उनमें कुछ शोध करके, उनके दोष दूर करके उन्हें क़ानून का रूप दिया जाता है ॥ 
इस प्रणाली या विचारधारा में तीसरा वर्ग उन लोगों का है, जिन्हें सामाजिक 
दाशनिक कहा जाता है। इनमें बीसवीं शताब्दी के उपयोगितावादी, यथार्थ- 
वादी, प्रयोगवादी इत्यादि विचारक आते हें। 

आधुनिक काल में क़ानूनशास्त्र के अध्ययत की एक तुलनात्मक विचार- 
धारा ( 0००7०००४०८ ४८४०० ) भी प्रचलित हो गई है। यह प्रणाली 
बीसवीं शताब्दी में ही प्रचलित हुई है। इसकी विशेषता यह है कि यह संसार 
में प्रचलित क़ानून की विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करती है। इस तुलना- 
त्मक अध्ययन के आधार पर क़ानून के सिद्धान्त निश्चित किये जाते हें। इस 
दृष्टि से इस विचारधारा में सबसे अधिक वास्तविकता इसी पद्धति में पाई 
जाती है। इस प्रणाली के समर्थकों का मत है कि क़ानूनशास्त्र की गुृत्थियों 
को सुलझाने में इस पद्धति से सबसे अधिक सहायता मिलती है। क्‍योंकि संसार 
की विभिन्न क़ानून व्यवस्थाएँ एक दूसरे को प्रभावित करती हें। 

वर्तमान काल में समाजशास्त्र का बड़ा महत्त्व है। प्रत्येक विषय का 
सम्बन्ध समाजशास्त्र से बतलाया जाता है। राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
इतिहास इत्यादि सब समाजशास्त्र से सम्बन्धित बतलाये जाते हें। अतएव 
क़ानूनशास्त्र का अध्ययन भी समाजशास्त्रीय विचारधारा (86लंग6०झं्थ. 
5८700! ) के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति के प्रवर्तक कहते हैं 
कि क़ानून का सृजन सामाजिक शक्तियाँ करती हेँ। अतः क़ानून का उद्देश्य 
समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिये। इस पद्धति में प्रचलित 
क़ानून व्यवस्थाओं के अध्ययन के अलावा इस बात पर भी विचार किया जाता 
है कि क़ानून का प्रयोग और उसका व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। 
इन विचारकों का मत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज 
में रहना ही पड़ता है। फिर समाज में जितने मनुष्य रहते हें, वे विभिन्न वर्गों 
या समूहों में बेटे रहते हें। इन वर्गों में भिन्नता होती है, अर्थात्‌ उनमें विषमता 
के कारण संघर्ष होने की संभावना रहती है। अतएव आदर्श क़ानून वही है. 
. जो विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करे। क़ानून समाज और व्यक्ति के 

बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। क़ानून समाज में जीवन संचारित 

करता है। 

क़ानून की श्रावश्यकता :--क्रानूनशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियाँ तो 
भिन्न-भिन्न हें; परन्तु सब विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि सभ्य 
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समाज के अस्तित्व के लिये क़ानून-व्यवस्था आवश्यक है। बिता क़ानून. के 
जीवन चल नहीं सकता। सामाजिक शान्ति और व्यवस्था के लिये ही क़ानून 
का आरम्भ हुआ। सामाजिक जीवन जैसे-जैसे जटिल होता गया, क़ानून 
की व्यवस्था भी वैसे-वेसे कई रूप धारण करती गई, श्रर्थात्‌ फेलती गई। समाज 
में ज्यों-ज्यों वर्ग-संघर्ष बढ़ता गया, त्यों-त्यों क्रानून का उद्देश्य उस. संघर्ष को कम 
करके सामंजस्थ और शान्ति स्थापित करना होता गया। किसी भी समाज 
का क़ानून उसकी व्यवस्था श्रर्थात्‌ विभिन्न वर्गों के आपसी सम्बन्ध का द्योतक 
होता है। क़ानन समाज का दर्पण होता है। किसी समाज में प्रचलित क़ानूनों 
से हम उस समाज की प्रकृति जान सकते हें। 

क़ानून का एक पक्ष यह भी है कि वह समाज को चलने के लिये एक निश्चित 
मार्ग निर्धारित करता है। श्रर्थात्‌ लोगों के नैतिक जीवन के मार्ग निर्धारित 
करता है। इस कार्य में भय भी सन्निहित होता है। श्रर्थात्‌ कुछ लोग उचित- 
अनुचित के विचार से क़ानून का पालन करते हैं और कुछ लोग दण्ड पाने के 
भय से क़ानूत का पालन करते हैं। आदर्श क़ानून-व्यवस्था वही है, जो लोगों 
या समाज की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसी को दूसरे 
रूप में इस प्रकार कहा जाता है कि क़ानून राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। 
इसी बात को लॉस्‍्की यों कहता है कि, क़ानून समाज में वर्ग-व्यवस्था बनाये 
रखता है। 

इसी सम्बन्ध में हमें क्रामन॒न के क्रमक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये । 
जब सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है, तो कुछ प्रथाएँ बनने लगती हें और उन्हीं 
प्रथाओं के सहारे प्रारम्भिक समाज का जीवन चलता है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक 
समाज में धामिक, आथिक और नैतिक विभिन्न प्रकार की प्रथाएँ श्रवव्य प्रचलित 
रहती हैं। ये प्रथाएँ एक प्रकार से अलिखित क़ानून होती हें। हमारे प्राचीन 
समाज में इस प्रकार की प्रथाओं को स्मृतियाँ कहा जाता था। कालान्तर में 
यही ऐसे नियम बन जाते हैं, जिन्हें सरकार भी क़ानून के रूप में स्वीकार कर 
लेती है और उनके उल्लंघन करनेवालों को दंड दिया जाता है। 


प्राकृतिक नियम 
( पाल ॥.95७7 ०7 'रिं७(प्ा/2 ) 


प्राकृतिक नियमों या क़ानूनों की परम्परा ग्रीस देश के द्यशेनिकों ने चलाई 

थी। उनका मत था कि इस विश्व का जीवन कुछ सुनिश्चित नियमों के आधार 

प्र चलता है, विश्व के देनिक जीवन के मूल में एक मौलिक एकता दिखती है। 

इन्हीं प्राकृतिक नियमों के आधार पर. हम मनुष्यों के आचार सम्बन्धी कुछ 
]0 द 
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नियम भी निर्धारित कर सकते हें। इन नियमों को उन दाशॉनिकों ने प्रकृति 


के क़ानून और नियमों का नाम दिया। इन क़ानूनों को वे अमर और अठल 
मानते थे। प्लेटो और अरिस्टॉटल ने भी इन क़ानूनों, को मान्यता दी है। 
वे इन्हें प्रकृति के नियम या प्रकृति का न्याय कहते थे। ग्रीस में दाहशनिकों का 
एक वर्ग था, जिन्हें स्टोइक ( 80००४ ) कहते थे। इनकी अपनी विचारधारा 
थी। ये विश्व की इतनी बड़ी मौलिक एकता को एक तके पर आधारित मानते 
थे। प्राकृतिक नियम बड़े ही तकंपूर्ण और सुस्पष्ट हें। अतः उनके अनुसार 
मनुष्यों को अपना जीवन चलाना चाहिये। इसके लिये यह झ्रावश्यक है कि 
समाज के नियम भी इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार एक तके पूर्ण ढंग पर बनाये 
जायें। द 
कालान्तर में रोम साम्राज्य ने ग्रीस देश पर विजय प्राप्त की। लेकिन 
ग्रीस देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि उसने रोम की 
| .. दाशनिक विचारधारा पर अपना प्रभाव डाला। रोम 
रोम साम्राज्य में & हे 
साम्राज्य ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि एक बहुत 
प्राकृतिक नियम के हित 
क्‍ अच्छी क़ानून-व्यवस्था का विकास किया। रोम में पहले 
केवल एक क़ानून-व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे नागरिक क़ानून-व्यवस्था ( 0०७ 
(प्र्ञोठ 67 €शं। 7.2७ ) कहा जाता था। लेकिन जब रोमन साम्राज्य 
का विस्तार हुआ और कई देश उसके आधिपत्य में आ गये तो रोम के दाशैनिकों 
ने प्राकृतिक विधियों के आधार पर एक अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून-व्यवस्था ( .]प७ 
(>००४प० ) का विकास किया । यह व्यवस्था वास्तव में विदेशियों के लिये 
थी और इसका विकास स्टोइक विचारधारा के आधार पर हुआ था। चूँकि 
इस व्यवस्था का विकास प्राकृतिक नियमों (०४ 7४४४प०७४८ ) के आधार 
पर हुआ था । इसलिये यह सब देशों में लागू की जा सकती थी। कालान्तर 
में इस व्यवस्था ने नागरिक क़ानून-व्यवस्था का स्थान ग्रहण कर लिया। लॉर््ड 
ब्राइस का मत है कि प्राकृतिक क़ानूनों से रोमन लोगों का मत यह है कि वह 
मनुष्य की प्रकृति से बहुत अधिक मेल खाता है और उसके तर्क की कसौटी पर 
चोखा सिद्ध होता है। उससे मनुष्य का नैतिक और भौतिक उत्थान होता है। 
यह सावंदेशिक और तकंसंगत होता है । 
बाद में हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे प्रभावशाली दाशनिकों ने इस 
प्राकृतिक क़ानून को या व्यवस्था को स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने इसे अपनी- 
अपनी विचारधारा के अनुरूप स्वीकार किया। उदाहरण के लिये हॉब्स 
का मत था कि प्रकृति की व्यवस्था एक निरन्तर संघर्ष की विनाशकारी 
व्यवस्था थी। इसके विपरीत लॉक का मत था कि वह सुख और स्वतन्त्रता 
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की व्यवस्था थी। रूसो का मत था कि वह स्वतन्त्रता और समानता की 
व्यवस्था थी। 

इन समझौतावादी दाशनिकों के बाद आदशंवादी दाशंनिकों ने प्राकृतिक 
व्यवस्था की कल्पना भिन्न-भिन्न रूपों में की । परन्तु साथ ही इसकी आलोचना 
भी काफ़ी हुई, जिसे हम मोटे तौर से तीन वर्गों में बाँठ सकते हें। एक तो यह 
कहा जाता है कि प्राकृतिक व्यवस्था का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इति- 
छहास के किसी भी काल में मनुष्य ने प्रत्यक्षरूप से इसका सहारा नहीं लिया। 
दूसरे प्राकृतिक क़ानून को राज्य द्वारा स्वीकृत क़ानून का सहारा प्राप्त नहीं होता । 
समाज में राज्य द्वारा प्रचलित क़ानून से उसका अस्तित्व भिन्न नहीं होता । 
मनुष्य प्रकृति कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करती, अतएव उसके द्वारा बनाई हुई संस्थाएँ 
भी कभी पृर्णता नहीं प्राप्त करतीं। ऐसी अवस्था में उन्हें प्रकृति की काल्प- 
निक विधि-व्यवस्था कोई सहारा नहीं दें सकती। आधुनिक राजनीतिक 
विचारकों में विलोबी ( ५४०८४7४०४ ) को आदरणीय स्थान प्राप्त है। 
उसका मत है कि प्राकृतिक विधि-व्यवस्था के हम तीन विभिन्न अर्थ लगा सकते 
हैं, एक तो प्रकृति में कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं। उनके कारणों और कार्यों 
का हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे जैसा कि हकक्‍्सले और स्पिनोज़ा ने कहा 
है कि तक के सिवाय अन्त:प्रेरणा से मनुष्य जो काम करता है, उन्हें हम प्राकृतिक 
नियमों पर आधारित कह सकते हैं । तीसरे मनुष्य देवी या ईश्वरीय सत्ता को 
मानकर जो आचार करता है, उस आचरण को हम प्राकृतिक व्यवस्था पर 
आधारित मान सकते है। लेकिन वास्तव में प्राकृतिक विधि-व्यवस्था जैसी 
कोई चीज़ नहीं है। इस व्यवस्था के क़ानून केवल नेतिक आचार सम्बन्धी कुछ 
आदहों हैं, जिन्हें व्यक्तिगत जीवन में तथा समाज की क़ानून-व्यवस्था में उचित 
स्थान मिलना चाहिये । 
... इस आलोचना के बावजूद हमें झ्राधुनिक राज्य-व्यवस्था में प्राकृतिक विधि- 
व्यवस्था को किसी-न-किसी रूप में किसी-न-किसी अंश तक मान्यता पाई जाती 
है। जूरी की सहायता से न्‍्याय-विचार की जो प्रथा जारी की गई है, उसके मूल 
में यही सिद्धान्त हैं कि जब कई व्यक्ति बैठकर न्याय-विचार करेंगे तो वे प्रकृति 
या देवी इच्छा का आधार ग्रहण करेंगे । दूसरे न्यायालयों में न्यायाधीश 
निर्णय करते हैं तो वे क़ानून के अलावा नैतिक सिद्धान्तों तथा अपनी आत्मा की 
आवाज़ पर भी ध्यान देते हैं। श्रर्थात्‌ वे देवी इच्छा या अन्त:प्रेरणा का सहारा 
लेते हे। स्टोइक विचारधारा इस तथ्य को मान्यता देती है। तीसरे प्रत्येक 
सरकार नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार को मान्यता 
देती है। यह मूल अधिकार माना जाता है। अर्थात्‌ इसका समर्थन प्राकृतिक 
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कानून के द्वारा माना जाता है। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्त- 
रष्ट्रीय क़ानून में भी प्राकृतिक क़ानूत को मान्यता प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय 
क़ानून को हूगो ग्रोशियस ने सर्वेप्रथम एक सुनिश्चित रूप दिया ; और उसने 
अपने अध्ययन में प्राकृतिक क़ानून को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया । यह महत्त्व आज 
भी मान्यता रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के प्रायः सभी लेखक यह कहते हैं 
कि सब राज्य संप्रभुता की दृष्टि से बराबर स्थिति रखते हैं। उनके कुछ अधि- 
कार होते हें। प्रत्येक राज्य को अन्य सब राज्यों के सम्बन्ध में इन अधिकारों 
को मानना चाहिए और प्राकृतिक क़ानून के सिद्धान्त की अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये । 


क़ानून की उत्पत्ति के त्नोत 
( गाल $०प्रा/ट९5 ० 7.9७ ) 


क़ानून की उत्पत्ति और विकास कई स्रोतों से होती है। . राजनीति विज्ञान 
के पूंडितों ने अपने-अपने मत के अनुसार क़ानून की उत्पत्ति के विभिन्न ज़रिये 
बतलाये हैं। ऑस्टिन तीन प्रधान स्रोत या ज़रिये बतलाये हैं। पहला स्रोत 
वह व्यक्ति या व्यक्ति सम्‌ ह होता है, जो क़ानून को लिखित रूप दे। यह कार्य: 
संप्रभुता सम्पन्न विधानमंडल भी कर सकता है और राजा भी कर सकता है। 
दूसरा स्रोत वे प्रलेख माने जाते हैं, जो प्राचीन काल में विभिन्न राज्यों 
में प्रचलित रहें हों। जैसे कि रोम साम्राज्य में प्रचलित क़ानून-व्यवस्था सम्बन्धी 
प्रलेख। ब्रेकटन, कोक, लिटिनटन इत्यादि के प्रलेख। भारत में प्राचीनः 
काल से प्रचलित मनुसंहिता हिन्दू विधि विधान का स्रोत मानी जाती है। तीसरे 
वे स्रोत जिनके द्वारा प्रथा या परम्परा, न्याय, धर्म इत्यादि बातों को ध्यान में रख 
कर क़ानून बनाये जाते हें। 

प्रसिद्ध लेखक सामण्ड ने क़ानून की उत्पत्ति के ज़रियों को दो प्रधान भागों 
में बाँटा है--एक, औपचारिक ( 7०7०» ) और दूसरा, भौतिक ( )४०६८- 
पं 00 5प0887020४८) । औपचारिक का अर्थ वे सब स्रोत या कारण हैं, 
जिनसे क़ानून मान्यता प्राप्त करता है। जैसे कि न्यायालय में राज्य की जो' 
इच्छा प्रकट होती है और उसके पीछे जो शक्ति होती है, वही औपचारिक स्रोत है । 
भौतिक स्रोत वे हैं, जिनसे क़ानून को नेतिक मान्यता के सिवाय स्वयं विकसित 
होने की शक्ति प्राप्त होती है। ये भौतिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं---एक 
ऐतिहासिक और दूसरे क़ानूनी । क़ानूनी त्रोतों की चार शाखाएँ मानी गई हेँ- 
विधायन ( 7.८४78०४०० ) ; दृष्टान्त ( ?7९८८१९४६८ ), परम्परा ( 0प्रशणा ) 
तथा समझौता ( 387०८०४८०६ ) । 
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इस प्रकार भिन्न-भिन्न लेखकों ने अपने-श्रपनें मतानुसार विधि के अलग- 
अलग स्रोत बतलायें हैं। इनमें सबसे अ्रधिक प्रचलित और स्पष्ट सूची हॉलैण्ड 
की है। उसने क़ानून के निम्नलिखित छः स्रोत बतलाये हें--( १) प्रथा या 
प्रयोग ( 0पश०घ ०७ प5३४५ ), (२) धर्म ( एेटांड्ा०० ), (३) न्यायालयों 
के निर्णय (ए्वांटांछ। तंढल॑ंड0705 ), (४) वैज्ञानिक या ताकिक आधार पर 
वाद-विवाद ( $ल्‍ंल्ग67०. ठांडटपडशं०05 ), (५) औचित्य ( थ्वृष्पं४), 
और (६) विधायन ( [,6830070 ) । यह सबसे अधिक स्पष्ट सूची है। अरब 
हम इन स्रोतों पर एक-एक करके विचार करेंगे । 

(१) प्रथा या प्रयोग ( (४०5४0%9 ०४ घड5256 ) :--प्रारम्भिक काल से ही 
सामाजिक जीवन का नियंत्रण कुछ परम्पराओं या प्रथाओं के आधार पर होता 
आया है। ये परम्पराएँ किसी ने बैठकर या एक सभा करके नहीं बनाई हैं 
बल्कि इनका विकास धीरे-धीरे सामाजिक जीवन की गति के अनुसार हुआ है । 
कुटुम्बों और जातियों की परम्पराओं के अनुसार ये प्रथाएँ बनीं। लेकिन कालान्तर 
में सभ्यता के विकास के साथ-साथ सामाजिक जीवन की गति तीब्र होती गई 
और परम्परा रूपी नियम या क़ानून समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में पीछे 
रहने लगें। अतएव नये-नयें निर्णयों और विधानों के आधार पर क़ानून बनने 
लगे। फिर भी इन पर प्राचीन परम्पराओं के प्रभाव की छाप स्पष्ट थी । 

(२) धर्म ( एटांड्रांणण ) :--प्रारम्भिक समाजों में प्रथाओं और धर्मे 
में विशेष अन्तर नहीं होता था। प्रथाएँ धामिक रूढ़ियों के रूप में प्रचलित थीं । 
समाज का जीवन अन्तिम रूप में धर्म के आधार पर ही चलता था। कुदटुम्ब 
के प्रधान तथा जाति के मुखिया के अधिकार और कत्तंव्य कुछ धार्मिक मान्य- 
ताओं पर आधारित थे। इस प्रकार प्रथा रूपी क़ानूनों को धर्म का समर्थन 
प्राप्त था और वे बहुत प्रभावशाली होते थे। उनका उल्लंघन करने पर कड़े 
से कड़ा दण्ड दिया जा सकता था। यद्यपि प्रारम्भिक धर्म का स्वरूप भी बहुत 
कुछ अन्धविश्वासों के समान था, पर था वह बहुलशाली। प्राचीन काल में 
सारे विश्व में यह प्रवृत्ति देखने में आती है। प्राचीन रोम साम्राज्य में 
क़ानून केवल कुछ धामिक रूढ़ियाँ थीं। पूर्वी देशों में भी यही हाल था। 
गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि कालान्तर में पर्चिमी देशों में क़ानून का स्वरूप राज- 
नीतिक हो गया और पूर्व में धामिक । प्राचीन काल में इन प्रथामूलक और 
धर्म-प्रधान कानूनों का पालन एक व्यक्ति, एक सभा या पूरी जाति करती थी । 
लेकिन सभ्यता कें विकास और सामाजिक जीवन की प्रगति के साथ-साथ ये 
क़ानन भी अश्रपर्याप्त सिद्ध होने लगें और न्यायालयों तथा न्यायाधीशों की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी । 
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(३) न्यायाधीज्ञों के निर्णय ( &वांप्कांटथ४०० ) :---जब सामाजिक 
जीवन की प्रगति बढ़ी और श्ीघ्न न्याय-विचार की आवश्यकता प्रतीत हुई तो 
न्यायाधीश परम्परागत क़ानूनों के आधार पर न्याय-विचार करने लगे। ये 
निर्णय भी नयी क़ानून परम्पराओं का रूप धारण करने लगे। विवाह, व्यव- 
साय तथा युद्धों के द्वारा विभिन्न जातियों और समाजों का आपस में सम्पर्क बढ़ा । 
इस सम्पर्क ने इनकी प्रथाओं तथा क़ानूनों की भिन्नता प्रदर्शित की और संघर्ष के 
मौक़े दिये। तब संघर्ष मिटाने के लिये जातियों के पंडितों की शरण ली गई । 
एक या दो या दो से अधिक जातियों में जो वयोवुद्ध बुद्धिमान पुरुष होते थे, उनके 
सामने ये विवाद रखे जाते थे और वे जो निर्णय देते थे, उन्हें सब लोग मानते थे । 
इस प्रकार ये पंडित न्यायाधीश और क़ानून-विधाता हो गये । ये. बड़े प्रभाव- 
शाली होते थे। इनके निर्णय भी क़ानून के आधार हो गये। प्रारम्भ में 
ये अलिखित ही होते थे और परम्पराओ्ं तथा प्रयोगों के रूप में चलते थे ; 
परन्तु बाद में सभ्यता की प्रगति के साथ-साथ इन्होंने लिखित रूप धारण 
कर लिया । 

प्रथाओं की एक विशेषता यह है कि वे समाज में अभ्रनजाने में बनती रहती 
हैं। यद्यपि लिखित क़ानून प्रथाओ्रों को सीमित करने का प्रयत्न करते हैं, फिर 
भी प्रथाओं का प्रभाव वकीलों, न्यायाधीशों इत्यादि सब पर पड़ता है। कानूनों 
की व्याख्या करते समय प्राय: वकील और न्यायाधीश पुरानी प्रथाओ्रों की आलो- 
चना ही करते हैं। इसका एक अच्छा परिणाम यह होता है कि क़ानून के विकास 
का मार्ग साफ़ होता जाता है। नयी आवश्यकताओं के अनुसार क़ानून भी अपना 
रूप बदलते रहते हे। परच्तु, यह रूप-परिवर्तन प्राय: प्रथाओं के द्वारा ही होता 
हैं। और बाद में ये प्रथाएँ ही क़ानून का रूप धारण कर लेती हैं। उदाहरण 
के लिये हिन्दू समाज में प्रचलित मनुसंहिता ले लें। इसका रूप अंशत: धामिक 
और अंशतः क़ानूनी है। मन्‌संहिता बहुत प्राचीन है। इस संहिता की व्याख्या 
करनेवाला वर्ग एक साथ आचार्य और वकील बन गया। यह वर्ग ब्राह्मण वर्ग 
था। विभिन्न समयों में विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने इस संहिता की टीका समाज की 
आवश्यकताओं के अ्रनुसार की। श्रर्थात्‌ पुराने क़ानूनों की नयी व्याख्या की 
गई। ब्रिटिश शासन काल में भी हिन्दू क़ानून का आधार मनुसंहिता थी और 
विधानमण्डल ४० उसकी व्याख्या करते रहें। आज भी उस पर वाद-विवाद 
होते हें। न्यायालयों में हिन्दू लॉ के सम्बन्ध में जो निर्णय दिये जाते हैं, वह लॉ 
या क़ानून प्राचीन धर्मशास्त्रों पर आधारित है। इस प्रकार हम यह कह सकते 
है कि न्यायालयों द्वारा जिन क़ानूनों का विकास होता है, उनका एक स्रोत 
धम भी है। 
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(४) वेज्ञनानिक वाद-विवाद ( $लंल्मएंपिट 052ण55/0083 ) ;--न्याय- 
शास्त्र के विचारक क़ानून और उनके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में, जो वाद-विवाद 
करते है, उनको न्यायालय और न्यायाधीश बहुत महत्त्व देते हैं । ये तक-वितर्क केवल 
सिद्धान्तों से सम्बन्धित होते हैं; पर क़ानून के विकास में ये महत्त्वपूर्ण योगदान 
करते हें। भारत में फ़तवा आलमगीरी, मिताक्षरा, दायभाग इसी प्रकार के 
सेंद्धान्तिक वाद-विवाद हैं। इन वाद-विवादों के सम्बन्ध में जब किसी न्याय- 
शास्त्री का सिक्‍का जम जाता है,उसका नाम हो जाता है, तो न्यायालय भी उसकी 
राय को मान्यता देने लगते हैं। कभी-कभी उसके सिद्धान्त न्यायाधीशों के 
निर्णय से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। न्यायालयों के निर्णयों तथा इन 
वाद-विवादों में यह अन्तर होता है कि निर्णय किसी एक मुकदमें के सम्बन्ध में 
होता है। परन्तु यह वाद-विवाद सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं। न्याय- 
शास्त्री प्रथा, धर्म, निर्णयों, क़ानूनों इत्यादि का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
करते हैं और तब क़ानूनी आवश्यकताओं सम्बन्धी सिद्धान्तों की रचना करते 
हैं। वे स्वयं क़ानून नहीं बनाते; बल्कि क़ानून के आधार बनाते हें। अनुभव 
यह बतलाता है कि इस प्रकार के आदरणीय सर्वमान्य न्यायशास्त्री बहुत 
कम होते हें । 

(५) ओचित्य ( ४वष्णंपए ) :--इस हाब्द का अर्थ है, न्‍्याय का समानता 
के साथ पालन; या न्याय का उचित पालन । कई बातें ऐसी होती हैं, जो क़ानून 
की दृष्टि से तो ठीक बेठती हें, लेकिन सत्य न्‍्याय-पालन की दृष्टि से ठीक नहीं 
बेठतीं। ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश क़ानून की परवाह न करके सत्य न्याय 
को ध्यान में रखकर उचित निर्णय देते हैं। सम्भव है कि इसमें क़ानून की मर्यादा 
भंग हो, या उसका पालन न हो। पर उससे न्याय और सत्य की रक्षा होती 
है। ओऔचित्य की परिभाषा सर हेनरी मेन ने इस प्रकार की है--“नियमों 
का एक ऐसा संग्रह जो मूल नागरिक क़ानून के समकक्ष रहता है, जिसका निर्माण 
निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर होता है और जो प्रसंगवश अपनी स्थिति नाग- 
रिक क़ानून से भी उच्चतर होने का दावा अपने आधारभूत सिद्धान्तों की उच्चता 
के आधार पर करता है।”१ जब सत्य न्याय या उचित न्याय के पालन के 
लिये किसी पुराने क़ानून को बदलना पड़ता है, या नया क़ानून बनाना पड़ता है, 

तो उसे औचित्य सिद्धान्त के आधार पर बनाया जाता है। 
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(६) विधायन (॥,८ट//5900%5 ) :--क्रानून के अन्तिम और सबसे 
महत्त्वपूर्ण स्रोत विधानमंडल होते हैं । विधानमंडलों की कार्रवाई राज्य को इच्छा 
स्पष्टरूप से प्रकट करती है। आधुनिक युग में क़ानून का प्रधान स्रोत यही 
है। इसके सामने अन्य स्रोत फ़ीके पड़ गये है। विधानमंडल समय-समय पर 
आवेश्यकतानुसार क़ानून बनाते रहते हें। वर्तमान समय में जिस तीब्र गति 
से और जिस ढंग से क़ानून बनाये जाते हे और क़ानून संहिताएँ तैयार की जाती 
हैं, उसके सामने पिछले पाँच स्रोत वास्तव में अब स्रोत न रहकर क़ानून निर्माण 
में प्रभाव डालने वाले तत्त्व भर रह गये हैं। तो भी हमें प्रथाओं के महत्त्व को 
कम नहीं करना चाहिये। वास्तव में होता यह है कि समाज जिस बात को 
स्वीकार करता है, उसे ही क़ानून लिखित और स्पष्ट रूप दे देता है; जेसे कि जब 
देश का जागृत जनमत सती-प्रथा के विरुद्ध हो गया तो क़ानून उसे अपनी सत्ता 
से समाप्त करने में सफल हुआ। लेकिन बाल-विवाह प्रथा के विरुद्ध जनमत 
पूर्ण-रूप से संगठित नहीं है, इसलिये शारदा बाल-विवाह निरोधक क़ानून सफल 
नहीं हो रहा है। क़ानून के स्रोतों के सम्बन्ध में वुडरो विलसन ने लिखा है कि 
“कानून का सर्वप्रथण और आदि स्रोत प्रथा है; धर्म प्रायः उसी के साथ-साथ 
चलता है और प्राय: उतना ही प्रभावशाली है। राष्ट्रीय विकास के क्रम में ये 
दोनों बातें साथ-साथ चलती हैं। न्यायालयों के निर्णय क़ानूनी सत्ता के रूप 
में ही प्रचलित रहे हैं और प्रारम्भ से ही औचित्य के समवर्ती रहे हें। इस समय 
केवल विधायन और औचित्य सिद्धान्त की प्रगति के लिये गुंजाइश है। भविष्य 
में ये ही क़ानूनी विकास में सहायक होंगे ।* 

क़ानून की क़िस्में (50776 ६99०४ ०* ॥95७४ ) :--विभिन्न लेखकों ने 
अपने-अपने मतों के अनुसार क़ानून को कई वर्गों में विभाजित किया है। सबसे 
सुविधापूर्ण विभाजन .उस आधार पर हो सकता है, जिसके अनुसार क़ानून बनता 
है। श्रर्थात्‌ निर्माण विधि क़ानून की विभिन्न क्विस्मों की बड़ी अच्छी द्योतक 
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हो सकती है। इस रीति के अनूसार हम क़ानून को निम्नलिखित मुख्य छः 
वर्गों में रख सकते हें :-- 

(१) संवेधानिक क़ानून ( दछशडप्रपं०फरकं छा ) +--संवेधानिक 
क़ानून में उन सब सिद्धान्तों का समावेश रहता है, जिनके अनुसार सरकारों या 
शासन-तत्रों का संगठन किया जाता है, सरकार की दक्तियाँ और कार्य-प्रणाली 
निर्धारित की जाती हैं और उसके विभिन्न अंगों के अधिकार, कत्तेव्य और कार्य- 
क्षेत्र बतलाये जाते हैं। वैधानिक क़ानून लिखित भी हो सकता है और अलिखित 
भी । कभी-कभी वह एक ऐसी विशिष्ट संस्था द्वारा बनाया जाता है, जो केवल 
उसी कार्य के लिये निर्मित की गई हो । कभी-कभी उसका विकास समयानुसार 
राज्य के विधानमंडल द्वारा साधारण तरीक़े से बनाये गये कानूनों के आधार पर 
होता है। उदाहरण के लिये ब्रिटेन की संसद आवश्यकता पड़ने पर कोई भी 
वैधानिक क़ानून उसी साधारण रीति से बना सकती है, जिस तरह कोई अन्य 
क़ानून बनाती है। लेकिन अमेरिका में और भारत में संसदों को संवैधानिक 
क़ानून बनाने के लिये विशिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। 
अर्थात्‌ वैधानिक क़ानून यहाँ भी बनाते तो विधानमंडल ही हैँ, पर एक विशेष 
प्रक्रिया द्वारा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैधानिक क़ानून में वे 
सिद्धान्त निहित होते हैं, जिनके आधार पर संविधान बनाये जाते हें। 

(२) अनुविहित क़ानून ( $६४ए८६८ 7.४७, ) :--शासन के रोजमर्रा 
कार्य चलाने के लिये सरकारों के विधानमंडल जो क़ानून बनाया करते हें, 
उन्हें अ्रनुविहित क़ानून कहा जाता है। प्रत्येक देश में विधानमंडलों की अपनी- 
अपनी कार्य-प्रणाली होती है। भारत में संसद, ब्रिटेन में पालियामेंट तथा 
अमेरिका में कांग्रेस इस प्रकार के क़ानू न बनाती है। 

(३) श्रध्यादेश ( 0#979४०८९७ ) :--राज्य की कार्यकारिणी संविधान 
द्वारा निर्धारित तरीके से जब कोई आदेश या आज्ञा जारी करती है तो उसे 
अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश एक विशेष भ्रवधि के लिये तथा किसी उद्देश्य 
विशेष की पूत्ति के लिये जारी किये जाते हें। यदि स्थायीरूप से उनको 
आवश्यकता हुई तो विधानमंडल द्वारा उन्हें अनुविहित क़ानून का रूप दें दिया 
जाता है। 

(४) प्रथागत क़ानून ( (०ऋाखा०णए७ 7.8७ ) :--प्रथागत क़ानून का जन्म 
किसी देश में प्रचलित प्रथाओं से होता है। न्यायालय इस क़ानून को भी 
अनुविहित क़ानून की तरह ही मान्यता देते हें । 

: (५) श्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून ( ्ल-छनपंग्णनओं त॥.७छ७ ) :-“सम्य राज्य 
एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में जिन नियमों का पालन करते हैं, उन्हें 
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अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून कहते हे । विज्ञान की प्रगति तथा यातायात की सुविधाओं ने 
श्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून में बहुत वृद्धि की है। इस क़ानून का पालन कराने के लिये 
हेंग में एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। इसी अध्याय में आगे हम 
अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे । 

(६) प्रशासकीय क़ानन ( 4ैवंफरांग्रांडल्थएए६ है ) :--इंगलेण्ड तथा 
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में सब नागरिकों के लिये एक ही क़ानून 
लागू होता है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे साधारण नागरिक । इन 
देशों में सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधाएँ नहीं मिलतीं । इसे क़ानून 
का शासन (िणा८ ० 7.७४ ) कहते हैं। परन्तु योरोप के कई देशों 
में सरकारी कर्मचारियों के लिये एक प्रकार के क़ानन होते हैं और साधारण 
तागरिकों के लिये दूसरे प्रकार के। सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध नागरिकों 
के साथ क़ानून द्वारा निर्धारित होते हैँ । क़ानून दोनों के अधिकार और कत्तेव्य 
निर्धारित कर देता है। न्यायालय इन क़ानूनों पर किस प्रकार अमल करते 
हैं, यह भी निर्धारित कर दिया जाता है। इसे प्रशासकीय क़ानून ( 4 कांएं- 
8727 ०6 7.2७ ) कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस देश में 
प्रशासकीय क़ानून की सत्ता होती है, वहाँ नागरिकों की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती 
है। उदाहरण के लिये फ्रान्स में प्रद्यासकीय क़ानून प्रचलित है। वहाँ 
प्रशासकीय न्यायालयों में न्‍्याय-विचार सस्ता और शीघ्र हो जाता है। इसका 
एक अच्छा परिणाम यह होता है सरकारी कर्मचारी यदि नागरिकों के अधिकारों 
का अतिक्रमण करके उन पर ज़्यादती करते हैं, तो शीघ्र ही उनके विरुद्ध 
न्यायालयों में कार्यवाही की जा सकती है। 

प्रोफेसर हॉलेण्ड ने क़ानन को दो मुख्य वर्गों में बाँटा है--सावेजनिक क़ानन 
( ?पाआट 7.2५ ) और निजी क़ानून ( एरंएथ०८ 7.०५ ) । सार्वजनिक 
द क़ानून राज्य के संगठन, सरकार के कार्यक्षेत्र निर्धारण 
तथा सरकार और नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध 
निर्धारण से ताललुक़ रखता है। निजी क़ानून नागरिकों 
के कत्तंव्य और अ्रधिकार निर्धारित करता है और राज्य उसका पालन कराता 
है। हॉलण्ड ने लिखा है कि निजी क़ानून में राज्य विभिन्न नागरिकों के बीच 
पंच केाछम्म करता है। सार्वजनिक क़ानन में नागरिकों और राज्य में 

सम्बन्ध होते हें औरेसाथ ही राज्य ही पंच का काम करता है ।* 


प्रोफेसर हॉलेण्ड 
का वर्गोॉकरण 
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फिर हॉलैण्ड ने सार्वजनिक क़ानून को निम्नलिखित उपखण्डों में बाँटा है--- 
(१) संवैधानिक क़ानून ( 0०४४7पएम०४० 79५ ), (२) प्रशासकीय क़ानून 
( 39फ्रांपांड/थपंए०८ 70७ ), (३) दण्ड क़ानून ( (पंफ्ांएओं 7.>ण ) । निजी 
क़ानून को भी उसने निम्नलिखित उपखण्डों में बाँठा है--(१) सम्पत्ति क़ानून 
( ॥,8७ ०6 7707० ) $ ( २ ) करार का क़ानून ( [5७४ ० (070फघ० ) ह 
(३) निगम-क्ानून ( 7.,8७ ० 007ए०४०४०४७ ), (४) वैयक्तिक सम्बन्धों का 
क़ानून (7.8७ रण रएि८४8४०74 रि९90ं०078 ), टार्ट-क़ानून ( 7०७ ० 7070 7 
व्यवहार-क़ानून (7,8७ ० (ग्जों ?70००व०४८ ). 

इस प्रकार विद्वानों ने क़ानून का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न तरह से किया है । 
ऊपर हमने जो वर्गीकरण दिये हैं, उनमें क़ानून की सत्ता ( रेपां० ० 7.9७ ) 
और प्रशासकीय क़ानून ( 390फप्रं४ए2४ए० 7०७ ) का भी एक भेद बतलाया 
गया है।. 

राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह भेद अच्छी तरह समझना चाहिये । 
यहाँ उसका स्पष्टीकरण विस्तारपूर्वेक किया जाता है। 


क़ानून की सत्ता बनाम प्रशासकीय क़ानून 


( एप णाीं [,३चए ४3. 4वैंफ॑फॉडपटबतएट व. ) 


डाइसी ने क़ानून की सत्ता के तीन मूल तत्त्व बतलाये हैं। एक तो यह कि 
जबतक न्यायालय में किसी क़ानून के उल्लंघन का अपराध सिद्ध न हो जाय तब 
तक किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। दंड दो ही तरह का होता 
है--एक शरीर सम्बन्धी और दूसरा सम्पत्ति सम्बन्धी । दूसरे, अन्य देशों में 
जो क़ानून वैधानिक संहिताओं के अंग हैं, वे अँगरेजी भाषा-भाषी देशों में व्यक्ति 
के अधिकारों के स्रोत नहीं होते; बल्कि उनके अधिकारों के परिणामस्वरूप होते 
हैं। ये अधिकार न्यायालयों द्वारा घोषित किये जाते हैँ, और उन्हीं के द्वारा 
पालन भी कराये जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय कार्यकारिणी 
से सर्वेथा स्वतन्त्र होते हें। तीसरा तत्त्व यह है कि प्रधान मंत्री से लेकर छोटे . 
चपरासी तक क़ानन की नज़रों में वही स्थिति रखता है, जो एक साधारण 
नागरिक रखता है। 

क़ानन की सत्ता व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा बड़ी अच्छी तरह से करती 
है। जबतक क़ानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति दोषी नहीं साबित होता, तब 
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तक उसको किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। यदि कोई मनुष्य 
यह सोचता है कि उसे अकारण या अनुचित रूप से गिरफ़्तार किया गया है तो 
वह स्वयं व्यायालय की शरण ले सकता है। यदि न्यायालय उसकी बात सही 
मानता है तो गिरफ्तार करनेवाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है और 
उससे हरजाना वसूल किया जा सकता है। ब्रिटेन में प्रशासकीय क़ानून का प्रच- 
लन नहीं है, इसलिये अन्यायकर्त्ता अफ़सर या कोई भी सरकारी कर्मचारी को क़ानून 
जुल्म करने पर पनाह नहीं दे सकता । बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण का क़ानून ( फिंथं2०95 
(2०7००७ 2८८ ) भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का बड़ा भारी रक्षक है। प्रायः 
प्रत्येक जनतान्त्रिक देश में यह क़ानून पाया जाता है। यह बात भी सच है कि 
आधुनिक काल में इस क़ानून में कुछ धाराएँ जोड़ दी गई हैं, जिससे इसका 
प्रभाव कम होता जा रहा है। फिर भी इसके मूल तत्त्व स्वीकार किये जाते हैं 
और संविधान में उन्हें आदरणीय स्थान प्राप्त रहता है। 

कुछ विद्वानों का मत है कि इंगलैण्ड जैसे देशों में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे 
क़ानून बनते जा रहे हैं, जिससे धीरे-धीरे प्रशासकीय क़ानून की स्थापना हो 
रही है। इंगलेण्ड में सन्‌ १८९३ का सरकारी कमंचारी संरक्षण क़ानून 
( व एप्रा)05 &प्राठ-धघ68 2707620070 3८20 ० 893 ) तथा सन्‌ १९२५ का 
अपराध-न्याय-विचार क़ानून ( (संफ्मंएथ। ]०४४०० ७८४ ० 925 ) इत्यादि ऐसे 
क़ानून बने हैं, जिनके अनुसार कुछ वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय 
में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इंगलैण्ड में यह भी निर्णय हो चुका है कि यदि 
किसी सरकारी विभाग को कोई कार्य करने के लिये क़ानून. द्वारा निर्धारित कोई 
रास्ता नहीं मिलता तो वह स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। सन्‌ 
१६११ में इंगलेण्ड में जो बीमा क़ानून बना उसके अनुसार बीमा कमिइनरों को 
कुछ न्‍्याय-विचार सम्बन्धी अधिकार भी दिये गये हैं, जिनके विरुद्ध कोई अपील 
नहीं होती । अमेरिका में भी यह प्रक्निया देखने में श्राती है। उदाहरण के 
लिये उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि आवास ( रफणं872007 ) 
के मामले में श्रम सचिव का निर्णय अन्तिम होगा। किसी सरकारी विभाग 
का प्रधान अपने मातहतों के सरकारी कार्यों के लिये ज़िम्मेदार नहीं होता । 

प्रशासकीय क़ानून के न्यायालय फ्रान्स, इटली, जर्मनी तथा स्विट्ज़रलैण्ड 
में हें। फ्रान्स में दो प्रकार के न्यायालय होते हँ--साधारण न्यायालय और 
प्रशासकीय न्यायालय । कई आलोचकों का कहना है कि जिन देशों में प्रशास- 
कीय क़ानून और न्यायालय प्रचलित हें, वहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा 
नहीं हो पाती। उदाहरण के लिये लॉवेल ने लिखा है कि फ्रान्स में सरकार को 
साधारण न्यायालयों का कोई भय नहीं रहता। वह आसानी से कानून की 
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अवहेलता कर सकती है। परन्तु वास्तव में यह आलोचना ठीक नहीं है। 

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये उपयुक्त संरक्षण किये गये हैं। फ्रान्स 
में ऐसे भी न्यायालय हें, जिन्हें संघर्ष सम्बन्धी न्यायालय ( (000७६ ० 0०छपिट७ ) 

कहा जाता है। जब साधारण न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय में 
अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा होता है तो यह न्यायालय निर्णय देता है और 
उसका निर्णय मान्य होता है। अच्त में यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी 
सरकारी कर्मचारी ने कोई अपराध अपने सरकारी पद के सम्बन्ध में किया है 
ग्रथवा व्यक्तिगत या साधारण नागरिक के रूप में । ( 'रटमल- ६ 48 & 
ध्िपा ए इलशंटढड 60 3 एटाइ0ाबों डिपाँध, ) . 


क़ानून और नतिकता 
४ - (ब्रछ वें फी०लकरए ) 


क़ानून और नेतिकता में घनिष्ट सम्बन्ध है। यह हम इस ग्रन्थ के प्रारम्भ 
में देख चुके हैं। फिर भी दोनों विषयों में कुछ मौलिक अन्तर है। नैतिकता 
या आचार का सम्बन्ध मनुष्य के पूरे जीवन से है। नेतिकता मनुष्य के कार्यों 
. के सिवाय॑ विचारों, संकल्पों तथा उद्देश्यों पर भी विचार करती है। इसके" 
विपरीत क़ानून केवल मनुष्यों के बाह्य कार्यों पर विचार करता है। बाह्य 
कार्यों में से भी क़ानून केवल उन कार्यों पर विचार करता है, जो समाज के सदस्यों 
पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिये झूठ, कृतघ्नता, ईर्षा इत्यादि भ्रनैतिक 
गुण हैं, लेकिन वे गैरकानूनी नहीं हें। क़ानून उन पर तभी विचार करेगा 
जब उससे प्रेरित होकर मनुष्य ऐसे कार्य करे जिनसे दूसरों को हानि हो । यदि 
कोई मनुष्य आदतन झूठ बोलता है तो उसे हम अ्नैतिक कह सकते हैँ, लेकित वह 
कानन के शिकंजे में नहीं आता । पर यदि वह कोई समझौता भंग करता है, तो 
उस पर क़ाननी कार्यवाही हो सकती है। 

नेतिक नियमों का पालन समाज के जनमत और व्यक्ति की अन्तः:प्रेरणा 
से होता है। लेकिन क़ानून का पालन राज्य कराता है। क़ानून के पीछे राज्य 
की शक्ति होती है। उसंका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। लेकिन 
नेतिक नियमों का पालन राज्य-शक्ति के बल पर नहीं कराया जा सकता। 

इस अन्तर के बावजद भी इन दोनों विषयों में निकट सम्बन्ध है। इन' 
दोनों का प्रारम्भ सामाजिक जीवन से हुआ है। दोनों विषय मनुष्य को एक 
नैतिक इकाई मानते हें। सिज़विक का मत है कि जहाँ तक मनुष्य के कल्याण 
का सम्बन्ध समाज के कल्याण से है, वहाँ तक नेतिक या आचारशास्त्र का सम्बन्ध 
राजनीति विज्ञान से है। किसी: समाज में जो नैतिक विचार प्रचलित होते हूँ, 
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क़ानून उन्हीं के अनुरूप होने का प्रयत्न करता है। एक उदाहरण ले लें। हमारे 
देश में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। देश के शिक्षित जनमत ने इसका 
विरोध किया, जिसके फलस्वरूप शारदा क़ानून बना। यदि देश में प्रचलित 
नैतिक विचारों के विरुद्ध कोई क़ानून बने तो उसका काफ़ी विरोध होगा और 
उसका पालन कराने में बड़ी कठिनाई होगी। इसका उदाहरण प्रस्तावित 
हिन्दू कोड बिल है। अमेरिका में मद्य-निषेध सम्बन्धी क़ानून इसलिये असफल 
हुए कि उन्हें केवल थोड़े से व्यक्तियों का नेतिक समर्थन प्राप्त था, बृहत समाज 
का नहीं । केवल उसी क़ानून का यथार्थ रूप में पालन होता है; अभ्रथवा राज्य 
केवल उन्हीं कानूनों को मली-भाँति लागू कर. सकता है, जिन्हें समाज का नेतिक 
समर्थन भी प्राप्त होता है। 


राज्य और क़ानन का सम्बन्ध 
( परपाल ॥,9७छ कणवें द६४ 5:2० ) 


कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य और क़ानून में क्‍या सम्बन्ध 
है ? क्या क़ानून राज्य से भी परे होता है ? अ्रथवा, इसके विपरीत क्या क़ानून 
की सत्ता पूर्णरूप से राज्य की शक्ति पर निर्भर होती है ? कुछ लेखकों का मत 
है कि क़ानून की उत्पत्ति राज्य से ही होती है। अतएव क़ानून राज्य से परे नहीं 
हो सकता । .राज्य के हाथ में ग्राज्ञापालन कराने की शक्ति होती है; अ्रतएव 
केवल वे नियम क़ानून कहला सकते हैं, जिनको राज्य के बल का समर्थन प्राप्त 
होता है। इसके विपरीत डिग्वी का मत है कि मनुष्य राजदण्ड के भय से 
क़ानून का पालन नहीं करता है। राजदण्ड तो केवल एक शारीरिक दण्ड है, जो 
राज्य के आदेशों का पालन न करने पर मिलता है। लेकिन इससे भी उच्चकोटि 
'की एक' बात होती है। प्रत्येक मनुष्य के मन में उचित और अनुचित की एक 
भावना होती है। वह जानता है कि समाज के कल्याण में उसका कल्याण है । 
'इसलिये उसके लिये कुछ ऐसे नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिससे समाज 
का कल्याण बढ़े। यही वास्तविक क़ानून है। इस दृष्टि से क़ानून राज्य से 
परे है। यदि राज्य इन सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, तो वह भी 
गैरकानूनी काम करता है। 

इसमें शंका यह उठती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उचित-अ्रनुचित की 
प्रेरणा के अनुसार कार्य करने लगे, तब तो एक खास संघर्ष होगा और समाज का 
“रहना असम्भव हो जायगा । इस कठिनाई को हल करने के लिये क्रेब का मत 
'है कि जिन नियमों को समाज के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो उन्हीं 
“को क़ानून के अनुरूप मान लेता चाहिये । प्रोफेसर लॉस्‍्की का भी मत है कि 


के नून. १५६ 


क़ानून राज्य से परे है। इतिहास में ऐसे मौक़े आते है, जब लोग राज्य के विरुद्ध 
(विद्रोह करते हैं और क्रान्ति द्वारा शान्ति और सुरक्षा से कहीं उच्च उद्देश्यों को 
आप्त करने का प्रयत्त करते हैं। सन्‌ १६४२ में इंगलैण्ड में, सत्‌ १७८६ में फ्रान्स 
में और सन्‌ १९१७ में रूस में ऐसी ऋ्रान्तियाँ हुईं । ये क्रान्तियाँ राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह अवश्य थीं, परन्तु साथ ही वे उस क़ानून के अनुसार थीं, जो राज्य से भी 
(परे होता है। लॉस्‍्की का मत है कि क़ानून केवल एक आदेश नहीं होता। 
वह एक अपील भी होता है । इन विभिन्न मतों का सार यह है कि जो लोग राज्य 
की शक्ति के बल पर ही क़ानून की सत्ता मानते हैं, वे कानून को राज्य से परे नहीं 
मानते। परन्तु जो लोग समाज के अश्रधिकारों को महत्त्व देते हैं, अथवा बहुमत 
की इच्छा को महत्त्व देते हैं, क़ानून को राज्य से परे मानते हैं । व्यवहार में हम 
यह देखते हूँ कि समाज में जो आचार प्रचलित होते है, उन्हीं में से कुछ को राज्य 
अत्यक्ष या अश्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन देता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय क्रानूत 
( िईटआन्रापेठ्णानओं है. ) 


पीछे हम कह चुके हे कि राज्य के लिये क़ानून आवश्यक होता है। क़ानून 
राज्य के आधारों में से एक आवश्यक आधार है। क़ानून के लिये राज्य की 
सत्ता आवश्यक होती है। परन्तु एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून नाम की व्यवस्था 
भी प्रचलित है, जिसके पीछे किसी राज्य-विशेष की सत्ता नहीं रहती, परल्तु 
भलमनसाहत और अपने स्वार्थ के लिये सब राज्य उसे पालन करने का प्रयत्न 
करते हैं। जैसा कहा जा चुका है, विज्ञान ने आज पूरे विश्व को एक कर दिया 
है। सम्पूर्ण संसार एक इकाई की तरह है। राज्यों के स्वार्थ प्रायः एक समान 
होते हैं और उनके नियंत्रण के लिये राष्ट्र संघ नाम की संस्था क्रायम है। अतएव 
अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का -महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है। 
किसी एक राज्य का क़ानून केवल उसके नागरिकों के लिये लागू होता है। 
तब यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय राज्य 
होना चाहिये । ऐसा राज्य संम्पूर्ण प्रभुत्त्वपूर्ण हो। परन्तु ऐसा राज्य अभी 
क्यो श्रस्तर्राष्ट्रीय तक है नहीं है तब 438 यह उठता है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय 
मत बसलब के पीछे कोई ऐसी सत्ता नहीं है, जो उसका पालन करा 
' कान है ? सके तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वास्तव में क़ानून है? 
कानून तो किसी राज्य के नागरिकों की प्रकट इच्छा होती 
है, जिसे उस राज्य के नागरिक पालन करते हँ। यदि कोई नागरिक 
किसी क़ानून की श्रवज्ञा करता है तो राज्य उसे दंड देता है। अर्थात्‌ 


१६० राजनीति विज्ञान 


नागरिक राज्य के क़ानूनों का पालन करने के लिये बाध्य होता है। नियमों 
के उन समूहों को क़ानून कहते हैं, जिसके पीछे राज्य या सरकार के रूप में संगठित 
पूरे समाज की शक्ति रहती है। यही शक्ति क़ानून का पालन कराती है। 
अब यदि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को वास्तव में क़ानून का रूप धारण करना है तो 
उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति रहनी चाहिये जो उसका पालन करा सके। इस 
समय प्रत्येक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून की परिभाषा अपनी इच्छानुसार करता 
है। गत दो महायुद्धों में अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की राष्ट्रों द्वारा काफ़ी अवहेलना 
की गई । फिर भी अपने स्वार्थों की दृष्टि से विभिन्न राज्य जहाँ तक हो सकता 
है, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का पालन करते हैं। उसका पालन वे इसलिये करते हें 
कि न करने पर युद्ध छिड़ सकता है और युद्ध से किसी भी देश का हित नहीं होता । 
दूसरे उन्हें अन्य राज्यों द्वारा आलोचना का डर रहता है। यह नेतिक बल 
भी अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के पालन कराने में बहुत सहायक होता है। यदि कोई 
राज्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की अवहेलना करता है तो विश्व का जनमत उसके 
विरुद्ध हो जायगा। इन दोनों पक्षों का विचार करके गिलक्राइस्ट ने लिखा 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून अंशत: क़ानून है और अंशत: नैतिकता । कुछ विचारकों 
का मत है कि क़ानून कोई स्थिर वस्तु नहीं है। उसका विकास होता रहता 
है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी अभी विकास की अवस्था में है। 

यह विवाद नया नहीं है। हॉब्स, प्यूफेनडाक, बेंथम, श्रॉस्टिन और हॉलैण्ड 
अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को क़ानून नहीं मानते। ऑस्टिन के संप्रभुता और राज्य 
सम्बन्धी विचार हम देख चुके हैं। उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वास्तव 
में क़ानून हो ही नहीं सकता । उसे हम केवल व्यावहारिक नेतिकता की श्रेणी 
में रख सकते हैं। लेकिन आधुनिक न्यायशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को निश्चित 
रूप से क़ानून मानते हैं और उनका मत है कि इसका निरन्तर विकास हो रहा 
है। अपने मत के समर्थन में वे निम्नलिखित तर्क देते हं-- 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून के नियम क़ानूनी तके-वितर्क के आधार पर बनाये 
गये हैं और उसी तरह उन पर अमल भी किया जाता है। 
.. (२) विभिन्न राज्यों ने इन नियमों को क़ानून के रूप में स्वीकार कर लिया 
है और जब कभी दो या दो से अ्रधिक राज्यों में झगड़ा होता है तो इन्हीं नियमों: 
के आधार पर शान्तिपूर्ण समझौता करने की कोशिश की जाती है। द 

(३) इन दोनों बातों को देखते हुए यह कह सकते हें कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
के नियम ऐच्छिक नहीं रहे । वें अनिवार्य रूप से सर्वमान्य हो गये हें। उनके 
पीछे पूरे विश्व के जनमत की शक्ति रहती है। इसलिये यदि किसी राज्य की: 
संगठित शक्ति उनके पीछे न भी रहे तो उसे उन्हें कोई क्षति नहीं होती । 





2.3 १६१ 


वेस्टलेक ने लिखा है कि जिप्त प्रकार एक राज्य में बहुत से नागरिक मिल- 
जुलकर रहते हैं, उसी प्रकार एक सभ्य संसार में बहुत से राज्य मिलकर रहते 
हें और उनके पारस्परिक व्यवहार के लिये क़ानून का जो समूह है, उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
क़ानून कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की प्रकृति का वर्णन करते हुए पोलक 
ने लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून एक अपूर्ण रूप से संगठित समाज में प्रथाओं 
और व्यवहारों का ऐसा समूह है, जिसने अभीतक क़ानून की प्रकृति प्राप्त नहीं की 
है, पर उस ओर प्रगतिशील है ।”*१ 

हॉल ( 9०॥ ) ने लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के सिद्धान्त कानूनी तके- 
वितर्कों के आधार पर बनाये गये हे । अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में पूर्व निर्णय और 
मत ठीक क़ानूनी ढंग से प्रयुक्त किये जाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय क़ानूनों 
के सम्बन्ध में लेखकों के मत उद्धरित किये जाते हें, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों 
क्रे सम्बन्ध में भी उनका उपयोग होता है। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के आधार पर 
राज्यों की नीति पर विचार किया जाता है और उनकी आलोचना तथा समर्थन 
इत्यादि किये जाते हें। अन्त में यह भी स्वीकार किया जाता है कि एक अन्त- 
रष्ट्रीय नैतिकता जैसी भी कोई चीज़ है, जो अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून से भिन्न होती 
है। उस नैतिकता की अवहेलना करने पर उसके विरुद्ध कोई अपील 
नहीं होती । द 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने अपने-अपने शब्दों 
में की है, पर प्रायः उन सबसमें मूल बातों में मतेक्यता है। यहाँ हम एक दो 
प्रमुख लेखकों की परिभाषा देते हें। 
टी० जे० लॉरेन्स :--अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वे नियम हें, जिनके 
द्वारा सभ्य राज्य आपस में व्यवहार करते हें।* 

व्हीटन :--पारस्परिक व्यवहार के वे नियम जो स्वतनत्र राष्ट्रों के समाज में 
न्‍्यायपूर्ण प्रतीत हों। इन नियमों में आपसी सलाह द्वारा उपयुक्त परिवर्तन 
किये जा सकते हैं ।? 


'हकाक/॥39४54फक तेल कक उन पलतत#न 
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गिलक्राइ स्ट :--अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून नियमों का वह समूह है, जिसे संसार 
के सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहार के लिये ग्रहण करते हैं। इन नियमों पर 
प्रत्येक देश अपने नेतिक स्तर अथवा अपनी सुविधा के अनुसार अमल करता है ।* 

इन परिभाषाओं के अनू सार अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की जो स्थिति है, उसका 
जो स्वरूप है, उसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हें । 

अन्तर्राष्ट्रीय क्रानन के स्रोत ( $0फ7८९४  ०ीीं फरएाननंक्नं 
[७७ ) :--अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून की उत्पत्ति और विकास कई स्रोतों से हुआ है, 
जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं :--- 

(१) रोम की क़ानून-व्यवस्था ( क०७७०७७ ॥,8७ ) :--जैसा कि हम इस 
अध्याय में पीछे कह चुके हैं, रोम साम्राज्य ने एक बड़ी सुगठित क़ानून-व्यवस्था 
का विकास किया था। उस प्रणाली को बाद में योरोप के कई राज्यों ने ग्रहण 
किया। योरोप के प्राचीन इतिहास काल में रोम की क़ानून-व्यवस्था ने अन्त- 
रष्ट्रीय क़ानून के विकास में दो प्रकार से योग दिया। एक तो उसने अस्तर्रा- 
प्ट्रीय क़ानून ( [०७४ 5७४४ए०८ ) निर्धारित किया और कहा कि यह क़ानून 
समान रूप से सब राष्ट्रों को लागू होता है। दूसरे उसने इस सिद्धान्त 
को स्थापना की कि क़ानून की दृष्टि में सब व्यक्ति एक समान हैं। बाद में यह 
सिद्धान्त राष्ट्रों के लिये भी लागू किया जाने लगा। श्रर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
की दृष्टि में सब राज्य समान माने जाने लगे । 

(२) न्यायशास्त्रियों के मत ( 0एुफक्शड 6 (2: पुधान॑डाड ) 
क़ानूनशास्त्र के बड़े-बड़े विचारकों ने समय-समय पर गहन ऐतिहासिक अ्रध्ययन 
तंथा विश्लेषण के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के सिद्धान्त निर्धारित किये 
हैं। युद्धकाल में और शान्तिकाल में अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून किस प्रकार कार्य 
करता है और करना चाहिये, ये सब सिद्धान्त क़ानून-विद्‌ अपने अध्ययन के 
आधार पर निर्धारित करते रहते हें। सन्‌ १६२५ ई० में ग्रोशियस 
( 07०008 ) नामक एक डच लेखक ने “युद्ध और शान्ति सम्बन्धी क़ानून” 
-( 09 पालव,2७ ० छा ब7वतें ९०८९० ) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया । उसे 
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आज अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का उद्गम स्रोत माना जाता है। सन्‌ १७७२ में 
प्यूफेनडा्फ ने “प्रकृति और राष्ट्रों का क़ानून” ( “7.७७  ऐपिबापफट बाते 
2४०४०४५४” ) प्रकाशित किया। लीबनिज़ ने अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति क़ानून 
पर ग्रन्थ लिखा, बिन्फरशोक ने पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय जहाज़रानी क़ानून का 
विश्लेषण किया। वुल्फ और वाटल भी सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के इस 
विषय के प्रमुख लेखक थे। आधुनिक काल में केन्ट, छ्वीटन, मेनिंग, वूल्से, 
वेस्टलेक, लॉरेन्स और हॉल के नाम आदर के साथ लिये जाते हैं। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
क़ानून सम्बन्धी विवादों में इन लेखकों के मत प्रामाणिक माने जाते हें । 

(३) सन्धि समझोता इत्यादि ( 7९०४४४०४5 #व98ण०टट४ड डि02 ) 
विभिन्न देश आपस में युद्धोपरान्त शान्ति सम्बन्धी सन्धि करते हैं, अथवा युद्ध 
टालने के लिये सन्धि करते हैं, अथवा किसी एक देश के झाक्रमण से बचने के 
लिये भी सन्धि करते हें। कभी विभिन्न राज्यों के बीच व्यवसाय, यातायात 
इत्यादि बातों के सम्बन्ध में समझौता होते हें। इन सन्धि और समझौतों का 
अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण और क़ानून पर प्रभाव पड़ता है। अतएव ये भी इस 
कानून के विकास में सहायक होते हैं। सन्‌ १८५६ की पेरिस की सन्धि और. 
सन्‌ १८६४ का जिनेवा का सम्मेलन इसके उदाहरण हें । 

(४) राज्यों के आान्तरिक क़ानून ( शिफ्णंटएलडों 8 ) :---प्रत्येक 
राज्य में कुछ ऐसे क़ानून होते हैँ, जिनका प्रभाव दूसरे राज्यों पर तथा उनके नाग- 
रिकों पर पड़ता है। उदाहरण के लिये भारत में विभिन्न देशों के राजदूत 
रहते हैं; उनके दूतावास बने हुए हें। इनके सम्बन्ध में भारत सरकार नें 
निश्चित क़ानून बनाये हैें। भारत के साधारण क़ानून इन पर लागू नहीं होते । 
इसी प्रकार भारत के राजदूत श्रन्य देशों में रहते हें। यदि एक देश का नाग- 
रिक दूसरे देश में बसकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो. उसके 
सम्बन्ध में भी क़ानून होते हें। एक देश के नागरिक दूसरे देश में अ्रपराध करते 
हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें देशनिकाला होता है। आयात-निर्यात सम्बन्धी' 
कानून होते हैं, नौ सेना सम्बन्धी वारदातें होती हूँ, इत्यादि । इन सबके सम्बन्ध 
में प्रत्येक राज्य में क़ानून होते हें और इन क़ानूनों का प्रभाव पड़ता है।. 

(५) श्रन्तर्राष्ट्रीय मुकदमों के निर्णय ( जुण्वंडमा0०आएंड बक वैग्राडआबए- 
०ण्बां (४४5९5 ) :--कभी-कभी विभिन्न समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
हुआ करते हें। इन सम्मेलनों में बैठकर राज्यों के प्रतिनिधि कुछ निर्णय लेते 
हें। इन निर्णयों का प्रभाव भी अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर पड़ता है। यदि 
राज्य कोई निर्णय पर सहमत न भी हो सकें तो भी इनका. प्रभाव पड़ता है। 
ऐसे सम्मेलनों में जितने अधिक प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उनका महत्त्व उतना ही' 
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अधिक होता है। कभी-कभी विवादग्रस्त प्रइवों पर राज्य एक पंचायत नियुक्त 
कर देते हैं और उस पंचायत का निर्णय स्वीकार करते हें। ये निर्णय 
कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून के अंग बन जाते हैँ। 

( रु ) यद्ध और कटनीति ( ४9७ 20वें ॥>छाएफा2८फ ) >वयद्धों के 
इतिहास, राजनीतिक वार्ता, घोषणा, राजनीतिज्ञों और राजदूतों के गुप्त ओर 
प्रकट पत्र भी अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की वृद्धि में सहायता देते हँ। प्रायः ये बात 
गप्त रखी जाती हैं, पर आ्राजकल सरकारें बहुत-सी चीजें प्रकाशित कर देती 
हैं। इंगलैण्ड और अमेरिका में ऐसे बहुत से राजकीय प्रकाशन होते हैं। बहुत 
से राजनीतिज्ञ और राजदूत अपनी जीवनी और संस्मरण प्रकाशित करते हैं । 
इनका भी अस्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये कभी-कभी महत्त्व होता है। 

(७) राष्ट्रसंघ ( ए. ४. 0. ):--पहले लीग ऑफ नेशन्स और अब राष्ट्र- 
संघ की कार्यवाही और उसके द्वारा प्रेरित बहुत से समझौते अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
के विकास में योगदान कर रहे हें। 

(८) हेंग सझ परेलन ( ९ झंग्डडए९ दिफ्क्राडिए&0०७5 ) +-“+लीग ग्रॉफ 
नेशन्स और राष्ट्रसंघ की स्थापना के पहले योरोप के हेग नामक स्थान में बहुत 
से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते हुआ करते थे। इन्हें राजनीतिज्ञ 
विश्व संसद कहा करते थे। इन सम्मेलनों में कई राज्यों के प्रतिनिधि कई 
बातें स्वीकार करते थे। इन्हीं सम्मेलनों के फलस्वरूप हेग में अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय स्थापित हुआ जो बहुत सम्मानपूर्वक काम कर रहा है। 


अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून का इतिहास 


( सापडा०-ए ०ई पाशिऋबांंण्णओं 78७ ) 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की जिस सुव्यवस्थित प्रणाली से हम परिचित हें, उसका' 
विकास और निर्माण आधुनिक काल में हुआ है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
के बीज प्राचीन काल में भी पाये जाते हैें। महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र में इस बात का विशद वर्णन पाया जाता है कि एक राजा को दूसरे राजा 
के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये । कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें सब 
राजा समान रूप से मानते थे। जो राजा उनका उल्लंघन करता था, उसका 
विरोध सब राजा मिलकर करते थे। 

पश्चिम में जिस अन्तर्राष्ट्रीय क्ानून-व्यवस्था का विकास हुआ तथा आज 
जो सम्पूर्ण सभ्य जगत में प्रचलित है, उसका विकास टी० जे० लॉरेन्स के अनुसार 
तीन कालों में बाँठा जा सकता है। पहला काल वह इतिहास के प्रारम्भ से' 
लेकर रोम साम्राज्य की स्थापना तक मानता है। इस काल में राज्यों के 
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परस्पर आदान-प्रदान सम्बन्धी कोई नियम नहीं थे। एक राज्य दूसरे की 
ओर युद्ध और विजय की दृष्टि से ही देखा करता था। यद्यपि उन दिनों ग्रीस: 
के नगर राज्य कुछ सम्य माने जाते थे, लेकिन उनमें भी आपस के व्यवहार के: 
लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून व्यवस्था नहीं थो। केवल रोड्स द्वीप में जो 
ग्रीस के समीप ही है, समुद्री व्यापार सम्बन्धी एक प्रकार की नियमावली प्रचलित 
थी। जब रोम केवल एक प्रजातन्त्र राज्य था तब भी वहाँ किसी प्रकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का विकास नहीं हुआ । यद्यपि युद्ध और सन्धि सम्बन्धी 
कुछ क़ानून अवश्य प्रचलित थे, पर उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था । 

रोम साम्राज्य की स्थापना के बाद वहाँ एक अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून-व्यवस्था 
का विकास आरम्भ हुआ । इसे जस जेन्शियम ( ]प४ ७०४४ंघ% ) या अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय क़ानून कहा जाता था। यहीं से इस विकास के दूसरे काल का प्रारम्भ 
होता है, जो योरोप के सुधार काल ( 7२८(००००४०४ ) तक माना जाता है। 
जब तक रोम का साम्राज्य था, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को अधिक महत्त्व 
नहीं मिला, क्योंकि सब समय देश उसके अन्तगंत माने जाते थे ; परन्तु जब 
साम्राज्य का हास हुआ, सम्राटों और पोष में संघर्ष चला, तब मध्य युग के श्रंतिम 
चरण में सामन्तशाही और राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस काल में योरोप में छोटे-छोटे राज्यों 
का जाल फेल गया और युद्धों तथा लड़ाइयों का ताँता-सा लगा रहता था । 
इसीलिये इस समय विद्वानों का ध्यान अत्तर्राष्ट्रीय क़ानून के विभिन्न पहलुझ्रों 
के अध्ययन की ओर आाक्ृष्ट हुआ । 

इस क़ानून के विकास का तीसरा काल योरोप के सुधारवादी यूग से आज 
तक माना जाता है। इस काल में राष्ट्र-राज्यों ( ७४०४७ 5080०8 ) ने 
स्पष्ट रूप धारण कर लिया और अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून सम्बन्धी जो अ्रस्पष्ट विचार 
प्रचलित थे, वे भी स्पष्टरूप ग्रहण करने लगे। इसी काल में ग्रोशियस ने 
अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिससे आ्राधुनिक 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की नींव पड़ी। ग्रोशियस ने दो प्रधान बातों पर ज़ोर 
दिया। एक तो यह कि सब राज्य समान रूप से स्वतन्त्र और संप्रभत्त्वपूर्ण 
होते है और दूसरी यह कि अपनी सीमा के भीतर सब राज्य निरंकुश होते' 
हैं। श्रर्थात्‌ कोई बाहरी शक्ति उनके आन्तरिक मामलों में दखल नहीं दे 
सकती । ग्रोशियस का यह ग्रन्थ सन्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ था और तब 
से लगाकर आझ्राज तक इस विषय का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन होता आ रहा 
है। आज राष्ट्रसंघ एक सवंमान्य तथा विश्ववन्य संगठन है। उसने एक 
अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून आयोग की स्थापना की है। यह आयोग भन्तर्राष्ट्रीय 
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कानून के सब पहलुओं का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन के कुछ विषय 
निम्नलिखित हैं--राज्यों के मूल अधिकार तथा कत्तैव्य ; राज्यों को मान्यता 
मिलना ; राज्यों और सरकारों के उत्तराधिकार ; अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून में 
व्यक्ति की स्थिति ; व्यक्तियों को शरण देना, देशनिकाला करना इत्यादि ; 
सन्धि सम्बन्धी क़ानून, कूटनीतिक आदान-प्रदान, पंच-निर्णय तथा मनुष्य जाति 
की शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी बातें। 


अध्याय € 


स्वतन्त्रता और अधिकार 
( [9००४४ ब्णत पिडाए८5 ) 


पिछले अध्याय में हम देख चुके हें कि राज्य की सत्ता क़ानून के रूप में प्रकट 
होती है। क़ानून वास्तव में कुछ कत्तेंव्य हें, जो राज्य अपने नागरिकों के 
लिये निर्धारित करता है। लेकिन जहाँ राज्य नागरिकों के लिये कुछ कत्तंव्य 
निर्धारित करता है, वहाँ उनके साथ-साथ कुछ अधिकार भी देता है। इस 
अध्याय में हम राज्य द्वारा दिये गये नागरिकों के अधिकारों का अध्ययन करेंगे । 
इन अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार स्वतन्त्रता है। अतएव पहले स्वतन्त्रता 
की प्रकृति और विषय-वस्तु का अध्ययन करना चाहिये। 
.. स्वतन्त्रता शब्द का अर्थ इतने विभिन्न प्रकार से किया जाता है कि उसकी 
परिभाषा करनी कठिन है। व्यक्ति कीं स्वतन्त्रता, वर्ग की स्वतन्त्रता, प्राकृतिक 
स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, वेधानिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता इत्यादि 
शब्दों से अपने साधारण जीवन में परिचित होते रहते हें। देश और काल 
के अनुसार विभिन्न लोगों ने स्वतन्त्रता के विभिन्न अर्थ किये हैं और करते रहते 
हैं। प्राचीन ग्रीस में स्वतन्त्रता का जो अर्थ लगाया जाता था, वह आज एक 
अँगरेज़ को मान्य नहीं है। इंगलैण्ड के प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन का मत था 
कि स्वतन्त्रता का अर्थ सदगुण, सद्बुद्धि तथा ऐसी ही अन्य बातें होती' हैं । फ्रान्स 
की राज्यक्रान्ति के समय जब मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई, तो उसमें 
स्वतन्त्रता का अर्थ बतलाते हुए यह कहा गया था, कि स्वतन्त्रता वह गुण है, 
जिसके अनुसार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हानि पहुँचाये बिना, कुछ भी कर 
सकता है। हरबर्ट स्पेन्सर ने भी स्वतन्त्रता की परिभाषा बहुत कुछ इन्हीं 
शब्दों में की है, उसका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम 
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करने का अधिकार है। इसमें शर्ते यही है कि, वह अन्य किसी व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता में बाधा न देगा। लीबर का मत है कि स्वतन्त्रता के अन्तर्गत कोई 
भी मनुष्य बिना किसी बाहरी प्रभाव को स्वीकार किये अपनी इच्छानुसार कार्य 
कर सकता है। यदि इस परिभाषा पर हम विचार करें, तो देखेंगे कि जोः 
व्यक्ति समाज में रहता है, वह इस भ्र्थ में स्वतन्त्रता का उपयोग कर ही नहीं 
सकता । सीले का मत है कि किसी प्रकार की बाधा का अ्रभाव ही स्वतन्त्रता 
है। बोसांके ने कहा है, कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बल-प्रयोग का अभाव ही 
स्वतन्त्रता है। जी० डी० एच० कोल ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की परिभाषा 
करते हुए कहा है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्त्व को प्रकट करने के 
अधिकार को ही स्वतन्त्रता कहते हें। डी० बर्न्स का कहना है कि समाज के 
भीतर अपनी योग्यता का पूर्ण विकास करने का सुअवसर प्राप्त होना-ही 
स्वतंत्रता है। अन्त में आ्राध्‌ निक काल के प्रसिद्ध विचारक प्रो० लॉस्की का मत 
है कि बिना किसी बाहरी बाधा के विकास करने के अधिकार को तथा अपनी 
इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने के अवसर को ही स्वतन्त्रता कहते हें। इस 
प्रकार इन विभिन्न लेखकों ने स्वतन्त्रता की परिभाषाएँ दी हैं और अपने-अपने 
दृष्टिकोण से इनमें सत्य की मात्रा पाई जाती है। 

स्वतन्त्रता और संप्रभुता ( [9०८४ए छण्त $0ए९7श870० ) :--कुछ 
लोगों का मत है कि स्वतन्त्रता और संप्रभुता अथवा सत्ता दो विरोधी वस्तुएँ 
हैं। जहाँ एक होगी वहाँ दूसरी नहीं रह सकती। यह मत सही नहीं है। 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये राज्य की सत्ता आवश्यक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 
को मनमाना काम करने की स्वतन्त्रता हो, तो वास्तव में किसी भी व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता न रह पायेगी और हॉब्स ने प्राकृतिक जीवन का जो वर्णन किया है, 
वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वास्तविक बात यह है कि श्राजकल के समाज 
में केवल राज्य द्वारा नियंत्रित स्वतन्त्रता ही सम्भव है। राज्य के अन्तर्गत 
एक ही समय प्रत्येक व्यक्ति को असीमित स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि 
श्रन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का ध्यान भी राज्य को रखना पड़ता है। मनुष्य 
अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग केवल दूसरे मनुष्यों के सहयोग से ही कर सकता 
है। यह सहयोग उसे राज्य के द्वारा प्राप्त होता है। 

इस प्रकार स्वतन्त्रता और सत्ता एक दूसरे की विरोधी न होकर पूरक 
तथा सहायक हैं। उदाहरण के लिये ऊपर की कुछ परिभाषाओं में कहा गया 
है कि मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग तभी कर सकता है, जब उसमें बाहर 
से किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। इस बाधा की रोक केवल राज्य 
द्वारा हो सकती है। इसलिये नियंत्रित स्वतन्त्रता ही वास्तविक स्वतन्त्रता 
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है। समाज में जब राज्य द्वारा स्वतन्त्रता का नियंत्रण होता है, तब सब लोगों 
को स्वतन्त्रता के उपभोग के एक समान अवसर प्राप्त होते यह नियंत्रण 
राज्य क़ानून द्वारा करता है। 

स्वतन्त्रता का विकास ( झांडा079 ७ 7/9७९४७४७ ):--मानव-जाति 
का इतिहास स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष का इतिहास कहा जा सकता है। यह 
बात ज़रूर है कि समय-समय पर स्वतन्त्रता के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये जाते रहे 
हैं। उदाहरण के लिये प्राचीन ग्रीस और रोम में धनी अल्प वर्ग ( 0889- 
7८४० ) के हाथों में राजसत्ता थी। इस वर्ग के प्रभत्त्व के विरुद्ध जनता 
ने जो संघर्ष किया, वही स्वतन्त्रता का संघर्ष था। यह प्रयत्व किया जाता 
था कि यह वर्ग ऐसे क़ानून न बना पाये, जिससे जनता का शोषण हो । मध्य' 
युग में योरोप तथा इंगलेण्ड में स्वतन्त्रता का अर्थ साधारण जनता के स्वार्थों 
की रक्षा था। इंगलेण्ड में मेगना कार्टा ( १४०४००७ (४००४७ ) अर्थात्‌ जनता 
का अधिकार-पत्र इसी का एक उदाहरण है। इसके अनुसार इंगलैण्ड के 
तत्कालीन राजा किंग जॉन को एक घोषणा-पत्र द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता के 
कुछ अधिकारों की घोषणा करनी पड़ी। सन्नहवीं शताब्दी तक स्वतन्त्रता 
का अर्थ प्रधानतः नागरिक स्वतन्त्रता या नागरिक अधिकारों की सुरक्षा माना 
जाता था। लेकिन स्टुश्र्ट राजाओं के राज्यकाल में इंगलेण्ड के नागरिकों 
ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के बिना नागरिक स्वतन्त्रता 
से कोई लाभ नहीं होता। राजनीतिक स्वतन्त्रता से उनका मतलब यह था 
कि शासन में अर्थात्‌ क़ानून बना ने में जनता का भी हाथ रहना चाहिये। जब 
इस विचार ने ज़ोर पकड़ा तो इंगलेण्ड में पालियामेण्ट और राजा में संघर्ष आरम्भ 
हुआ और अन्त में पालियामेण्ट की विजय हुईै। राजा केवल एक वैधानिक 
प्रधान. रह गया। इस प्रकार व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अ्रधिकारों 
को मान्यता प्राप्त हुईें। स्वतन्त्रता का अ्रर्थ प्रतिनिधि-सरकार माना जाने 
लगा। लेकिन कुछ लोगों का विचार था कि प्रतिनिधि सरकार में बहुमत 
से शासन होता है। इसलिये उसमें व्यक्तियों के अधिकार हमेशा सुरक्षित 
नहीं रह पाते। बहुमत, अल्पमत के अधिकारों को कुचल सकता है। इस- 
लिये व्यक्ति के अधिकारों के सिद्धान्त ने भी ज़ोर पकड़ा । 

व्यक्ति के श्रधिकार ( फतात्ातणणा सि8४६5 ) :--विद्वानों का मत है 
कि राज्य की उत्पत्ति के पहले जब प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, तब 
मनुष्य के अधिकार नहीं थे। केवल उसकी शक्तितियाँ थीं अर्थात्‌ जिसकी 
लाठी उसकी भेंस' का नियम प्रचलित था। अधिकार केवल वहीं हो सकते 
हैँ, जहाँ समाज हो और समाज उन्हें मान्यता देता हो । यदि समाज एक व्यक्ति 
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के अधिकारों को स्वीकार करता है, तो उसका अर्थ यह भी होता है कि वह व्यक्ति 
समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को मानता अपना कत्तेव्य 
समझेगा। इस प्रकार अधिकार.और कत्तेव्यों का जोड़ा रहता है। अधिकार 
'जीवन संबन्धी कुछ ऐसी परिस्थितियों और सुविधाओं की मांग है, जिन्हें व्यक्ति 
अपने जीवन के पूर्ण विकास के लिए श्रावदयक समझता है और समाज उन्हें 
'सान्यता देता है। जब समाज अधिकारों को मान्यता देता है, तो वह नेतिक 
अधिकार कहलाते हें। जब राज्य अधिकारों को मान्यता देता है, तो वह कानूनी 
अधिकार कहलाते हँ। क़ानूनी अधिकारों के पीछे राज्य की पूरी शक्ति की 
सहमति रहती है। सामाजिक और राजनीतिक अ्रधिकारों के अलावा कुछ 
विद्वान व्यक्ति के स्वाभाविक या प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन करते हें। 
इनका मत है कि राज्य और समाज के पहले भी व्यक्ति को कुछ अ्रधिकार 
प्राप्त थे। इत अधिकारों को पूरी मान्यता मिलनी चाहिये। 
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त ( फ्लणलए ०ीं 'िनापात्यों 
पशराडधा5 ) :--इस सिद्धान्त का प्रतिपादन यद्यपि प्राचीन ग्रीस के दाशेनिकों ने 
किया था, परन्तु इसका सबसे अधिक उपयोग समझौता सिद्धान्त के समर्थकों 
ने किया। जॉन लॉक ने इन पर काफ़ी जोर दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार 
मनुष्य को कुछ अधिकार प्रकृति से ही मिलते हैं। उनके लिये मनुष्य को समाज 
अथवा राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता । इसी आधार पर गमप्लाऊ विज्ञ 
ने प्राकृतिक अधिकार के वास्तविक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । गिडिग्ज ने 
प्राकृतिक अधिकार के सापेक्ष सिद्धान्त ( 02/०५०८४ए९ 7८०४४ ) पर किया । इस 
सिद्धान्त के अनुसार अधिकार न तो बनाये जाते हैं और न गढ़े जाते हैं, वे मनुष्य 
में निहित होते हें और धीरे-धीरे उनका विकास होता है तथा अन्य लोग उन्हें 
स्वीकार कर लेते हें। ग्राहम वालस' ने अधिकार के गत्यात्मक और विशिष्ट 
( >ए7%7४० व्यूत॑ 0680४० ) सिद्धान्त का प्रचार किया। उसका मत 
है कि मनुष्य में भय, अत्याचार, असहायता इत्यादि की भावनाएँ हमेशा बनी 
'रहती हं। साथ ही संपत्ति, कौटुम्बिक सुख-दुःख इत्यादि की भावनाएँ रहती 
हैं। इन्हीं से मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का जन्म होता है। लॉस्‍्की ने 
दूसरे आधार पर प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। उसने कहा है 
'कि मनुष्य वास्तविक रूप में स्वतन्त्र तब होता है, जब वह अन्याय से संघर्ष करने 
की क्षमता रखता है। इसका शअर्थ यह है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्त्व का 
विकास करना चाहिये। मनुण्य का व्यक्तित्व और उसके अधिकार राज्य की 
सीमा से परे होते हैं। उनको केवल राज्य तक सीमित कर देने से मनुष्य का 
व्यक्तित्व भी सीमित हो जाता है। राज्य में बहुत से संघ होते हैँ । मनुष्य 
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इन संघों का सदस्य होता है। इनके अधिकार राज्य से भिन्न होते हें । 
अधिकारों की एक आदर्श व्यवस्था को हम तीन भागों में बाँठ सकते हैं-- 
(१) व्यक्ति के अधिकार, (२) संघों के अधिकार, (३) समाज के अधिकार | 
भाषण की स्वतन्त्रता, उपयुक्त मजदूरी, उपयुक्त शिक्षा, उपयुक्त आराम, तथा 
संघ बनाने का अधिकार इत्यादि ऐसे अधिकार हैं, जिनके बिना नागरिकता पूर्ण 
नहीं हो सकती । इन्हें हम प्राकृतिक अधिकार इसलिये कह सकते हैं कि इनके 
बिना राज्य के उद्देश्य पूरे नहीं होते । ये इसलिये भी प्राकृतिक हें कि अपनी 
पूर्णता के लिये राज्य पर निर्भर नहीं हें। मनुष्य के व्यवितत्त्व में इनका समा- 
वेश होता है। जब राज्य इनको मान्यता नहीं देता, तब वह अपने प्रति मनुष्य 
की श्रद्धा नष्ट कर देता है। लॉस्‍्की के ये शब्द काफ़ी तकंपूर्ण हें। एल० टी० 
हावहाउस ने दूसरे शब्दों में लॉस्‍्की का समर्थन किया है। उसका कहना है 
कि धर्म, देश-भक्ति, शिक्षा इत्यादि कुछ ऐसी बातें हें, जिनके लिये उपयुक्त वाता> 
वरण पैदा करना समाज का कत्तेव्य है। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं 
जिनकी रक्षा के लिये राज्य की स्थापना की जाती है। हरबटे स्पेंसर का मत 
था कि सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार वही है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्त्व 
का पूर्ण विकास हो सके । टी० एच० ग्रीन का भी मत यही था। वह एक' 
आदरशंवादी दाशनिक था। उसका मत है कि ईइवर ने मनुष्य को इसलिये 
जन्म दिया है कि वह अपनी प्रकृति में निहित श्रेष्ठ गुणों का विकास कर सके ॥ 
राज्य को कुछ ऐसी न्यूनतम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिये, जिनसे मनुष्य 
के इस प्रकार के नेतिक जीवन का विकास हो सके । इन्हीं न्यूनतम परिस्थितियों 
को वह प्राकृतिक अधिकार कहता था । द 
यहाँ यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि प्रारम्भ के अर्थात्‌ सामाजिक 
समझौता सिद्धान्त के समर्थकों ने प्राकृतिक अधिकारों का सम्बन्ध समाज की 
उत्पत्ति से जोड़ा । लेकिन बाद के विचारकों ने उनका सम्बन्ध राज्य के उद्देश्यों से 
स्थापित किया। प्राकृतिक अ्रधिकारों के सिद्धान्त की आलोचना में जो बातें कहीं 
जाती हैं, उन्हें हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं। एक तो प्राकृतिक” शब्द 
ऐसा व्यापक और बहुगअर्थ बोधक है कि स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से यह कहना 
कठिन है कि वास्तविक अर्थ क्या है। दूसरे प्राकृतिक और सामाजिक अधिकारों 
में वास्तव में कोई विरोध नहीं है। यदि हम विचार करके देखें तो इस बात 
को स्वीकार करेंगे कि समाज स्वयं एक प्राकृतिक संस्था है। तीसरे जिन्हें 
हम प्राकृतिक अधिकार कहते हें, वे स्वयं परस्पर विरोधी हें। उदाहरण के 
लिये प्राकृतिक स्वतन्त्रता और प्राकृतिक समता में परस्पर विरोध है। अन्त में 
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यह कहा जाता है कि राज्य की शक्ति के समर्थन के बिता अधिकारों का अस्तित्त्व 
रह ही नहीं सकता । 

अधिकारों का क़ानूनी सिद्धान्त (॥,62०४ प्र॥९००७ए ० ऐप2885 ) :-- 
इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार राज्य के द्वारा दिये जाते हैं। अधिकार क़ानून 
से उत्पन्न होते हैं। हॉब्स इस सिद्धान्त को मानता था। इससे वह कहता था 
कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धान्तों को मानने से राष्ट्र का अहित होता है । 
लेकिन हॉब्स ने भी व्यक्ति की प्राण-रक्षा के मूल अधिकारों को स्वीकार किया 
है। अधिकार के इस सिद्धान्त की भी आलोचना की गई है। जैसे कि लॉक्सी 
ने कहा है कि व्यक्ति के बहुत से अधिकार राज्य से स्वतन्त्र रहते हें। हरबर्ट 
स्पेन्सर का मत है कि राज्य केवल अधिकारों की रक्षा करता है, वह उन्हें उत्पन्न 
नहीं करता । एन० वाइल्ड का भी यही मत है। इस विचारधारा के विद्वानों 
का मत है कि वास्तव में अधिकार तथा क़ानून दोनों प्रथा से उत्पन्न होते हें; 
क़ानून अधिकार उत्पन्न नहीं करता। फिर टी० एच० ग्रीन का मत है कि 
कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, जिनके लिये कोई व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता 
है, क्योंकि क़ानूनी दृष्टि से वह अधिकार भले ही उचित हो, परन्तु नेतिक दृष्टि 
से उचित नहीं होते । 

अधिकारों की उत्पत्ति का एक ऐतिहासिक सिद्धान्त भी है। इसके अनुसार 
अधिकारों की उत्पत्ति समाज की प्राचीन परम्पराओं तथा प्रथाओं से होती हें । 
समाज में प्रचलित परम्पराएँ कालान्तर में अधिकारों का 


है सकी । रूप धारण कर लेती हैं और राज्य उन्हें स्वीकार कर लेता 

3 पक है। इस सिद्धान्त में त्रुटि यह है कि यह इस बात को 

सिद्धाल्त वोकार नहीं करता कि राज्य भी अधिकारों की उत्पत्ति 
कर सकता है । 


अधिकारों की उत्पत्ति का एक कल्याणकारी सिद्धान्त ( 800०2) (४८४7८ 
पप्नट0ए ० शि8/08 ) भी है। इसके अनुसार समाज नागरिकों के कल्याण 
के लिये अधि कारों की उत्पत्ति करता है । इसके अनुसार समाज 


समाज हे ही है 
बॉल्शोए को के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिये समाज अधिक 
सिद्धान्त की उत्पत्ति करता है। इनका आधार सामाजिक एकता होती है । 


इस सिद्धान्त की आलोचना में यह कहा जाता है कि समाज 

कल्याण एक अस्पष्ट और अनिश्चित चीज़ होती है। प्रश्न यह है कि कौन व्यक्ति 
या संस्था समाज-कल्याण निश्चित करेगा--राज्य अथवा जनमत ? 

अ्रधिकारों की उत्पत्ति का एक आदशंवादी अथवा व्यक्तित्त्ववादी सिद्धान्त 

( 6 उवल्बा5( 07 ?९७४०छढाए 7८००४ ० फा870७8 ) भी होता है। 
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इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये अधिकार 
आवश्यक होते हें। अपने व्यक्तित्व का विकास करना प्रत्येक व्यक्ति का 
प्रथम मूल अधिकार होता है। अन्य सब अधिकार इस अधिकार 
के सहायक होते हैं। इस सिद्धान्त की आलोचना में यह कहा 
जाता है कि यह निश्चित करता बड़ा कठिन है कि मनुष्य के 
व्यक्तित्व या आत्म-विकास के लिये कौन से अधिकार आवश्यक हैं। फिर 
इस सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताएँ भी अलग-भ्लग हो सकती 
हैं। इस सिद्धान्त में केवल व्यक्ति के ही कल्याण का ध्यान रखा गया है। 
समाज के बृहद्‌ कल्याण की.ओर ध्यान नहीं दिया जाता। 

फिर भी कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, जो व्यक्ति के लिये मूल रूप से आव- 
श्यक या प्राकृतिक माने जाते हैं। ये मूल सिद्धान्त किसी भी राज्य में व्यक्ति 
को अवश्य मिलना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं--(१) जीवन का अधिकार, 
(२) स्वतन्त्रता का अधिकार, (३) सम्पत्ति का अधिकार, (४ ) समझौता 
या करार का अधिकार, (५) भाषण और सभा करने का अधिकार, (६) धर्मा- 
चरण का अधिकार, (७) संघ बनाने का अधिकार और (5) कौटुम्बिक जीवन 
का अधिकार । इन अधिकारों की विवेचना हम “नागरिक स्वतन्त्रता” नामक 
अनुच्छेद के अन्तर्गत करेंगे। 


आदर्शवादी 
सिद्धान्त 


स्वतन्त्रता के विभिन्न रूप 
( धबलबंत्पड ई०#छाड 6 पध9००४9 ) 


विभिन्न लेखकों ने स्वतन्त्रता के निम्नलिखित प्रधान चार रूप बतलाये हैं 
यथा--( १) प्राकृतिक स्वतन्त्रता, (२) राजनीतिक स्वतन्त्रता, (३) राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता और (४) नागरिक स्व॒तन्त्रता। यहाँ हम इनका अ्रध्ययन एक-एक 
करके करेंगे । 

(१) प्राकृतिक स्वतन्त्रता (०४६परए्शों 4०८६७ ) :--राज्य की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक क़ानन की चर्चा 
कर चुके हूं। राजनीति विज्ञान के लेखकों ने प्राकृतिक अव स्था और क़ानून पर 
अपने-अपने विचारों के अनुसार इनको चित्रित-किया है। प्राचीन ग्रीस के 
विचारकों ने भी प्राकृतिक अवस्था को स्वीकार किया हैं। लेकिन इन्होंने भी 
प्रकृति का चित्रण भिन्न-भिन्न रूप में किया है। इन विचारों का प्रभाव, विशेषकर 
स्टोइक विचारधारा का रोम की क़ानन-व्यवस्था पर पड़ा। मध्ययग में भी 
हम प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक क़ानून की चर्चा पाते हैं। मध्ययग के बाद 
आधुनिक युग में हॉब्स, लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को तथा प्राकृतिक 
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क़ानून को अपने-अपने विचारों के अनुसार स्वीकार किया है। सन्‌ १७८९ 
की फ्रान्स की राज्यक्रान्ति में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा स्वतन्त्रता 
तथा समानता के प्राकृतिक अधिकारों के झ्राधार पर की गई। रूसो इन विचारों 
का बड़ा प्रबल समर्थक था। लॉक ने भी प्राकृतिक क़ानून और स्वतन्त्रता 
का सम्बन्ध स्वीकार किया है। आधुनिक युग में प्राकृतिक क़ानून का 
सिद्धान्त औौचित्य ( ४वृप्एंप४ ) अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून तथा क़ानून की दाशनिक 
पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर होता है। साहित्य, धर्मशास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान में 
भी प्राकृतिक स्वतन्त्रता और प्राकृतिक नियमों की चर्चा पाई जाती है। यदि 
हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो यह कह सकते हें कि स्वतन्त्रता का आधार 
केवल क़ानून होता है। जहाँ क़ानूनी बन्धन नहीं रहते, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं 
रह सकती, न वहाँ किसी प्रकार के अधिकार ही रह सकते। प्राकृतिक अवस्था 
में मनुष्य की शक्ति ही उसके भ्रधिकार निश्चित करती है। अपनी शक्ति के 
बल पर मनुष्य दूसरों के अधिकार नष्ट करके अपने अधिकार जमाता है। ऐसी 
अवस्था में वास्तविक स्वतन्त्रता और अधिकार नहीं रह सकते। ये केवल 
राज्य की छत्र-छाया में पनपते हैं । 

(२) राजनीतिक स्वतन्त्रता ( ?०पएप्ंट्शा 7/9००४० ) :--राजनीतिक 
स्वतन्त्रता सम्बन्धी सिद्धान्त के दो रूप हँ--श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
सामूहिक स्वशासन शअर्थात्‌ जनतन्त्र । राजनीतिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त इस 
बात को मान लेता है कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, उसके सब कार बुद्धि या 
तक द्वारा संचालित होते हें। वह अपने हित समझता है, वह अपने अधिकारों 
की रक्षा के लिये सचेष्ट रहता है तथा दूसरों के अधिकारों का आदर करता है॥ 
वह समाज के अर्थात्‌ देश के शासन में भाग लेने की क्षमता रखता है। इसका 
अर्थ यह है कि मनुष्य अपने पर नियंत्र ण रख सकता है और स्वतन्त्रता का उपयोग 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये करता है। राजनीतिक स्वतन्त्रता अरब 
प्राय: जनतन्त्र के साथ एक रूप मानी जाती है। देश के शासन में नागरिक जो' 
भाग लेते हें, वही राजनीतिक स्वतन्त्रता मानी जाती है। इसमें मतदान का 
अधिकार, क़ानून-निर्माण में भाग लेने का अधिकार, सरकारी या सार्वजनिक 
पदों पर रहने का अधिकार, सरकार के विरुद्ध मत देने का अधिकार, राज्य में 
रहने का अधिकार, राज्य के बाहर रहने पर सरकार का संरक्षण प्राप्त रहने का 
प्रधिकार इत्यादि शामिल हें। अल्पंवयस्क, पागलों, अपराधियों कहीं-कहीं 
स्त्रियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं रहते । कुछ देशों में इन अधिकारों के लिये 
सम्पत्ति और शिक्षा सम्बन्धी शर्तें लगी रहती हें। वास्तविक राजनीतिक 
स्वतन्त्रता लोगों की शिक्षा सम्बन्धी उन्नति और सामाजिक जागृति पंर निर्भर 
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रहती है। राजनीतिक स्वतन्त्रता का सबसे अ्रच्छा माप-दण्ड वे अधिकार होते 
हैं, जो किसी देश में अल्पसंख्यक वर्गों को दिये जाते हैं । 

(३) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ( 'बिब्धंग्मवं ॥व9००७४० ) :--राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का अर्थ यह है कि किसी राष्ट्र पर भर्थात्‌ राज्य पर किसी भी बाहरी राज्य का 
किसी भी प्रकार का प्रभुत्त्व नहीं है। सन्‌ १९४७ में भारत ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
आ्रप्त को। तब तक उस पर ब्रिटेन का प्रभुत््व था। 

( ४ ) नागरिक स्वतन्त्रता ( (रा जे 2४६७ ) “बहुत से लेखक 
नागरिक स्वतन्त्रता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कोई भेद नहीं मानते । 
वे दोनों शब्दों को एक श्रर्थ में उपयोग करते हैं। नागरिक स्वतन्त्रता का अर्थ 
वह स्वतन्त्रता है, जो किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त रहती है। इसके भी दो' 
पहलू होते हँ--एक यह कि अपने सम्बन्ध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार तथा 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है। दूसरा पहलू यह होता 
है कि राज्य के नागरिकों के कार्यों में कोई बाहरी शक्ति दखल नहीं देती । 
नागरिक स्वतन्त्रता का क़ानून तथा संप्रभुता से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 
राज्य, जो क़ानून बनाता है, उन्हीं से नागरिक स्वतन्त्रता का जन्म होता है। 
क़ानून नागरिक स्वतन्त्रता का नियन्त्रण करता है, यदि प्रत्येक नागरिक अपनी 
इच्छानुसार काम करने लगे तो अन्य नागरिकों की स्वतन्त्रता में बाघा पड़ेगी। 
इसके फलस्वरूप संधर्ष होगा और नागरिक स्वतन्त्रता नाम की कोई चीज़ नहीं 
रह जायगी। इसलिये राज्य के क़ानूनों द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा 
की जाती है। क़ानून की दृष्टि में सब नागरिक एक समान होते हैं। श्रर्थात्‌ 
राज्य में क़ानून की सत्ता होती है। इसलिये नागरिक स्वतन्त्रता में वे अधिकार 
और सुविधाएँ शामिल रहती हें, जिन्हें राज्य क़ानून के द्वारा उत्पन्न करता 
है और सरकार उनका संरक्षण करती है। कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है 
कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध भी कुछ अधिकार प्राप्त रहते हैं या नहीं। सच 
बात तो यह है कि वास्तव में नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं होते ; क्योंकि सब अधिकारों का संरक्षक राज्य होता है। आवश्यकता 
पड़ने पर राज्य किसी भी नागरिक का कोई भी अ्रधिकार छीन सकता है। 

जब राज्य नागरिकों को अधिकार देता है तो उनके संरक्षण का भार दो प्रकार' 
से निश्चित कर देता है--एक तो क़ानून की सहायता से सरकार के विरुद्ध और 
दूसरे वेयक्तिक क़ानून के द्वारा नागरिकों तथा संधों के विरुद्ध संरक्षण । राज्य 
ऐसे क़ानून बनाता है, जिनके कारण सरकार नागरिकों के अधिकारों पर आधात 
नहीं कर सकती । यदि करती है, तो नागरिक उन क़ानूनों की दृह्मई देकर 
सरकार के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेते हैं। प्रत्येक देश में एक संविधान होता 
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है और ये अधिकार मूल अधिकारों के रूप में संविधान के अंग बना दिये जाते 
हैं। साथ ही ऐसे क़ानून भी बना दिये जाते हें, जिनसे इन मूल अधिकारों 
की रक्षा हो सके। सरकार का संगठन संविधान के अनुसार होता हैं और 
वही संविधान व्यक्ति के मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी सरकार पर 
सौंपता है। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है 
आऔर साधारणत: सरकार इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। 
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस के लिखित संविधानों में नागरिकों के मूल अधि- 
कारों का उल्लेख हे । इज्भलेण्ड का संविधान प्रधानतः अलिखित है, पर उसमें 
भी क़ानून की सत्ता तथा संसद की संप्रभुता द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों 
की सुरक्षा का उपयुक्त प्रबन्ध है। फिर मेगना कार्टा, अधिकार-घोषणा, बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण इत्यादि ऐसे कई क़ानून हैं, जिनके द्वारा नागरिकों के अ्रधिकारों 
की रक्षा क़ानून द्वारा होती है। विद्वानों का मत हे कि इंगलेंण्ड में जितनी 
नागरिक स्वतन्त्रता प्रचलित है, उतनी संसार के अन्य किसी देश में नहीं है । 
दूसरे साधारण या वेयक्तिक क़ानून द्वारा राज्य एक व्यक्ति की नागरिक स्वतन्त्रता 
की रक्षा दूसरे व्यक्ति से या व्यक्तियों के संघों से करती है। जैसे कि सरकार 
ने मजदूरों के हितों में कुछ क़ानून बनाये हें और मज़दूरों की नागरिकों की 
स्वतन्त्रता की रक्षा कारखानों के मालिकों से करती है । 

कुछ विशिष्ट श्रविकार ( 50708 ?०८४ंटर्पॉँ4० सिर ):--हम देख 
चुके हैं कि नागरिक स्वतन्त्रता की सार-वस्तु कुछ मूल अधिकार होते हैं। राज्य 
इन मूल अधिकारों को संरक्षण देता है। इस जनतनन्‍्त्र के युग में प्रायः सब 
राज्यों में मूल अधिकार एक से होते हें। उनमें परिस्थितियों के अनुसार 
थोड़ा-सा अन्तर इधर-उधर होता है । एक प्रवृत्ति यह भी देखने में श्राती है कि 
आजकल जिन राज्यों में नये संविधान बनते हें, उनमें नागरिक अधिकार बहुत, 
विस्तारपूर्वक दिये जाते हैं। यहाँ हम नागरिकों के कुछ विशिष्ट अधिकारों 
का वर्णन करते हैँ। 

(१) जीवन का अ्रधिकार ( इस80६ ४० ॥#6९ ) :--जीवित रहने का 
अधिकार स्वाभाविक रूप से नागरिकों का मुख्य मूल अधिकार माना जाता 
है। अन्य सब अधिकारों का उपभोग इस अधिकार पर निर्भर होता है। इसमें 
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी जीवन-रक्षा करने का 
अधिकार होता है। लेकिन साथ ही यह भी है कि अपनी जीवन-रक्षा करने के 
लिये कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकता । इसी अधिकार 
के प्रतिपालन के लिए राज्य क़ानून बनाता है, न्यायालय स्थापित करता है तथा 
युलीस रखता है। - इसीलिये कोई भी व्यक्ति केवल विधिवत्‌ श्र्थात्‌ क़ानून 
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के अनुसार अपनी प्राण-रक्षा कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर 
राज्य प्राणदण्ड देता है। साथ ही पूरे समाज के हित में राज्य किसी व्यक्ति को 
प्राणदण्ड दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति देश-द्रोह करें तो राज्य उसे प्राण- 
दण्ड दे सकता है। युद्धकाल में या संकटकाल में सरकारें इस अधिकार को 
बहुत सीमित कर देती हूँ। प्रायः बहुत से नागरिक-अ्रधिकार स्थगित कर दिये 
जाते हें। इस सम्बन्ध में भी विद्वानों ने सरकार की आलोचना की है । 
उदाहरण के लिये टी० एच० ग्रीन का मत है कि केवल उचित युद्ध में सरकार 
किसी व्यक्ति को प्राणदण्ड दे सकती है । 

(२) स्वतन्त्रता का भ्रधिकार ( डपड्ठात८ ४० 7४9००४४७ ) --जीवन-रक्षा 
के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण अधिकार स्वतन्त्रता का श्रधिकार माना जाता है। यह 
कहा जाता है कि जबतक मनुष्य को स्वतन्त्रता न हो, तबतक उसके जीवित रहने 
का कोई मूल्य नहीं है। स्वातन्त्य का शअर्थ यह है कि उसको अपने व्यक्तित्व 
के विकास करने का पूर्ण सुअवसर प्राप्त हो, जिससे मनुष्य जानवर के स्तर से 
ऊँचा उठकर वास्तव में एक श्रेष्ठ प्राणी बन सके । इसीलिये संसार के सब 
सक्ष्य देश गुलामी प्रथा की निन्‍दा करते हें। स्वतन्त्रता के अधिकार का भर्थ 
यह हैं कि सब लोगों को समाज में उन्नति करने के एक समान मौक़े मिलेंगे, किसी 
व्यक्ति को या किसी वर्ग को विशेष सुविधाएँ नहीं मिलेगी, कानून की दृष्टि में सब 
लोग समान माने जाय॑ँगे इत्यादि । परन्तु यह अधिकार भी निरंकुश नहीं है। 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये कोई व्यक्ति किसी अन्य मनुष्य की स्वतन्त्रता 
का हनन नहीं कर सकता। साथ ही राज्य चाहे तो ग्रावश्यकता पड़ने पर 
नागरिक का यह अधिकार इच्छानुसार सीमित कर सकता है । 

(२) मत प्रकट करने श्र भाषण का अधिक.र (;€रत॑ठ्कछ 
रण 0फ्रांक्राणा बाणते एऋएएटडडांं०ा ) +--इस अधिकार के श्रन्तर्गत 
नागरिकों के सोचने तथा विचार करने और अपने विचारों के अनुसार भाषण करने 
तथा मत प्रकट करने का अधिकार आझाता है। समाचार-पत्रों की' स्वतन्त्रता 
का प्रश्न भी इसी अधिकार में निहित है। विचार और भाषण की स्वतन्त्रता 
को सदा से अधिक महत्त्व मिलता आया है। साक्ेटीज़ के समान महापुरुष ने 
इस अधिकार की रक्षा के लिये अपने प्राण तक दे दिये। लेकिन जहाँ उसने 
व्यक्ति के इस अधिकार का इतना बड़ा समर्थन किया, वहाँ उसने व्यक्ति के राज्य 
के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार स्वीकार नहीं किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 
भी इस अधिकार का जोरदार दब्दों में समर्थन किया है। उसका मत है कि किसी 
विचार द्वारा कोई सत्य प्रकट हो सकता है, इसलिये उसे प्रकट करने का श्रधिकार 
व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिये। दूसरे उसका यह मत है कि जब विचारों 
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का संघर्ष होता है, वाद-विवाद होता है, तभी हम वास्तविक सत्य पाते हैं 
और तीसरे विचार तथा भाषण की स्वतन्त्रता द्वारा हम सत्य ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। सभ्यता की उन्नति और ज्ञानवद्धंत के लिये विचार और भाषण की स्वत- 
न्त्रता आवश्यक हैं। जनतनत्र के लिये तो वह बहुत झरावश्यक है, क्योंकि उससे 
जनमत का निर्माण होता है। स्वस्थ जनमत से शासन की निरंकुशता कम होती 
है। बिना स्वस्थ जनमत के कोई भी प्रतिनिधि शासन अच्छी प्रकार नहीं चल 
सकता । जनतनन्‍त्र दलबन्दी के आधार पर चलता है और स्वतन्त्र जनमत 
से दलबन्दी के आधार मजबूत होते हें। लेकिन इसमें भी शर्ते यह है कि 
जनमत ऐसी ग़लत दिशा में न जावे कि उससे देश और समाज का अहित हो । 
इसलिये उस पर उचित नियन्त्रण रखने के लिये राज्य मानहानि, विद्रोह, उत्ते- 
जना इत्यादि सम्बन्धी क़ानून बनाता है। प्राय: प्रत्येक देश में ऐसे क़ानून बने 
हैं, जिनसे राज्य और समाज के आधारों को क्षति न पहुँचे । सभा करने का अधि- 
कार भाषण की स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखता है। जिन देशों में तानाशाही है, 
वहाँ नागरिकों की यह स्वतन्त्रता बहुत सीमित कर दी जाती है। सरकार के 
विरुद्ध मत प्रकट करने का लोगों को प्राय: अधिकार ही नहीं रहता। लेकिन 
जनतन्त्र का सार यही है कि अल्पवर्गों को भी अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अव- 
सर मिले। 
जनतन्त्र में जनमत का बहुत महत्त्व होता है। अतएवं इस विषय पर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज विभिन्न वर्गों और दलों में बँटा 
जवसेज - हग है और महक दल अपने हितों की दृष्टि से मत व्यक्त करता 
» है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वर्ग सत्य ही प्रकट करता है । 
सत्य तो विभिन्न मतों के संघर्ष के फलस्वरूप प्रकट होता है। रोनेक नामक 
अमेरिकन लेखक ने जनमत निर्माण के लिये चार आवश्यक शर्ते रखी हैं। एक 
तो जनता में ऐक ऐसा वर्ग हो, जो अपने समान हितों पर विचारों का आदान- 
प्रदान करता है। दूसरे कुछ ऐसे स्वार्थ या हित हों, जिन पर जनता के कुछ लोग 
वाद-विवाद करें और उनमें उन बातों पर एकमत न हो । तीसरे जनता में कुछ 
ऐसे नेता हों, जो समय-समय पर विशिष्ट बातों पर जनमत का निर्माण करें, उस 
पर विचार करें और उसका प्रसार करें। चौथी, विशिष्ट बातों पर जनमत 
की स्पष्ट धाराएँ देखने को मिलें। साथ ही ये धाराएँ ऐसी हों कि बहुमत जो 
निर्णय करे उसे अ्रन्त में स्वीकार कर ले । 
अब प्रश्न यह उठता है कि जनमत कैसे जाना जाय। समाचार-पत्र जन- 
मत जानने के बड़े अ्रच्छे साधन होते हें। पर केवल एक-दो समाचार-पत्र पढ़कर 
हम सही जनमत नहीं जान सकते । आजकल प्राय: प्रत्येक समाचार-पत्र किसी- 
[2 
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न-किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता सलिये जब हम विभिन्न मतों 
या दलों के कई समाचार-पत्र पढ़ें तो हम सही जनमत जान सकते हैं। इसी प्रकार 

सार्वजनिक सभाओं में भी हम सही जनमत नहीं जान सकते, क्योंकि सार्वजनिक 
सभाएँ भी दलबन्दी के आधार पर होती हें। यदि हम निर्वाचनों को जनमत 

का निर्देशक मानें तो उसमें कठिनाई यह होती है कि निर्वाचन चार या पाँच वर्ष 

के अन्तर से होते हैं और इस बीच में विभिन्न बातों पर जनमत कई बार बदल 
चकता है। फिर एक निर्वाचन में एक-दो समस्याएँ प्रधानरूप से रख दी जाती 

हैं और उन्हीं के आधार पर निर्वाचन होते हें। जनमत एक गतिशील क्रिया है 

और किसी एक समय उसका सही-सही पता लगाना बड़ा कठिन काम हैं। लॉड 

ब्राइस का मत है कि जनमत का सही मूल्यांकन हम तभी कर सकते हैं, जब हम 

विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्गों के लोगों से निरन्तर मिलते-जुलते रहें भर यह 

जानने का प्रयत्न करें कि उन पर कौन-कौन-सी बातों का किस तरह का प्रभाव 

पड़ता है। आजकल यह माना जाता है कि जनमत तर्क पर बहुत कम आधारित 

होता है, उस पर भावुकता का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसीलिये ब्राइस का 

मत है कि जनमत में हमें विश्वासों, कल्पनाओं, आ्राकांक्षाओं तथा कट्टर भावनाश्रों 

"को शामिल करना चाहिये। ये सब बातें जनमत की छलनी में छतते- 
छनते एक ठोस रूप धारण कर लेती हैं और यही ठोस रूप समाज की चालक 

और प्रेरक शक्ति बन जाती हैं।* द 

इस प्रकार हम देखते हूं कि जनमत-निर्माण की किया बड़ी ही जटिल है । राज- 

नीति विचारक, शिक्षक, पत्रकार, विधानमण्डलों के सदस्य तथा अन्य राजनी तिज्ञ 
विभिन्न समस्याओ्रों पर लेखों, भाषणों इत्यादि द्वारा अपने मत प्रकट करते हैं । 

पत्रों, रेडियो, विद्यालयों, सिनेमा इत्यादि के द्वारा इन विचारों का प्रसार होता 

है। नागरिक इन विचारों पर वाद-विवाद करते हैं, उन पर अपने मत प्रकट 

१ +608 ८०गरपिड्दे, ॥700॥60670, &&707/075, एकजछाए छा) (७५ 
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करते हैं। साथ ही यह बात भी है कि इन मतों में वैज्ञानिक संगत या तक बहुत 
कम होता है। अधिकतर लोग नारों और प्रोपेगेण्डा या प्रचार के प्रवाह में बह 
जाते हें। आजकल जोरदार प्रचार ही जनमत पर विजय पाता है। विद्वानों 
का मत ह कि नागरिकों को अ्रधिक से अधिक उच्च शिक्षा का प्रचार ही ठोस 
जनमत बचाने में सहायक हो सकता है। 

(४) धर्माचरण और आत्मचिन्तन की स्वतन्त्रता ( सिष्ठाएह। ० ४९७ 
शन्लडफए. गणतें. एम्मडटलाॉट्लट९ ) :--अआजकल प्रत्येक सभ्य राज्य में 
नागरिक का यह अधिकार माना जाता हैं कि वह अपनी इच्छानुसार 
धर्माचरण कर सके। आधुनिक राज्य धर्म-निरपेक्ष या धर्म से परे होते हैं । 
अर्थात्‌ वे नागरिकों के धर्माचरण में हस्तक्षेप नहीं करते | न वे नागरिकों के 
लिये धर्माचरण निर्धारित ही करते हें। परन्तु ऐसी कुछ शर्ते अवश्य लंगा 
देते हैं, जिससे व्यक्ति अथवा किसी वर्ग के धामिक विचारों और कार्यों का प्रभाव 
समाज और राज्य को हानि न पहुँचावें । उदाहरण के लिये समाज के दो धामिक 
वर्गों में संघर्ष होने से देश में गृह-युद्ध का संकट उपस्थित हो सकता हैं । 

प्राचीन काल में धर्म और राजनीति में प्रायः कोई अन्तर नहीं था । मध्य 
यूग में योरोप में धर्म के नाम पर बड़े-बड़े युद्ध हुए और इनका अन्त सत्रहवीं शताब्दी 
में हुआ। तब से धामिक सहिष्णुता की स्थापना हुई और प्राय: प्रत्येक राज्य 
अपने नागरिकों को धर्माचरण की स्वतन्त्रता देता है। आधुनिक राजनीति में 
धर्म को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। राज्य प्रायः इतनी ही हद तक 
सजग रहते हैं कि समाज का धर्म पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे । जहाँ 
तक आरत्मचित्तन का सवाल है, इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कोई 
व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति पर विशेष प्रकार से चिन्तन करने का दबाब नहीं 
डाल सकता। लेकिन इतनी सावधानी राज्य अ्रवश्य रखता है कि अपने आत्म- 
' चिन्तन के फलस्वरूप कोई व्यक्ति ऐसा कार्य न करे, जिससे राज्य की व्यवस्था 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और समाज में अशान्ति फेले। इस सम्बन्ध में एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि किसी व्यक्ति या वर्ग को अपने धर्म का प्रचार 
करने का अधिकार मिलना चाहिये अथवा नहीं । इसका उत्तर यह है कि यदि 
धामिक प्रचार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो 
यह अधिकार अवश्य मिलना चाहिये । लेकिन यदि इसकी जड़ में कोई राज- 
नीतिक उद्देश्य है, तो यह अधिकार हानि पहुँचा सकता है। इड्भलैण्ड में एक 
सरकारी चर्च श्रर्थात्‌ धामिक विचारधारा है, जिसे राज्य और सरकार का सम- 
 थ॑न प्राप्त है। पर साथ ही दूसरे चर्च भी वहाँ हें और उन्हें अपने धर्माचरण, 
आत्मचिन्तन और प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता है। आधुनिक काल में राजनीति पर 
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धर्म का प्रभाव प्राय: नहीं के बराबर रह गया हैं। अ्तएव राज्य इस अधिकार 
को देने में केवल इसी बात का ध्यान रख ता है कि उसका राज्य पर किसी प्रकार 
का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे । 

(५) संघ बनाने का श्रधिकार ( स्पडडए४ ० 4585०टांधंं०७ ) ; 
ग्राधनिक राज्य में विशेषकर जनतन्त्र में यह भी एक महत्वपूर्ण अधिकार माना 
जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। उसका 
सामाजिक जीवन विभिन्न प्रकार के संघों द्वारा चालित होता है। एक व्यक्ति 
एक साथ किसी राजनीतिक दल, किसी परोपकारी तथा सेवा-परायण' संस्था, 
किसी मनोरंजन संस्था, एक नागरिक या व्यावसायिक संघ इत्यादि का सदस्य 
हो सकता है। विभिन्न उहेश्यों की पूर्ति के लिये लोग आश्थिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, मनोरंजक, साहित्यिक तथा धार्मिक इत्यादि विभिन्न प्रकार के संघ 
बनाते हें। आखिर राज्य भी तो एक संघ ही है। इसलिये संघ बनाने का 
अधिकार नागरिकों का एक मूल श्रधिकार माता जाता है। सभी सभ्य देशों 
ने इस अधिकार को स्वीकार किया है। परच्तु इसमें भी राज्य यह शर्त रखता 
है कि वह ऐसे संघ नहीं बनने देगा जिनसे राज्य को हानि पहुँचने की सम्भावना हो । 
राज्य के विरुद्ध विद्रोह करनेवाली तथा षड़यन्त्र करनेवाली संस्थाओं को वह 
गरक़ानूनी घोषित करके उन्हें समाप्त कर सकता है। बह संघों को नागरिक 
के मूल अधिकारों पर आधात नहीं करने देगा। ऐसे संघों के सदस्यों को दंड 
देने का अधिकार राज्य अपने हाथ में रखता है । 

(६) कोट्म्बिक जीवन का श्रधिकार (पड ० ७४७७ ॥ 40 ) न 
कुटुम्ब मानव जीवन की आदि संस्थाओं में से है। जब से मानव जीवन' आरम्भ 
हुआ तब से लेकर आज तक यह संघ फल-फूल रहा है। इसमें विवाह करने का 
अधिकार, बच्चों का लालन-पालन तथा उनका संरक्षण का अधिकार, सम्पत्ति 
उपाजजन करने तथा उसका उत्तराधिकार पाने का अधिकार इत्यादि शामिल 
हें। भारत में कौटुम्बिक जीवन बड़ा पवित्र माना गया है। राज्य इन श्रधि- 
कारों को स्वीकार करता है, पर साथ ही कौटुम्बिक जीवन को भली-भाँति चलाने 
के लिये वह कुछ कानून बनाता है। विभिन्न राज्यों में परम्परा तथा परिस्थितियों 
के अनुसार विवाह, तलाक, सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी क़ानून 
प्रचलित हेँ। राज्य आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन करता रहता है । 

( हि ) सम्पत्ति का अ्रधिकार ( शिशाडई ६४0०0 27075९८७७ ) :--यद्यपि 
कम्यूनिस्ट विचारधारा निजी सम्पत्ति को मान्यता नहीं देती, तथापि जनतन्त्रवादी 
देश व्यक्तित्त्व के पूर्ण विकास के लिये निजी सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार 
करते हैं। अनुभव के आधार पर कम्यूनिस्ट व्यवस्थावाले देशों ने भी काफ़ी' 
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हद तक निजी सम्पत्ति को मान्यता दी है। यह कहा जाता है कि जब तक मनुष्य 
के पास अपनी सम्पत्ति न हो तब तक वह इच्छानुसार अपने व्यक्तित्व का विकास 
तहीं कर सकता। लेकिन अन्य अधिकारों के समान इस अधिकार पर भो सर- 
कार ने अपने नियन्त्रण लगा रखे हैं। सरकार तरह-तरह के कर लेती है, 
जुरमाना करती है, उत्तराधिकार सम्बन्धी क़ानून बनाती है। कहा जाता है 
कि सरकार नागरिकों को संरक्षण और सुरक्षा देती है। और बदले में कर 
लेती है। जो व्यक्ति कर देता है, उसकी देश के शासन में दिलचस्पी रहतो 
हैं और वह राज्य में अपनी आस्था रखता है। कई प्रकार को सम्पत्ति को आधु- 
निक राज्य आस्था नहीं देता । किसी समय कई देशों में गुलाम लोगों को निजो 
सम्पत्ति समझे जाते थे। लेकित श्राजकल यह स्वीकार नहीों किया जाता है। 
कम्यूनिस्ट देशों में उत्पादन के सब साधत पूरे समाज की सम्पत्ति माने जाते हैं । 

(८) क़रार का अधिकार ( फ्लंडा6 ० (०७४८४०८४ ):--क़रार और 
रोजगार के अधिकार के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफ़ो मतभेद है। 
राज्यों में पूँजीवादी व्यवस्था प्रचलित है, वहां इस अधिकार को काफ़ो मान्यता 
दी जाती है और तरह-तरह के कारबाता-क्ानून बनाये जाते हैं। न्यूनतम 
मज़दू री, छट्टी, कम को सुविधा, स्त्रियों और बच्चों को मजदूरी, खद्ानों में काम 
इत्यादि सम्बन्धी क़ानून इस अधिकार के अन्तर्गत आते हैं। सामाजिक व्यवस्था 
में क़रार का काफ़ी महत्त्व है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न व्यक्ति स्वेच्छा- 
पूर्वक जो क़रार या समझौता करें उसे पूरा करना चाहिये। सरकार इस अधि- 
कार का पालन इसलिये कराती है, कि इसके बिना सामाजिक जोवन सम्भव 
नहीं है। लेकिन अ्रसम्भव, अनैतिक और अवैध कार्यों के लिये, जो क़रार किये 
जाते हैं, उन्हें राज्य मान्यता नहीं देता। ठी० एच ० ग्रीन ने कहा है कि जिस 
क़रार में मनुष्य को भौतिक वस्तुओं के स्तर पर रख दिया जाय, वह क़रार एक 
दम मान्य नहीं है। क्‍योंकि उससे वही उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं, जिनके लिये 
क़रार किये जाते हैं । 

नागरिक अ्रधिकारों की सीमा (व#्छंध ६० (जा सांड४७ ):-- 
ऊपर हमने नागरिक स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखनेवाले जित अधिकारों की चर्चा 
की है, उन्हें प्रत्येक राज्य में किसी-त-किसी रूप में मान्यता दी जाती हैं। साथ 
ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ये अधिकार निरंकुश नहीं होते, बल्कि किसी- 
न-किसी रूप में राज्य द्वारा सीमित रहते हें। राज्य के विरुद्ध कोई भो व्यक्ति 
अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। सब अधिकार राज्य की स्वेच्छा पर 
निर्भर रहते हें। संकटकाल में राज्य इन अधिकारों को आवश्यकतानुसार 
सीमित अ्रथवा स्थगित कर सकता है। उदाहरण के लिये युद्धकाल में राज्य 
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किसी विशेष उम्र के सब नागरिकों को सेना में भरती होने के लिये बाध्य कर 
सकता है, देश-द्रोह करनेवालों को प्राण-दण्ड दे सकता है। तात्पर्य यह हे कि सब 
ग्रधिकार राज्य के ही अन्तर्गत होते हैं । राज्य से परे कोई अधिकार वहीं होता ; 
इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार इसलिये नहीं कहा जा सकता कि इससे 
नेतिक अधिकारों और क़ानूनी अधिकारों के बीच प्रर्थ सम्बन्धी भ्रम पैदा 
होता है । 

राज्य का अस्तित्त्त कुछ उद्देश्यों की पूत्ति के लिये होता हैं। इनमें एक 
प्रधान उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व को पूर्णूष से विकास 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये।. श्रर्थात्‌ उसे अपने साहित्य, संस्कृति इत्यादि 
की उन्नति के पूरे मौक़े मिलना चाहिये। इसके लिये स्वतन्त्रता नितान्त 
आ्रावश्यक है । साथ ही ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं, जब मनृष्य एक सुसंगठित 
समाज अथवा राज्य में रहे। समाज में कई प्रकार के लोग होते हें । उनके 
स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हें। अ्रधिकतर लोग क़ानन का पालन करने 
वाले होते हैं । परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनकी प्रकृति समाज विरोधी होती 
है। राज्य का काम ऐसे लोगों के कार्यों को नियंत्रित करना है, जिससे संपूर्ण 
समाज के कल्याण में बाधा न पड़े। यदि कुछ व्यक्तियों के कार्यों से समाज 
की कल्याणकारी प्रगति में बाधा पड़ती है, तो राज्य का कर्त्तव्य है कि उन थोड़े 
से लोगों पर उचित नियन्त्रण रखे। जैसे कि राज्य के एक वर्ग के द्वारा दूसरे 
वर्ग का शोषण नहीं होने देना चाहिये । 

हम कह चुके है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
होते। लेकिन इस सम्बन्ध में हमें राज्य तथा सत्तारूढ़ शासक वर्ग के बीच में 
भेद समझ लेना चाहिये। यदि राज्य का एक वर्ग सत्ता का उपयोग अपने' 
स्वार्थ के लिये तथा अन्य वर्गों के विरुद्ध करते हैं, तो उस वर्ग के विरुद्ध नागरिक 
तो विद्रोह करने की न आवश्यकता है, न अभ्रधिकार । 

स्वतन्त्रता और समानता (॥ब००७६७ बणव एवृण्नाग७ ):--स्वतन्त्रता 
और समानता के भिन्न-भिन्न श्रर्थ लगाये जाते हैं, लेकिन स्वतन्त्रता दाब्द को 
प्रधानतः राजनीतिक अर्थ दिया जाता है और समानता को आभ्राथिक । वास्तव 
में ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का वास्तविक 
अस्तित्व नहीं रह सकता । उदाहरण के लिये राजनीतिक दृष्टि से समान रूप 
से स्वतन्त्र होते हुए भी एक ग़रीब आदमी एक धनी आदमी की समानता नहीं 
कर सकता। जनतनन्‍त्र मं समानता का यह अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी उन्नति करने के एक भ्वसर मिलते हैँ । राज्य इस सम्बन्ध में विभिन्न वर्ग 


प्वतन्त्रता और अधिकार श्ष्रे 


के नागरिकों के बीच में भेद नहीं मानता। क़ानून की दृष्टि में सब लोग एक 
समान माने जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक, क़ानूती तथा राजनीतिक क्षेत्रों 
में राज्य नागरिकों को समान अ्रधिकार देने की चेष्टा करता है। आज के 
समाज में कोई पँजीपति अपने कर्मचारियों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर 
सकता । क़ानून द्वारा मालिकों और मज़दूरों के सम्बन्ध नियंत्रित होते हँ। 
धनी वर्ग पर अधिक कर लगाकर राज्य घनिकों और गरीबों के बीच आश्थिक 
समानता स्थापित करने का प्रयत्न करता है। सब नागरिकों को मताधिकार 
देकर राज्य बैनी वर्ग को सत्ता हथियाने से रोकता है। आज इस बात को 
सब लोग स्वीकार करते हें कि वास्तविक स्वतन्त्रता के लिये अ्रधिक से भ्रधिक 
आशिक समानता होनी झावश्यक है। आशथिक विषमता स्वतन्त्रता को पनपने 
नहीं देती । क्‍ 
ग्राधुनिक राज्य में स्वतन्त्रता ( 92९४४ए 4छ ६0९ 0९:४४ ७६8६९ | व 
आधुनिक राज्य में यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि सरकार के हाथों में अधिकाधिक 
शक्ति केन्द्रित होती जाती है और व्यक्ति अपने अधिकारों की ओर अ्धिकाधिक 
उदासीन होता जाता है। आशिक क्षेत्र में सरकार के कार्य दिन-प्रति-दिन बढ़ते 
जाते हे। सरकारी शासन की मशीन भी अधिक जटिल हो गई है और उसके 
कार्य अब ऐसे समस्याग्रस्त हो गये हैँ कि जब तक कोई व्यक्ति अपना सारा समय 
या काफ़ी समय राजनीतिक या शासकीय कार्यों की ओर न लगावे तब तक वह 
वास्तव में देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण योग नहीं दे सकता। एक औसत 
आधुनिक नागरिक के पास इतना समय नहीं रहता। फल यह होता है कि 
अधिकतर वह नीति और निर्णय निर्धारण के काम सरकार पर ही छोड़ देता 
है। राजनीति दलों के श्राधार पर चलती है और प्रत्येक दल में पेशेवर राज- 
नीतिज्ञों के दल उत्पन्न हो जाते हैें। इससे भी नागरिकों की उदासीनता बढ़ती 
है। विज्ञान ने समय और क्षेत्र का महत्व घटाकर सरकार या शासन-मशीन 
को ग्रधिक शक्तिशाली बना दिया है। फिर हम देखते हें कि विज्ञान की प्रगति 
ने विश्व के विभिन्न राज्यों को बहुत निकट ला दिया है। गत पचास वर्षों में 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जल्दी-जल्दी नये-नये संकट उत्पन्न होते रहते हें। 
एक राजनीतिज्ञ ने लिखा है कि वास्तव में सन्‌ १९१४ के बाद से युद्ध कभी. बन्द 
हुआ ही नहीं। संसार के किसी-त-किसी भाग में युद्ध चलता ही रहा है। 
यदि कभी लड़ना बन्द हुआ भी तो उसका स्थान शीत-युद्ध या आतंक युद्ध ले 
लेता है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीति के प्रश्नों पर सरकारें ही समयानुकूल 
निर्णय ले सकती हैं। अतः साधारण नागरिक अपनी उपयोगिता घटती हुई 
पाता है और वह सक्तिय राजनीति की ओर से उदासीन होता जाता है। ऐसी 


श्र राजनीति चिज्ञान 


हिस्लितियां में सरकार का गण कद तानाशाही का हो जाता है। वे आलो- 
हा वी सेट सदी और एसनासे काल न बसासे लगती है, जिनसे नागरिकों की 
हिसजत। सामित ली जाती ॥।. विलीस सह्ञामद्ध के पहले इटली और जमनी 
जग देसी से जा तानाथाटी स्थापित -ड थी, उससे बढ़ा नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त 
कर दी था। ाज भी स्ख जय _गां में सरकार की आलोचना के लिये कोई 
भ्सासे से । । संस्यॉतिस्त जार विरोभी जनमल बढ़ा पनप ही नहीं राकता । 

उस प्रववर हम दखल 7 कि सॉगरिक इंवलब्यला के पसयने के लिये 
4! मियां प्रात + | भारक सखावत्जतला के दो पद्ष हाँ है--एक 
ली कम ( िदजािण ) और दूसरा साक्रियों ( मर ) 
[| न यहा कि सरकार यदि नागरिकों की स्वतन्त्रता 
की अलिकाण' सही करगी। याद सरेगी भी तो केवल 
राज्य दौरा तिवीरिल कालत के अनसार । उसका सक्रिय पक्ष 
घह़ हैं कि राज्य में प्राण अधिकारों का सामरिक भरपूर उपयोग करेंगे श्रौर 
सूरत रे से उसे बात की मा करत राग कि काई ब्यतित या बर्ग उन अधियारों 
के आविवसणज यथा दस्यगाोग ने वारने पाले । 

स्वत जनतर्त में दी परनपती है। क्योंकि इसमें लोग अपनी इच्छा- 
तकल सरकार का संगडन कर मनाते है । जनततन्‍्त्र जनमत पर निर्भर होता 
/ और पआजानता जनसेल बताती है। इसके विषरीत सानाशाही आलोचना 
करन की मोवत ही सा देती । 

शावलिक जनतत्वीय दखिन में सोगरिक सखलस्ता की रक्षा दो प्रकार से 
होगी है। है| सो अधिकारों को घोषणा द्वारा और दूसरे कार्यकारिणी और 
पामधालवितय की अलग-आलचग करके। आजकल जितने संविधान बनते हैं, 
जल बी पीय सांग £ अधिकारों की धीषणा रहती है। पर साथ ही 
है हज थी लग हहयी है कि संकटकाल में राज्य ग्र्थात सरकार इन' अ्धि- 
री के सीखित मो उथवित कर सकती ; इसी से नागरिक रबतन्त्रता का 
गाजय भा दिया है, क्योकि सरकार वाई जब संकटकाल के नाझ पर नागरिकों 
6 आवकिरी को सोमिय कर संकनसी 
[लेपषद में लोग अधिकारों की घोषणा की उतना महत्त्व नहीं देते जितना 
कि लिधिाओज अधिकारों की रक्षा के लिये क्राननी उपचारों की 
पधलब्धि पर देने हैं। दसके लिये इंगलैण्ड में स्यायपालिका को ऐसे 
पविकार प्राम 7, जिनके ब्रा बह कार्यपालिका को निरंकुशता 
की काफी हद लक रोक सकती है। बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण ( ॥00608 (४७7]9५४ ) 
सह्बन्दी विखिध कासस इसके अमराण # | 


नागरिय 
ए्ग्तन्य्सा की 
गारट। 


नागरिकता श्च्ध्‌ 


हमारे देश में भी यह अधिकार प्रचलित है, पर इसके साथ ही निवारक 
नज़रबन्दी क़ानून ( ?7८ए८४४ए८ ॥0०0४४०४ 2८६ ) भी प्रचलित है, जिससे 
इस क़ानून की शक्ति काफ़ी क्षीण हो जाती है। ब्रिठेन के संविधान में मूल 
अधिकारों की लिखित घोषणा नहीं है, परन्तु वहाँ मेगना कार्टा, अधिकार घोषणा 
पत्र, हेबियस कॉरपस कुछ ऐसे ऐतिहासिक और वैधानिक क़ानून प्रचलित 
हैं, जिनके कारण व्यक्ति की स्वतन्त्रता की पूर्ण रक्षा हो जाती है। इंगलैण्ड 
में क़ानून की सत्ता प्रचलित है; श्रर्थात्‌ व्यक्ति के प्रत्येक अधिकार की रक्षा 
का उपचार न्यायालयों में उपलब्ध रहता है। इंगलेण्ड तथा प्रमेरिका में 
न्यायपालिका कार्यपालिका से सर्वथा स्वतन्त्र रहती है। अतएव वहाँ व्यक्ति 
के श्रधिकारों की रक्षा बड़ी आसानी से हो जाती है। 


अध्याय १० - 


नागरिकता 
( (7(72९४४5४5७ ) 


जनसंख्या राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। जनसंख्या के बिना 
राज्य रह ही नहीं सकता। जनसंख्या का मतलब उन सब लोगों से है, जो 
एक राज्य में रहते हैं, चाहे उनकी क़ानूनी श्रथवा राजनीतिक स्थिति कुछ भी 
हो। एक राज्य में ऐसे लोग रह सकते हैं, जिन्हें पूर्ण नागरिक अ्रधिकार प्राप्त 
हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो विदेशी हों। ऐसे लोगों को पूर्ण नागरिक 
अधिकार प्राप्त नहीं रहते। प्राचीनकाल और मध्ययुग में दास या गुलामी 
प्रथा प्रचलित थी। राज्यों में गुलामों की संख्या काफ़ी होती थी, पर उन्हें 
नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन आ्राधूनिक काल में कहीं भी गुलाम 
नहीं होते । चाहे जैसा भी राज्य हो, उसमें बसनेवाले सब लोग नागरिक होते 
है। वैसे तो केवल नगर में रहनेवाले लोगों को नागरिक कहते हें, पर राज- 
नीतिक भाषा में किसी राज्य में रहनेवाले सब लोगों को नागरिक कहते हें । 

नागरिक 'की परिभाषा करते हुए अरिस्टॉटल ने लिखा है कि नागरिक 
वह व्यक्ति है, जो राज्य के शासन में भाग लेता है तथा राज्य से प्राप्त होनेवाले 
लाभों का उपभोग करता है। अरिस्टॉटल के समय में नगर राज्य होते थे 
आऔर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते थे। आजकल राज्यों का 
आ्राकार बड़ा होता है और नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा शासन में 


श्ष्द राजनीति विज्ञान 


भाग लेते हैं। नागरिक की परिभाषा करते हुए बाटठल ( ४साल ) ने लिखा 
है कि “नागरिक किसी समाज के वे सदस्य होते हैं, जो उस समाज के प्रति एक 
समान कर्तव्यों से बँधे रहते हैं, एक सत्ता के अधीन रहते हें 
और उस सत्ता से प्राप्त होने वाले लाभों में समान रूप से 
भागीदार होते हैं ।” एक प्रसिद्ध फैसला में संयुक्त राज्य 
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने नागरिक की परिभाषा इस प्रकार की है--- 
“नागरिक एक राजनीतिक समाज के सदस्य होते हैं। इन्हीं से राज्य का 
संगठन होता है और सामूहिक रूप से ये लोग एक राज्य के अबीन होते £, जिससे 
उनके वैयक्तिक तथा सामूहिक अ्रधिकारों की रक्षा हो सके । स्वर्गीय 
श्रीनिवास शास्त्री ने नागरिक की परिभाषा इस प्रकार को ४-- नागरिक 
राज्य का एक ऐसा सदस्य होता है, जो राज्य के अन्तर्गत अवना पूर्ण व्यवितस्व 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। साथ ही उसे इस बात का स्यान' हमेशा 
बना रहता है कि राज्य का अधिकतम कल्याण केसे होगा 
इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहलते हैं कि 
नागरिक राज्य का निष्क्रिय अंग नहीं होता, बल्कि बह एक सजग सदस्य होता 
है, जिसे सदा समाज के कल्याण का ध्यान बना रहता है। नागरिक को सदा 
सतर्क रहना चाहिये, उसकी बुद्धि हमेशा जागृत रहनी चाहिये, जिससे वह राज्य 
के कार्य-कलापों पर आलोचनात्मक दृष्टि रख सके। साथ ही उसे राज्य के 
प्रति निर्धारित अपने कत्तंव्यों का भी भली-भाँति पालन करना चाहिये। सार्व- 
जनिक समस्याओ्रों पर उसे विचार करना चाहिये और अपनी राय प्रकट करनी 
चाहिये । इससे देश में स्वस्थ नागरिकता और स्वस्थ जनमत स्थापित होते 
हैं। इन सब बातों के लिये देश में शिक्षा का प्रचार आ्रावश्यक है। श्रशिक्षित 
नागरिक न अपने अधिकारों का उपभोग भली-भाँति कर पाते है और ने अपने 
कत्तंव्यों का पालन। 
आजकल प्रत्येक देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो ऐसे लोग 
होते है, जो उस देश के नागरिक होते हैं और दूसरे विदेशी । ये विदेशी किसी 
नागरिक ओर दूसरे राज्य के नागरिक होते हैं। ये विदेशी नागरिक 
र किसी दूसरे राज्य में स्थायी रूप से रह सकते हैं और अस्थायी 
वदेशी 
रूप से भी। जब किसी राज्य में विदेशी नागरिक रहते 
हैं, तब राज्य उन्हें संरक्षण देता है। वे उस' सज्य के न्यायालयों में क़ानून की 
रक्षा प्राप्त कर सकते हैँ तथा राज्य के नागरिक भी उन पर मक़दमा चल' सकते 
हं। वें राज्य के सब कर इत्यादि देते हें तथा राज्य उन्हें अ्रपने नागरिकों के 
समान बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन उन्हें राज्य अपने नागरिकों के समान 


नागरिक की 
परिभाषा 


नागरिकता श्ब्छ 


सब राजनीतिक अधिकार नहीं देता। उदाहरण के लिये उन्हें मतदान करने 
तथा सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं रहता । 

नागरिकों और विदेशियों में यही सबसे बड़ा अन्तर होता है। इन विषम- 
ताओझों के सिवाय कुछ राज्यों में विदेशी नागरिकों पर कुछ अन्य मूल अधिकारों 
के सम्बन्ध में भी प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ; जैसे कि दक्षिण अफ्रिका में विदेशी 
नागरिकों को स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करने नहीं दी जाती। इसी प्रकार श्रन्य 
प्रतिरोध भी लगाये जा सकते हें। लेकिन आजकल की सभ्य दुनिया में इस 
प्रकार के विवाह, सम्पत्ति इत्यादि सम्बन्धी प्रतिबन्ध उचित नहीं समझे जाते । 
देशी और विदेशी नागरिकों में केवल राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में ही 
भेद-भाव उचित समझा जाता है। सबसे बड़ा भेद मतदान सम्बन्धी ही माना 
जाता है। इस सम्बन्ध में विदेशियों को कई प्रकार की उन्म्‌क्तियाँ मिली रहती 
हैं। यद्ध के समय विदेशियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भरती नहीं 
किया जा संकता। लेकिन नागरिकों के लिये सैनिक भरती अनिवार्य की 
जा सकती है। किसी राज्य के नागरिक को देश के बाहर नहीं निकाला जा 
सकता ; परन्तु राज्य के विरुद्ध अपराध करनेवाले विदेशियों को राज्य के बाहर 
निकाला जा सकता है। यदि कोई विदेशी नागरिक यह सोचता है कि उसका 
संरक्षक राज्य उसे उचित संरक्षण नहीं दे रहा है, अथवा उसके प्रति न्याय नहीं 
कर सकता है, तो वह अपने देश के राजदूत के जरिये अपने राज्य से न्याय पाने 
की अपील कर सकता है। आजकल विभिन्न राज्य दूतों के ज़रिये अपने पार- 
स्परिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं और उनका एक उद्देश्य अपने नागरिकों को 
संरक्षण देना भी होता है। कभी-कभी नागरिकों की समस्या को लेकर दो 
राज्यों में काफ़ी तनातनी हो जाती है। 

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके ( 'शठ्वे७ड ० #०्वूपफलंशए (स्‍रपंड20- 
09 ):--नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राय: दो सिद्धान्तों का अनु- 
करण किया जाता है। एक सिद्धान्त यह है कि माता-पिता दो में से किसी एक 
की जो नागरिकता होती है, सन्‍्तान को भी वही नागरिकता मिलती है। प्राचीन 
ग्रीस तथा रोम के राज्यों में इसी सिद्धान्त का अनुकरण किया जाता था तथा 
इसे जस सेंगिनिस' (]ए 35०ण४पांणंड ) कहा जाता था। आजकल 
भी फ्रान्स, इटली तथा आस्ट्रिया में इसी सिद्धान्त का अनुकरण किया जाता है। 
इन देशों के नागरिक चाहे विदेशों में भी रहें तो भी उनके बच्चों को वे अपने 
देश का नागरिक मानते हें और उनके राज्यों में रहनेवाले नागरिकों के जो बच्चे 
होते हैं, उन्हें विदेशी ही माना जाता है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि जिस राज्य 
में बच्चे का जन्म हो, उसे उसी राज्य की नागरिकता मिलती है, चाहे उसके 
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माता-पिता की नागरिकता जो भी हो। इसे जस सोली' या 'जस लोकी' 
कहते हैं। इस सिद्धान्त का महत्त्व मध्ययुग में बढ़ा, जब राष्ट्र-राज्यों का उदय 
हुआ और राज्यों की सीमागत संप्रभुता को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। 
इंगलैण्ड में दोनों प्रकार के सिद्धान्तों को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जन्म- 
भूमि (८5-७० ) सिद्धान्त श्रधिक प्रचलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में दोनों सिद्धान्तों को मिश्रित कर दिया गया है। इन दोनों सिद्धान्तों के 
मिश्रण से अमेरिका और इंगलेण्ड में परिस्थिति यह है कि यदि उनके नागरिकों 
के बच्चे विदेशों में पैदा हों तो भी वे उन राज्यों के नागरिक माने जायेंगे । साथ 
ही यदि विदेशी नागरिकों के बच्चे इन दोनों राज्यों की सीमा के भीतर पैदा 
हों तो भी वे बच्चे इन राज्यों के नागरिक माने जायेंगे, यद्यपि उनके माता-पिता 
अन्य राज्यों के नागरिक रहेंगे। विभिन्न राज्यों में नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न 
सिद्धान्त प्रचलित होने के कारण कभी-कभी नागरिकता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न 
हो सकता है। मान लो, एक फ्रांसीसी दम्पति अस्थायी रूप से अमेरिका 
में हैं और वहाँ उनके एक बच्चा पैदा होता है। वह बच्चा फ्रान्स और अमे- 
रिका दोनों देशों का नागरिक माना जायगा। क्योंकि फ्रान्स में माता-पिता 
की नागरिकता से बच्चे की नागरिकता निर्धारित होती है और अमेरिका में 
जन्मभूमि के सिद्धान्त से उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जायगी। इस 
अकार वह बच्चा दो राज्यों का नागरिक हो जायगा। इस कठिताई को दूर 
करने के लिये दो उपायों से काम लिया जाता है। एक तो यह कि जब तक 
कोई व्यक्ति किसी राज्य की सीमा से बाहर रहता है, तब तक वह राज्य उसे 
साधरणत: अपना नागरिक बनाने पर ज़ोर नहीं देता। दूसरे, जब दोहरी 
नागरिकता वाला कोई व्यक्ति किसी राज्य में रहते हैं, तो वयस्क होने प्र वह 
राज्य ऐसे व्यक्तियों को अपनी नागरिकता इच्छानुसार घोषित करने का 
अधिकार देता है। है 

यदि इन दोनों सिद्धान्तों के गुण और दोब देले जायूँ, तो जन्म-भूमि' के 
सिद्धान्त में गुण यह है कि जन्म-भूमि के आधार पर नागरिकता आसानी से 
निश्चित की जा सकती है। इसमें दोष यह है कि जब केवल जन्म-भूमि के 
आधार पर नागरिकता निर्धारित की जाती है, तो उस नागरिक के संस्कारों, 
सांस्कृतिक आचारों तथा राजनीतिक विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 
इस दृष्टि से पैतृक सिद्धान्त श्रधिक तकंपूर्ण है। लेकिन इस सिद्धान्त में कठिनाई 
यह है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति के माता-पिता का ठीक-ठीक पता लगाना 
कठिन हो जाता है। 

नागरिकता प्राय: निम्नलिखित तीन तरीकों से प्राप्त की जाती है :-- 


नागरिकता श्दछ्‌ 


(१) किसी राज्य की सीमा के अन्दर जन्म । 

(२) राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान । ह 

(३) श्रप्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य में नागरिकता प्राप्त करना, जैसे कि 
विवाह द्वारा, सम्पत्ति प्राप्त करके, लम्बे निवास के कारण, नौकरी के कारण 
और स्वेच्छापूर्वकं घोषणा करके इत्यादि । 

जन्म के द्वारा जिस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जाती है, उसका वर्णन हम 
कर चुके हें। इसलिये यहाँ यह देखेंगे कि राज्य किसी व्यक्ति को किस प्रकार 
नागरिकता प्रदान करता है। इस तरीक़े को देशीयकरण ( '०६पफथंडक्ष४ं०० ) 
कहते हें। देशीयकरण कई आधारों पर हो सकता है। यदि कोई विदेशी 
नागरिक किसी दूसरे राज्य में बस जाता है और यह घोषणा करता है कि वह 
उस राज्य का नागरिक होना चाहता हैं अथवा वह वहाँ भूमि-सम्पत्ति ख़रीदता 
है अथवा उस राज्य में नौकरी करता है श्रथवा वह उस राज्य की किसी स्त्री से 
दादी करता है, अथवा उसका निवास-क्षेत्र उस राज्य' में शामिल कर लिया 
जाता है, तो वह उस राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में 
यह होता है कि जब कोई विदेशी नागरिक किसी राज्य द्वारा निर्धारित कुछ न्यून 
तम शर्तों को पूरा करता है, तो उस राज्य का न्यायालय उसे नागरिकता प्रदान 
कर देता है। अधिकतर देशों में यह अधिकार न्यायालयों द्वारा दिया जाता है 
इसके लिये प्रार्थी को न्यायालय में श्र्जी देनी पड़ती है। 

नागरिकता प्राप्त करने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा श्रलग-अश्रलग प्रकार की 
शर्ते निर्धारित की गई हैं। जैसे कि राज्य की सीमा के अन्दर निवास की अवधि 
ग्रमेरिका, ब्रिटेन, जापान और नीदरलैण्ड में पाँच वर्ष हें। जापान में यदि 
प्रार्थी की स्त्री जापानी होती है, तो पाँच वर्ष की अवधि झावश्यक नहीं होती । 
फ्रान्स में यह अवधि कम से कम दवश वर्ष निर्धारित की गई है, और स्विटजरलैण्ड 
में दो वर्ष। दूसरे, राज्य का नागरिक होने की घोषणा करने की शर्त प्राय: 
सब राज्यों में निर्धारित की गई है। तीसरे, सब राज्यों में देशीयकरण के लिये 
राज्य के प्रति श्रद्धा और भक्ति की दापथ लेनी पड़ती है। चौथे प्रार्थी का 
आचरण अच्छा रहा हो । इस प्रकार की अन्य शर्ते भी रहती हैं। कुछ राज्यों 
ने ऐसे नियम बनाये हैं कि वे कुछ विशिष्ट जातियों और रंगों के लोगों को अपनी 
नागरिकता नहीं देते । कहीं-कहीं ऐसे नियम है कि यदि कोई व्यक्ति बहु-विवाह 
प्रथा में अथवा किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखता है, तो वह 
राज्य उसे अपनी नागरिकता नहीं देगा। 

किसी राज्य की नागरिकता मिलने पर किसी व्यक्ति को प्रायः वे सब अधि- 
कार मिल जाते हैं, जो उस देश के साधारण नागरिकों को प्राप्त रहते हें। साथ 
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ही उसे नागरिकों के सब कत्तंव्यों को भी पूरा करवा पड़ता है। ब्रिटेन में देशीय- 
करण द्वारा हुए नागरिक तथा साधारण नागरिक में राजनीतिक अधिकारों के 
सम्बन्ध में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता । श्रमेरिका में इस सम्बन्ध में एक 
प्रतिबन्ध है। देशीयकरण द्वारा जो व्यक्ति वहाँ का नागरिक होता है, 
श्रमेरिका का राष्ट्रपति ग्रथवा उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता । 

संघ राज्य में नागरिकता ( (ांप्रैंडल्कडाएंछ उक8 8 ई९वं००७४ 88960९ ) :-- 
जिन देशों में संघ शासन होता है, वहाँ नागरिकों के, लिये प्राय: दोहरी नागरिकता 
होती है--एक संघ की और दूसरी संघ के राज्यों की। प्रायः प्रत्येक राज्य 
नागरिकता सम्बन्धी अपनी-अपनी शर्ते रखता है। इसी बाल को इस प्रकार 
भी कहा जाता है कि संघ शासन में एक राष्ट्रीय नागरिकता होती है और 
दूसरी स्थानीय । इसमें प्रशत यह उठता है कि कौन-सी नागरिकता मूल है और 
कौन-सी गौण । 

संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह-युद्ध के पहले कुछ लेखकों का मत था कि चूँकि 
संघ राज्यों से बना है, इसलिये राज्यों की नागरिकता मल है और संघ की गीण । 
लेकिन गृह-यद्ध के बाद यह विचार बदल गया । संध के गंविधान के चौदहवे संशोधन 
के फलस्वरूप संघ की नागरिकता मल हो गई और राज्यों की गोण । जो व्यक्ति 
संघ के नागरिक माने जायेंगे वे अपने राज्यों के भी नागरिक माने जायेगे । अ्रधिक 
तर लोग संघ की नागरिकता प्राप्त करके ही क्रिसी राज्य की सागरिकता प्राप्त 
करते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। राज्यों के कुछ ऐसे नागरिक भी हैं, 
जिन्हें संघ की नागरिकता प्राप्त नहीं है और संघ के कुछ ऐसे नागरिक भी हें, 
विशेषकर विदेशों में रहनेवाले, जिन्हें संघ के किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त 
नहीं है। जर्मनी में संघ की नागरिकता ही मल मानी जाती है । स्थिट्जर- 
लेण्ड में किसी व्यक्ति को पहले एक कैल्टन (जिला या सूबा ) की नागरिकता प्राप्त 
करनी होती है और तब वह अपने श्राप संब का सागरिक हो जाता है। वहाँ 
देशीयकरण केन्टन की सरकार करती है और संघ सरकार उसे अपनी स्वीकृति 
देती है। ब्रिटिश-राप्ट्र-मंडल में प्रत्येक देश की अपनी-अपनी नागरिकता 
होती है। भारत में केवल एक नागरिकता है। जो व्यक्षित संघ का नागरिक 
होगा, वह अपने निवास के राज्य का भी होता है। यहाँ राज्यों को नागरिकता 
सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल संत्र सरकार 
करती हैं। भारत के संविधान में जो मूल-अधिकार निर्धारित किये गये है, 
वे संघ के सब राज्यों को समान रूप से उपलब्ध हैं । 

नागरिकता का लोप (॥.055 ० (रध॑श०छब्फाछ ):--कोई व्यक्ति 
किसी राज्य की नागरिकता भी खो सकता है। नागरिकता का लोप 


नागरिकता १६१५ 


कई प्रकार से हो सकता है। सबसे आसान और प्रचलित तरीक़ा यह है कि 
नागरिक अपने जन्म अथवा देशीयकरण के देश को छोड़ देता है। ऐसे 
मामलों में जब कोई नागरिक अपनी नागरिकता त्यागता है, तो उस देश की 
सरकार उसमें कोई बाधा नहीं पहुँचाती। कई देशों में यह क़ानून है कि 
यदि कोई नागरिक सरकार की स्वीकृति के बिना किसी दूसरे राज्य में उसकी 
सरकार की नौकरी कर ले और अपनी सरकार की स्वीकृति न ले, तो वह अपनी 
नागरिकता खो देता हैं। पोरतंगाल और बोलीविया राज्यों में यह क़ानून है कि 
यदि कोई नगरिक किसी विदेशी खिताब या पदवी को स्वीकार करे तो वह अपनी 
नागरिकता से वंचित कर दिया जायगा । कुछ राज्यों में यह क़ानून है कि यदि 
कोई नागरिक सैनिक नौकरी छोड़कर भागता है, तो उसकी नागरिकता छिन 
जाती है। दक्षिण अमेरिका के कुछ राज्यों में यह क़ानून है कि यदि न्यायालय से 
कुछ विशेष अपराधों के लिये दंड मिले, तो नागरिकता लुप्त हो जाती है। 
फ्रास्स और जमनी तथा कुछ अन्य देशों में यह नियम है कि यदि कोई नागरिक 
एक निश्चित अ्रवधि से अधिक देश के बाहर रहे, तो उसकी नागरिकता छिन 
जाती है। द 

एक बार अपने देश की नागरिकंता खोकर उसे पुन: प्राप्त भी किया जा सकता 
है। जैसे, एक व्यक्ति अपने देश की नागरिकता स्वेच्छतापूर्वक छोड़कर देशीय- 
करण द्वारा दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अब यदि पुनः अपने 
पहले देश में आना चाहता है और उसकी यह प्रार्थना सरकार स्वीकार कर 
लेती है तो वह फिर से अपने देश में आकर नागरिकता प्राप्त कर सकता 
है। तब देशीयकरण द्वारा प्राप्त उसकी दूसरे देश की नागरिकता लुप्त हो 
जायगी। भिन्न-भिन्न देशों में इसके भिन्न-भिन्न नियम होते हें । 

नागरिकता सम्बन्धी कत्तेव्य (च्रद्ॉंट्ड ० टपंड०छडाएंफ ) :--राज्य 
नागरिकों को संरक्षण देता है और संरक्षण के साथ-साथ उन्हें अन्य बहुत से लाभ 
प्राप्त होते हें। इसके बदले में राज्य उनके लिये कुछ सेवाएँ या करत्तंव्य भी 
निर्धारित कर देता हैं। इनके यथोचित रूप से पालन करने में राज्य तथा 
नागरिकों दोनों को लाभ होता है और उपेक्षा करने में दोनों को हानि होती है। 
क्योंकि भ्रन्त में राज्य और नागरिकों के जीवन में कोई अ्रन्तर नहीं होता । राज्य के 
कल्याण में हर प्रकार से नागरिकों का कल्याण निहित होता है। एक उदाहरण 
ले लें। यदि राज्य पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण होता है तो प्रत्येक 
नागरिक का कतंव्य है कि सेना में भरती होकर अथवा अन्य प्रकार से राज्य की 
रक्षा करें। क्योंकि यदि राज्य को कोई विदेशी शक्ति जीत लेती है, तो 
नागरिकों के समस्त राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार छिन जावेंगे। इसी 
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प्रकार यदि नागरिक अपनी सरकार के कार्यों के प्रति सनक ने रहेंगे और उसे 
मनमानी करने देंगे तो सरकार निरंकुश हो जायगी। इस प्रकार देश की 
स्वतन्त्रता की रक्षा करना तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा राज्य के स्वार्थ 
को सर्वोपरि समझना नागरिकों का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है । 

नागरिकों का दूसरा कत्तंव्य क़ानून के प्रति श्रद्धा रखना तथा क़ानून का 
पालन करना है। राज्य में कानून ही स्वतन्त्रता, सुव्यवस्था तथा उन्नति क 
आ्राधार होता है। यदि कोई नागरिक यह समझता है कि कोई क़ानून उसके 
हितों के विरुद्ध अथवा समाज के हितों के विरुद्ध हे तो भी उसे उस क़ानून की 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये । बल्कि जनमत को झपने अनुकूल बनाकर सरकार 
को उसे बदलने के लिये बाध्य करने का' प्रयत्न करना चाहिये । यदि राज्य 
में प्रत्येक नागरिक क़ानून के साथ मनमाने तौर से खेलवाड़ करने लगे तो राज्य 
में किसी प्रकार की व्यवस्था ही न' रह जायगी। राज्य में अधिकतर नागरिक 
कानूनों का पालन करनेवाले होते हें। परच्तु कुछ ऐसे भी होते हैं, जो क़ानून 
के विरुद्ध आचरण करने में नहीं हिचकते । ऐसे लोगों को सरकार दण्ड देकर 
क़ानून का पालन कराती है। और सरकार का यह काम उचित ही होता है 

नागरिकों का तीसरा महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य यह होता हैं कि राज्य के प्रति पूर्ण 
श्रद्धा और भक्ति रखें। यह श्रद्धा और भक्ति तीन प्रकार से प्रकट की जाती 
है। एक तो युद्धकाल में सैनिक सेवा द्वारा, दूसरे सरकारी कर्मचाश्यों को 
उनके कत्तंव्य-पालन में सहायता देना और तीसरे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों का 
पालन करना। युद्धकाल में राज्य की सहायता करने का महत्व हम बतला 
चुके हैं। नागरिक का यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य होता है। दूसरा महत्त्व- 
पूर्ण कार्य यह होता है कि जो लोग शान्ति भंग करें और क़ानून की श्रवह्ेलना करें 
उनका दमन करने में नागरिकों को पुलीस तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की 
सहायता करती चाहिये। यदि जनता सहयोग न करे तो सरकारी कर्मचारी 
राज्य में शान्ति और सुरक्षा नहीं रख सकते। 

एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य यह होता है कि सार्वजनिक पदों पर कार्य 
करना तथा सार्वजनिक कार्य करना । आजकल प्रायः सार्वजनिक पदों के लिये 
वेतन मिलता है, परन्तु नगरपालिका तथा शअ्रन्य स्थानीय संस्थाश्रों इत्यादि कई 
ऐसे पद होते हैँ, जिनके लिये वेततव नहीं मिलता। नागरिक चाहे वैतनिक 
पद पर हो अ्रथवा अवेतनिक पद पर, उसे अपने कत्तंव्य का निर्वाह सार्वजनिक 
हितों को ध्यान में रख कर करना चाहिये। जिस राज्य के सार्वजनिक 
कर्मचारियों में उच्च कोटि की नागरिकता होगी, वहाँ घूसखोरी इत्यादि दुर्गुण न 
होंगे तथा शासन में किसी प्रकार की ढिलाई न होगी । 
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नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग भ्रवश्य करना चाहिये और बहुत समझ- 
बूझकर करना चाहिये। आजकल प्रत्येक राज्य में एक निश्चित आयु प्राप्त 
करने पर प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक 
» नागरिक सावेजनिक पद नहीं प्राप्त कर सकता, परन्तु मताधिकार का प्रयोग प्रत्येक 
नागरिक कर सकता है सरकार अच्तिम रूप में जनता की इच्छा पर आधारित 
रहती है। यदि अधिकतर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे 
तो स्वार्थी गुठ अपनी सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं और जनता के हित 
कुचले जा सकते हैं। यदि सरकार निरंकुश हो गई तो मताधिकार का प्रयोग 
न करनेवाले नागरिकों का भी शिकायत करना उचित न होगा। उत्तम यह 
होगा कि मताधिकार के प्रयोग द्वारा नागरिक ऐसे प्रतिनिधि चुनें, जो उनकी 
इच्छानुसार शासन कर सकें। मताधिकार के प्रयोग द्वारा नागरिक अवांछनीय 
सरकार को पदच्युत भी कर सकते हैं। इसलिये मतदान का प्रयोग न केवल 
नागरिकों का नैतिक और राजनीतिक कत्तंव्य है, बल्कि श्रच्छे शासन की एक 
आवश्यक शर्ते है। मताधिकार न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक कत्तेंव्य 
भी है। मतदान करते समय नागरिकों को केवल जाति, धर्म अथवा अपने स्वार्थों 
का ध्यान नहीं रखना चाहिये । ऐसी बातों से प्रभावित होना राज्य के लिये 
अहितकर होगा । उसे सारे राज्य के हितों का ध्यान रखकर केवल उपयुक्त 
आर लायक़ उम्मीदवारों को मत देना चाहिये । 

राज्य के करों का चुकाना भी नागरिकों का एक महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य होता है । 
प्रत्येक राज्य-शासन के लिये द्रव्य की आवश्यकता होती है। और यह द्रव्य 
सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में जनता से प्राप्त करती है। आधु- 
निक कर-व्यवस्था ऐसी होती है कि धनी वर्ग से अधिक द्रव्य प्राप्त हो सके और 
' गरीबों से कम । नागरिकों को चाहिये कि अपने कर समय पर और पूरी 
तरह से चुकाते रहें। आधुनिक राज्य नागरिकों के लिये शासन सम्बन्धी कार्यों 
के अलावा बहुत से सेवा-कार्य अथवा कल्याणकारी कार्य करता है। यदि उसके 
पास द्रव्य न हो, तो यह सब कार्य नहीं कर सकता । इस बात को ध्यान में रख- 
कर नागरिकों को कर चुकाने में ईमानदारी के साथ बतेना चाहिये। जो लोग 
आय-कर चुकाने में चोरी करते हें अथवा जो कर्मचारी ईमानदारी से कर वसूल 
नहीं करते, वे राज्य के साथ विश्वासघात करते हैं । 

ग्रच्छी नागरिकता की बाधाएँ ( झडतरब्ाट०ड ६0० 8००० (पपेडल्ा- 
509 ):--किसी राज्य के नागरिक जिस हद तक अपने कत्तंव्यों का पालन 
करेंगे, वह राज्य उस हृद तक श्रेष्ठ होगा। जिस राज्य के नागरिक बुद्धिमान, 
संयमी और कर्त्तव्य-परायण होंगे उस राज्य की शासन-व्यवस्था निश्वय ही उच्च- 

3 


१९४ राजनीति विज्ञान 


कोटि की होगी । लेकित साधारणतः यह देखा जाता # कि प्राषः नागरिक राह 
के प्रति कर्तव्यों की ओर उदासीन होते #/4 उनके इसे कलश्यगालन में ही 
बड़ी बाधाएँ कही गई हे--गहली आलस्य, दसरी स्ताथ परामणता और तीस 
दलबन्दी की भावना । सार्वजनिक कार्यों मं प्राय: अपने रलाब-मासन की गुझ्जाइ 
बहुत कम होती है। इसलिये साधारण नागरिक उनको प्रोर उदासीन रहे 
हैं। साथ ही वे यह भी देखते है कि सावजनिक कार्या का प्रोर विभख होने 
उनका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता । यह उद्ासीनता सागरिकों में छत 4 
बीमारी की तरह फेलती है। जहां शिक्षा को कभी हनी है। बहा सा 
जनिक कत्तंव्यों की ओर विशेष जागृति नहीं होती । शव समावास्थपत्र राण् 
नीतिक जागृति का काफ़ी प्रचार करते हैं, परन्तु शिक्षा के अभाव में उनकी शक्ि 
भी बहुत सीमित हो जाती है। फिर आजकल के राज्यों का विस्तार इतर 
ग्रधिक होता है कि साधारणत: एक औसत ला गरिक उसके व्यापक हितों का अत 
मान भी नहीं कर सकता। बह प्राय: अपने छीटऔाट सथानोीम स्वार्थों में लप! 
रह जाता है। 

प्राचीन ग्रीस में कत्तेव्य विमुखता के लिये सजा दी जाती थी। इसकति 
नागरिक अपने कत्तंव्यों के प्रति बड़े सजग रहते थे। आजकल नागरिकों: 
उतनी ककत्तेव्य-परायणता देखने में नहीं आती । इसके कई कारण हों। प्राची: 
नगर राज्यों का क्षेत्रफल छोटा होता था और उनकी जनसंख्या भी थोड़ी-सी' हो 
थी । सब नागरिक राज्य की राजनीति में सक्रिय भाग ले सकते थे। लेकि 
आधुनिक राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है प्रौर उसकी जनसंख्या भी बई 
होती है। अतएव एक नागरिक का महत्व बहत अधिक नहीं होता 
एक वोट या मताधिकार वाला समुद्र में एक बूँँद पानी के समान होता है 
वह अपने महत्त्व को बहुत कम' समझने जगता है। लेकिन वास्तव में ऐस 
होना नहीं चाहिये। राज्य के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों व 
प्रति जितने सजग होंगे, शासन उतना ही अच्छा होंगा। जब शासन के 
आधार ही मतदान' हो गया है तो इस भ्रधिकार का उपशोग सबको भरपु 
और श्रेष्ठ रीति से करना चाहिये। जिन लोगों के पास समय और साधर 
हों, उन्हें सावंजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेना चाहिसे । प्रायः धनी लोग 
सार्वजनिक जीवन की ओर से उदासीन देखे जाते है । आजकल अ्रधिकतर लोग 
_ राजनीति की श्रोर उदासीन इसलिये देखे जाते है कि प्रायः उनका सब समय 
जीविकोपार्जन में ही निकल जाता है। जीवन संघर्ष इतना कठिन हो गय 
है कि राजनीति चिन्तन के लिये उनके पास समय ही नहीं रहता । दूसरे उचित 
शिक्षा की कमी के कारण वे राजनीतिक समस्याञ्रों का उचित मूल्यांकन 
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नहीं कर पाते.;.न स्वतन्त्र मत निर्धारण कर पाते हें। पेशेवर राजनीतिज्ञ, 
ग़रीबी, अशिक्षा तथा स्वार्थपरायणता का भरपूर लाभ उठाते हें और घूसखोरी 
तथा पदों का लालच देकर राजनीति में भ्रष्टाचार फेलाते हें। निर्वाचनों में 
राजनीतिक दल तरह-तरह के अनुचित उपायों से काम लेते हें। जनतन्त्र में 
राजनीतिक दलों का बड़ा महत्त्व है। निर्वाचन, शासन-संगठन इत्यादि दलों के 
आधार पर ही होते हैं। दलबन्दी एक उपयोगी संगठन है। परन्तु इसमें भी 
कई दोष झा गये हे । निर्वाचन के समय बहुमत प्राप्त करने के लिये दल अनु- 
चित उपाय भी काम में लाते हैं। आजकल के निर्वाचनों में अपार धनराशि खर्चे 
होती है, विभिन्न दल एक दूसरे के विरुद्ध झूठ और अवांछतीय प्रचार करते हैं और 
मतदाताओं को भ्रम में डाल देते हैं । जो दल विजयी होता है और सरकार बनाता 
है, वह अपने अ्योग्य सदस्यों को भी उच्च सरकारी पदों पर आसीन कर देता है । 

इस प्रकार हम देखते हें कि अशिक्षा, स्वार्थ, आलस्य, उदासीनता तथा दल- 
बन्दी अच्छी नागरिकता के बाधक होते हें। इन्हें दूर करने के लिये विद्वानों 
ने कई तरीक़े बतलाये हैं। जैसे कि मत देना प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक 
होना चाहिये। यदि निर्वाचन की आनुपातिक प्रणाली को ग्रहण किया जाय 
तो दलबन्दी के तथा दलीय शासन के बहुत से दोष दूर हो जायँंगे। उपक्रम 
( हणांधं६7ए८ ) तथा लोकमत संग्रह ( एि०८०८००१०० ) द्वारा भी मतदाताओं 
की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस सम्बन्ध में सबसे 
अच्छा उपाय शिक्षा-प्रचार है। जिस राज्य में जितना अधिक शिक्षा-प्रचार 
होगा, उसमें उतनी ही अधिक जागृति होगी । 

श्रनुद्यासन या झ्राज्ञापालन का आधार ( 84&5 ० एग+प्तंटना 09०9/०- 
792८९ ):--नागरिकता के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उठता है कि नागरिक राज्य की 
आज्ञा का पालन क्यों करते हैं ? इस आज्ञापालन का आधार क्या है ? इस सम्बन्ध 
में विभिन्न विद्वानों ने अलग-अ्रलग मत प्रकट किये हें। हॉब्स और बेन्थम का 
कहना है कि दंड के भय से लोग राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। हॉब्स 
का कहना है कि सामाजिक समझौते के आधार पर श्राज्ञापालन' नागरिकों का 
कत्तंव्य है। जब लोगों ने शान्तिपू्वंक रहने के लिये सामाजिक समझौता किया, 
तो उन्होंने एक ऐसी सत्ता स्थापित करता उचित समझा जिससे सब लोग डरते 
रहें, और समाज की शान्ति के विपरीत कोई कार्य न करें। उसका कहना है 
कि इसी विचार से प्रभावित होकर लोग विद्रोह भी न करेंगे। जब तक 
राजा उन्हें सुरक्षा देता रहेगा तब तक लोग उसकी आज्ञापालन करने से इनकार 
नहीं करेंगे। क्योंकि इससे सुरक्षा' नष्ट हो जायगी। इस मत के उत्तर में 
यह कहा जाता है कि सामाजिक समझौता एक काल्पनिक चीज है। नागरिकों 


. १६६ राजनीति विज्ञान 


के कत्तंव्य समझौते पर आधारित नहीं है। राज्य का अस्तित्व नागरिकों को 
जीवन की भ्रच्छी परिस्थितियाँ देने के लिये होता है । इसके बदले में नागरिकों 
का यह कत्तंव्य होता है कि वे क़ानून का पालन करें, जिससे सामाजिक जीवन में 
. शान्ति बनी रहे । जोड का मत है कि राजनीतिक आज्ञापालन इसलिये आवश्यक 
होता है कि उससे सामाजिक जीवन अच्छी तरह चलता हैं और व्यक्ति के भ्रधि- 
: कारों की सुरक्षा शांतिपूर्ण समाज में ही हो सकती है। केबल ऐसे समाज में 
'ब्यक्षित अ्रपने उद्देश्यों की पूत्ति कर सकता है । 
मनुष्य की सहज प्रवृत्ति श्राज्ञापालत की ओर रहती €, विद्रोह की झोर नहीं। 
' राजसत्ता का विरोध करने में तरह-तरह के कप्ट सहने पड़ते #, तथा त्याग करने 
पड़ते हैं। इसलिये मनुष्य के लिये जीवन जब तक अ्रसह्मय नहीं हो जाता, तब तक 
वह शान्तिपूर्वक रहकर राज्य की आज्ञापालन ही उचित समझता है । दूसरी बात _ 
यह है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। उसमें एक सामूहिक प्रवृत्ति होती 
है। जब वह समाज में रहता है, तो वह दूसरे लोगों की सहानुभूति और सद- 
भावना चाहता है और दूसरे लोगों का अनुकरण भी करता है । जब' बह देखता है 


छ्े 
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राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने लगती है। 

साधारण जनता में दण्ड का भय भी राज्य की आाशापालन का एक बड़ा' 
कारण होता है। राज्य की शक्ति संगठित होती है, उसके पास सेना, पुलीस, 
' इत्यादि होती है। यह भी आज्ञापालन का एक कारण होता है। लेकित' 
भय आज्ञापालन का एक मात्र कारण नहीं होता । मनष्य की सहज बृद्धि उसे 
. यह बतलाती है कि राज्य के श्रन्तर्गत ही सब प्रकार की उन्नति सम्भव है। इसी 
विचार से प्रेरित होकर लोग राज्य के क़ानूनों का पालन करते हैं, नियमपूर्वक 
अपने कर चुकाते तथा शासन में भ्रपना सहयोग देते हैं। उनका यह मत होता 
: है कि यदि राज्य में कुछ भ्रवांछनीय संसस्‍्थाएँ या क़ानून हैं, तो उन्हें वैधानिक भरान्दो- 
लन द्वारा बदला जा सकता है, साथ ही यह बात भी है कि श्ौसत नागरिक राज्य 
की आज्ञापालन के लिये इतना तर्क नहीं करता। बह प्रकृति से भ्रारामप्रिय 
. होता है। वह देखता है कि राज्य की आ्राशापालन में किसी प्रकार का झंझट 
नहीं रहता है। इसलिये वह एक उदासीन की तरह आज्ञापालन में ही श्रपता 
कल्याण समझता है। लेकिन अनुभव यह बतलाता है कि जब जनता राज्य 
की ओर से उदासीन हो जाती है, तो शासन निरंकुश होता है श्रौर जनता के कष्ट' 
“बढ़ते ही जाते हैं। 
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राज्य का संविधान 


( फल एम्फडप्रपपरस॑ंठ्त ए०ां ध९ 5६9६० ) 


राज्य का कार्य जिन मूल नियमों के आधार पर संचालित होता है, उन्हें 
राज्य का संविधान कहा जाता है। इन्हीं नियमों के आधार पर शासन के - 
विभिन्न अंगों को शासन सम्बन्धी अधिकार दिये जाते हैं। श्ररिस्टॉटल ने कहा 
है कि राज्य का स्वरूप उसके संविधात पर निर्भर करता है। उप्तका मत था 
कि जिस प्रणाली के आधार पर देश का शासन चलता है, उसे संविधान कहते हें । 
शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध, उन अंगों का संगठन तथा 
संप्रभुता का निवास संविधान द्वारा निर्धारित होते हें। यहाँ कुछ प्रमुख 
राजनीतिक विचारकों की संविधान सम्बन्धी परिभाषा दी जाती है। 

अ/स्टिन--जिस व्यवस्था के द्वारा संप्रभुता सम्बन्धी शक्तियों का वितरण 
समाज या शासन के विभिन्न अंगों में होता है, उसे संविधान कहते हें । 

डाइसी--वे सब नियम जिनके द्वारा राज्य में संप्रभुता से सम्बन्धित 
अधिकारों का वितरण तथा प्रयोग होता है, संविधान कहलाते हें । 

वल्से--जिन नियमों के द्वारा: सरकार के शासन सम्बन्धी अधिकार, जनता 
के अधिकार, तथा दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित होते हूँ, उतके समूह को 
संविधान कहते हैं । द 

लॉस्की-- राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समाज होता है, जिसमें जीवन 
का क्रम निर्धारित होता है। सामाजिक जीवन इसी क्रम के अनुसार चलता है 
और यदि आवश्यकता हुईं तो इस क्रम का पालन बल-प्रयोग द्वारा कराया जाता 
है। यह क्रम राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित होता है और ये नियम अन्य सब _ 
प्रकार के नियमों से सर्वोपरि होते हें। समाज में जो लोग ये नियम बनाते 
हैं और उनका पालन कराते हैं, उन्हें सरकार कहा जाता है। और इन नियमों में _ 
से वे नियम जो (१) नियम बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं तथा (२). 
उनमें परिवर्तन या संशोधन करने की. विधि निर्धारित करते हैं और (३) यह 
निश्चित करते हैं कि उन्हें कौन बनावेगा, राज्य का संविधान कहलाते हैं ।” 

ब्राइसं---राजनीतिक समाज का वह रूप जो क़ानून के द्वारा संस्थापरित 
किया जाता है। इस समाज में कानून स्थायी संस्थाएँ स्थावित करता है और 
उनके काये और अ्रधिकार भी निर्धारित करता है। द 
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दूसरे स्थान पर ब्राइस ने यह भी कहा है कि संविधान क्ाननों का ऐसा समूह 
है, जो सरकार की कार्य-प्रणाली निर्धारित करता है । 
चार्स बोरगा ( ०0०५ फ07छ०७ए०त ):--अंविधान एक ऐसा मौलिक 
क़ानून होता हूँ, जिसके अनुसार किसी राज्य की सरकार का संगठन होता है। 
समाज में व्यक्तियों के आपस के सम्बन्ध उसी क़ानन के अनवाल निर्धारित 
होते हें। वह क़ानून एक लिखित विवरण हो सकता है अथवा कई लिखित 
विवरण हो सकते हैँ, जो एक निश्चित समय पर संप्रभन्‍्वपूर्ण सत्ता द्वारा 
बनाये गये हों। अथवा यह क़ानून विभिन्न संसदीय क़ाननों, अ्रध्यादे्षों, न्‍्याया- 
लयों के निर्णय, प्रथाओं के झ्रधार पर भी बन सकता है। इस सबके झ्लग- 
अलग महत्त्व होते हैं । 
इन सब परिभाषाओं से हम देखते हैं कि संविधान से राज्य का रूप निश्चित 
होता है, चाहे वह संविधान लिखित हो या श्रलिखित । संविधान सरकार क॑ विशिन्र 
अंगों के आपस के सम्बन्ध निर्धारित करता है और जनता को उसके अधिकार 
बताता है। यह आवश्यक नहीं होता कि सं विधान एक ही समय लिखा गया हो 
शभ्रौर उसका तत्त्व एक ही ग्रन्थ में हो। प्राय: संविधान का विकास धीरे-धीरे 
होता है। प्रोफेसर स्ट्रांग ने लिखा है कि संविधान एक बार में एक ही ग्न्ध में 
बनाया जा सकता हैं। इसमें समय-समय पर संशोधन हो सकते है । श्रथवा 
वह समय-समय पर विभिन्न क़ानूनों द्वारा बत सकता है, जिन्हें संवैधानिक क़ानून 
कहते हैँ। श्रथवा संविधान के मूल क़ानून निर्धारित कर दिये जाते है और प्रथाश्रों 
के आधार पर उसका विकास होता रहता है। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य 
अमेरिका में सन्‌ १७८७-८९ में एक लिखित संविधान तैयार किया गया श्ौर 
समय-समय पर उसमें कई संशोधन हुए हें। भारत में भी सन्‌ १६५० में एक 
लिखित संविधान लागू किया गया और इसमें भी आवश्यकतानुसार कुछ संशोधन 
हुए हैं। इसके विपरीत इंगलेण्ड का संविधान पालियामेण्ट के कई कानूनों पर 
आधारित है। इनमें पिछले पाँच-सात सौ वर्षो में बनाये गये कानून शामिल 
हैं, जैसे मेगना कार्टा, बिल श्रॉफ राइट्स, एक्ट श्रौफ सेटलमेण्ट तथा सन्‌ १६११ 
का पालियामेण्ट क़ानून । पर प्रधानत: इंगलैण्ड का संविधान भ्रलिखित है और 
वहाँ की सामाजिक श्रौर राजनीतिक प्रथाओं पर ग्राधारित है। उदाहरण के 
लिये इंगलैण्ड में मंत्रिमंडल का लिखित रूप में संविधान में या किसी वैधानिक 
क़ानून में कहीं भी वर्णन नहीं है। 
प्रोफेसर स्ट्रांग ने लिखा है कि संविधान का रूप चाहे जेसा हो, उसमें ये 
विशेषताएँ अ्रवश्य होती हैं। पहला यह कि सरकार के विभिन्न अंगों का संग- 
ठन किस प्रकार हुआ है। दूसरे इन अंगों को शासन सम्बन्धी क्‍या अधिकार 
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दिये गये हैं। तीसरे इन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जायगा। 
मनुष्य के शरीर का भी एक संविधान रहता है। शरीर के अंग-प्रत्यंगों के कार्य 
बँटे रहते हें और जब तक ये कार्य सुचारुरूप से चलते हैं, तब तक दारीर स्वस्थ 
रहता है। यही हाल राज्य का है। जब तक उसके विभिन्न अंगों के कार्ये 
वेधानिक ढंग से चलते हैं, तब तक वहाँ कुशासन नहीं होता । संविधान शासकों 
की सीमाएँ निर्धारित करता है, जिससे तानाशाही न पनपे। वह संप्रभु सत्ता 
की स्थिति ठीक-ठीक निर्धारित कर देता है। साथ ही जनता को भी कुछ 
निश्चित अधिकार और उनकी रक्षा का आश्वासन देता है। संविधान को 
सबसे पहले ब्रिटेन में मान्यता मिली। बड़े लम्बे संवर्ष के बाद वहाँ राजा की 
दक्ति सीमित हुई और सन्‌ १६८८ में वैधानिक शासन स्थापित हुआ । 

वैधानिक शासन ( (एणाइप्रप्पपंणानंं (४0ए०४7८४६ ) का अर्थ क्‍या 
है ? जब किसी राज्य का शासन किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं 
बल्कि एक निश्चित क़ानून के आधार पर चलता है, तब उसे वेधानिक शासन 
कहते हैं । वेधानिक शासन सदा सम्पूर्ण समाज के हित में कार्यान्वित होता है । 
संप्रभुता जनता या उसके प्रतिनिधियों के हाथ में नियोजित होती है। शासक 
अपने शासन सम्बन्धी कार्यों के लिये जनता या उसके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तर- 
दायी हो जाते हैं। इंगलैण्ड का राजा पालियामेण्ट की इच्छा के विरुद्ध कोई कायें 
नहीं कर सकता। वहाँ वेधानिक शासन है। भारत में भी वेधानिक 
शासन है। मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हें। लेकिन साउदी अरब में 
वेधानिक शासन नहीं है। वहाँ सब कार्य राजा की इच्छा के अनुसार होते 
हे। उसके मंत्री केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते हें। 


संविधानों का वर्गीकरण 


( ([9557 ८०09 ०७०९ (०085(४/एप्रए॑ँ०05 ) 


लिखित और अलिखित संविधान ( शल्॑धका ब्यत एकल 
(ण०्णडं0प४/०क ):--आराजकल की दुनिया म बिना संविधान के कोई 
राज्य नहीं होता, चाहे उस संविधान का रूप जो भी हो। संविधानों 
की विभिन्न प्रकृति तथा विशेषताओं के अनुसार लेखकों ने उनको विभिन्न वर्गों 
में रखने का प्रयत्न किया है। इनमें सबसे पुराना वर्गीकरण लिखित और 
अलिखित संविधानों के आधार पर किया गया है ।. एक वर्गीकरण के अनुसार 
संविधानों को लिखित और अलिखित दो वर्गों में बाँठा गया है। लिखित 
संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार और पारस्परिक सम्बन्ध 


/ ५ 


एक या एक से अधिक विवरण पत्रों में स्पष्टरूप से लिख दिये जाते 
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हैं और उन्हीं के अनुसार देश का शासन चलता हैं। अलिखित संविधान 
में सरकार के अधिकार अधिकतर अलिखित सामाजिक और राजनीतिक 
प्रथाओं और रस्मों के आधार पर निश्चित रहते हैं। कुछ लिखित विवरण 
अवश्य होते हैं, परन्तु वे सम्पूर्ण संविधान नहीं होते। आजकल इंगलैण्ड को 
छोड़कर और किसी भी देश में अलिखित संविधान नहीं पाया जाता और सच 
बात तो यह है कि वर्गीकरण आधुनिक युग में ठीक तरह से लागू नहीं होता । 
प्राय: प्रत्येक लिखित संविधान में कुछ-न-कुछ अलिखित रस्में अवश्य रहती हैं 
और प्रत्येक अलिखित संविधान में महत्त्वपूर्ण लिखित अंश भी होते हैं। ब्राइस 
ने इस वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं माना है। उसका भी मत हैं कि लिखित 
और अलिखित संविधानों में अरब कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है। स्ट्रांग भी 
लिखित और अलिखित के इस भेद को अधिक महत्त्व नहीं देता। उसका मत 
हैँ कि इस वर्गीकरण को स्वीकार करने से तीन प्रकार के भ्रम पैदा होते एक 
तो यहं कि अलिखित संविधान केवल प्रथाओ्रों और रस्मों पर आधारित होता है 
और लिखित संविधान में ये चीजें बिलकुल नहीं होतीं। सच बात तो यह है कि 
ऐसा एक भी संविधान न मिलेगा जिसमें कुछ-त-कुछ झंश अलिखित न हो । साथ 
ही ऐसा कोई लिखित संविधान न मिलेगा, जिस पर प्रथाओं और रस्मों का प्रभाव 
न पड़ा हो । दूसरा भ्रम यह होता है कि संविधान के लिखित विवरण के अतिरिक्त 
और कोई संवैधानिक क़ानून नहीं होता । तीसरा भ्रम यह होता है कि हम यह 
मान लेते हैँ कि प्रत्येक क़ानून केवल लिखित हो सकता है, अर्थात्‌ हम प्रथा के 
प्रभाव को कोई महत्त्व ही नहीं देते । 
प्रोफेसर गारनतर का भी मत यही है। वे सर जेम्स मेकिनटोश की इस 
उक्ति से सहमत हें कि संविधान बनाये नहीं जाते, उनका विकास होता है। 
गारनर का मत है कि अलिखित संविधान के अधिकतर अंश प्रथाओ्रों के रूप में 
प्रचलित होते हें। सब अंश विवरण के रूप में लिखित नहीं होते । ये प्रथाएँ 
कालान्तर में विकसित होती रहती हें। इसके विपरीत लिखित संविधान 
की धाराएँ क़ानून के रूप में एक निश्चित संस्था द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन 
एक बात ध्यान में रखनी चाहिये। समयान्तर में प्रथाओं तथा न्यायालयों 
के निर्णयों का प्रभाव लिखित संविधानों पर पड़ता है और उसमें बहुत से 
अलिखित अंश आ जाते हैं। और इसी प्रकार अलिखित संविधान में भी लिखित 
अंश आ जाते हूँ । इसलिये गारनर के मतानुसार वास्तव में यह भेद अमकारी है। 
. फोइनर का मत है कि आजकल केवल ब्रिटेन में अलिखित संविधान पाया 
जाता है। श्र्थात्‌ उसकी प्रधान धाराएँ लिखित रूप में मौजद नहीं हूं, क्योंकि _ 
वे सदियों से उसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रवाहित होती आई 
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हैं। ब्रिटेन के संविधान के प्रधान स्रोत ये हँ--( १ ) न्यायालयों के निर्णय । 
थे निर्णय स्वयं वहाँ की प्रथाओं पर आधारित हैं। ( २) पालियामेण्ट के समय- 
समय पर बनाये गये क़ानून और कुछ राजनीतिक प्रथाएँ--जैसे कि पालियामेण्ट 
को संप्रभुता, मंत्रिमण्डल की लोक-सभा के प्रति जिम्मेदारी इत्यादि। मुनरों 
ने ब्रिटेन के संविधान के पाँच स्रोत माने हैं, यथा--( १ ) घोषणा-पत्र ( (८७६ 
(9970८८४ ), (२) क़ानून (5६४०८८८४ ), (३) न्यायालयों के निर्णय 
( ]ण्ठांलंबा १«लंआं००७), (४) अलिखित प्रचलित क़ानून ( 00फ्राए०0 
7०७ ), और ( » ) संवेधानिक प्रथाएँ( (पड/०छ5 री (6 (/07डपएऐंठत )। 
इनके आधार पर मुनरों कहता है कि ब्रिटेन का संविधान कई चीजों का 
मिश्रण है और इन चीजों के स्रोत भी कई हैं। वास्तव में ब्रिटेन का संविधान 
विकास का एक क्रम है ।* 

. लिखित और अलिखित संविधानों की तुलना करते हुए फाइनर ने लिखा है 
कि जिसे हम लिखित संविधान कहते हैं, वह किसी भी प्रकार अलिखित संविधान 
से अधिक लाभप्रद नहीं होता । जैसे कि, हम यह नहीं कह सकते कि 
जिस देश में लिखित संविधान होता है, वहाँ का शासन उस 
देश से अच्छा होता है, जहाँ अलिखित संविधान होता है। यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि लिखित संविधान का अलिखित संविधान की अपेक्षा अधिक 
आदर होता है। दूसरी बात यह है कि लिखित संविधान पर भी उतना ही 
विवाद होता है जितना कि अलिखित पर । लिखित संविधान की धाराओं पर 
भी समय-समय पर न्यायालयों के निर्णय होते रहते हें। और इनकी संख्या 
अलिखित संविधान सम्बन्धी निर्णयों से कम नहीं होती । तीसरे, यद्यपि लिखित 
संविधान के प्रत्येक शब्द को एक निद्चित अर्थ देने का प्रयत्न किया जाता है, 
लेकिन परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण यह सम्भव नहीं होता । इसलिये इस 
दृष्टि से भी लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा कोई विशेष लाभकारी 

नहीं होता । चौथे, किसी संविधान को केवल लिख देने से कोई स्थायी लाभ नहीं 


तुलना 
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होता। एक लिखित संविधान को एक युग का दर्पण कहा जा सकता है । 
लेकिन जब वह युग समाप्त हो जाता है, तब उस संविधान का महत्त्व भी 
समाप्त हो जाता है। 

परिवर्तंनशील और अ्रपरिवर्ततशील संविधान ( शिरुूद्ाछार बचत 
छाड्ात एऐंम्छड#४प्रधंग्ण5 ):--लॉड ब्राइस को संविधानों का नामकरण 
लिखित और अलिखित के रूप में पसन्द नहीं था। वे उसे ग़लत झौर 
अनुपयुक्त समझते थे। इसलिये उन्होंने ऊपर कहे गये दो प्रकार के संबि- 
धानों को परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील संबिधानों के नाम' से संबोधित 
किया। परिवर्तनशील संविधान का श्रर्थ यह है कि वह विधानमंडल की 
साधारण प्रक्रिया द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। लेकित पग्रपरि- 
वर्तनशील संविधान में संशोधन या परिवर्तन करते के लिये संविधानमंदल की 
एक विशेष प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। सम्भवत: बाइस ने से नाम 
प्लेटो के विचारों से ग्रहण किये हैं ।? बारकर ने लिखा है कि जब किसी संविधान 
या सरकार का रूप जनता या उसके प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार आसानी 
से बदला जा सकता है, तो उसे परिवर्तनशील संविधान कहते हैं श्रौर जब उसके 
विपरीत होता है, तो उसे अ्रपरिवर्तनशील संविधान कहते हैं। सेट ने लिखा 
है कि परिवर्तनशील संविधान में संवेधानिक क़ानून तथा साधारण क़ानून को 
एक समान समझा जाता है। ये दोनों प्रकार के क़ानून एक ही संस्था द्वारा 
एकससी प्रक्रिया द्वारा बनाये जाते हैं। लेकिन अपरिवर्तनशील संविधान में 
संवेधानिक क़ानून को साधारण क़ानून की श्रपेक्षा श्रधिक उच्च स्थिति प्राप्स 
रहती है। उसमें संशोधन या परिवतेन करने की प्रक्रिया भी एक विशेष प्रकार 
की होती है। डाइसी ने लिखा है कि परिवर्तनशील संविधान में हर प्रकार का 
प्रत्येक क़ानून एक ही संस्था द्वारा एक समान विधि से श्रासानी से बदला जा 
सकता है। लेकिन अपरिवर्तनशील संविधान में कुछ क़ानून जिन्हें संवैधानिक 
या मूल क़ानून कहते हैँ, उस विधि से नहीं बदले जा सकते, जिस विधि से साधारण 
कानून बदले जा सकते हैं ।* 

इन विवरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान 
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परिवर्ततशील है और अमेरिका का संविधान अपरिवर्तनशील है। ब्रिटेन के 
संविधान में पालियामेण्ट के एक साधारण अधिवेशन में साधारण विधि से कोई भी 
परिवर्तेन या संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में 
संशोधन करने के लिये चार विद्येष प्रक्नियाएँ निर्धारित हैं। संक्षेप में उन्हें 
हम इस प्रकार कह सकते हं---( १) दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्य संशोधन का 
प्रस्ताव उपस्थित करें। (२) अमरीकी संध में जितने राज्य हैं, उनमें से कम से 
कम दो तिहाई राज्य कांग्रेस अर्थात्‌ संघ के विधानमंडल के पास संशोधन का प्रस्ताव 
भेजें। इस प्रस्ताव के अनुसार जब कांग्रेस में वह संशोधन का प्रस्ताव पास हो 
जाय तो (३) कम-से-कम तीन-चौथाई राज्यों के विधानमंडल उसको अपनी 
स्वीकृति देंगे अथवा (४) कम-से-कम तीन-चौथाई राज्यों के विधानमंडलों के 
एक संयुक्त अधिवेशन में उसे स्वीकार किया जांय । तात्पर्य यह है कि संशोधन. 
की यह जटिल प्रक्रिया ही उसे अपरिवर्तनशील बना देती है। 
संविधानों के ऊपर हमने जो दो वर्गीकरण दिये हैं, उनके आधार पर कुछ 
लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परिवर्ततशील संविधान अलिखित होता है 
.. और अपरिवर्तनशील संविधान लिखित होता है। यह तो माना 
दो वर्गों में | | 
संसासितों जा सकता है कि अलिखित संविधान हमेशा परिवर्तनशील होता 
है; लेकिन यह मानना ठीक नहीं है कि सब लिखित संविधान 
या भिन्नता अजित हा हल ह डर & 
नशील होते हेँ। प्रत्येक लिखित संविधान में श्रपरिवर्तन- 
शीलता का कुछ अंश तो अवश्य होगा; लेकिन आजकल राज्यों की 
प्रवत्ति यह होती है कि संविधान लिखित और परिवर्तनशील हो । भारत का 
संविधान लिखित है। उसमें परिवर्तन करने की भी एक विशेष प्रक्रिया है। 
पर यह प्रक्रिया सरल है। इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता हें। 
अर्थात्‌ भारत का संविधान लिखित होते हुए भी परिवर्तेतशीलता की ओर झुका 
हुआ है। 
इस सम्बन्ध में प्रोफेसर स्ट्रांग का मत ध्यान देने योग्य है। उनका कहना 
है कि अलिखित संविधान तो केवल परिवर्तनशील हो सकता है, अन्य किसी प्रकार 
का नहीं। लेकिन लिखित संविधान भी परिवर्तनशील हो सकता है। तब 
फिर वह कौन-सा गृण है, जो किसी संविधान को परिवरतंनशील या अ्रपरिवर्तेन- 
 शील बनाता है। ऐसा गुण केवल एक है और वह यह है कि संवेधानिक क़ानून 
बनाने की और साधारण क़ानून बनाने की प्रक्रिया एक-सी है श्रथवा नहीं । जो 
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संविधान किसी विशेष प्रक्रिया के बिना परिवर्तित किया जा सकता है, वह परि- 
वर्तनशील है। लेकिन जिस संविधान में संशोधन या परिवतेन करने के लिये 
किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, वह अपरिवर्तनशील संविधान 
कहलाता है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान परिवर्तनशील है और संयुक्त 
राज्य अमेरिका का संविधान अ्रपरिवर्ततशील है। अब हम अपने अ्रध्ययन से 
निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हँ--- 

(१) अलिखित संविधान हमेशा परिवर्तनशील होते हैं । 

(२) लिखित संविधान भी परिवर्तनशील हो सकते हैं । 

(३) परिवर्ततनशील और अ्रपरिवर्ततशील संविधान का भेद संशोधन की 
प्रक्रिया पर विशेषरूप से निर्भर करता है। यदि संशोधन क़ानून बनाने की 
साधारण प्रक्रिया से हो सकता है, तो वह संविधान परिवर्ततशील होता है। 
लेकिन यदि संशोधन के लिये विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तो वह 
परिवर्तंनशील होता है । 

लिखित और अलिखित संविधानों का तुलनात्मक श्रध्ययन :---( १) परि- 
वर्तनशील संविधान में सबसे बड़ा गूण यह होता है कि परिस्थितियों की आव- 
इयकता के अनुसार उसे शीफघ्रतापृवक बदला जा सकता है। ऐसा संविधान 
हमेशा विकास करता रहता है। ब्रिटेन के संविधान का सबसे बड़ा गूण यही 
है। इस गूण के कारण वह प्रगतिशील भी होता है। इसीलिये ब्रिटेन के 
संविधान की ब्राइस प्रभृति विद्वानों ने प्रशंसा की है । 

(२) चूँकि परिवर्तनशील संविधान को श्रासानी से बदला जा सकता है, 
इसलिये वह कभी-कभी देश को संकट या क्रान्ति से बचा लेता है। फ्रान्स की 
राज्यक्रान्ति का एक कारण यह भी था कि वहाँ का संविधान आवश्यकता के 
अनुसार समय पर संशोधित नहीं हो सका। इसके विपरीत ब्रिटिश संविधान 
में यह सुविधा है । 

(३) अलिखित और परिवर्तनशील संविधान देश' की राजनीतिक प्रवृत्तियों 
और विचारधाराशों का बड़ा अच्छा सूचक होता है। इस दृष्टि से उसका एक 
ऐतिहासिक महत्त्व होता है। लिखित अ्रपरिवर्तनशील संविधान उतना भ्रच्छा 
सूचक नहीं होता। 

अपरिवर्ततशील संविधान के गुण और परिवर्ततशील संविधान के दोष :--- 

(१) लिखित संविधान सुस्पष्ट, सुनिश्चित और ठोस होता है। उसके 
सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि वह स्थायी हो सकता है। इसके विपरीत 
परिवर्तेनशील संविधान हमेशा भ्रनिश्चित और परिवर्तन की श्रवस्था में रहता 
है। उसमें चाहे जब परिवर्तन हो सकते हैं। पर लिखित संविधान बहुत 
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सोच-विचार कर तैयार किया जाता है, उसका विवरण एक ही पत्र या ग्रन्थ में 
रहता है। इससे वह अधिक निश्चित होता है। 

(२) चूँकि लिखित और अ्रपरिवर्तंतशील संविधान आसानी से नहीं 
बदला जा सकता है, इसलिये वह दलबन्दी के संघर्षों से सुरक्षित रहता है। कोई 
भी दल सत्तारूढ़ होने पर मनमाने ढंग से नहीं बदल सकता। इसके विपरीत 
परिवर्तंनशील संविधान के साथ ये दल खेलवाड़ कर सकते हें। 

(३) लिखित अपरिवर्तनशील संविधान सब प्रकार के लोगों के लिये 
उपयुक्‍त होता है। उसके लिये विशेष राजनीतिक योग्यता, अनुभव या बुद्धि 
की आवश्यकता नहीं होती । इसके विपरीत, ब्राइस का मत है कि परिवत्तेन- 
शील संविधान केवल तीन शर्तों के अन्तगंत कार्यमत हो सकता है। एक तो 
यह कि शासन सत्ता केवल उसी अल्प वर्ग के हाथ में रहेगी, जो सुशिक्षित, राज- 
नीतिक दृष्टि से जागृत और ईमानदार होता है। दूसरे, अधिकतर लोगों को 
लगातार, निरन्तर राजनीतिक जीवन में लगा रहना पड़ता है। तीसरे, 
यद्यपि क़ानूनी दृष्टि से संप्रभुता जनता के हाथ में रहती है, लेकिन जनता केवल 
कुछ साधारण व्यापक सिद्धान्त निर्धारित करती है। लेकिन शासन का वास्त- 
विक कार्य एक सुशिक्षित अल्पवर्ग करता है। ब्राइस ने यह भी लिखा है कि 
परिवर्तंनशील संविधान उन्हीं देशों में फलते-फूलते हैं, जहाँ के लोग अपरिवततेन- 
शील प्रकृति के होते हें और प्राचीन परम्पराओों का आदर करते हें। 

ऊपर संविधानों के जो भेद बतलाये गये हैं, उनके अलावा कुछ विद्वान एक 
अन्य आधार पर भी संविधानों के भेद बतलाते हैं। वह यह कि किसी संविधान 
को क़ानूनी सर्वोच्चता ( 7.८8० ०० [णवांटांओं $पए7०८००४८ए ) 
प्राप्त है अथवा नहीं । यह सर्वोच्चता तब प्राप्त होती है, जब 
संविधान के द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है कि उसकी 
 धाराएँ शासन के सब अंगों अर्थात्‌ विधानमंडल, कार्यकारिणी तथा न्याय- 
पालिका पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे। इस शर्तें के अनुसार संविधान 
दो वर्गों में बाँठे जाते हँं--एक वे संविधान जिनमें संविधान की सर्वोच्चता 
( 80फ/९०४८ए ० धा८ (0०07570ए४०४ ) रहती है और दूसरे वे संविधान 
. जिनमें संसद्‌ अथवा विधानमंडल की सर्वोच्चता ( $एए/८:४७८७ ० ॥06 
],८2४729077८ ) रहती है। इस शर्त के अनुसार पहले प्रकार के संविधान 
. की रक्षा अर्थात्‌ संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका या 
न्‍्याय-व्यवस्था के द्वारा की जाती है। देश की न्यायपालिका संविधान को 
. संरक्षक बन जाती है। दूसरे वर्ग के संविधान में क़ानूनी संप्रभुता या 
सर्वोच्चता विधानमंडल में निवास करती है। भर्थात्‌ अन्तिम रूप में विधान- 


क़ानूनी 
सर्वोच्चता 


२०६ राजनीति विज्ञान 


मंडल यह तय करता है कि शासन के विभिन्न अंगों के कार्य संविधान की 
धाराओं के अनुसार हो रहे हैं ग्रथवा नहीं। इस भेद के अनुसार संयुक्त राज्य 
ग्रमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता प्रचलित है। वहाँ का उच्चतम न्यायालय 
संविधान का संरक्षक है। इसके विपरीत ब्रिटेन में विधानमंडल की सर्वोच्चिता 
प्रचलित है। वहाँ पालियामेण्ट श्रन्तिम रूप से संवैधानिक निर्णय देती है। 

सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अभी तक हमने संविधानों का 
जो वर्गीकरण किया है, वह इन तीन बातों पर आधारित है--(१) लिखित, 
(२) संशोधन की विधि और (३) न्यायालयों के निर्णय। विभिन्न संवि- 
धानों के भेद और उनके अ्रलग-अ्रलग रूप इन्हीं तीन बातों के श्राधार पर निश्चित 
किये जाते हें । 

लिखित संविधान की विशेषताएं ( (क्रांट/ वुपशारंधंटड तीं 8 जफए2ए 
(०छडपं।प४ं०० ):--इंगलेण्ड को छोड़कर प्राय: सब देशों में अब केवल 
लिखित संविधान ही प्रचलित हें। इसलिये हमें यह जानना आवश्यक है कि 
वे कौन से गुण हैं, जिनके कारण आधुनिक काल में लिखित संविधान पसन्द किये 
जाते हैं। गेटेल ने लिखित संविधान में निम्नलिखित बातें भ्रावश्यक बतलाई हें--- 

(१) लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होना चाहिये। उसके 
शब्द और वाक्य ऐसे हों कि उनका अर्थ बिलकुल स्पष्ट हो। इसलिये यह 
आवश्यक है कि संविधान बड़ी सावधानी के साथ लिखा जाना चाहिये । 

(२) लिखित संविधान काफ़ी विस्तृत और सर्वागपूर्ण हो, श्रर्थात्‌ शासन 
के विभिन्न अंगों के कार्य स्पष्टरूप से निर्धारित होना चाहिये, जिससे उनमें संघर्ष 
की संभावना न रहे। उनके आपस के सम्बन्ध भी स्पष्ट रूप से निर्धारित 
होना चाहिये । 

(३) संविधान न बहुत संक्षिप्त हो और न बहुत लम्बा। यदि वह 
बहुत संक्षिप्त होगा, तो उसमें सब बातें स्पष्टरूप से नहीं लिखी जा सकतीं । 
जिससे बाद में कठिनाइयाँ हो सकतीं हें। यदि वह बहुत लम्बा होगा तो उसमें 
प्रत्येक बात बहुत बारीक़ी के साथ लिखी जायेंगी। नतीजा यह होगा कि 
कुछ समय बाद परिस्थितियाँ बदलने पर वह शासनकर्त्ताश्रों के लिये तरह-तरह 
की बाधाएँ उपस्थित करेगा। ऐसा संविधान अनावश्यक रूप से अपरिवर्तन- 
शील हो जायगा। 

ऊपर जो कातें बतलाईं गईं हैं, वे वास्तव में लिखित संविधान के प्रकृति 
या उसके गूण बतलाती हें। इनके सिवाय किसी भी लिखित संविधान में 
निम्नलिखित तीन बातों का समावेश आवश्यक है। एक तो प्रत्येक लिखित 
संविधान में अधिकारों की घोषणा अवश्य होनी चाहिये । दूसरे, उसमें राज्य 
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के शासन के विभिन्न अंगों के संगठन की रूप-रेखा झवश्य होनी चाहिये । तीसरे, 
उसमें संविधान में संशोधन करने की विधि अवश्य रहनी चाहिये। ये तीनों बातें 
क्रमश: राज्य की स्वतन्त्रता, शासन या सरकार और संप्रभुता की द्योतक होती हैं 

यदि हम विभिन्न देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन करें, तो देखेंगे 
कि प्रारम्भ में उनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा जनता 
द्वारा शासन-सत्ता ग्रहण करना था। इस दृष्टि से हम लिखित संविधान के 
निम्नलिखित आधार कह सकते हें। (१) राजनीतिक सत्ता का प्रश्न, 
(२) धामिक स्वतन्त्रता की रक्षा, (३) सम्पत्ति की रक्षा। इस सम्बन्ध 
में हमें यह माँग याद रखनी चाहिये कि प्रतिनिधित्त्व के बिना कर नहीं लगाया 
जा सकता। (४) स्वतन्त्रता, जिसके कि तीन पहलू होते हें“-- (क) मनमाने 
ढंग से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और नज़रबन्दी न हो, (ख) भाषण, मत 
प्रकट करने, सभा करने तथा संघ बनाने की स्वतन्त्रता हो और (ग) क़ानून 
की दृष्टि में सबको समानता प्राप्त हो । 

जैसा कि हम देख चके हैं, आजकल सवंत्र लिखित संविधान के पक्ष में ही 
जनमत पाया जाता है । इसके कई कारण बतलाये जाते हैं, यथा--( १) आजकल 
जनतान्त्रिक राज्य में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा की गारन्टी 
चाहते हें। इसके लिये वे सरकार के अधिकार सीमित रखना चाहते हैं। 
इसलिये उनकी यह इच्छा रहती है कि सरकार तथा जनता के अधिकार स्पष्ट 
रूप से निश्चित कर दिये जायँ। (२) जनतन्त्र की प्रगति के साथ-साथ 
स्थानीय स्वशासन की भी प्रगति हुई; नगरपालिकाओं तथा जिला-बोर्डों को 
शासन सम्बन्धी अधिकारों में वृद्धि हुई और इनकी उपयोगिता भी सिद्ध हुई। 
अतएव यह महसूस किया गया कि इनके अधिकार यदि स्पष्ट रूप से निर्धारित 
हो जाय॑ेँ अर्थात्‌ लिखित हो जायें तो किसी प्रकार के संघर्ष का डर न रहेगा। 
(३) जब कोई देश अपनी सरकार भ्रर्थात्‌ शासन का रूप बदलता है, तो वह 
नयी सरकार को एक निश्चित रूप देना चाहता है। इसका सबसे अच्छा 
तरीक़ा यही होता है कि शासन जिस संविधान के आ्राधार पर चलेगा, उसे लिखित 
रूप दिया जाय। (४) आधुनिक युग में संघ शासन ( #८१७४०४४४४ ) 
ने बडी तेजी के साथ प्रगति की है। संघ-शासन में सिवाय लिखित संविधान 
के अन्य कोई संविधान सम्भव नहीं है। इसमें संघ तथा राज्य शासनों के 
अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किये जाते हें। साथ ही शासन के विभिन्न 
अंगों के अधिकार और कार्यक्षेत्र भी निर्धारित किये जाते हैं। 

संविधान स्थापित करने की विधियाँ ( १(९८४०१७ ०४ एछडा99पड्नंगड 
(म्मड४एए7ं०मड ):--आ्राजकजल सब जगह मत लिखित संविधान के पक्ष 
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में होता है। अब हमें यह देखना है कि संविधान किस प्रकार स्थापित या 
प्रारम्भ किये जाते हैं। इतिहास के आधार पर विद्वानों का मत है कि 
संविधान स्थापित करने की सबसे अधिक व्यवह्नत रीति कान्ति ( ९ि०ए००४०४ ) 
रही है। जब कोई शासन जनता के लिये असहनीय हो जाता है, तब जनता 
उसके विरुद्ध विद्रोह करके उसे समाप्त कर देती है और एक नये किस्म का शासन 
स्थापित करती है। इंगलैण्ड की भव्य कान्ति| ( 00४00४ रि८ए०प४०० ) 
के फलस्वरूप अधिकारों के'घोषणा पत्र ( #9॥/ ० ४७४ ) को मान्यता 
प्राप्त हुईें। संयुक्तराज्य अश्रमेरिका का वर्तमान संविधान एक क्रान्ति के 
फलस्वरूप स्थापित हुआ। फ्रान्स में सन्‌ १७५६ में जो राज्यक्रान्ति हुई 
उसके फलस्वरूप उस देश में कई संविधान बनें। सन्‌ १६९१७ में रूस में 
बोलशेविक क्रान्ति हुई, जिसके बाद सन्‌ १६१८ में वहाँ का वर्तमान संविधान 
बना। सन्‌ १६३६ में इसमें बहुत से परिवर्तत किये गये। दूसरे, संविधान 
राज्य या राजसत्ता की स्वीकृति या स्वेच्छा ( 57००८ ) से भी स्थापित होते हैं । 
जैसे कि जापान का वतंमान संविधान वहाँ के राजा की स्वीकृति से स्थापित 
किया गया था। कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रिका के संविधान ब्रिटेत 
की पालियामेण्ट की स्वीकृति और स्वेच्छा की देन हें। तीसरे, संविधान स्वयं 
देशवासियों द्वारा वाद-विवाद तथा सलाह-मशाविरा के द्वारा ( ॥06७00967:७० 
(7८७४०४ ) तैयार किये जाते हें। उदाहरण के लिये जब अमेरिकी 
उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वतन्त्रता की घोषणा 
की तो साथ ही वहाँ की जनता के प्रतिनिधियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर 
अपने नये राज्य का एक संविधान भी तैयार किया। इसी प्रकार सन्‌ १६४७ 
में भारत ने जब स्वतन्त्रता प्राप्त की तो साथ ही उसने एक संविधान सभा भी 
बनाई, जिसने दो वर्ष में एक संविधान तैयार किया और सन्‌ १९५० से यह 
संविधान देश में लागू किया गया। चौथे संविधानों का क्रमशः विकास होता 
है। ब्रिटेन इसका सबसे अ्रच्छा उदाहरण है। वहाँ के संविधान का विकास 
सदियों से होता आ रहा है। ब्रिटिद्य राष्ट्रमंडल के कई राज्यों के संविधानों 
का विकास भी इसी प्रकार क्रमशः हुआ है । रेगूलेटिंग एक्ट से लेकर सन्‌ 
१९३५ तक भारत के संविधान का विकास भी क्रमदय: होता रहा। 

संविधान स्थापित करने की ब्राइस ने निम्नलिखित चार विधियाँ 
बतलाई हैं :-- 

(१) राजा अपनी प्रजा को संविधान दे सकता है। इंगलैण्ड और 
जापान इसके उदाहरण हें। 
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(२) किसी देश में क्रान्ति के द्वारा नया संविधान स्थापित हो सकता है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस इसके उदाहरण हैं । 

(३) जब किसी नये देश का जन्म होता है, तब वहाँ के लोग एक नया 
संविधान स्थापित कर सकते हें। प्रथम महायुद्ध के बाद पोलेण्ड और 
चेकोस्लोवाकिया में ऐसा ही हुआ । 

(४) कई अद्धे विकसित राजनीतिक समूह मिलकर एक राज्य बना सकते 
हैं और उसका एक संविधान तैयार कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 
इसका उदाहरण है। 

संविधान में संशोधन की विधियाँ ( 'शध्शाण्वेंड ० हफाल्मपाणड 
पल (एम्फडपंधपंग्छ ):--प्रत्येक संविधान में, चाहे वह लिखित हो या 
अलिखित, समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार संशोधन द्वारा परिवत्तेंन 
करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना कोई भी संविधान कार्य नहीं कर 
सकता । इसलिये अरब हम संविधान में संशोधन करने की विधियों पर 
विचार करेंगे। अलिखित या परिवतंनशोल संविधान में संशोवत करने के 
लिये किसी विशेष विधि या रीति की आवश्यकता नहीं होती। क़ानून 
बनाने के साधारण तरीक़ों के द्वारा ही संविधान में संशोवन और परिवर्तेत 
हो सकता है। इंगलैण्ड का संविधान इसका उदाहरण है। वहाँ हाउप 
ऑफ कॉमन्स साधारण बहुमत द्वारा ऐसा क़ातूत बता सकता है, जितते 
किसी भी राजनीतिक संस्था में परिवर्तत हो सकता है; यहाँ तक' कि उसे 
समाप्त भी किया जा सकता है। इससे अधिक परिवर्तेतशोल संजिधात 
और कहीं नहीं पाया जाता । न्यूजीलैण्ड का संविधान लिखित है, पर उदपमें 
भी संशोधन विधानमंडल की क़ानूत बनाने की साधारण प्रक्रिया द्वारा हो 
सकता है। ऐसे अन्य देश भी हैं, जिनके संविधान लिखित होने पर भी 
परिवतंनशील हैं। श्रर्थात्‌ उनमें संशोधन क़ानूत बनाने की साधारण प्रक्रिया 
द्वारा हो सकता है। ््ि 

इसके बाद लिखित या अपरिवतंतनशील संविधानों में संशोवत की प्रक्रिया 
का ग्रहन उठता है। इस प्रकार के संविधान में संशोधन करने के लिये साधारणत: 
चार प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं। पहली विधि यह है कि कुछ शर्त्तों का पालन 
करते हुए क़ानून बनाने की साधारण प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोवत किया 
जा सकता है। ये शर्तें इस प्रकार की होती हैं कि जब संशोवत विधेयक पर 
विचार हो, तब सदन के सदस्यों की एक निश्चित संख्या उपस्थित हो । इसी 
प्रकार उसके स्वीकृत होने के लिये भी एक निश्चित बहुमत की आवश्यकता 
होती है। दूसरी विधि यह होती है कि संशोधन के लिये एक विशेष परिषद्‌ 


]4 
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'का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका में 
संविधान में संशोधन के लिये एक राष्ट्रीय अधिवेशन ( (४07ए०0४०४ ) किया 
जाता है। इसके साथ ही विशेष बहुमत की शर्ते भी जोड़ दी गई है। वह 
यह है कि प्रस्तावित संशोधन कांग्रेस के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा और संघ्र के 
तीन-चौथाई राज्यों द्वारा स्वीकृत हो। अमेरिका में संविधान में संशोधन 
का प्रस्ताव कांग्रेस के दो सदनों में से किसी भी सदन के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा 
किया जा सकता है अथवा सब राज्यों के दो-तिहाई विधानमंडलों द्वारा किया 
जा सकता है। संशोधन की तीसरी विधि जनमत गणना ( एरिट्कल्ातैपा: 
०. शिक्रडञं०० ) है। आस्ट्रेलिया, स्विटज़रलैण्ड और आयर में यह 
विधि प्रचलित है। दोनों देशों के संविधानों में यह विधि स्पष्टरूप से दी 
गई है। चौथी विधि यह है कि संघ की सब इकाइयों के साधारण बहुमत 
के द्वारा संविधान में संशोधन हो सकता है। यह विधि केवल संघ शासन में 
सम्भव हो सकती है और आस्ट्रेलिया, स्विटज़रलेण्ड तथा अमेरिका के संघ 
शासनों में प्रचलित है।* 
लिखित संविधान न्यायालयों की टीका-टिप्पणी द्वारा भी संशोधित हो सकते 
हैं। न्यायालयों के निर्णयों द्वारा संवैधानिक व्यवस्था में नये-नये सामाजिक 
न्यायालयों की और आशथिक विचार प्रवेश कर जाते हैं । इसके लिये संविधान 
टिप्पणी निर्धारित तरीक़ से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं 
द होती । समय-समय पर न्यायालयों को यह निर्णय करना 
पड़ता है कि किसी मुक़दमें पर संविधान का कया प्रभाव पड़ता है। इस निर्णय 
के सम्बन्ध में न्यायालय संविधान की किसी धारा का भश्रर्थात्‌ किसी क़ानून का एक 
१ स्विटज़रलेण्ड के संविधान के अनुच्छेद १२३ में दिया हुआ है क्रि 
“लुक 7८एशं36त एटत००)] (7005प्र(पध00, 07 96 #८एं३८१ 997: (९८९र्णा, 
8090] ८0076 ३000 60706 श|6० 40 #88 96९९४ 8८०८९०४९वं 97 ७ 77.3] 0.7॥५ 
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इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद १२८ में लिखा है कि 
“06 नाना कंफांग्रंडएंशहु ०. 97007070090९८ 72[0728९07708007 
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नया अर्थ लगा सकते हैं। अथवा किसी ऐसी बात की ओर इंगित कर सकते 
हैं, जिस पर संविधान चुप हों। इस प्रकार न्यायालय संविधान की व्याख्या 
कर-करके उसमें संशोधन करते रहते हैँ । यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में 
विद्येष रूप से देखने में आती है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया 
बड़ी जटिल और कठिन है। 

ऊपर संशोधन की जो विधियाँ बतलाई गई हैं, उनके विविध अंश मिश्रित 
करके भी किसी संविधान की संशोधन प्रणाली निर्धारित की जा सकती है। 
अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है, कि एक संविधान में एक ही विधि से संशोधन होगा 
आजकल संशोधन के लिये राज्य प्रायः अमेरिका की अति जटिल और ब्रिटेन 
की अति परिवर्ततशील और सरल के बीच की एक मध्यम संशोधन विधि को 
पसन्द करते हैं। उदाहरण के लिये सोवियत रूस का संविधान में संशोधन 
की विधि इस प्रकार है। संशोधन के प्रस्ताव को सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक 
सदन के दो-तिहाई सदस्यों के मत प्राप्त होना चाहिये। एक सदन में संघ के 
प्रतिनिधि होते हें और दूसरे सदन में सब राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं । राज्यों का 
प्रतिनिधित्व बराबर होता है। इस प्रकार समान राज्यों को प्रस्तावित संशोधन _ 
पर अपना मत प्रकट करने का अवसर मिल जाता है। फ्रान्स के चौथे जनतत्त्र 
के संविधान में संशोधन का अधिकार विधान सभा के निम्न सदन को सौंपा गया 
है। सन्‌ १९४६ के संविधान के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव निम्न सदन श्रर्थात्‌ 
नेशनल असेम्बली द्वारा पेश होना चाहिये और उसी के द्वारा साधारण बहुमत 
से पास होना चाहिये। उसके बाद उच्च सदन में भेजा जाता है। यदि उच्च 
सदन कोई परिवर्तन का सुझाव देता है, तो वह फिर निम्न सदन में आता है, तब 
साधारण तरीक़े से विशेष या निर्धारित बहुमत द्वारा पास होता है। यदि 
ये शर्तें पूरी नहीं होतीं तब उस पर जनमत ( 'रि्थटए८००प०० ) लिया जाता हे । 

भारतीय संविधान में संशोधन की विधि इस प्रकार है। संशोधन का 
प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। तब उसे प्रत्येक सदन 
में, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मत देने वाले 
कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पास होना चाहिये । कुछ विशेष अन- 
च्छेदों ( जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यकारिणी की दक्तियाँ 
उच्च न्यायालय की स्थापना इत्यादि सम्बन्धी ) में संशोधन के सम्बन्ध में यह 
आवश्यक है कि संशोधन को कम-से कम आराधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति 
प्राप्त हो। द 

ब्रिटेन में प्रचलित संवेधानिक परम्पराओ्रों पर टिप्पणी ( 4 29०६९ ०४ 
६9९ (02८20 ०585 ०7 छ-+४७ ४7 (088 0(फ0फ ) :-«ब्रिटेन में प्रचलित 
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संवैधानिक परम्पराओं का अध्ययन डाइसी ने अपने संवैधानिक क़ानून” 
( 7,9७ ० 76 (०४5४प४०० ) में विस्तारपूर्वक किया है। उसने इस 
बात का विशेष रूप से अध्ययन किया कि ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स किन 
अलिखित परम्पराओं के अनुसार काम करता है। उसके मतानुसार ब्रिटेन 
के संविधान में निम्नलिखित परम्पराएँ पाई जाती हँ-- 

(१) पालियामेण्ट का अधिवेशन एक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य 
होना चाहिये । ह 

(२) यदि हाउस ऑफ कॉमन्स मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करता है 
तो उसे पदत्याग अवश्य करना चाहिये। अथवा स्वयं कॉमन्स सभा का 
विघटन होकर नये निर्वाचन होना चाहिये । 

(३) यदि पालियामेण्ट के दोनों सदन किसी बिल या प्रस्ताव को अपनी 
स्वीकृति दे देते हैँ, तो राजा की स्वीकृति उसे भ्रवश्य मिलनी चाहिये । 

25040 है ः 

(४) मंत्रिमंडल पालियामेण्ट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । 

(५) कॉमन्स सभा में जिस दल का बहुमत है, उस्त दल का नेता प्रधान मंत्री 
होगा और उसे अपने सहयोगी भ्रन्य मन्त्रियों को चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये । 

(६) मन्त्रिमंडल की विदेशी नीति कॉमन्स सभा की इच्छा के विपरीत 
नहीं होनी चाहिये । 

ब्रिटिश संविधान की ये प्रधान परम्पराएँ हें। परन्तु ध्यान रखना चाहिये 
कि ये क़ानून नहीं है। क़ानून और परम्परा में भेद यह है कि न्यायालय क़ानून 
का पालन करा सकते हैं, परन्तु वे परम्परा का पालन नहीं करा सकते । जेनिग्स 
का मत है कि परम्पराओं का वृत्त या कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और वे 
प्रायः क़ानून के साथ एक रूप हो गई है। इतना तो अवश्य है कि अरब ऐसी 
स्थिति हो गई है कि किसी परम्परा का उल्लंघन करनेवाला मंत्रिमंडल तुरन्त 
क़ानून के संघर्ष में झ्रा जायगा। लेकिन लॉस्‍्की का मत है कि कुछ परिस्थितियों 
में परम्परा का उल्लंघन करने से क़ानून से उनका संघर्ष नहीं होगा और मंत्रि- 
मंडल मजे से अपना काम चला सकता है। परम्पराओं के पालन का वास्तविक 
कारण यह है कि कालास्तर में उन्हें एक प्रकार की दिव्यता प्राप्त हो गई है ग्रौर 
मंत्रिमंडल उनका पालन करना अपना धर्म समझने लगें हें। साथ ही शासन कार्य 
की दृष्टि से उनका पालन करना बड़ा सुविधाजनक होता है। एक बात यह भी 
है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने युग के जनमत के अनुसार उनका सीमित या विस्तृत 
अर्थ लगाती आई है। आजकल विद्वानों का मत यही है कि इन वैधानिक 
परम्पराओं का पालन इसलिये नहीं होता कि उन्हें न मानने से क़ानून का उल्लं- 
घन होगा, बल्कि इसलिये होता है कि उन्हें मानने से शासन कार्य में बड़ी सुविधा 
होती है और जनमत उन्हें स्वीकार करता है। 


अध्याय €र 


शासन के स्वरूप 


( &0-#कऋाड णा 6'&0ए2४॥फा०्या ) 


प्रत्येक राज्य में शासन का एक ढाँचा या व्यवस्था होना आवश्यक है । 
बहुधा इसी शासन के स्वरूप के अनुसार श्रर्थात्‌ सरकार के रूप के अनुसार उस 
राज्य का नाम भी होता है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हम राष्ट्रपति 
प्रधान जनतन्त्र कहते हैं और इंगलेण्ड की सरकार को संसद प्रधान जनतलत्र । 
सरकारों अथवा शासन के स्वरूपों को कई आधारों पर भिन्न श्रेणियों या वर्गों 
में बाँदा जाता है जैसे कि जनता की वह संख्या जिनमें संप्रभुता निवास करती 
है तथा सरकार के संगठन का स्वरूप । 

जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, आधुनिक राजनीतिकशञास्त्र के श्रध्ययन 
का प्रारम्भ प्राचीन ग्रीस में हुआ था । अतएव शासन के स्वरूपों के लिये भी 
हमें ग्रीस के इतिहास की ओर देखना पड़ता है। प्राचीन ग्रीस में बहुत से छोटे- 
छोटे तगर राज्य थे। उनमें कई प्रकार के शासन तन्‍्त्र प्रचलित थे। उन 
सबकी तुलना करके हेरोडोटस ( छ्र७०600४ ) ने 'शासनतत्त्रों 
को एकतन्त्र या राजतन्त्र ( ४००४८7५४ ) कुलीनतन्‍त्र 
( 4&080०८०७८५ ) तथा प्रजातन्त्र या जनतन्त्र ( 70८770८०७८7 ) में विभाजित 
किया है। ये तीन प्रकार के शासन जब स्वार्थी, अ्त्याचारी और अ्रष्ट हो 
जाते है, तब उन्हें हेरोडोट्स ने दूसरी संज्ञा दी है। जब राजा पथ- 
भ्रष्ट होकर अत्याचारी हो जाता है और प्रजा का पालन नहीं कर सकता तब 
एकतलनन्‍त्र या राजतन्त्र उत्पीड़क राजतन्त्र हो जाता है। इसी प्रकार जब शासक 
वर्ग के कुलीन लोग आपस में लड़ते हैँ और प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखते 
तब वह उत्पीड़क कुलीनतन्त्र हो जाता है। इसी प्रकार प्रजातन्त्र भी भ्रष्ट 
होकर उत्पीड़क प्रजातन्त्र हो जाता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रजा का 
नेता बनकर शासन-शक्तिति अपने हाथ में ले लेता है और स्वेच्छापुवक उसका 
प्रयोग करता है क्‍ 

हेरोडोटस के बाद साक्रेटीज़ ने भी शासनतल्त्रों के वर्गीकरण पर ध्यान 
दिया । उसने भी राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र को मान्यता दी । 
उसका मत था कि प्रजातन्त्र कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका आधार 
हमेशा अज्ञान होता है। उसका मत था कि राजतलनत्र में राजा प्रजा की 


हेरोडोटस 
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सम्मति से क्रानन के आधार पर राज्य करता है। जब बह ऐसा नहीं करता 
तब वह स्वेच्छाचारी उत्पीड़क हो जाता है। शयी प्रकार कुलीननन्त्र में जब 
उच्चवर्ग के लोग प्रजा-हित ध्यान में रखकर शासन करते हैं, तब 
वह तन्‍्त्र श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब वे लोग अपने सुख और. 
ऐश्वर्य के लिये शासन करने लगते हैं तब बह तस्त्र भ्रष्ट और अबांछवीय हो 
जाता है। प्रजातन्त्र तो कभी अ्रच्छा नहीं होता, इस प्रकार सार्केदीज़ पाँच 
प्रकार के शासनतन्त्रों को स्वीकार करता है जिनमें से दो अति राजतस्त और 
कुलीनतन्त्र श्रच्छे होते हैं और तीन श्र्थात्‌ उत्पीड़का राजलस्त, उत्पी डक कुलीन- 


साक्रेटीज 


तन्‍्त्र और प्रजातन्त्र भ्रहितकारी झौर अ्रवांछनीय होते हैं । 


प्लेटो ग्रीस का एक महान विचारक और दार्शनिक हुआ है। उसने भी 
शासनतल्त्रों के वर्गीकरण की ओर ध्यान दिया है। राजनीति दर्शन के सम्बन्ध 
में प्लेटो के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हे--जनतस्ता ( ९८॥पांत6 ) 
राजनीति! ( #छापटाएड ) और 'क्रानन' ( ७5 ) जनतस्त्र 


प्लेटो 


नाम की प्रथम पुस्तक में उसने कहा है कि शासन का श्राधार ज्ञान और 
बुद्धि होता चाहिये। इससे कुछ लोगों ने यह अन्दाज़ लगाया है कि बह शासन- 
तन्‍त्र कुलीन वर्ग के हाथ में रखना चाहता था। लेकिन उसी ग्रस्थ में बह कहता 


है कि राजसत्ता, एक दार्शनिक राजा के हाथ में रहती चाहिये । इसी में मनुष्य 
जाति का कल्याण है। इससे हम यह तात्पर्य निकालते हैं कि बह आदश राज- 
तन्‍त्र के पक्ष में था। 'पोलीटिकस' में भी उसने निरंकुश, पर ज्ञानी राजा के 
पक्ष में अपना मत दिया है। उसते कहा है कि राजा ज्ञानी होना चाहिये और 
ज्ञानी राजा पर जनमत या क़ानून का बन्धत नहीं होना चाहिये । 

लेकिन यह उसका आददों था। श्रर्थात्‌ उसने यह बअललाया कि एक आदर्श 
राज्य कैसा होना चाहिये। पर वास्तव में उस समय के सब राज्य वैसे नहीं 


थे। इसलिये पोलीटिकस' में उसने राज्यों की दी वर्गों में विभाजित किया ! 


!ः 


है---वे राज्य जो उस झादर्श के निकटतम थे और वे राज्य जो उस आदर्श से . 


बहुत दूर थे। श्रर्थात्‌ राज्यों का शासन या तो जान के आधार पर होता है या 


अज्ञान के आधार पर। इस दृष्टि से देखने पर तीन प्रकार के राज्य पाये. 


जाते हैं ।१ 
(१) वें राज्य जिनका शासन पूर्ण ज्ञान के आधार पर होता है। 
आदर्श राज्य हें । 


अं 
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शासन के स्वरूप . शश्र 


(२) वे राज्य जिनका शासन भअपूर्ण ज्ञान के आधार पर होता है। प्रर्थात्‌ 
नके शासन क़ानून अपूर्ण ज्ञान के आधार पर बने होते हैं। 
(३) वे राज्य जिनका शासन अज्ञान के आधार पर होता है। 
चूंकि पहले प्रकार का आदर्श राज्य कहीं नहीं पाया जाता, वह केवल 
एक आदर्श इसलिये वास्तव में केवल दो प्रकार के राज्य पाये जाते हें। 
एक तो वे जिनके क़ानूनों का आधार ज्ञान है और दूसरे वे जिनके क़ानूनों का 
आधार ज्ञान न होकर स्वेच्छा है। 
ज्ञान पर आधारित राज्य तीन प्रकार के होते हैं--राजतन्त्र ( १(०४४४८०४४ ),. 
कुलीनतन्त्र ( &०ं४70००४८० ) और जनतन्‍त्र ( 0०70०८८8०८०० ) । इसके 
विपरीत अज्ञान पर आधारित शासनतनन्‍त्र उत्पीड़क राजतन्त्र, उत्पीड़क' कुलीन- 
तन्‍्त्र और उत्पीड़क जनतन्त्र होते हें। इसलिये आदर्श राज्य को छोड़कर 
प्लेटों के मतानूसार सबसे अच्छा राज्य राजतन्त्र होता है और सबसे ख़राब 
उत्पीड़क जनतल्त्र । क्‍ द 
इस विश्लेषण से हम यह तात्पर्य निकाल सकते हें कि प्लेटो ने शासन के 
स्वरूपों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। पहला, शासकों में ज्ञान अथवा... 
अज्ञान का होना और दूसरा शासकों की संख्या । 
प्लेटो के बाद अश्ररिस्टॉटल ने शासनों के वर्गीकरण पर काफ़ी ध्यान दिया है । 
है इस सम्बन्ध में उसके अध्ययन पर प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट है । 
श्ररिस्टॉटल का... हू हि 
लेकिन साथ ही उसके अपने विचार भी महत्त्वपूर्ण 
वर्गोकरण .. कमल ६ कि 
: हैं। घ्लेटों ने अपने वर्गीकरण में क़ानून को महत्त्व दिया' 
है। लेकिन भ्ररिस्टॉटल ने नैतिकता (४०००४६ ) को महत्त्व दिया है। 
क्योंकि उसका मत है कि राज्य एक नैतिक संगठन या संस्था है और उसका उद्देश्य 
श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना है। उसका मत था कि जो राज्य अपना ध्येय श्रेष्ठ 
और उच्च जीवन की प्राप्ति रखते हैं वे सामान्य ( ०००४० ) राज्य हें और जो 
राज्य इस लक्ष्य को भूल जाते असामान्य या विकृत ( 4970-पाथों 00 
?&ए८४८ ) राज्य होते हैं। अपने वर्गीकरण की व्याख्या भ्ररिस्टॉटल ने इस _ 
प्रकार की है। 
यह प्रत्यक्ष है कि प्रत्येक शासन या सरकार में राज्य की एक सर्वोच्च 
सर्वोपरि सत्ता होनी चाहिये। यह सत्ता या तो एक व्यक्ति के हाथ में होती 
है, या थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में या बहुत से व्यक्तियों के हाथ में। जब इस 
सत्ता का प्रयोग सबके हित में किया जाता है, तो राज्य का शासन अच्छा कहा जाता 
है। लेकिन जब उसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति के हित में, अथवा थोड़े से 
लोगों के हित में, अथवा केवल उन अधिक लोगों के हित में जिनके हाथ में सत्ता 
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होती है, किया जाता है तब वह शासन ख़राब कहा जाता है। श्रर्थात्‌ जब सत्ता- 


धारी केवल अपने हित में सत्ता का प्रयोग करते है, तब उसे खराब सत्ता कहते हैं । 
क्योंकि या तो शासन का लाम सबको मिलना चाहिये अथवा आप में यह कहने 
का साहस होना चाहिये कि जिन्हें शासन के लाभ नहीं मिलते, वे आपके नागरिक 
नहीं हें। जब शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो उसे राजतन्त्र 
कहते हैं। जब वह थोड़े से लोगों के हाथ में रहती है तब उसे कुलीसतस्त्र कहते 
हँ। यह सत्ता या तो श्रेष्ठ लोगों के हाथ में रहती है या उस राज्य के लिये सबसे 
अधिक उपयुक्त होती है। जब सत्ता नागरिकों के आऑरएः 

में रहती है तो उसे जनतन्त्र ( 70॥07 ) कहते हैं। जब शासन के इन 
तीन स्वरूपों में भ्रष्टाचार आ जाता है तो वे क्रमश: उत्पीड़क राजतन्त, उत्पीड़क 
कुलीनतन्त्र और उत्पीड़क जनतन्त्र ( 9लघ्०टएघ८ट७ ) हो जाते हैं। 'राजतन्त्र 
में राजा जब केवल अपने स्वार्थ के लिये शासन करता है तब वहा उत्मीड़क 
राजतन्त्र हो जाता है। उत्पीड़क कुलीनतन्त्र में धनी बर्ग केवल अपने हित में 
शासन करता है। और उत्पीड़क जनतन्त्र में ग़रीब वर्ग केवल श्रवने हित में 
शासन करता है।”? 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन का निरूपण करते समय अरिस्टॉटल इस 
बात पर काफ़ी जोर देता है कि शासन की आधारभूत भावना ( शरण ) 
क्या है ? यदि शासन या सरकारें जनहित में काम करती हें तो थे सामान्य हैं; 
यदि वे केवल अपने हित में काम करती हें तो वे विक्रत या असामान्य हैं । सामान्‍य 
राजतन्त्र में राजा सम्पूर्ण राज्य के कल्याण का प्रयत्न करेगा यदि वह केवल अपनी 
सत्ता और ऐद्वर्य के लिये राज्य करता है तो वह विक्ृत राजतन्त्र हो जाता है। 
सामान्य कुलीनतन्त्र में सत्ताधारी कुलीन वर्ग सम्पूर्ण राज्य के सब वर्गों का कल्याण- 
साधन करेगा । यदि वह केवल अपने वर्ग के हित-साधन में राज्य करता है तो 


| वह विक्ृत कुलीनतन्त्र हो जाता है और यही हाल जनतन्‍त्र का है। जब ग़रीब 





वर्ग धनी वर्ग के हितों पर कुठाराघात करता है, या उसके विरुद्ध संघर्ष करता 
है तो जनतन्त्र उत्पीड़क या विक्ृत हो जाता है। अरिस्टॉटल ने शासनों का वर्गी- 
करण चार प्रधान बातों पर श्राधारित किया है, यथा--( १) सरकार का नेतिक 
उद्देश्य (०ाथों दावे (०एबकागाल्पा ), (२) सरकार की भावना 
( 8जांती; ० पढाएए०० ० ((०४८०४००८०८ ), (३) समाज के वर्ग का प्रभाव 
( फीपलाा26 ० 802८ ०958 ) और (४) शासकों की संख्या ( 'पा००० 
० (08९ ६9०0 80०ए००४ ) । श्ररिस्टॉटल की दृष्टि में इनमें से सबसे कम महत्त्व- 
पूर्ण बात शासकों की संख्या है। इन आधारभूत बातों पर अरिस्टॉटल ने शासनों 
का जो वर्गीकरण किया है उसकी खानाबन्दी हम इस प्रकार कर सकते हैं । 


निनिजननाए 


राज्य के उद्देश और शासन की भावना 
( गत 50906 बाय 5 फंस: ० (50एटफएा767६ ) 


शासकों की संख्या और | सामान्य अर्थात्‌ स्वेहित में | विक्षत या उत्पीड़क 





सामाजिक वर्ग ( ० 07 ०..| अर्थात्‌ स्वार्थ में । 
( पंप्रश०७/ 0 #प्रोटा5 (40777707 8००० ) ( ?€एएट-06९6 67 07 
: दवाएं 502८ांडों 2988 ) |. 8८ 7(676६४६ ) 
एक व्यक्ति का शासन | राजतन्त्र ( १४००००८००५ )| उत्पीड़क राजतन्त्र 
(रिपाॉ6 ० 076 ) ( .'97७7079 ) 
थोड़े से व्यक्तियों का शासत| कुलीनतन्त्र (4780- | उत्पीड़क कुलीनतन्त्र 
( रिपो८ ० #८७ ) ०7०८ए ) ( (088%7८०४५ ) 
बहुत व्यक्तियों का शासन | जनतनन्‍त्र ( 2०४८७ ) उत्पीड़क जनतन्त्र 


ैलननीशभा 


(एपा० ० 4०79 ) ( ॥906770८7०2८५ ) 


,लाणसीकलननक १०-१५ 
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श्श्द राजनोति विज्ञान 


अ्रिस्टॉटल ने शासनों के वर्गीकरण के अलावा एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही 
है कि कालान्तर में शासन के एक रूप का स्थान दूसरा रूप ले लेता है। उसने 
लिखा है कि प्राचीन काल में सबसे पहले राजतन्त्र प्रचलित 
था और राजा प्रजाहित में शासन करता था। कालान्तर 
में राजा उत्पीड़क धन और शक्ति का दुरुपयोग करने लगे । 
प्रजा-हित वे लोग भूल गये। जिससे प्रजा में असंतोष फेलने लगा। एक 
समय ऐसा आया जब उच्च वर्ग के थोड़े से लोगों ने शासन-शक्ति अपने हाथ 
में ले ली और राजा को पदच्युत कर दिया। इस प्रकार कुलीनतन्त्र की 
स्थापना हुई। लेकिन कालान्तर में यह तन्‍त्र भी शक्ति का दुरुपयोग करके 
केवल अपने वर्ग के हित में शासन करने लगा। तब साधारण जनता में इस 
वर्ग के शासन के विरुद्ध असंतोष फैला और समय पाकर जनता ने इसकी शासन- 
शक्ति अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार जनतन्त्र की स्थापना हुई। लेकिन 
'धीरे-घीरे जनता का यह शासन भी अज्ञानता और मूढ़ता के कारण सर्व हितकारी 
शासन न रहा और जनता के असंतोष का बल पाकर फिर से एक व्यक्ति ने राज- 
तन्त्र स्थापित किया। यह शासन सर्व हितकारी था। अ्ररिस्टॉटल का मत 
है कि इतिहास में शासन का यह चक्र चलता रहता है। राजतन्त्र उत्पीड़क 
राजतन्त्र हो जाता है। उत्पीड़क राजतन्त्र की जगह कुलीनतन्त्र स्थापित होता 
है जो कि कालान्‍्तर में उत्पीड़क कुलीनतन्त्र हो जाता है। फिर उसकी जगह 
जनतन्त्र लेता है और अन्त में जब यह भी उत्पीड़क जनतन्त्र हो जाता है, तब 
इसकी जगह फिर से राजतन्त्र स्थापित होता है। द 
अरिस्टॉटल के बाद पोलीबियस ने भी शासन के स्वरूपों की व्याख्या की 
है। उसका मत है कि सबसे अच्छा शासन वह है, जिसमें राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र 
और जनतनत्र के उत्तम अंशों का सम्मिश्रण हो । उदाहरण देते हुए उसने कहा 
'कि तत्कालीन रोम के संविधान में कंसल ( (0७४पएाँ ) राजतन्त्र का प्रतिरूप 
था। सीनेट, कुलीनतन्त्र की प्रतिरूप थी और लोकसभाएँ जनतन्त्र का 
प्रतिनिधित्व करती थीं। उसका मत है कि संविधान की इस विशेषता के ही 
कारण रोमन राज्य का इतना विस्तार और उद्भव हुआ। अ्ररिस्टॉटल के 
बाद मेकियावेली, बोदाँ, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि विद्वानों ने भी राज्य के स्वरूपों का 
विश्लेषण किया है। लेकिन इन सबने भी अरिस्टॉटल की ही प्रणाली का अ्रनुगमन 
किया है। मेकियावेली ने राजतन्त्र और गणतन्त्र इन दोनों के मिश्रिततसन्त्र 
की चर्चा की है। बोदाँ ने भी शासनतन्त्र के तीन स्वरूप बतलाये हें। 
._राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और जनतन्त्र । उसने राजतन्त्र के दो भेद किये हैं। 
' एक उत्तम राजतन्त्र जिसमें राजा जनता के हित में शासन करता है और ईश्वर 


परिवर्तन चक्र 
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के नियमों को मावता है; और दूसरा स्वेच्छाचारी राजतन्त्र जिसमें राजा अपनी 
 इच्छानुसार शासन करता है, परन्तु वह अन्यायी नहीं होता) उसका' शासन _ 
न्‍्यायपूर्ण होता है। यही राजतन्त्र जब उत्पीड़क हो जाता है, तब वह ईश्वर 
के नियमों को नहीं मानता और स्वेच्छापूवंक शासन करता है। तब शासन 
न्यायपूर्ण नहीं. रह जाता। मॉनटेस्क्यू ने भी शासन के तीन भेद माने है 
यथा, जनतन्‍त्र या गणतन्त्र, राजतन्त्र और उत्पीड़क राजतन्त्र । जनतलन्‍त्र 
में जनता की शक्ति सर्वोच्च होती है, राजतन्त्र में राजा निश्चित नियमों के 
अनुसार राज्य करता है और उत्पीड़क राजतन्त्र में राजा कोई नियम न मान कर 
स्वेच्छापृवक राज करता है। 


प्रदबन यह उठता है कि अरिस्टॉटल ने शासनों का जो सीधा-सादा वर्गीकरण 
किया है क्या वह आधुनिक समय में, लाग होता है ? इस सम्बन्ध में हमें कई बातें 
याद रखनी चाहिए । सबसे पहली बात यह है कि आजकल 
राज्य और सरकार के भेद .पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता 
है। सब राज्यों में मल तत्त्व एक समान होते हें। केवल 
उनके शासन के रूपों में भेद होता है। अ्ररिस्टॉटल के समय में राज्य और शासन 
में इतना बड़ा अन्तर नहीं माना जाता था। दूसरी बात यह है कि अरिस्टॉटल 
ने शासन का आधार नैतिक ( १४०००! ) माना है। आजकल नैतिक आधार 
केवल एक सीमित अर्थ में स्वीकार किया जाता है। जब हम कल्याणकारी 
राज्य ( १४०६४०८० ४70१ 00६प7८ 5६७८ ) की चर्चा करते हैं तो. उसमें. 
नैतिक भावना निहित रहती है। इसके विपरीत जो शासन युद्ध की ओर : 
प्रवृत्त रहते हैं उनमें. यह भावना नहीं रहती । संवेधानिक सरकार तथा 
'स्वेच्छाचारी. सरकार में उद्देश्य का ही भेद होता है। दूसरे हम देखते हे कि 
आजकल कुलीनतन्त्र तो कहीं प्रचलित नहीं है, लेकिन उसके कुछ अंश शासन 
में. कहीं-कहीं पाये जाते हें। उदाहरण के लिये ब्रिटेन की संसद में हाउस 
ऑफ लार्ड्स कुलीन वर्ग का. ही प्रतिनिधित्व करता है। फिर जब हम 
पूजीवादी राज्यों और समाजवादी राज्यों की चर्चा करते हैं तो वह भी हम' 
सामाजिक वर्गवाद को ध्यान में रखकर ही करते हें। श्रर्थात्‌ अपने वर्गीकरण 
का आधार हम सामाजिक वर्ग बनाते हें। तीसरे अरिस्टॉटल ने जिस 
प्रकार के राजतन्त्रों के चित्र खींचे हें, वे आजकल भी देखने में आते हें। 
उदाहरण के लिये अफ़गानिस्तान, साउदी, अरब तथा इथीयोपिया. तथा स्थाम 
में आज भी ऐसे राजतन्त्र हैँ जहाँ राजा के अधिकारों पर वास्तव में कोई बन्धन 
नहीं है, साथ ही:इंगलेण्ड और जापान में भी राजतन्त्र हैँ, जहाँ राजा के अधिकार 
तरह-तरह के लिखित और अलिखित कानूनों द्वारा सीमित हैं। जिस उत्पीड़क 


श्ररिस्टॉटल और 
ग्राधनिक काल. 
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राजतन्त्र का अरिस्टॉटल ने वर्णन किया है, वह आजकल तो नहीं पाया जाता, 
लेकिन उसका एक परिवर्तित रूप तानाशाही ( 79०:७८०7४/४9 ) अवश्य 
पाया जाता है। आधुनिक काल में जनतन्त्र ( वल्म०झूब्टां८5 ) भी पायी 
जाती है। लेकिन श्ररिस्टॉटल ने उनका वर्णन एक दुः:खद रूप में किया है। 
वह जनतनन्‍त्र को सबसे ख़राब शासन समझता था। अच्छे जनतन्त्र को उसने 
“पॉलिटी” नाम दिया था और ख़राब जनतनत्र को डिमोक्रेसी/। आज 
डिमोक्रेसी और पॉलिटी में कोई अन्तर नहीं माना जाता । जनतन्त्र शासन का 
उत्तम रूप माना जाता है। 

इन बातों के सिवाय आधुनिक काल के शासनततन्त्रों में कुछ ऐसी विशेषताएँ 
पायी जाती हैं, जो अ्ररिस्टॉटल के समय में नहीं पायी जाती थीं। इनको ध्यान 
में रखकर हम यह कह सकते हें कि वर्तमान परिस्थितियों में ग्ररिस्टॉटल का 
वर्गीकरण लागू नहीं होता । ये विशेषताएँ संक्षेप में निम्नलिखित हें--- 

(१) अरिस्टॉटल के वर्गीकरण में मिश्रित शासन के लिये कोई गुंजाइश 
नहीं है। लेकिन इंगलेण्ड में मिश्रित शासन का हम बड़ा अच्छा उदाहरण पाते 
हैं। वहाँ राजा, पालियामेन्ट तथा जनता, क्रमशः एक थोड़े से तथा बहुत से 
लोगों के शासन का प्रतीक एक ही संविधान के अन्तगंत हें । 

(२) अश्ररिस्टॉटल के वर्गीकरण में संघ शासन के लिये भी कोई स्थान 
नहीं है। 

(३) उसके वर्गीकरण में प्रतिनिधि सरकार ( 7२०ए०7८४८४४७ ४५८ 
6०ए०णा7०० ) की भी कोई चर्चा नहीं है। उसके समय में नगर-राज्य 


( (४09 &६०८८४ ) हुआ करते थे, आज के जेसे बड़ी-बड़ी सीमाओं वाले 


राष्ट्र-राज्य ( ४०४०३ ४:०४८८5 ) नहीं थे। इसलिये वह केन्द्रीय शासन, 
क्षेत्रीय शासन और स्थानीय शासन में श्रन्तर नहीं जानता । 


(४) उसके वर्गीकरण में अलिखित संविधान तथा संवैधानिक परम्पराओं 


की भी कोई चर्चा नहीं है। उस समय इन बातों की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी। 


(५) ब्लृंशली का मत है कि धर्मप्रधान शासनों ( 7००००७८० ) के 


लिये अरिस्टॉटल का वर्गीकरण लागू नहीं होता । 

अरिस्टॉटल के इस अध्ययन के सम्बन्ध में प्राचीन और अर्वाचीन जनतत्त्रों 
में भेद जानना भी उपयुक्त होगा, क्‍योंकि इन दोनों में कुछ मौलिक अन्तर पाये 
जाते हें । द 

सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि प्राचीन जनतत्त्र प्रत्यक्ष जनतन्त्र ( (76८६ 


१९०००८००८9 ) होते थे। लेकिन आधुनिक काल में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि 
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जनतनत्र ( ता#€८: 66 #००7कल्यांधरपए2 ) जनतन्‍त्र होते हें। ग्रीस के द 
राज्य छोटे-छोटे नगर राज्य होते थे। एक राज्य के सब नागरिक एक सभा 
में एकत्रित होकर शासन की समस्याओं पर विचार 
कर सकते थे। जेसा कि ब्राइस ने कहा है कि 
ग्रीस के जनतन्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह 
थी कि शासन की सर्वोच्च सत्ता सब नागरिकों की एक सभा में निहित थी । 
यह एक ही सभा संसद, सरकार, कार्यकारिणी, विधायिनी, न्यायपालिका इत्यादि 
का काम करती थी । मतदान के आधार पर वह कई समस्याओं पर निर्णय करके 
कार्यकारिणी का काम करती थी । नागरिकों की यह सभा सेनापति और न्याया- 
धीश नियुक्त करती थी । यह युद्ध और शान्ति का निर्णय करती थी । सेना- 
पतियों को आदेश देकर सैन्य संचालन करती थी । सरकारी आय-व्यय का नियं- 
त्रण करती थी। सावेजनिक और धामिक उत्सवों पर नियंत्रण रखती थी। 
यह सभा स्थायी कानून बनाती थी, तथा कर लगाती थी ! समय-समय पर आदेश 
देकर शासन करती थी। सभा सब प्रकार के अपराधों पर विचार करके न्याय 
वितरण करती थी। 

लेकिन आजकल के राज्थों की सीमाएँ बड़ी-बड़ी होती हैं। राज्य के सब 
नागरिक एक सभा में जमा नहीं हो सकते । इसलिये अरब प्रतिनिधि शासन 
का उपाय ग्रहण किया गया है। इसमें नागरिक अपने थोड़े से प्रतिनिधि चुनते 
हैं, जो राज्य के शासन सम्बन्धी कानून बनाते हैं । ब्लुंशली का मत है कि प्रति- 
निधि शासन प्रत्यक्ष शासन से अ्रच्छा होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष शासन में सभी 
नागरिकों को सभा में बेठने और उसके कार्य में भाग लेने का अधिकार था। 
लेकिन प्रतिनिधि शासन में नागरिक केवल योग्य व्यक्तियों को अ्रपना प्रतिनिधि 
चुनने का प्रयत्न करते हें । 

प्राचीन जनतन्त्र में राज्य के जो पदाधिकारी निर्वाचित होते थे, वे अपने कार्य- 
काल में दोषी नहीं ठहराये जा सकते थे। अर्थात्‌ पद के कार्यकाल में उन पर 
किसी प्रकार का अपराध नहीं लगाया जा सकता था । लेकिन आधुनिक जनतलत्र 
में निर्वाचित पदांधिकारियों पर दोषारोपण के कई तरीक़े प्रचलित हैं । 

प्राचीन और आधुनिक जनतनत्र में तीसरा बड़ा भेद यह है कि प्राचीन काल 
में मताधिकार उतना विस्तृत नहीं था जितना कि आजकल है। आजकल 
यह बात सर्वमान्य सी है कि २१ वर्ष से अधिक आयुवाले सभी स्त्री-पुरुष मतदान 
कर सकते हैं और निर्वाचन में भाग ले सकते हैं । इसके विपरीत प्राचीन जनतत्त्रों 
में राज्य के सब लोग नागरिक नहीं माने जाते थे । किसान, कारीगर, स्त्रियाँ 
तथा गुलाम शासन कार में भाग नहीं ले सकते थे। श्रर्थात्‌ वें नागरिक नहीं 


प्राचीन और श्रर्वाची न 
जनतंत्र 
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माने जाते थे। नागरिक केवल वे ही लोग माने जाते थे, जो शासन और न्याय 
सम्बन्धी कार्यों में भाग ले सकते थे । इसका अर्थ यह है कि प्राचीन काल में जन- 
तनन्‍्त्र केवल नाम मात्र का जनतन्त्र था। वास्तव में वह एक उच्चच वर्ग का 
शासन था और यह उच्च वर्ग अल्पमत था। बहुसंख्यक लोगों को कोई 
राजनीतिक अधिकार नहीं थे। लेकिन आधुनिक जनतनत्र में गुलामी प्रथा 
नहीं है, तथा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। अब वयस्क 
मताधिकार प्रचलित है, इस प्रकार नागरिकता अरब बहुत विस्तृत हो गई है। 

चौथा भेद यह है कि प्राचीन काल में राज्य की जो परिभाषा मानती जाती थी 
उसके अनुसार व्यक्ति राज्य का एक अंग माता जाता था। राज्य एक उद्देश्य 
था और व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये द्ेतु माना जाता था। अर्थात्‌ 
व्यक्ति अधिकार नहीं थे, उसके केवल कत्तेव्य थे। इसके विपरीत आजकल 
यह माना जाता है कि सब संस्थाएँ मनुष्य के कल्याण के लिये होती हैं। इसलिये 
राज्य भी मनुष्य के कल्याण के लिये है। मनुष्य का व्यक्तित्व राज्य में लुप्त 
नहीं होना चाहिये । अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये मनुष्य के कुछ अधिकार 
होते हें। राज्य इन अधिकारों को मान्यता देता है। आज का व्यक्ति राज्य 
की अन्धपूजा नहीं करता । वह अपने क्रियाशील व्यक्तित्व को भी महत्त्व देता 
है। . इस प्रकार जहाँ प्राचीन जनतन्त्र में क़ानून और करत्तंव्य को महत्त्व दिया 
जाता था वहाँ आधुनिक जनतन्त्र में अधिकार और स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व 
दिया जाता है। जैसा कि ब्लृंशली ने कहा है, प्राचीन काल में राज्य को प्राथ- 
मिकता प्राप्त थी और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये संप्रभुता सबमें समान रूप से 
बाँट दी जाती थी। लेकिन ग्रब व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्राथमिकता दी जाती 
है और लोग राज्य को उस स्वतन्त्रता का कम-से-कम अंश देना चाहते हैं । 

पाँचवाँ भेद यह है कि प्राचीन काल में सामूहिक जीवन को अधिक महत्त्व 
दिया जाता था। अतएव राज्य और समाज में बहुत कम अन्तर था। व्यक्ति 
समाज का एक छोटा-सा अंग माना जाता था। लेकिन आधुनिक समाज में 
व्यक्ति को काफ़ी महत्त्व प्राप्त है। वह समाज की एक महत्त्वपूर्ण इकाई माना 
जाता है। आधुनिक जनतन्त्र में व्यक्तित को काफ़ी महत्त्व दिया जाता है। 

अन्त में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि प्राचीन जनतन्त्र में वास्तव में 
एक अल्पसंख्यक वर्ग शासन करता था। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं । 
लेकिन श्राजकल वास्तव में बहुसंख्यक मत द्वारा सब शासकीय निर्णय होते हैं । 


अध्याय ११२ 


राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और जनतम्त्र 


(श०्सबलटीए, #ल॑ंड02८बटए बताते. फएिसलएटलबटए ) 


पिछले अ्रध्याय में हम शासन के तीन रूपों की चर्चा कर चक्रे हैं। अब हम 
इन तीनों रूपों का एक-एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजतन्त्र 
का अध्ययन करेंगे। 

कहा जांता है कि राजतन्त्र शासन का सबसे पुराना रूप है। सैकड़ों वर्षों 
तक सारे विश्व में यह संस्था प्रचलित रही और आज भी इथीयोपिया अफगा- 
निस्तान जैसे देशों में मजबूत राजतन्त्र पाये जाते हैं। राजतन्त्र 
के समर्थकों ने उसमें कुछ बड़े अच्छे गुण दिखाये हें, जिनमें से 
प्रधान निम्नलिखित हें--- 

(१) जहाँ राजा राज करता है वहाँ का शासन मजबूत होता है क्योंकि 
यहाँ मतभेद की गुंजाइश नहीं रहती और वह तुरन्त किसी बात पर निर्शय ले 
सकता है। वह किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता। 

(२) शासन की क्षमता राजा के व्यक्तित्व और शक्ति पर निर्भर रहती 
है इसलिये वह अश्रच्छा शासन स्थापित कर सकता है और राज्य में शान्ति और 
सुरक्षा बनाये रख सकता है। 

(३) चूँकि कार्यकारिणी विधायिनी और न्यायपालिका की शक्तियाँ राजा 
में ही केन्द्रित रहती हैं, इसलिये वह शासन में एकरूपता बड़ी आसानी से बनाये 
रख सकता है। साथ ही शासन कार्य बड़ा गतिमान हो सकता है। 

(४) राजतन्त्र में शासन और जनता के हित एकरूप होते हें क्योंकि गरीब 
प्रजा का राजा धनी, सुखी और शक्तिशाली नहीं हो सकता । यदि प्रजा असंतुष्ट 
है तो राजा भी हमेशा खतरे में रहेगा। 

(५) एक चतुर राजा हमेशा अच्छे उपयुक्त और विश्वसनीय व्यक्तियों की 
सलाह प्राप्त कर सकता है। विधान सभाओं में यह बात नहीं होती । वहाँ चतुर 
वक्ता अपने धुंग्राधार भाषणों द्वारा सदस्यों को प्रभावित करके अपने पक्ष में बहुमत 
प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात्‌ सभासद भावुकता वश पथ-अ्रष्ट हो सकते हें । 

(६) राजा की नीति में एकरूपता की अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं, सभा 
की नीति में उतनी नहीं रहती । अनेक मतों के कारण उसमें काफ़ी अस्थिरता 
होती है। की. 


राजतसन्त्र 
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(७) राज्य के बाहर राजा के शत्रु हो सकते हैं। परन्तु आन्तरिक मामलों 
में उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप करनेवाला नहीं होता और अपनी नीति के अनुसार 
वह शीघ्र ही काम कर सकता है। इसके विपरीत सभा में स्वार्थों का संघर्ष 
होता है, विरोध होता है, विरोधी दल होते हैं, और अन्त में गृह-यद्ध होने की संभा- 


वना भी होती है। 
(८) परराष्ट्र नीति में राजा की नीति अधिक दुढ़ हो सकती है। सभा 


की नीति में कई मत हो सकते हैं और वह हमेशा परिबत्तनशील हो सकती है। 
सभा में मतभेद के कारण निर्णयों में भी देर ह सकती है । 

(8) विभिन्न प्रजा हितकारी कार्यों द्वारा राजा आ्रासानी से प्रजा की श्रद्धा 
भक्ति प्राप्त कर सकता है। अच्छे शासन से राजबंश के प्रति एक प्रकार की 
श्रद्धा हो जाती है। यह श्रद्धा किसी शासन समा या संसद के प्रति नहीं हो 
पाती । 

राजतन्त्र के समर्थकों ने जहाँ इतने गण बतलाय हैं, बहा उसके आलोचकों 

दोप भी कुछ कम नहीं अतलाय हढ॥ राजतन्त्र के 
राजतंत्र के दोष अल ही 

प्रधान दोषों का वर्णन हम संक्षेत में इस प्रकाश कर 
सकते हें--- 

(१) यदि राजा कमजोर, चरित्रहीन और अस्थिर प्रकृति का हुआ तो वह 
शासन के नाम पर भयानक कुव्यवस्था फैला सकता है। 

.. (२) इतिहास इस बात का साक्षी हे कि एक योग्य राज! का उत्तराधिकारी 
हमेशा योग्य नहीं होता । यदि उत्तराधिकारी अयोग्य हुआ तो बह अपने पूर्वज 
'के सुशासन को मटि्यामेट कर देता है । 

(३) राजा केवल अपनी बुद्धि के सहारे शासन करता है अलायब उमसे 
प्राय: ग़लतियाँ हो सकती हें, परन्तु सभा में शासन सम्बन्धी निर्णय काफ़ी बाद- 
विवाद के बाद बहुमत द्वारा हुआ करते हैं अ्रतणव उसमें गलतियों की सम्माजनाएँ 
बहुत कम होती हं। 

(४) राजा को अपनी गद्दी तथा अपनी सुरक्षा की हमेशा विल्ता रहतों 
वह सदा सशंकित रहता है। षड्प्रन्त्र, कुचक्र या असेतोप को गन्ब पाने दो बढ़ 
प्राय: कठोर दमनकारी काम करने लग जाता है। 

(५) अपने गौरव का सिक्का जम ने के लिये राजा प्रातः यद्वत्रित होता 
'है। एक व्यक्ति की इच्छा या ग़लती से सारे देश पर भयानक विवि गा 
सकती है। 

झाधुनिक काल में सब जगह जनतन्त्र का ही बोजआला है। जड़ा करों 


'राजतन्त्र दीख पड़ते हैं, वे पुराने खण्डहरों के ही रूप में पाये जाते हैं। इंगलैण्ड, 
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नावें, बेलजियम में के राजवंश अतीत के गौरव चिह्न हैं और थाइलैण्ड तथा इथी- 
योपिया के राजतन्त्र गतिहीनता के प्रतीक । परन्तु अरिस्टॉटल ने राजनीतिक 
परिवत्तेन चक्र के सम्बन्ध में यह कहा है कि उत्पीड़क जनतनन्‍्त्र के बाद फिर 
राजतन्त्र पनपता है। इसकी सत्यता तो भविष्य में इतिहास ही सिद्ध कर 
सकता है। । 
जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं कुलीनतस्त्र में थोड़े से श्रेष्ठ लोगों का शासन 
होता है। ये थोड़े से श्रेष्ठ लोग उच्च वर्ग के होते हैं। ये उच्च वर्ग के लोग 
कुलीनतस्त्र तो पनी जमींदार हो सकते हैं या ऊँचे कुलों में जन्मे हुए । 
. लेकिन प्लेटो केवल विद्वानों और बुद्धिमानों का उच्च वर्ग 
चाहता था। वह दाशनिक राजाश्रों” का शासन चाहता था। ऐसे कुलीन 
वर्ग का शासन श्राजकल कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन इस प्रणाली में भी 
इसके समर्थकों ने कुछ लाभ माने हैं जैसे कि-.- 

(१) कुलीनवर्ग स्वभाव से ही अपरिवरतंनशील होता है। वह क्रान्ति 
अ्रथवा वेगवान प्रगति का विरोध करता है। वह धीरे-धीरे परिवर्तन चाहता 
है। विकास की यह मनोवृत्ति जनता के क्षणिक उत्साह या भावावेश के विरुद्ध 
अच्छी होती है। 
बा) चूँकि कुलीन वर्ग अपने शासन में भूतकाल की बातों से एकदम सम्बन्ध 
विच्छेद नहीं करता, इसलिये वह विगत अनुभवों से भी लाभ उठाता है। वह 
पुरानी संस्थाओं और परम्पराओं को एकदम नष्ट नहीं करता बल्कि विगत अनुभवों 
के आधार पर उनमें सुधार करता है। इस प्रकार समाज के जीवन में एक क्रम 
बना रहता है। . 

(३) इस अ्परिवर्ततशील या क्रमिक विकास के दृष्टिकोण के कारण शासन 
में एक स्थायित्व होता है। इससे सामाजिक जीवन में अरक्षा की भावना उत्पन्न 
नहीं होती । मॉनटेस्क्यू ने कहा है कि कुलीनतन्त्र का सबसे बड़ा गुण “धीरे- 
धीरे, थोड़ा-थोड़ा” की प्रवृत्ति है। द 

लेकिन इन गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में दोष भी बहुत हें । 

(१) कुलीनतन्त्र बहुत जल्दी उत्पीड़क कुलीनतन्त्र बन जाता है। उसका 
सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अपना क्षेत्र सीमित करके श्रन्य वर्गों को 
अलग रखना चाहता है और केवल श्रपने वर्ग के हित में शासन करना 
चाहता है। ही 

(२) वह शीघ्र ही वंश-परम्परा के विचार ग्रहण कर लेता है और अपने 
वर्ग को भूमि और जन्म परं आधारित करने की कोशिश करता है। नतीजा 
यह होता है कि वह स्वार्थी और प्रभुताप्रिय हो जाता है। ः 
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(३) कुलीनतल्त्र प्रायः अपने लिये विशेषाधिकारों का निर्माण करता है 
और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिये वह क्र्रता से भी काम लेता है। इससे 
जनता में असंतोष और विद्रोह की भावना फैलती है। 

. (४) उसकी अपरिवर्तनशील मनोवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह कोई 
भी नई चीज ग्रहण नहीं करना चाहता । केवल पुरानी संस्थाश्रों और परम्पराओं 
से चिपके रहना: चाहता है।. यदि प्रगति होती. भी है, तो बहुत धीमी चाल से । 
नतीजा यह होता है कि शासन में उन्नति के कुछ लक्षण ही नहीं दीख 
पड़ते |. ि 

. (५) कुलीनतन्त्र के शासन में ठाट-बाट और दिखावटीपन बहुत रहता 
है। इनके ऊपर खर्चे भी बहुत किया जाता है। यह खर्च जनता के धन से 
होता है, जिसका जनता को कोई लाभ नहीं मिलता । 

आजकल के शासनों में कुलीनतन्त्र कहीं नहीं पाया जाता । लेकिन कहीं- 
कहीं उसका प्रभाव कुछ अंशों में देखने में आता है। वास्तव में, पूँजीपति ओर 
: बड़े-बड़े व्यवसायी तथा जमींदार कुलीनतन्त्र के ही प्रतीक हूँ । 

आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवस्था का उपयुक्त आधार केवल जनतल्त्र 
माना जाता है। सभ्यता का यह प्रथम आधार माना जाता है। आजकल 

क्‍ सर्वेसम्मति से यह शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। प्राचीन 

जनतनन्‍्त्र 5 अनों ने 

काल से लेकर आज तक विभिन्न विद्वानों ने जनतन्त्र की जो परि- 
भाषाएँ दी हैं उनके आधार पर हम जनतन्त्र का अध्ययन करेंगे । 

(१) ग्रीक विद्वान्‌ प्लेटो और अरिस्टॉटल उसे जनतन्त्र को बहुसंख्यक 
लोगों का शासन समझते थे। 

(२) सर हेनरी मेन के मतानुसार जनतन्त्र केवल शासन का एक स्वरूप 
है। उसके सिवाय वह और कुछ नहीं है। 

(३) जेम्स रसेल लॉवेल के मतानूसार जनतन्त्र शासन का एक प्रयोग है । 
उसने यह भी लिखा है कि जनतलन्‍त्र समाज का हप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 
सक्तिय रूप से राजनीतिक जीवन में भाग लेने का मौक़ा मिलता है और वह इस 
बात को जानता भी है। 

(४) सीले के मतानुसार जनतन्‍्त्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति का हिस्सा रहता है । 

(५) डाइसी के मतानुसार जनतन्‍्त्र शासन का वह ख़्ा है जिसमें शासन' 
शक्ति देश की जनता के एक काफ़ी बड़े हिस्से के हाथ में रहती है । 

(६) अब्राहमलिकन ने जनतन्त्र को जनता के लिये, जनता द्वारा' और 
जनता की सरकार कहा है। ' द 
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(७) ए० बी० हॉल ने जनतन्त्र को वह राजनीतिक संगठन. बतलाया है 
जिस पर जनमत का नियंत्रण होता है। 

(८) सेसिल चेस्टरटन का मत है कि चाहे जिस प्रकार हो जनतन्त्र का 
मूलतत्त्व यह होता है कि शासन जनता की इच्छानुसार होता है। इसके लिये 
यह आवश्यक नहीं है कि वह जनता द्वारा ही निर्वाचित और नियंत्रित हो । वह 
एक स्वेच्छाचारी का भी शासन हो सकता है। लेकिन यदि वह जनता की व्यापक 
इच्छा के साथ साम्य रखता है तो वह तत्त्वतः जनतन्त्र होगा । 

(8) प्रोफेसर सी० एफ० स्ट्रांग का मत है कि 'जनतन्त्र का अर्थ यह होता 
है कि वह शासित की सक्रिय स्वीकृति पर आधारित होता है। अर्थात्‌ जनता की. 
स्वीकृति अ्रथवा अस्वीकृति निर्वाचनों, भाषणों, समाचारपत्रों इत्यादि के द्वारा 
प्रकट की जा सकती है। इसलिये जनतन्त्र शासन की वह प्रणाली होती है 
जिसमें कि किसी राजनीतिक समाज के अ्रधिकांश सदस्य प्रतिनिधि प्रणाली के 
द्वारा शासन में भाग लेते हैं। इस प्रतिनिधि प्रणाली का श्र्थ यह होता है कि 
शासन अपने कार्यों के लिये अन्तिम रूप में इस अधिकांश या बहुमत के प्रति 
जिम्मेदार होता है। इस प्रतिनिधि जनतन्त्र से जनता की सत्ता सुरक्षित रहती 
है और इसी सत्ता पर ही वैधानिक राज्य खड़ा होता है। 

(१०) ब्रॉइस का मत है कि 'हेरोडोटस के समय से जनतन्त्र का अर्थ शासन 
का वह स्वरूप माना जाता रहा है जिसमें क़ानून द्वारा राज्य की शासन-शक्ति 
निहित हो। यह शक्ति किसी एक वर्ग या कुछ वर्गों में निहित न होकर सम्पुर्ग 
समाज में निहित होती है। इसलिये जिन समाजों में निर्वाचन प्रथा प्रचलित 
होती है उनमें इसका. अर्थ यह होता है कि शासन बहुमत के आधार पर होता है। 
इसके सिवाय अ्रभी तक दूसरा ऐसा कोई तरीक़ा नहीं निकला है, जिम्तके द्वारा 
शान्तिपूर्वक कानूनी तरीक़े से जनता की इच्छा जानी जा सके--वह भी ऐसी इच्छा 
जो एकमत नहीं होती । प्राचीन ग्रीस में जनतन्त्र का अर्थ बहुत लोगों का शासन 
होता था। यह राजतन्त्र अर्थात्‌ एक व्यक्ति के शासत और कुलोवतन्त्र अर्थात्‌ 
जन्म या धन पर आधारित थोड़े से लोगों के वर्गतन्त्र के विपरीत था। इस प्रकार 
इसका अर्थ यह होने लगा कि जनतन्त्र में बहुसंख्यक ग़रीब वर्ग का शासन होता है । 
'जन' ( 7027०४ ) का अर्थ प्राय: सारी जनता न होकर एक ग्ररीब वर्ग होता था 
जो कि छोटे से धनो वर्ग से भिन्न होता था। आजकल भी जनता (४०88०) और 
वर्ग ( 00985०७ ) में श्रन्तर माना जाता है। लेकिन वास्तव में बहुमत के शासन 
का अर्थ सब वर्गों को मिलाकर तब उसको बहुमत मानना अधिक उचित है ।” १ 


है 
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इन सब परिभाजाओ्रों को ध्यान में रखते हुए जनतन्त्र का ठीक-ठीक अर्थ 
लगाना बड़ा मुहिकल है। जैसा कि फ्रीमैन ने कहा हैं कि यह कहना कठित है कि 
आधुनिक लेखक जनतसत्र के क्या माने समझते हैं। एक ओर सीले की परिभाषा 
है जिसमें यह कहा गया है कि शासन में प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहता है। ऐसा 
शायद ही कभी कोई शासन रहा हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहा हो। 
दूसरी ओर सेसिल चेस्टरटन एक व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन को ही जनतन्‍त्र 
मानने को तैयार हैं । मेत और लॉवेल उसे केवल शासन का एक स्वरूप मानते हैं । 
. वास्तव में जनतन्त्र इन चीजों के सिवाय और कुछ भी होता 
हु है। जैसे कि एक मकान का अर्थ केवल ईंट और गारा नहीं 
होता, उसी प्रकार जनतनन्‍त्र भी केवल रूप ही नहीं बल्कि एक भावना और 
चेतनामूलक वस्तु है। 
जनतन्त्र के एक पहलू पर और विचार करना है। प्राचीन काल में नगर 
राज्य होते थे। वहाँ सभी नागरिक एकत्रित होकर शासन की समस्याओं पर 
विचार करते थे और निर्णय लेते थे। यह प्रत्यक्ष जनतन्त्र 


प्रत्यक्ष और लेच् अंकों 

हे कहलाता था। लेकिन आजकल राज्यों का विस्तार बहुत 
श्रप्रत्यक्ष रे के 
अप अधिक होता है और सब लोगों के पास इतना समय भी नह 


रहता कि वहुधा एकत्रित होकर राज्य की समस्याश्रों पर विचार 
कर सकें। समस्याएँ भी इतनी अधिंक बढ़ गई हैँ कि सबको उनका यथार्थ 
ज्ञान भी नहीं होता। अतएव आजकल अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि जनतस्त्र 
( [वा7ढट: 07 रि००7८४९७०८७४०ए९८ ॥6८८:7०27००८ए ) प्रचलित है। प्रत्यक्ष 
जनतन्त्र इस समय केवल स्विटज़ रलेण्ड के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। अन्यथा 
सारे संसार में अप्रत्यक्ष जनतन्त्र प्रचलित है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि जनतन्त्र 
में नागरिक अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेते हैं और उन्हीं के हाथों में शासन 
की बागडोर सौंप देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिक उदासीन रहें । 
जबतक नागरिक राज्य के प्रति सजग और सक्रिय न रहें जनतन्त्र वास्तविक 
रूप में सफल नहीं हो सकता। आत्म-निर्णय ( 8०“व७००४४००४०४ ) 
ही जनतन्त्र का मूल तत्त्व है। जनततल्त्र में नागरिक किसी नाटक के दर्शक न 
होकर स्वयं उसमें भाग लेने वाले अभिनेता होते हें। जनतनत्र का दूसरा मूल- 
मन्त्र यह है कि वह सम्पूर्ण समाज के कल्याण की कामना करता है केवल कुछ 
वर्गों के कल्याण अर्थात्‌ केवल बहुमत के कल्याण की नहीं । श्रर्थात्‌ जनतनत्र 
में जहाँ किसी प्रइत पर एकमत नहीं होता, वहाँ बहुमत के आधार पर 
निर्णय किया जाता है। वह बहुमत ऐसा होना चाहिये कि अल्पमत भी उस 
निर्णय को सहर्ष स्वीकार करें। वह यह समझे कि इस निर्णय में हमारा भी 
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वास्तविक कल्याण निहित है। यदि ऐसा न होगा तो वह झासन बहुसंख्यक 
वर्ग का शासन रह जायगा, वास्तविक जनतन्त्र नहीं। यदि अल्पसंख्यक मत 
बहुसंख्यक मत के निर्णय का स्वागत करता है तो वह सबका मत हो जाता है । 
तात्पयं यह है कि अल्पसंख्यक मत बहुमत से सहमत न होता हुआ भी जब किसी 
निर्णय को सहषे स्वीकार करता है तभी जनतन्‍्त्र की सच्ची सफलता होती है । 

इस प्रकार जनतन्त्र के अर्थ को एक छोटी-सी परिभाषा में सीमित करना 
कठिन है। फिर भी यदि हमें उसकी परिभाषा संक्षेप में करनी पड़े तो उसे 
हम इस' प्रकार कर सकते हँ--जनतन्त्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता 
की सत्ता सर्वोच्च होती है, जिसमें सम्पूर्ण समाज के कल्याण की कामना को 
लेकर नागरिक सक्रिय भाग लेते हैं और जिसमें बहुमत और अल्पमत एक होकर 
सबके कल्याण के लिये कार्यान्वित होते हें । 

जनतन्त्र के गुण :--विभिन्न लेखकों ने जनतन्त्र के बहुत से गुणों का वर्णन 
किया है। उदाहरण के लिये सर हेनरी मेन का मत है कि जनतनत्र में नागरिकों 
की राजनीति और शासन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जब नागरिक 
देश की समस्याश्रों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की रुचि होना 
स्वाभाविक है। इस प्रकार की रुचि होने से जनता में राजनीतिक जागृति होती 
है तथा देश के प्रति उदासीनता मिट कर श्रद्धा और भक्तति बढ़ती है। 

जनतन्त्र का दूसरा बड़ा गुण यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों 
की भावनाओं और विचारधाराशों का पता लगता है। 

तीसरे, चूँकि जनतन्त्र में जनता के विचार भली-भाँति प्रकट होते रहते 
है और यथादशक्ति शासन को प्रभावित करते रहते हैं, इसलिये जनतन्त्र में 
आन्तरिक विद्रोह श्रथवा गुह-युद्ध का खतरा बहुत कम रहता है। लोगों में 
यह भावना रहती है कि आख़िर देश के क़ानून हमारी ही सम्मति से- बनाये गये 
हैं, इसलिये हमें इनका उल्लंघन नहीं करता चाहिये । 

चौथे, शासन जनता की श्रद्धा बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है । 
जनतन्त्र में जितनी आसानी से देशभक्ति का उदय और विकास होता है, 
उतनी आसानी से अन्य किसी तनन्‍्त्र में नहीं होता । लोगों के मन में यह भावना 
रहती है कि हम ही अपने देश के भाग्य-विधाता हें । द 

पाँचवें, जनतन्त्र में राष्ट्रीय चरित्र का सर्वेत्कृष्ट विकास होता है। जॉन 
स्टुअर्ट मिल का मत था कि जनतन्‍्त्र नागरिकों को शिक्षित करता है। उनके 
मन और बुद्धि का विकास करता है। राजनीति में सक्रिय भाग लेने से नाग- 
रिकों में उच्च-भावनाओं का विकास होता है। यह बात अन्य शासनतन्‍्त्रों 
में नहीं पाई जाती। शअ्रन्य शासनों में उनके विचार, बुद्धि, चरित्र और भाव- 
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नाएँ स्वार्थी और संकुचित हो जाते हैं। सक्रियता की जगह उनमें उदासीनता 
बढ़ती है। उसका मत था कि जनतनत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और 
स्वार्थों के प्रति बहुत सजग रहता है। साथ ही व्यक्ति के कल्याण से समाज 
के कल्याण की व्यापक वृद्धि होती है। 

छठे, जनतन्त्र में एक बड़ा भारी लाभ यह है कि इस प्रणाली में मनुष्य को 
अपने व्यक्तित्व के विकास करने का जितना अच्छा श्रवसर मिलता है उतना 
ग्रन्य प्रणालियों में नहीं मिलता । इस प्रणाली के सवेत्र लोकप्रिय होने का यह 
एक बड़ा भारी कारण है। ड्चूबी का मत है कि कम-से-कम सिद्धान्त में 
व्यक्ति समाज का एक सजीव अंग बन जाता है। वह इस बात को महसूस 
करता है, वह सामाजिक उत्थान में योगदान कर सकता है। प्रोफेसर ज़िमरन 
ने भी लिखा है कि व्यक्ति यह बात महसूस करता है कि वह पूर्णरूप से स्वतन्त्र 
रहते हुए भी सबकी सेवा करता है, वह शासित होते हुए भी शासक है। अतएव 
वह अच्छा शासन स्थापित करने की चेष्टा करता है। वह स्वयं संयमित 
रहकर उच्च आदर्शों का पालन करना चाहता है और करवाना चाहता है। 
लाड्ड ब्रॉइस का मत है कि मताधिकार मिलने से व्यक्तित्व ऊँचा उठता है और 
उसका विकास होता है। मनुष्य की नेतिकता बढ़ती है और उसमें जिम्मेदारी 
की ग्र्थात्‌ कत्तेव्यपयालन की भावना बढ़ती है। कारण यह है कि जनतलनत्र 
में व्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता का समर्थन पाया जाता है। 

सातवें, प्रोफेसर गारनर का मत है कि निर्वाचन प्रणाली, जनता का 
नियंत्रण और जनता की जिम्मेदारी रहने! के कारण इस व्यवस्था में कार्यक्षमता 
ग्रधिक होती है। फ क्‍ 

आठवें, चूँकि जनतन्त्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता और कत्त॑व्य-निष्ठा पर जोर 
दिया जाता है, इसलिये वह नागरिकता का प्रशिक्षण विद्यालय कहा जा 
सकता है। 

नवें, जनतन्त्र व्यक्तियों की समानता पर ज़ोर देता है। नागरिकों को, 
धन और जाति-वर्ण का भेद-भाव भुलाकर उन्हें एक समान राजनीतिक अधिकार 
दिये जाते हैं। उनके सामने एक समान कर्तव्य और आदर्श रखे जाते हैं। 

जनतन्‍्त्र के दोष :--विद्वानों ने जहाँ जनतन्त्र में इतने गुण देखे हें वहाँ उसके 
दोष भी उनसे छिपे नहीं रहे हैं। सिद्धान्तों की दृष्टि से जनतन्त्र चाहें जितना 
उच्च हो, लेकिन व्यवहार में इसके इतने दोष प्रकट हुए हैं कि उनकी ओर ध्यान 
जाना स्वाभाविक है। कार्लाइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जनता में 
अधिकतर मूर्ख होते हैं। . उसमें न स्वयं शासन करने की क्षमता होती है और 
न वह योग्य शासक ही चुन सकती है। इसी प्रकार आधनिक काल के एक 
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है 


प्रसिद्ध विचारक एच० जी० वेल्स ने कहा है कि जनतनत्र के पक्ष में जितने तक॑ 
दिये जाते हैं वे सब पाँच मिनट में काटे जा सकते हैं। इसमें सन्‍्देह नहीं कि इन 
सतों में अतिरंजना है। प्रत्येक वस्तु और सिद्धान्त में गुण और दोष होते हैं । 
इसी तरह जनतन्त्र में भी जहाँ इतने गुण हैं, वहाँ कुछ दोष होना आवश्यक है। 
यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा जनतन्त्र में दिखाये गये दोषों का वर्णन किया 
जाता है। क्‍ 

(१) प्रोफ़ेसर हनंशा का मत है कि जनतलत्र अच्छा शासन स्थापित करने 
में असमर्थ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समाज के योग्य व्यक्ति 
जनता की भीड़-भाड़ और हल्ला-गुल्ला से अलग रहना 
ही पसन्द करते हें, इसलिये उन बेचारों की कोई पूछ 
नहीं होती । इसीलिये कार्लाइल हार्टसमेन और जें० एस० 
ब्लेकी जैसे लोगों ने कहा है कि जनतनन्‍्त्र के वातावरण में केवल धर्त लोग ही 
सफल होते हैँं। उसमें घूर्तों, स्वाथियों, चापलूसों और गाल बजाने वाले लोगों 
की बन आती है। योग्य और त्यागी व्यक्तियों की कोई क़दर नहीं होती । 

(२) प्रत्येक शासन में नीति के कुछ ठोस और स्थायी सिद्धान्त और आदर्श 
होते हें। जनतन्त्र इस प्रकार के ठोस सिद्धान्त स्थापित करने में असफल रहा 
है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आम जनता 
प्रायः शासन की ओर उदासीन रहती है। शासन और उसकी समस्याओं 
के प्रति उसमें वास्तविक दिलचस्पी नहीं होती । दूसरा कारण यह है कि 
आम जनता में अ्ज्ञानता बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई रहती है। तीसरा कारण 
यह है कि जनतन्त्र में शासकों में अनुभव और योग्यता की बड़ी कमी रहती है । 
चोथे, इसमें थोथे आदर्शवाद और सिद्धान्तों के ढोल तो खूब पीटे जाते हे परन्तु. 
वास्तव में जनता केवल कुछ नारों से ही प्रभावित की जाती है। पाँचवें, 
धुआंधार उत्तेजनापूर्ण भाषणों का प्रभाव जनता पर बड़ी जल्दी पड़ता है | 
यदि कोई व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है तो वह आसानी से नेता और 
शासक बन जाता है, चाहे उसमें योग्यता और अनुभव तथा चरित्र भले हीन 
हों। छठे, जनतन्त्र में अस्थिरता बहुत होती है। आज व्यक्ति जनता का 
पूज्य देवता बना है, कल वही उसके पत्थरों का निशाना भी बन सकता है। 
शासन की नीति में घड़ी-घड़ी परिवर्तत होता रहता है। कहा नहीं जा सकता 
कि लोकमत कब क्‍या निर्णय लेगा। लोकमत पुरानी से पुरानी परम्पराओं 
को ठुकरा सकता है। तात्परय यह है कि लोकमत गैर जिम्मेदार होता है। जो 
लोकमत बड़ें-से-बड़े स्वेच्छाचारी को समाप्त कर सकता है, वही स्वयं भी अच्छी- 
से-अच्छी बातों के विरुद्ध हठधर्मों कर सकता है। जनता घोर अनैतिकता 


ओोफ़सर हनेशा 
की आलोचना 
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के कार्य कर सकती है। बहुमत की स्वेच्छाचारिता के आजकल उदाहरण 
बहुत मिलते हैं। अच्त में मनुष्यों पर स्वार्थपरता का बहुत अधिक' प्रभाव 
पड़ता है। निकट और तत्काल स्वार्थ पर ही वह अधिक जोर देता है। समाज 
के स्थायी कल्याण की ओर वे बहुत कम ध्यान देते हें। संक्षेप में यह कहा जा 
सकता है कि जनता प्रायः अद्रदर्शी होती है। 

(३) शासन की बारीक्रियाँ--शासन में इतनी अधिक बारीकियाँ आरा गई 
हैँ कि कुशल और सुयोग्य शासन असम्भव हो गया है। चुनाव और उसकी 
गृत्यियाँ, चुनाव अदालतें, दलबन्दी और उसके दाँव-पेंच, पदों के लिये दौड़-धूप 
इत्यादि के कारण बहुत संघर्ष होता है। संसद की प्रक्रिया बहुत जटिल और 
धीमी होती है। नतीजा यह होता है कि शासन अ्रष्टाचारी और कमज़ोर 
हो जाता है। विधानमंडल के सदस्य अ्रवसरवादी हो जाते हैं, कार्यकारिणी 
के सदस्य डरपोंक और कमज़ोर हो जाते हैं और न्यायपालिका के सदस्य मुँह 
देखकर न्याय करने लगते हें। यहीं विनाश का प्रारम्भ होता है। 

(४) श्रवज्ञा की प्रवृत्ति--जनतन्त्र में अवज्ञा की प्रवृत्ति बढ़ती है। 
मन्त्रियों की नज़रें अगले चुनाव पर लगी रहती हें। वे लोगों को अप्रसन्न नहीं 
करना चाहते । फल यह होता है कि वे ढीले-ढाले शासक होते हें । 

(५) जनतनन्‍त्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है। जिसकी थैली जितनी भारी होती 
है चुनाव जीतने का उसे उतना ही अधिक भरोसा होता है। 

इस प्रकार जनतनन्‍्त्र के आलोचकों को उसमें दोष ही दोष दिखाई देते हैं ।* 

प्रोफेसर गारनर ने भी जनतनत्र के दोष बतलाये हैं। उन्हें हम संक्षेप 
में इस प्रकार कह सकते हँ--- 

(१) जनतनत्र में गुण की अपेक्षा मात्रा या' भारीपन पर अधिक जोर दिया 
जाता है। प्रत्येक समस्या का निर्णय बहुमत द्वारा किया 
जाता है। चाहें उस बहुमत में सबके सब मूर्ख ही क्‍यों न 
हों। अल्पमतवाले कितने ही बुद्धिमान और चरित्रवान क्‍यों 
न हों उनकी बात कोई न सुनेगा । 

(२) जनतन्त्र में प्रत्येक मनुष्य या मत एक इकाई माना जाता है और सब 
इकाइयों का मूल्य एक बराबर होता है। यदि किसी व्यक्ति में विशेष योग्यता 


गारनर की 
ग्रालोचना 
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है किसी बात का उसे विशेष ज्ञान हो तो उस विशेष योग्यता का कोई मूल्य नहीं 
है। इसीलिये जनतन्त्र को अज्ञानियों और अनाड़ियों का शासन कहा जाता 
है। इसी मत का समर्थन करते हुए बार्थलेमी और जेम्स स्टीफन ने लिखा 
है कि जनतन्त्र में सत्ताधारी श्रज्ञानी होते हें। उनमें प्रशासन सम्बन्धी कोई 
विशेष योग्यता नहीं होती । 

(३) प्रोफ़ेसर सिज़विक के मत का समर्थन करते हुए गारनर ने लिखा है 
कि जनततनत्र में जिम्मेदारी की भावना पनपने नहीं पाती। जब सत्ताधारियों 
और निर्वाचित कर्मचारियों का कार्यकाल लम्बा होता है तब उनमें जिम्मेदं।री 
की भावना भी बढ़ती है। लेकिन जनतन्त्र का आधार निर्वाचन है। उसमें 
निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल लम्बा नहीं होता। इससे जिम्मेदारी 
की भावना नहीं पनपने पाती । ै 

(४) जनतन्‍्त्र में ऐसे लोगों का प्रभाव अ्रधिक रहता है, जो वाचाल होते 
हैं, बातें अधिक करते हैँ, दिखावटी काम करते हें और पार्टी मशीन पर किसी 
पर अपना क़ाब रखते हें । 

(५) जनतन्‍त्र में फ़िजूल खर्च बहुत होता है। द्राज़के ( पप०८८४०४६९ ) 
ने तो यहाँ तक कहा है कि जनतनन्‍त्र में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और कला की 
उन्नति नहीं हो पाती । द 

(६) सर हेनरी मेन ने भी जनतनन्‍त्र की आलोचना की है। उसका मत 
था कि जनतन्त्र का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि वह बौद्धिक प्रगति को प्रश्नय 
नहीं देता । द द 
(७) लेकी का मत था कि जनतनन्‍त्र बहुत ही ख़तरनाक शासन है, क्योंकि 
उसमें ग़रीब, अनुभवहीन और अयोग्य व्यक्ति शासन करते हें। इसमें 
स्वतन्त्रता भी खतरे में रहती है, क्योंकि जनता प्राय: एक तेज और शक्तिशाली 
व्यक्ति का अन्ध अ्रनुकरण करती है। 

फागे नाम के एक फ्रेंच लेखक ने जनतन्त्र की बड़ी कड़ी आलोचना की है। 
उसने जनतन्त्र को अयोग्यता का पन्थ' ( (पा: ० 77००प्य7८८०४८८ ) कहा 

फागे की है। उसके विचारों का भी हम संध्षे न में अध्ययन करेंगे। 
फागे का मत है कि शांसन का प्रत्येक विभाग सुयोग्य 

आलोचना हे हू हा जि 
व्यक्तियों के हाथ में रहना चाहिये। समाज में परिश्रम का 
विभाजन होना चाहिये, जिससे लोग विभिन्न कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त कर 
सकें। दक्षता से ही योग्यता आती है। शासन में योग्यता इसी प्रकार झा 
सकती है, तो कुशल शासन विशद्येष दक्षता के आधार पर चल सकता है। 
लेकिन जनतन्‍्त्र में जनता से दक्षता की आशा करना व्यर्थ है। यह आशा 
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करना कि जनता का समूह उचित क़ानून बना सकता है और योग्य शासन कर 
सकता है, बेकार है। 

लेकिन आजकल लोग स्वयं शासन नहीं करते । वे लोग अपने प्रतिनिधि 
चुनते हैं और ये प्रतिनिधि अपने कुछ प्रतिनिधियों को शासक नियुक्त करते हें। 
ये प्रतिनिधि क़ानून बनाते हें और इनमें से कुछ शासन करते हें। इस प्रकार 
वास्तव में जनता कुछ लोगों के हाथ में शासन सौंपकर फिर उनका अनुगमन 
करती है। 

दूसरी बात यह है कि जनता स्वाभाविक असमानता को छोड़कर 
अस्वाभाविक समानता पर जोर देती है। योग्यता, साहस और कुशलता 
प्रत्येक व्यक्ति में एक-सी नहीं होती। पर जनतनत्र सबको एक समान 
मानता है। आधुनिक राजनीतिज्ञ जनता को खुश करने में लगे रहते हें । 
उनके पास न धन होता है, न शिक्षा । राजनीति ही उनका पेशा हो जाती 
है। उस पेशा को वे किसी न किसी प्रकार चलाना चाहते हें। ऐसे लोग 
न तो राजनीति की कला जानते हैं, न उसका विज्ञान। इस प्रकार राज्य- 
शासन में कुशलता नहीं रहती । 

फागे का मत है कि क़ानून बनानेवाले को अर्थात्‌ विधानमंडल के सदस्य 
को प्रमुख देशों के क़ानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही उसे अपने 
देश के लोगों के चरित्र, भावनाओं, विचारों तथा प्रथाओं इत्यादि का पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिये। उसे स्वयं निष्पक्ष सहृदय और बुद्धिमान होना चाहिये। 
जब विधायकों में इन सब गुणों की कमी होती है तो विधानमंडल एक कार- 
खाना सा हो जाता है और उसमें बननेवाले क़ानून नये-नये डिज़ाइनों के खिलौने 
के समान होते हें। इतना ही नहीं फागे का मत है कि जनतन्त्र में अज्ञानता 
के राज्य की हद हो जाती है। शासन के सूत्रधार प्रायः अपने विभागों के बारे 
में पूरे अज्ञानी और ढपोलसंख होते हैं । एक वकील शिक्षा-मंत्री हो सकता 
है। एक लेखक व्यवसाय-मंत्री हो सकता है। एक डाक्टर सुरक्षा-मंत्री हो 
सकता है और एक पत्रकार नौसेना का मंत्री हो सकता है। न्यायपालिका 
में भी न्यायाधीश स्वतन्त्र और निष्पक्ष नहीं हो पाते। वे हमेशा मंत्रियों को 
प्रसन्न करने के चक्‍कर में रहते हें। अर्थात्‌ वे भी दलबन्दी से प्रभावित हो 
जाते हें । 

शासन की तो बात ही अलग है, फागे का मत तो यहाँ तक है कि जनतस्त्र 
का कुप्रभाव कुटुम्ब-जीवन पर भी पड़ा है। जनतनन्‍्त्र स्त्री और पुरुष में समानता 
मानता है। नतीजा यह हुआ है कि स्त्रियाँ पुरुषों का सम्मान नहीं करतीं । 
'कुटुमब-जीवन में जो श्रम का विभाजन पाया जाता था वह नष्ट हो गया है। 


राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और जनेतनत्र . श३५ 


बच्चों के संस्कार भी उखड़ जाते हैं और स्कूल में परीक्षा-प्रथा उनके रहे-सहे 
व्यक्तित्व को भी ख़तम कर देती है। इन सबका नतीजा यह होता है कि 
शिष्टता और सद्गुणों का लोप होता जाता है और उद्ण्डता आदर पाती है। 
यो सब बातें अज्ञानता और अयोग्यता के ही कारण होती हैं। ये सब जनतनत्र 
के ही कारण होते हैं। 

रेमज़े म्योर नामक लेखक ने कहा है कि जततन्त्र में शासन की गाड़ी इतनी 
थीमी चाल से चलती है कि उसमें किसी भी बात पर निश्चयात्मक रूप से तुरन्त 
निर्णय नही लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि 
मताधिकार देनेवाली जनता आजकल की दुनिया में शासन 
के पेचीदे मामलों को नहीं समझती । तीसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि राजनीतिक दलबन्दी देश की एकता को समाप्त कर देती है। 
उच्चकोटि के बुद्धिमान लोग सत्ताधारी नहीं हो सकते । साधारण कोटि के लोग 
सत्ताधारी होते हैं। जनता सार्वजनिक समस्याओं की ओर उदासीन रहती 
है। संसदीय विवादों का कोई महत्त्व नहीं होता । 

लेकिन साथ ही रेमज़े म्योर यह भी स्वीकार करता है कि स्वयं जनतल्त्र में 
कोई दोष नहीं है। उसके तरीक़ों और संस्थाओं में दोष भरा गये हैं। इसके 
लिये कुछ सुधारों के सुझाव भी पेश किये हैं। वह निर्वाचत-पद्धति में सुधार द 
चाहता है जिससे योग्य व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकें । दलबन्दी का संधर्ष 
कम हो और मताधिकार का प्रयोग बुद्धिमानी के साथ हो । 

श्राधुनिक यूग में जनतन्त्र के सम्बन्ध में ब्रॉइस का अध्ययन सबसे अधिक 
प्रामाणिक माना जाता है। ब्रॉइस ने कहा है कि प्लेटो 
से लगाकर आ्राधुनिक युग के विद्वानों ने जनततन्त्र में निम्ब- 
लिखित दोष बताये हैं :--- 

(१) संकटकाल में जनतन्त्र कमज़ोर पड़ता है। वह तुरन्त दृढ़तापूर्वक 
क़दम नहीं उठा सकता । 

(२) उसमें स्थिरता और निश्चयात्मक बुद्धि की कमी रहती है । इसलिये 
उसके कर्मचारियों में भी यही बात पायी जाती है । द 

(३) आपसी मतभेद बहुत अधिक होते हैं, सत्ता के प्रति आस्था नहीं 
होती । हिसात्मक उलट-फेर होते रहते हैं, जिससे अन्त में सेनिक राज्य 
स्थापित होता है। क्‍ 

(४) सब व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। महान व्यक्तित्व 
को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता।. 

(५) बहुमत प्राप्त दल अल्पमत के साथ उपेक्षा का व्यवहार करता है। 


रेसजे स्पोर 
की आलोचना 


बआऑइस की 
आलोचना 
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(६) जनतलनन्‍त्र में नये-नये प्रयोग करने की उत्सुकता रहती है। पुरानी 
प्रथाओं और संस्थाओं के प्रति कोई आस्था नहीं रहती। 

(७) अज्ञानता और मूर्खता की प्रधानता रहती है। अज्ञान और अबोध 
जनता धुंग्राधार भाषण देनेवाले अवसरवादियों के चक्कर में पड़ जाती है।५ 
जनता स्वार्थी होती है। 

जनतन्‍्त्र की इन आलोचनाओं के बहुत से उत्तर तो तब मिल जाते हैं, जब 
हम उसके गुणों का वर्णन करते हें । कुछ गुणों का वर्णन हम पीछे कर चुके हें । 
लेकिन इन आलोचनाओं का सबसे बड़ा उत्तर यह है कि कम्यूनिस्ट देशों को 
छोड़कर आज सारे संसार में जनतन्त्र व्यवस्था ही प्रचलित है और लोगों की इस' 
व्यवस्था में आस्था है। 

ग्रभी तक हमने केवल प्रतिनिधि जनतन्त्र (००7८४९४८७४ए८ 49९070- 
०००८०) के गुण और दोषों का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष 
जनतन्‍त्र की पीछे हम संक्षेप में चर्चा कर चुके हें। यहाँ 
उसके गुण और दोषों का वर्णन करेंगे । 

प्रत्यक्ष जनतन्त्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक 
को शासन कार्य का ज्ञान और श्रनुभव प्राप्त होता है। उसके जीवन में तथा 
राज्य के जीवन में जो समस्याएँ होती हूँ उन पर उसको सोचना पड़ता है और 
निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार वह राज्य का सक्रिय नागरिक होता है । 

दूसरी बात यह है कि चूँकि राज्य के प्रत्येक मसले पर सब नागरिकों द्वारा 
विचार और आलोचना होती है इसलिये राज्य के लिये जो कानून बनाया जाता 
है वह बहुत सोच-विचार कर बनाया जाता है और सब नागरिकों द्वारा 
मिलकर बनाया जाता है। अतएवं उसके भंग होने का डर बहुत कम हो 
जाता है। 

तीसरे, प्रत्यक्ष जनतन्त्र में वर्ग-संघर्ष का मौक़ा बहुत कम रहता है। एक 
वर्ग, विशेषकर श्रल्प वर्ग, दूसरे वर्ग के विरुद्ध क़ानून नहीं बना सकता। न 
बह अपने ही स्वार्थ-सेवन के लिये क़ानून बना सकता है। 

चौथे, प्रत्यक्ष जनतन्त्र में सत्ता की अपेक्षा स्वतन्त्रता पर बहुत अधिक जोर 
दिया जाता है। नागरिकों को वास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव होता है 
और ऐसे वातावरण में सत्ता का महत्त्व अधिक नहीं होता । 


प्रत्यक्ष जनतन्त्र 
के गुण 


१. ब्राइस ने अपनी (०9७ क्‍2९070९72 ८८5 ओर 477००००७:० 
(70777707 #८०/४४७ नामक पुस्तकों में इन सब बातों का विवेचन 
विस्तारपूर्वक किया है। 
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अन्त में, प्रत्यक्ष जनतन्त्र में मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णरूप से विकसित होने 
का अवसर मिलता है। प्रत्येक नागरिक को हमेशा सजग रहने की 
आवश्यकता होती है। इससे व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। 

प्रत्यक्ष जनतन्त्र में जहाँ इतने गुण हें, वहाँ कुछ दोष भी होते हें। सबसे 
बड़ा खतरा यह होता है कि किसी समय पूरी जनता भावना के प्रवाह में बह 
सकती है। यह संभावना संकटकाल में विशेष रूप से होती है। 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जनतन्त्र में 'भेड़ियाधसान” का बड़ा डर रहता है । 

दूसरा दोष यह है कि प्रत्यक्ष जनतन्त्र में धनी और विद्वान तथा बुद्धिमान 
व्यक्तियों का कोई महत्त्व नहीं होता। यह उनके प्रति अन्याय है। इससे 
राज्य के जीवन का स्तर नहीं उठ पाता और समाज का विकास भी उचित रूप 
से नहीं हो पाता । 

तीसरे, प्रत्यक्ष जनतन्त्र में केवल संख्या का महत्त्व होता है, बुद्धि और 
व्यक्तिगत अनुभव का नहीं । नतीजा यह होता है कि ऐसा राज्य अज्ञानमूलक 
हो जाता है। ऐसे वातावरण में स्वतन्त्रता का दुरुपयोग हो सकता है । 

चौथे, यदि प्रत्यक्ष जनतन्त्र में जनता पर भावुकता का अधिक और बारम्बार 
प्रभाव पड़ता है तो ऐसा राज्य स्थिर नहीं हो सकता। स्वयं जनता उसके 
नष्ट होने की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगी। 

जैसा कि हम कह चुके हें लार्ड ब्रॉइस जनतन्त्र व्यवस्था का बड़ा भारी पंडित 
था। उसने लिखा है कि स्विटज़ रलैण्ड में प्रत्यक्ष और परोक्ष 
या प्रतिनिधि जनतन्त्र के कोई भी दोष नहीं पाये जाते और 
उस देश में दोनों प्रकार के जनतंत्र पूर्ण रूप से सफल हुए 
हैं। ब्रॉइस ने इसके निम्नलिखित कारण बतलाये हैं। 

(१) उस देश के कम्यून' या जिले बहुत प्राचीन काल से अपने नागरिकों 
को जनतन्‍त्र कला में प्रशिक्षण देते आये हैं। कालान्तर में वहाँ के लोगों को 
यह अनुभव हो गया है कि अपने राज्य के कार्य सुचारु रूप से किस प्रकार चलाये 
जा सकते हैं। कम्यून' जनतन्त्र प्रशिक्षण के विद्यालय से हो गये हैं । 

(२) सामाजिक कार्यों में भ्र्थात्‌ देश के कार्यों में दिलचस्पी रखने से 
वहाँ अच्छे नागरिक हुए हैं। ये नागरिक देश-भक्ति की भावना से भरे 
रहते हैं । जि द द 
(३) स्थानीय स्वशासन में लगातार बहुत अरसे तक काम करने से लोगों 
में राष्ट्रीय भावना का उदय होता है। इंस अनुभव ने राष्ट्रीय भावना और 
राष्ट्रीय चरित्र का गठन किया है। इस कारण वहाँ कई जातियाँ और कई धर्म 
रहते हुए भी एक दृढ़ राष्ट्रीयता का उदय हुआ है। 


दोष 


प्रत्यक्ष जनतन्त्र 
प्र ब्रॉइस के 
विचार 
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(४) वहाँ समाज में धन की विषमता अधिक नहीं है । इसलिये बह 
पँजी और मजदूरों के झगड़ों के कारण देश में अधिक उथल-पुथल नहीं हुई। 
वहाँ की जनता अधिकतर किसान है। किसान कास्तिप्रिय ने होकर शान्ति 
प्रिय होते हें। 

(५) उस देश में राजनीतिक दलबन्दी नहीं पतपने पाथ्री। इसलिये 
नेता भीषण भाषणों से जनता की भावनाएँ उभाड़कर उसे अपना खिलौना नहीं 
बना पाये।* 

लेकिन यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि संसार में स्विटज़ रलेण्ड अपने 
किस्म का एक निराला देश है। वहाँ के जैसे संस्कार और परिस्थितियां सब 
जगह नहीं होते । जो प्रयोग वहाँ सफल हुआ वह सब जगह शायद सफल नहीं 
हो सकता। फिर आज के देश बहुत बड़े होते हैं। पर सम्भवत: ब्रॉइस 
का आशय यह था कि जनतन्त्र में संस्कार और परम्पराएं बहुत महत्व रखती है । 


अध्याय १२४ 


एकात्मक और संघात्मक शासन 


( एऐफ्राधबलए बण्तें शसवेललओों कीठएएए5 णाी (0एटएआएटफा ) 


हम जनतन्त्र शासन-व्यवस्था की समीक्षा मोटे तौर पर कर चढ़े हैं। 
उसके पहले यह भी देख चुके हें कि संविधान कई प्रकार के होते हैं। यथा, लिखित 
और अलिखित, परिवर्ततनशील और अ्रपरिवर्तनशील इत्यादि । जनतस्त्र में 
: संविधान होना आवश्यक है। चाहे वह किसी भी प्रकार का हों। लिखित 
हो अथवा अलिखित। परिवर्तनशील हो, श्रथवा अपरिवर्तनशील । जन- 
टतन्त्र में प्रचलित संविधान के आधार पर शासन-व्यवस्था के दो वर्ग और होते 
हँ--एक एकात्मक ( 0४४८४४५ ) और दूसरा संघात्मक ( ॥९"०७७४७७)। ) । वास्तव 
में इस वर्गीकरण का आधार राज्य का क्षेत्रफल या भूमि होती है। आजकल 
राज्यों का विस्तार प्रायः बहुत बड़ा होता है और शासन की सुविधा के लिपग्रे 
वे कई इकाइयों में बाँट दिये जाते हैं। इन इकाइयों को प्रान्त या राज्य इत्यादि 
कहते हैं, तो केन्द्रीय या राष्ट्रीय शासन और इन इकाइयों या प्रान्तीय शासन 
में ग्रापस में जो सम्बन्ध होते हैं उसी के अनुसार शासन एकात्मक या संवात्मक 
कहाते हैं । द 
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अतः यह बात ध्यान में रखने की है कि आधुनिक राज्य प्रायः बड़े-बड़े होते 
है श्र इस कारण देश की शासन-व्यवस्था कई इकाइयों में बाँट दी जाती है। 
भारत में केन्द्र के अन्तर्गत कई राज्य सरकारें हें। इन राज्य सरकारों में भी 
जिला इत्यादि अन्य छोटी-छोटी इकाइयाँ होती हैं। इसी प्रकार की 
इकाइयाँ अमेरिका, फ्रान्स, स्विटज़रलैण्ड इत्यादि देशों में हैं। इन राज्यों की 
इकाइयों के ऊपर जो राष्ट्रीय या केन्द्रीय शासन होता है वह केवल ऐसे विषयों 
का प्रशासन करता है, जिनका सम्बन्ध सारे राष्ट्र या देश से होता है। सेना 
श्रोर सुरक्षा, परराष्ट्र नीति मुद्रा इत्यादि ऐसे विषय हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार 
ही अपने हाथ में रखती है। ऐसा न करने से देश की एकता और दृढ़ता ख़तरे 
में पड़ जायगी। लेकिन शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण 
कार्य इत्यादि विषय क्षेत्रीय या प्रान्तीय सरकारों को दे दिये जाते हें। ये ऐसे 
विषय हें कि केन्द्रीय सरकार के हाथ में न रहने से वह कमज़ोर न होगी । फिर 
इन विषयों सम्बन्धी समस्याझ्रों पर क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार ही भली-भाँति 
विचार कर सकती है। दूर बेठी हुई केन्द्रीय सरकार नहीं। इसी प्रकार 
आ्यज्यों के अन्तगंत जिला इत्यादि जो और भी छोटी इकाइयाँ होती हें वे और भी 
छोटे क्षेत्र का प्रशासन करके राज्य-शासन में सहायता देती हें। 
इस प्रकार शासन के क्षेत्रीय विभाजन का ग्र्थ यह होता है कि एक केन्द्रीय 
सरकार होती है और उसके शअन्‍्तर्गत प्रान्तीय या राज्य-सरकारें होतो हैं। 
प्रान्तीय शासन के रूप के आधार पर देश के संविधान को एकात्मक या संधात्मक 
कहते हैं। जहाँ संघ शासन में संघ या केन्द्र-शासन इतना प्रबल होता है कि 
प्रान्‍्तीय या राज्य-शासन अपने अस्तित्व के लिये केन्द्र पर निर्मर रहता है वह 
' संविधान या शासन का रूप एकात्मक कहा जाता है। केन्द्रीय शासन चाहे 
तो राज्य की इकाइयों को इच्छानुसार परिवर्तित या समाप्त कर सकता है। 
इसके विपरीत संघात्मक शासन में राज्यों की इकाइयाँ अपने अस्तित्त्व के लिये 
केन्द्र पर इस प्रकार निर्भर नहीं रहतीं। संघ और राज्यों के कार्य-क्षेत्र अलग- 
अलग बँटे हुए रहते हैं। द 
द सर जॉन सोले का मत था कि संघ शासन या संघ संविधान को एकात्मक 
और संधात्मक वर्गों में बाँटना अनुचित है, क्योंकि यह प्रकार भेद न होकर केवल 
ग्ंशभेद है और यह झंशभेद भी केवल इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संवि- 
धान में स्थानीय स्वशासन को कितना महत्त्व दिया जाता है। लेकिन इस मत के: 
विपरीत प्रोफ़ेपर स्ट्रॉग का मत है कि यह भेद बहुंतें ही महत्त्वपूर्ण है और इस 
पर अ्रवर्य ध्यान दिया जाना चाहिये। मैरियठः का भी मंत है कि यह भेद 
केवल ग्रंग का न होकर प्रकार का भी है। अंतंएव्र यह बहुतं महत्त्वपूर्ण है ।. 
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एकात्मक शासन के लक्षण :--एकात्मक शासन वह होता है जिसमें केन्द्रीय 
शासन इतना प्रबल और शक्तिशाली होता है कि वह राज्य की इकाइयों में इच्छा- 
नुसार रहोबदल कर सकता है, उनकी सीमाएँ बदल सकता है, उन्हें समाप्त 
कर सकता है ग्रथवा नये प्रान्त या राज्य बना सकता है और उनके शासनाधिकार 
घटा-बढ़ा सकता है। 

फाइनर का मत है कि एकात्मक राज्य वह होता है जहाँ एक केन्द्रीय सरकार 
में सम्पूर्ण शासन-शक्ति निहित होती है। क़ानूनी दृष्टि से सम्पूर्ण राज्य में 
केवल केन्द्र की इच्छा से ही शासन चलता है। 

डाइसी का मत है कि एकात्मक राज्य में एक केन्द्रीय सत्ता के हाथ में क़ानून 
बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है। 

विलोबी का मत है कि एकात्मक राज्य में शासन के सब अधिकार मौलिक 
रूप में एक केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहते हें। यह केन्द्रीय सरकार अपनी 
इच्छानुसार उन अधिकारों का वितरण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। 
इस प्रकार एक सर्वोच्च क़ानूनी सत्ता के रूप में केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार 
शासन के अधिकारों का वितरण राज्य-सरकारों में करती है। 

प्रोफ़ेसर स्ट्रॉग का मत है कि एकात्मक राज्य में शासन सत्ता का संगठन 
एक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत होता है। क्षेत्रीय शासन को या राज्यों को 
जो भी अभ्रधिकार मिलते हें वे केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार मिलते हैं। केन्द्रीय 
सरकार की इच्छा सर्वोच्च होती है। जिस क़ानून के द्वारा राज्यों को केन्द्र 
'शासनाधिकार देता है, वह क़ानून केन्द्र की इच्छानुसार बदला जा सकता है। 

प्रोफ़ेसर गारनर का मत है कि जब संविधान द्वारा शासन के सब अधिकार 
केवल एक सत्ता को सौंप दिये जाते हैं और अन्य स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें 
अपने सब अधिकार उस सत्ता से प्राप्त करती हैं, यहाँ तक कि अपना अस्तित्त्व 
'भी केवल उसी सत्ता से प्राप्त करती हें, तब उस देश में एकात्मक सरकार कही 
जाती है। क्‍ 
इन परिभाषाओं से हम यह देखते हें कि एकात्मक शासन का सबसे बड़ा 
लक्षण यह होता है कि राज्य में एक केन्द्रीय शासन होता है और वह केन्द्रीय 
शासन देश की एकता बनाये रखता है। दूसरे प्रान्तीय या राज्यों के शासन 
उसकी इच्छानुसार अपने अधिकार प्राप्त करते हैं श्रर्थात्‌ वे उसके अ्रधीन रहते 
हैं। वे उसके ऊपर किसी प्रकार का बन्धन नहीं लगा सकते । 

ब्रिटेन, न्यूज़ीलेण्ड, दक्षिण अफ्रिका, आयर तथा जापान के संविधान 
एकात्मक शासन के नमूने हें। भारत भी एकात्मक शासन का एक उदाहरण 
है । हमारे देश में केन्द्र इतना शक्तिशाली है कि राज्यों की इकाइयाँ पूर्ण रूप से 
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उस पर निर्भर हें। हमारे राज्यों को जो शासनाधिकार दिये गये हैं उनमें 
केन्द्र इच्छानुसार परिवर्तेन कर सकता है। 

संघात्मक शासन के लक्षण :--एकात्मक शासन में सब अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में केन्द्रित रहते हें। लेकिन संघात्मक सरकार में शासन के अ्रधिकार 

केन्द्र और राज्यों या प्रान्तों के बीच में बँटे हुए रहते हैं । जब शासन के अधिकार 

केन्द्र और राज्यों के बीच में बँट जाते हैं तो राज्य अपने अधिकारों के अनुसार 
अपने क्षेत्र में शासन करते हैं और केन्द्र या संघ सरकार अपने अधिकारों के 
अनुसार अपने क्षेत्र में शासत करती है। राज्य और केन्द्र एक दूसरे के शासन 
क्षेत्रों में दखल नहीं देते । इसीलिये विभिन्न लेखकों ने संघात्मक शासन को 
दोहरी सरकार (700० (०एट/शए८70), मिश्रित सरकार ((०४77०शआं(० 
/5090/० ) तथा बहुमुखी सरकार (४ण०ं४७॥० (०ए०४श77८०६) कहा है। अरब 
हम विभिन्न लेखकों द्वारा की गयी संघात्मक शासन की परिभाषाओों की ओर 
ध्यान देंगे । 

माॉनटेस्क्यू. का मत है कि संघात्मक शासन तब स्थापित होता है जब कई 
छोटे-छोटे राज्य मिलकर एक संघ-शासन स्थापित करने का निर्णय करते हें-। 
वे सब उस संघ के सदस्य होते हूँ । 

डाइसी का मत है कि संघात्मक शासन एक ऐसा संगठन होता. है. जिसमें 
राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सत्ता के साथ ही साथ राज्यों के अधिकार भी सुरक्षित 
रहते हैं और दोनों में सामंजस्य रहता है।* 
.. फाइनर का मत है कि संघ शासन में शासन सत्ता का एक अंश तो क्षेत्रीय 
इकाइयों में निहित होता है और दूसरा अंश एक केन्द्रीय सत्ता में निहित होता 
है। यह सत्ता विभाजन क्षेत्रीय इकाइयों को संगठित करके जान-बझ. कार 
किया जाता है।* 

सर हरबटे सेमुअल लिखते हूँ कि संघ शासन में एक केन्द्रीय सत्ता होती है। 
यह सत्ता पूरे देश का बाह्य मामलों में तथा कुछ आरान्तरिक मामलों के प्रति- 
_निधित्व करती है। साथ ही कुछ क्षेत्रीय या प्रान्तीय सरकारें होती हैं जिन्हें 
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क़ानून बनाने के और शासन करने के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये 
अधिकार संविधान द्वारा दिये जाते हैं। 

प्रोफ़ेसर स्ट्रॉग लिखते हैं कि संघ राज्य वह होता है जिसमें कई राज्य अपने 
सामान्य हितों की रक्षा के लिये मिलकर एक संघ बनाते हैं। ये राज्य मिलकर 
संघ को कुछ अधिकार देते हैं और शेष अपने हाथ में रखते हें। यह अधिकार 
विभाजन संविधान द्वारा निश्चित होता है। संघ संविधान की प्रकृति कुछ- 
कुछ संधि जेसी होती है। द 
.. गारनर का मत है कि संघ शासन वह प्रणाली है जिसमें शासन की दशक्तियाँ 
एक संविधान द्वारा अथवा संसद के एक क़ानून द्वारा विभाजित होती हैं, यह 
विभाजन संघ और संघ की इकाइयों के बीच में होता है । 
.. हम एकात्मक और संघात्मक राज्यों की परिभाषा देख चुके हें। अब 
उनको समानता और विभिन्नता जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो 
यह है कि एकात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार में पूर्ण रूप से शासन 
शक्ति केन्द्रित होती है। इसके विपरीत संधात्मक शासन में 
शासन-शक्िति केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में विभाजित रहती है। 
जेसा कि गारनर ने लिखा है एकात्मक शासन में संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों 
के बीच शासन-शक्तियों का बँटवारा नहीं किया जाता । इसमें सत्ता का केवल 
एक ही स्रोत होता है। केवल एक इच्छा-शक्ति से शासन चलता है। एका- 
त्मक शासन में भी देश में राज्य, प्रान्त या काउन्टी, कम्यून इत्यादि होते हैं । 
पर ये संविधान द्वारा नहीं बनाये जाते। ये केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये और 
बदले जाते हैं। इन्हें शासन सम्बन्धी जो अभ्रधिकार प्राप्त रहते हैं वे भी केन्द्रीय 
सरकार की इच्छा पर निर्भर रहते हें। केन्द्रीय सरकार उन्हें इच्छानसार 
घटा-बढ़ा सकती है। इस प्रकार वे केन्द्रीय सरकार के ही अंग होते हैं। इसके 
विपरीत संघात्मक शासन राज्य या प्रान्तीय शासन केन्द्रीय सरकारों द्वारा नहीं 
बनाये जाते। गारनर का मत है कि अनुभव यही बतलाता है कि प्रायः कई 
राज्य मिलकर एक संघ-शासन स्थापित करते हैं। श्रतएव उनकी' महत्ता 
संघ से अधिक होती है। वे संघ द्वारा नहीं बनाये जाते। बल्कि वे संघ के 
संविधान द्वारा बनाये जांते हैं। 
.. दूसरा भेद यह है कि एकात्मक राज्य एक इकाई होता है और संघात्मक 
राज्य कई इकाइयों का एक संघटन होता है। संघ शासन एक प्रकार की 
दोहरी सरकार होती है। एकात्मक राज्य में स्थानीय शासन की क्षेत्रीय या 
स्थानीय इकाइयाँ केन्द्र के अन्तर्गत होती हें और उसी की सुविधा के अनुसार कार्य 
करती हैं। लेकिन संघ शासन में क्षेत्रीय इकाइयों के पास शासन के कुछ ऐसे 
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अधिकार रहते हैं जिनमें संघ-सरकार दखल नहीं दे सकती, उनका शासन का 
एक स्वतन्त्र क्षेत्र होता है। केन्द्र तथा राज्यों के अपने-अपने निर्धारित शासन 
क्षेत्र होते हें। अपने-अपने विधानमंडल होते हैँ जो अपने क्षेत्रों के लिये क़ानन 
बनाते हैं। ये विधानमंडल एक इसरे के मातहत नहीं होते। लेकिन एका- 
त्मक शासन में केन्द्रीय विधानमंडल हीं सर्वोच्च होता है। क्‍ 

तीसरी बात यह है कि संघात्मक राज्य प्रायः कई स्वतन्त्र राज्यों की आपस 
की एक सन्धि या समझौते के आधार पर बनता है। कुछ स्वतन्त्र राज्य समान 
हितों की रक्षा के लिये आपसी समझौते द्वारा एक संघ बनाते हैं। वे शासन 
के कुछ अधिकार संघ को दे देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं। यह बँठ- 
वारा एक संविधान के आधार पर होता है और यह संविधान क़ानन बनाने 
को एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर ही बदला जा सकता है। संविधान में 
संशोधन के लिये सब राज्यों की या अधिकांश राज्यों की सहमति की आवश्यकता 
होती है। लेकिन एकात्मक शासन में केन्द्रीय विधानमंडल ही क़ानन बनाने 
के साधारण तरीके से संविधान में भी परिवर्तन या संशोधन कर सकता है । 
उसमें विशेष प्रक्रिया की, आवश्यकता नहीं होती । 

चौथा भेद यह है कि संघ शासन में जब संघ या केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारों के बीच किसी बात पर संघर्ष होता है तो एक स्वतन्त्र न्यायपालिका । 
जिसे संघीय न्यायपालिका कहते हें, उस संघर्ष पर अपना निर्णय देती है और 
वह केन्द्र तथा राज्य या राज्यों को मान्य होता है। एकात्मक राज्य में ऐसी 
किसी न्यायपालिका या तीसरे दल की आवश्यकता नहीं होती। 

पाँचवाँ भेद यह है कि संघ शासन में दो प्रकार के क़ानून होते हैं। एक 
संघ सरकार के क़ानून और दूसरे राज्य-सरकार के क़ानून। अर्थात्‌ एक नाग- 
।रक को दो प्रकार के क़ानूनों का पालन करना पड़ता है। परन्तु एकात्मक 
राज्य में केवल एक ही प्रकार के क़ानून होते हैं। एकात्मक राज्य के सब प्रांतों 
में एक से क़ानून होते हैं जबकि संघ के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के क़ानून 
हो सकते हैं। अमेरिकी संघ शासन में यह बात विशेष रूप से पायो जाती है। 
इंगलेण्ड में सब नागरिकों के लिये एक से क़ानून होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं 
है। वहाँ विवाह और तलाक़ के क़ानून विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं । 

संघ का अ्रथ:--संघ शासन के संघटन में मूल बात यह रहती है कि कई 
राज्य मिलकर एक नये राज्य का निर्माण करते हैं। प्रारम्भ में चाहे यह गठ- 
बन्धन ढीला हो, लेकिन धीरे-धीरे दृढ़ होता जाता है। लेकिन कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि एक एकात्मक राज्य स्वेच्छापू्वंक संघ-शासन का निर्माण 
करता है और अपने राज्यों को अधिकार देता है। भारत इसका उदाहरण है। 
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इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हें कि कई स्वतन्त्र राज्य मिलकर आपस 
में सन्धि करते हैं। ये सन्धियाँ वास्तव में कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये होती 
हैं और संघ-शासत से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
सन्‌ १८१४५ में आस्ट्रिया, रूस और प्रृशिया के सम्राटों ने 
मिलकर एक समझौता किया। इतिहास में यह पवित्र 
समझौता ( 0०४ <|फका८०) के नाम से विख्यात है। इसका उद्देश्य यह 
था कि ये तीनों सम्राद अपने-अपने साम्राज्यों में उठते हुए राष्ट्रवादी आन्दोलनों 
का दमन करेंगे। सन्‌ १९०२ में इंगलेण्ड और जापान ने सुदृर पूर्व की नीति के 
सम्बन्ध में एक सन्धि की । इस प्रकार के समझौते प्राय: थोड़े ही समय तक 
चल पाते हें। इन समझौतों के फलस्वरूप कोई एक संघटन नहीं बन पाता । 
इसी प्रकार आजकल कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संघटन होते हैं, जिनका संघटन विभिन्न 
राज्यों के विशिष्ट वर्ग करते हें। जेसे कि अन्तर्राष्ट्रीय डाक-कर्मचारी यूनियन, 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघटन । इन्हें प्रायः अपने-अपने राज्यों का समर्थन प्राप्त 
रहता है, पर जिस प्रकार के संघ-शासन का हम अध्ययन कर रहे हें, उससे इनका' 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

मैरियट और ब्लुंशली जैसे लेखकों ने कुछ वेयक्तिक संघटनों के भी उदाहरण 
दिये हे। कभी-कभी एक राजा दो राज्यों का राज करने लगता है। जैसे 
कि स्पेन का राजा पाँचवाँ चात्से (सन्‌ १५२०-५६) सम्राद मैक्समिलियन 
की मृत्यु पर आस्ट्रिया का भी राजा हो गया। सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६३७ 
तक जर्मनी का हेनोवर राज्य और इंगलेण्ड का एक ही राजा होता था। जब 
रानी विक्टोरिया इंगलेण्ड की गद्दी पर बैठी तो हेनोवर ने यह स्वीकार नहीं किया 
और वह संघ टूट गया। वास्तव में ऐसे संघों का कोई महत्त्व नहीं है और 
आाजकल इसके उदाहरण भी नहीं पाये जाते। लेकिन ऐसे उदाहरण भी मिलते' 
हैं जहाँ दो राज्यों ने मिलकर एक राज्य की तरह काम किया। सन्‌ १८६७ 
से सन्‌ १६९१९ तक आस्ट्रिया और हंगरी का ऐसा संघ रहा। इसी प्रकार 
सन्‌ १८१४५ में स्वीडन का राजा नारवें का भी राजा हो गया और दोनों राज्य 
एक राज्य के समान हो गये । यह संघटन भी काफ़ी समय तक चला । 

जैसा कि ब्लुंशली ने लिखा है, वास्तविक संघ वह होता है, जिसमें एक ही 
सर्वोच्च सरकार होती है और उसका एक विधानमंडल तथा एक प्रशासन होता 
है। परराष्ट्र नीति में संघ एक इकाई की तरह काम करता है। केवल आन्तरिक 
मामलों में संघ की इकाइयों में प्रशासन सम्बन्धी कुछ विभिन्नता पायी जाती है। 

संघटन और संघ में भी भेद समझना आवश्यक है। जब कई स्वतत्त्र 
राज्य कुछ विशिष्ट बातों के लिये समझौता करते हैँ तो उनका एक संघटन बन 


. अन्तर्राष्ट्रीय 
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जाता है। यह संघ और सन्धि के बीच की एक चीज़ होती है। इस प्रकार 
का संघटन एक नये राज्य की सूरत नहीं ग्रहण करता। संघटन में राज्यों 
की संप्रभूता बनी रहती है। लेकिन संघ में वे मिलकर एक संप्रभुतावाले एक 
राज्य हो जाते हें। ् 

लीकॉक का मत है कि संघटन ((ठ्मािवेकबटए 66 (07व्विदब४०७ ] 
एक राज्य नहीं होता। वह प्रभुत्वपूर्ण कई स्वतन्त्र राज्यों का एक समूह 
होता है, जो कुछ निश्चित विशिष्ट बातों के लिये संघटित किया जाता है। 
कानूनी तौर से कोई भी राज्य संघटन से इच्छानुसार अलग हो सकता है। उसमें 
राज्यों की अपनी संप्रभुता बनी रहती है। अतः वह स्थायी नहीं होता। 
इ सके विपरीत संघ एक स्थायी राज्य होता है। संघ बनने के पहले भले ही 
प्रान्तों या राज्यों की अपनी संप्रभुता रही हो। लेकिन संघ बनने के बाद वह 
नहीं रह जाती। उसका-कोई भी राज्य इच्छानुसार उससे अलग नहीं हो 
सकता । क़ानूनी तौर पर संघ का विघटन नहीं हो सकता। विलसन का 
मत भी यही है। वह कहता है कि संघ बनाने वाले राज्य अपने कुछ समान 
अधिकार संघ को दे देते हैं। केवल आन्तरिक मामलों में अपने हाथ में कुछ 
अधिकार रखते हेैं।' द द 

दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है जब एक संघ का निर्माण होता है तो 
एक नयी संप्रभुता का जन्म होता है। संघटन में नयी संप्रभुता का जन्म नहीं 
होता । गारनर कहता है कि संघ में केवल एक संप्रभुता रहती है, पर संघटन 
में कई संप्रभुताएँ रहती हैं। इसलिये संघटन के राज्य अपनी इच्छानुसार 
अन्य राज्यों के साथ युद्ध और सन्धि कर सकते हैं। यदि संघ के कुछ राज्यों 
में आपस में युद्ध होता है तो वह गृह-युद्ध कहलायेगा। लेकिन यदि संघटन 
के कुछ राज्यों में आपस में युद्ध होता है तो वह गृह-युद्ध न होकर अन्तर्राष्ट्रीय 
युद्ध होगा ।* इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ में राज्यों की संप्रभुता या तो 
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समाप्त हो जाती है या बहुत ही सीमित हो जाती है। लीकॉक का मत है 
कि संघ में इकाइयों की संप्रभता एकदम समाप्त हो जाती है। संब में संप्रभुवा 
उस संस्था में रहती हैं जो संविधान में संशोधन कर सकती है। संघटन में प्रत्येक 
राज्य अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखता है। 
तीसरे, संघ में एक नये क़ानून समूह का निर्माण होता है, लेकिन संघटन में 

प्रत्येक राज्य में अपने क़ानून रहते हैं। विलसन कहता है कि संघ शासन में एक 
नयी सामूहिक क़ानून संहिता का निर्माण होता है। एक' नयी न्याय-व्यवस्था 
का भी उदय होता है। संघटन में इस प्रकार की नयी क़ानून-व्यवस्था का उदय 
नहीं होता । सब राज्य मिलकर ऐसे क़ानून नहीं बनाते जो सब राज्यों के 
नागरिकों के लिये मान्य हो । यदि ऐसे कुछ क़ानून बनाये भी जाते हें तो वे 
विभिन्न राज्यों के राजदूतों द्वारा निश्चित किये जाते हें जब कि संघ-शासन में 
संघ का विधानमंडल ऐसे क़ानन बनाता है। 

चोथा भेद यह है कि संघ में एक नयी नागरिकता का जन्म होता है। इस 
प्रकार संघ शासन में दोहरी नागरिकता होती है । एक संघ की नागरिकता और 
दूसरी प्रत्येक राज्य की नागरिकता । संघटन में इस प्रकार की दोहरी नागरिकता 
नहीं होती । उसमें केवल प्रत्येक राज्य की अपनी नागरिकता रहती है। क्योंकि 
संघटन स्वतन्त्र राज्यों का केवल एक समूह रहता है। 

समयानुसार इन भेदों में कुछ हेर-फेर होता रहता है जैसे कि भारत एक 
संघ-राज्य होते हुए भी इसमें कुछ वे भेद नहीं पाये जाते जो कि ऊपर कहे गये हें । 
उदाहरण के लिये भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ संघ और, राज्यों 
के लिये एक ही नागरिकता प्रचलित है। इसका कारण यह है कि भारत एका- 
त्मक संघ-राज्य है। एकात्मक राज्य से यहाँ स्वेच्छापूर्वक संघ-शासन बनाया 
गया है। विभिन्न राज्यों ने मिलकर संघ नहीं बनाया है। इसलिये हमारे 
यहाँ एकात्मक राज्य के ग्रधिक लक्षण बनाये रखने का प्रयत्त किया गया है । 

संघ निर्माण के लिये विद्वानों ने दो तत्त्व आवश्यक बतलाये हैं। एक तो 
यह है कि जो राज्य आपस में मिलकर संघ राज्य बनाना चाहें उनमें एक जातीयता 
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की भावना ($७0एंख्यां रण 2०ातणा0 पब्षां०7०777) बहुत प्रबल होना 
चाहिये और दूसरी बात यह है कि उनमें एक संगठन की प्रबल इच्छा होनी 
चाहिये । डाइसी ने इन दो बातों की विवेचना बहुत अच्छी 
तरह की है ।! डाइसी कहता है कि सबसे पहली बात यह 
है कि एक दूसरे के सन्रिकट कुछ देश ऐसे होने चाहिये जिनके लोगों में इतिहास, 
भूगोल, जातीयता इत्यादि की दृष्टि से एक होने की भावना हो। एक संगठन 
में आने के बाद भी उनमें एकरूपता का आभास होगा। स्विट्ज़रलैण्ड के 
केन्टन, अमेरिका के राज्यों तथा कनाडा के प्रान्तों में यह बात पायी जाती है। 
अनुभव यह भी बतलाता है कि जो राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, उनमें पहले 
से किसी न किसी प्रकार की एकता और एकरूपता विद्यमान थी। दूसरी अति 
आवश्यक शर्त यह है कि इन राज्यों के लोगों में एक संगठन के अन्‍्तगेत रहने की 
प्रबल इच्छा होनी चाहिये। उनमें एक राष्ट्र बनकर रहने की भावना प्रबल 
होनी चाहिये। साथ ही यह भी भावना होनी चाहिये कि प्रत्येक राज्य का 
अपना अलग अस्तित्व भी बना रहेगा और उस अलग अस्तित्व की वे सब 
मिलकर रक्षा करेंगे। डाइसी के ये विचार काफी तकंपूर्ण हें। 
अनुभव यह भी बतलाता है कि पहले कुछ राज्य मिलकर एक संघटन बनाते 
हैं और जब उनमें आपस में सदभावना की वृद्धि होती जाती है तो वे बाद में एक 
'संघ का रूप धारण कर लेते हँ। संघटन तो एक बार बनकर टूट भी सकता 
है, परन्तु संघ नहीं टूटता। द 
संघटन और संघ के सम्बन्ध में हमने अ्रभी तक जो अध्ययन किया है, उसका 
सारांश हम इस प्रकार रख सकते हैं :-- 
(१) संघ में एक नये राज्य का निर्माण होता है। लेकिन संघटन स्वतस्त्र 
राज्यों का ही एक संगटन एक संमिति के रूप में रहता है। 
(२) संघ में एक नई संप्रभुता का जन्म होता है; पर संघटन में जितने राज्य 
होते हैँ उतनी ही संप्रभुताएँ रहती हैें। क्‍ 
(३) संघ में संघीय क़ानूनों का एक समूह होता है, जो सब राज्यों पर लागू 
होता है, लेकिन संघटन में सब राज्यों पर लागू होने वाले ऐसे सामान्य क़ानून नहीं 
होते। संघटन के सब राज्य अपने-अपने क़ानून बनाते हें और उनका पालन करते हैं । 
(४) संघ में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है, पर संघटन में नहीं होती । 
प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी नागरिकता रखता है। 
(५) संघ में एक नये राष्ट्र का जन्म होता है, पर संघटन में किसी नये राष्ट्र 
और नये सामाजिक तथा सांमूहिक जीवन कां निर्माण नहीं होता । 
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संघ के दो तत्त्व 


श्ष्द राजनीति विज्ञान 


(६) संघ राज्य में संघ की इकाइयाँ आसानी से संघ नहीं छीड़ सकतीं । 
पर संघटन में छोड़ सकती हें। ह 

(७) संघ में यदि राज्यों में आपस में युद्ध होता है तो वह गृह-युद्ध कहा 
जायगा। पर संघटन में यदि राज्यों में आपस में युद्ध होता है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय 
युद्ध कहा जायगा । सन्‌ १८१२ में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ क॑ उत्तरी 
और दक्षिणी राज्यों में जो युद्ध हुआ था वह गृहन-युद्ध था। 

(८) संघ में जो क़ानून बनाये जाते हैं वे वास्तविक विधानमंडलों द्वारा 
बनाये जाते हें। संघटन में राजदूत और राजनीतिशज्न आपस मे सलाह करके 
प्रस्तावों के रूप में कुछ नियम बना लेते हैं । 

संघ-शासन की सफलता के लिये कुछ मौलिक आवश्यकताएँ :--अश्रब हमें 
यह देखना है कि संघ-शासन सफल कंसे हो सकता है। राजनीति-बिशारदों का 
मत है कि जो क्षेत्र मिलकर संघ बनाना चाहते हेंै।। वे भगोल की दृष्टि से 
एक दूसरे से लगे हुए हों। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका, 
स्विटज रलेण्ड इसके उदाहरण हें। पाकिस्तान के दो भाग एक दूसरे से बहुत 
दूर हें। अतएव उनमें संघर्ष होता रहता है। 

दूसरी आवश्यकता यह है कि इन क्षेत्रों के लोगों में रक्त, धर्म, भाषा, संस्कृति 
आशिक तथा राजनीतिक स्वार्थों की एकता हो। यह आवश्यक नहीं है कि 
ये सभी शर्तें विद्यमान हों, पर मुख्य बात यह है कि जितनी अश्रधिक समानता पायी 
जायगी संघ उतना ही दढ़ होगा । 

तीसरे, राज्य बनाने वाले राज्यों के लोगों में एक होने की दृढ़ भावना होनी 
चाहिये । 

चौथे, इन राज्यों में विषमता बहुत बड़े रूप में नहीं होनी चाहिये । जहाँ 
अ्रधिक समता होनी चाहिये। डाइसी इस शर्त पर बहुत जोर देता है। 

पाँचवें, सम्मिलित राज्यों में से कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं होना' 
चाहिये कि वह अन्य राज्यों को श्रकेले ही दबा सके । 

छठ, संघ के नागरिकों में ऊँचे स्तर की राजनीतिक जागति होनी चाहिये । 
उन्हें अपने राज्य तथा संघ के प्रति अधिकार और कत्तंव्यों का श्रच्छा ज्ञान होना 
चाहिये । 

कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्‍या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक संघ है ? 
यदि हम ऊपर दी हुई शर्तों पर विचार करें तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल एक संघ नहीं है वह कई राज्यों का संघटन है और ब्रिटेन का राजा. 
एक प्रतीक के रूप में उस संघटन का प्रधान है। 
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सघ-शासन की विशेषताएँ :--अ्रभी तक हमने यह देखा है कि संघ निर्माण 
के लिये आवश्यक और सहायक बातें कौन-कौन-सी होती हें। अब हम यह देखेंगे 
कि संघ बन जाने के बाद संघ-शासन की विशेषताएँ कौन-कौन-सी होती हैं ॥ 
सबसे पहली विशेषता यह है कि संघ-शासन में एक लिखित संविधान होना आव- 
श्यक है। दूसरी विशेषता यह है कि वह संविधान संघ और राज्यों में शासव 
शक्तियों का विभाजन करता है। तीसरी विशेषता यह होती है कि संघ में एक 
स्वतन्त्र न्यायपालिका होती है। यदि किसी बात पर संघ और राज्यों में मतभेद 
या संघर्ष होता है तो यह न्यायपालिका निर्णय करती है और उसका निर्णय दोनों 
पक्षों को मान्य होता है। 

मेरियट ने इन तीन विशेषताओं को और विस्तृत करके उनकी संख्या पाँच 
कर दी है ।! अपने मत का स्पष्टीकरण उसने इस प्रकार किया है :-- 

(१) संघ के संविधान का विकास नहीं होता, बल्कि वह एक सम्मेलन, 
समिति या विधान सभा द्वारा बहुत सोच-विचार कर तैयार किया जाता है। 
वह एक प्रकार की राजनीतिक रचना होती है। 

(२) इसलिये यह स्पष्ट है कि जो संविधान बहुत वाद-विवाद के बाद तैयार 
किया जायगा वह लिखित होना चाहिये । संघ का संविधान विभिन्न राज्यों में 
एक सन्धि के समान होता है। जिस प्रकार सन्धि की शर्तें लिखित होती हैं 
उसी प्रकार शासन-शक्तियों का विभाजन भी लिखित होता है। 

(२३) लिखित संविधान का एक रूप यह भी होता है कि वह अ्रपरिवर्तेन- 
शील होता है। यह बात ज़रूर है कि अलग-अलग संविधानों में अपरिवर्तन- 
शोलता की मात्रा अलग-अलग होती है। 

(४) प्रत्येक संविधान में एक संस्था या समिति ऐसी होनी चाहिये जो उसकी 
रक्षा करे। श्रर्थात्‌ उसका उल्लंघन और अतिक्रमण न होने दे, और आवश्यकता 
पड़ने पर उसकी धाराओं की उचित व्याख्या कर सके। क्‍ 

(५) संघ-शासन के विभिन्न अंगों में, श्र्थात्‌ कार्यपालिका विधानमंडल और 
न्यायपालिका में अधिकारों का विभाजन सुनिश्चित होना चाहिये । दूसरी ओर 
संघ और राज्यों में अधिकारों का सुनिश्चित विभाजन हो । तीसरी ओर संघ 
की तरह प्रत्येक राज्य के विभिन्न अंगों में भी अधिकारों का निश्चित विभाजन हो। 

शक्ति-विभाजन तीन प्रकार का होता है। एक तो यह कि संघ के शासन 
अधिकारों की एक सूची बना दी जाती है और शेष जो अधिकार बचते हैं वह 
राज्यों को दे दिये जाते हैं। अमेरिका में ऐसा ही है। दूसरा तरीक़ा यह है कि 
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संघ के राज्यों के श्रधिकार अच्छी तरह निश्चित कर दिये जाते हें और अ्वशिष्ट 
ग्रधिकार संघ को दे दिये जाते हैं। तीसरा तरीक़ा यह है कि संघ और राज्यों 
के अधिकारों की सूची अलग-अलग निश्चित कर दी जाती है और एक समवर्ती 
सूची भी बना दी जाती है जिस पर संघ और राज्य दोनों का समान रूप से अधिकार 
होता है। भारत का संविधान इसका उदाहरण है। 

इस अधिकार विभाजन की रक्षा संघ का सर्वोच्च न्यायालय या संघ-न्यायालय 
करता है। इसीलिये कहा जाता है कि संघ-शासन में न्यायपालिका की सर्वोच्चता 
का सिद्धान्त माना जाता है। 
... संघ-व्यवस्था के लाभ :--संघ-व्यवस्था में सबसे बड़ा लाभ यह है कि बहुत 
से छोटे-छोटे राज्य मिलकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं और साथ ही 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भी सुरक्षित रख सकते हें। श्रन्यथा बड़े-बड़े राज्य 
- छोटे-छोटे राज्यों को आसानी से आत्मसात कर सकते हें। एक छोटा राज्य 
बडे राज्य के सामने कबतक टिक सकता है ? संघ बनाने में देखने में तो ऐसा 
लगता है कि छोटे-छोटे राज्य अपनी स्वतन्त्रता खो रहें हैं, पर वास्तव में बड़े-बड़े 
"राज्यों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं, और इस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही आपसी ईर्षा और प्रतिद्वन्द्रिता भी समाप्त कर 
देते हें। अलग-अलग रहते तो छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता । पर 
जब वे संघ में मिलकर एक हो जाते हैं तो छोटी-मोटी बातों पर संघर्ष नहीं होता । 
संयुक्त राज्य अमेरिका आज संसार का एक महान शक्तिशाली राज्य है। यह 
महत्ता उसे तभी प्राप्त हो सकी है जब वहाँ के बहुत से छोटे-छोटे राज्यों ने मिलकर 
एक संघ बना लिया। इससे एक लाभ यह भी होता है कि छोटे-मोटे युद्ध बच 
जाते हैं और एक लाभ यह भी है कि युद्ध की संभावना कम करके शान्ति 
का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हें कि संघ बनाने से 
लोगों में समझौता करने की भावना बढ़ती है। संघ के विभिन्न राज्य और नाग- 
'रिक छोटे-मोटे स्वार्थों को भूलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि जैसी बातों पर 
ध्यान देते हैं।. 

संघ से होने वाले लाभों का एक आर्थिक पहलू भी होता है। जब बहुत से 
छोटे-छोटे राज्य पड़ोसी होते हैँ तो एक दूसरे के विरुद्ध आयात-निर्यात कर लगाते 
रहते हैें। उनमें करों का एक युद्ध-सा होने लगता है। उनके यातायात 
का विकास भी बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता। एक देश को बहुत से देशों में 
अपने राजनीतिक और आशिक प्रतिनिधि रखने पड़ते हैं। लेकिन एक संघ 
बन जाने पर ये सब अड़चनें दूर हो जाती हें। देश का विकास बहुत बड़े पैमाने 
'पर हो सकता है। 


एकात्सक और संघात्मक शासन र५१ 


संघ-व्यवस्था का तीसरा लाभ यह है कि क्षेत्रीय शासन श्रधिक योग्यतापूर्वक 
चलता है। यदि किसी बड़े देश में शासन के अधिकार केवल एक केन्द्रीय सरकार 
_ के हाथ में हों तो वह विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दे सकती । संघ शासन में एक लाभ यह होता है कि संघ सरकार सुरक्षा, 
मुद्रा, पर-राष्ट्र-तीति आदि बड़ी-बड़ी समस्याओ्रों की ओर ध्यान देती है और 
विभिन्न राज्य-सरकारें अ्रपनी-अपनी क्षेत्रीय समस्याओं और प्रशासन की ओर 
ध्यान देती हैं। इससे बड़े-से-बड़े राज्य का शासन भी सुचारु रूप से चलता है। 

ब्रॉइस* ने संघ-व्यवस्था के पक्ष में निम्नलिखित तक॑ दिये हैं :-- 

(१) संघ-व्यवस्था में छोटे-छोटे राज्य अपना अस्तित्व मिठाये बिना एक 
राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत संगठित हो सकते हैं। इसमें उनके अपने शासनों 
का अस्तित्व भी बना रहता है। के 

(२) आधुनिक काल में किसी बड़े देश का विकास संघ-व्यवस्था के अन्तगत 
बड़ी जल्दी और बड़ी अच्छी तरह हो सकता है। 

(३) संघ-व्यवस्था में केन्द्रीय तानाशाही नहीं बढ़ने पाती। इससे नाग- 
रिकों की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती है। द 

(४) संघ व्यवस्था में सरकार या जनता क़ानून बनाने तथा शासन में ऐसे 
ऐसे प्रयोंग कर सकती है जो कि एकात्मक हासन में सम्भव नहीं होते । 

(५) संघ-व्यवस्था में एक प्रकार की स्थानीयता होती है। यदि संघ 
के किसी राज्य में कोई ख़तरा या संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रव्यापी बनने के 

पहले उसे उसी राज्य में सीमित करके रोका जा सकता है। 
क्‍ (६) संघ में केन्द्रीय विधानमंडल का बोझ हलका किया जा सकता है। 
क्षेत्रीय समस्याओं पर राज्यों के विधानमंडल क़ानून. बना सकते हँ। केवल. 
देशव्यापी राष्ट्रीय समस्याओं पर संघ का विधानमंडल क़ानून बनावेगा। इससे 
काम भी जल्दी होगा। | द 

(७) संघ में बहुत से क्षेत्रीय शासन होने के कारण जनता में एक राजनीतिक 
जागति बनी रहती है। वे अपने अधिकारों और कत्तेंव्यों के प्रति सजग रहते 
हैं और उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ती है। 

(८) क्षेत्रीय शासन में जनता का शासन-व्यवस्था से सक्रिय सम्पक बना 
रहता है। इससे उसमें ढिलाई नहीं आ पाती। क्‍ 

संघ-व्यवस्था के दोष :--विद्वानों ने संघ-व्यवस्था में जहाँ इतने गुण देखे 
: हैं वहाँ उन्होंने उसमें कुछ दोष भी दिखाये हें। उनका कहना है कि इस शासन 
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व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच शासन सत्ता का बँटवारा हो जाता है । साथ 
ही शासन के एक अंग को दूसरे अंग से सन्‍्तुलित और सीमित करने का प्रयत्त किया 
जाता है। जेसे कि न्यायपालिका विधानमंडल के कार्यों की देख-रेख करती है । 
इन सबका नतीजा यह होता है कि शासन में एक प्रकार का लचरपन या कमजोरी 
आ जाती है। साथ ही इसमें शक्ति और साधनों की बरबादी भी काफ़ी होती 
है। एकात्मक शासन में केवल एक शासन से काम चल जाता है, लेकिन इसमें 
कई शासन और सबके सब प्रायः एक से स्थापित करने पड़ते हे । डाइसी का 
मत है कि एकात्मक शासन की तुलना में संघ-शासन कमज़ोर होता है। क्योंकि 
संघ-शासन में शक्तियों का बँटवारा हो जाता है। संघ-व्यवस्था में राजनीतिज्न 
संघ के विभिन्न राज्यों के बीच संतुलन बनाने में ही लगे रहते हैं । 

दूसरा दोष यह है कि जहाँ संघ-व्यवस्था होती है, वहाँ क़ानून की सत्ता पर 
बहुत अधिक ज़ोर दिया जाता है। लोग क़ानून की ग्रवज्ञा करने से डरेंगे । इसलिये 
संविधान में न्यायपालिका का महत्त्व बहुत होगा। इसका दूसरा पहलू यह है 
कि जहाँ क़ानून के प्रति श्रद्धा नहीं होगी वहाँ दलबन्दी के स्वार्थ क़ानूनों को ही 
तोड़-मरोड़ देंगे। इसीलिये कहा गया है कि संघ-व्यवस्था सब देशों के लिये 
उपयुक्त नहीं है, जिन देशों के लोग क़ानून में झ्रास्था या श्रद्धा रखते है वहीं संघ 
सफल हो सकता है। 

.. तीसरा दोष यह है कि संघ में दोहरी राजभक्ति या देश-भक्ति होती है। 
हमें श्रपने देश का भक्त भी रहना पड़ता है और अपने प्रान्त या राज्य का भी । 
हम भारतवासी हें और पंजाबी, मद्रासी और बंगाली इत्यादि भी । 

चोथे, संघ में सब बातें दोहरी तो होती ही हैं, इसलिये उसमें फ़िजूल खर्च 
होता है, पर तिस पर भी शासन में वह दत्तचित्त दुढ़ता नहीं झा पाती जो एकात्मक 
शासन में होती है। संघ-शासन में छोटी-छोटी बातों पर प्रगति रुक जाती है; 
पर एकात्मक शासन में वही काम गतिपूर्वक होते रहते हैं । 

पाँचवें, संघ शासन में हमेशा यह डर लगा रहता है कि कोई राज्य संघ से 
अलग न हो जाय । संयुक्त राज्य अमेरिका में सन्‌ १८१२ में ऐसा हो चुका है । 

छठें, यह डर लगा रहता है कि संघ के कुछ राज्य मिलकर श्रन्य राज्यों को 
ग्रात्मसात न कर लें। 

सातवें, लिखित संविधान होने से संघ-शासन रूढ़िवादी होने की प्रवृत्ति रखता 
है। बात-बात में संविधान की दुह्ई दी जाती है और उसमें संशोधन को प्रोत्सा- 
हन' नहीं दिया जाता। 

ब्रॉइस ने संघ-व्यवस्था में निम्नलिखित दोषों का वर्णन किया है :--- 

(१) संघ की परराष्ट्र नीति का संचालन कमज़ोर होता है।. 
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(२) संघ-सरकार का राज्यों तथा नागरिकों पर दृढ़ प्रभाव नहीं होता । 

(३) संघ को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कुछ विद्रोही राज्य अलग 
न हो जाय॑ नहीं तो संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । 

(४) संघ के रहते हुए भी राज्य आपस में गटबन्दी कर सकंते हँ--या तो 
कुछ राज्य दूसर राज्यों के विरुद्ध या संघ के विरुद्ध । हे 

(५) कभी-कभी संघ ऐसे विषयों पर क़ानून बनाने के अधिकार से वंचित 
होता है, जो वास्तव में राज्य के हित में आ्रावश्यक होते हैं। 

(६) संघ के सब राज्यों में क़ानून बनाने और शासन की प्रक्रिया एक-सी 
'नहीं होती । 

(७) संघ शासन में खर्च, कष्ट और देरी बहुत होती है। 

एक बात ध्यान में रखने की यह है कि ब्रॉइस ने ये निष्कर्ष अमेरिकी संघ 
व्यवस्था के आधार पर निकाले थे। इसलिये ये सबके सब प्रत्येक संघ-व्यवस्था 
में लागू नहीं होते। फिर ब्रॉइस का अध्ययन बहुत पुराना है। तब से आज 
अमेरिकी संघ के तत्त्वों में भी काफी परिवर्तन हुए हैं। 

एकात्मक शासन के गुण :--संघ शासन के गण और दोष हम देख चके हें । 
अ्रब हम एकात्मक दोषों के गुणों की समीक्षा करेंगे । विद्वानों का मत है कि 
आधुनिक काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गति इतनी तीज हो गई है कि प्रायः 
सब देशों में एक मज़बूत और शक्तिवाली केन्द्रीय शासन की आवश्यकता महसूस 
को जा रही है। युद्धकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय महायुद्ध के समय 
प्रेसीडेन्ट रूज़वेल्ट का शासन एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन था। आस्ट्रेलिया 
के संघ-शासन में भी यही प्रवृत्ति देखने में आती है। भारत में भी संघ-शासन 
होते हुए भी उसका रूप एकात्मक संघ रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
'शायद संघध-शासन का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन उसके सम्बन्ध में 
भी एफ० जी० गुडनो ने लिखा है कि यदि अमेरिकावासियों को अब एक नया 
'संविधान बनाना पड़े तो वे ऐसा संविधान बनावेंगे जिसमें केन्द्र बहुत अधिक शक्ति- 
शाली हो और जिसमें संविधान में आसानी से संशोधन हो सके । वे कनाडा 
के संघीय संविधान के आकार का संघ संविधान बनावेंगे। 

विलोबी ने एकात्मक शासन के लाभ इस प्रकार बताये हैं)-- 

सबसे पहली बात यह है कि एकात्मक शासन में कार्य-क्षमता और दक्षता बहुत 
अधिक होती है। एकात्मक सरकार में शासन-संगटन की समस्या बड़ी आसान ही 
जाती है । जो संस्था संविधान बनाती है उसका काम बड़ा आसान हो जाता € 


फ्' ९ ही कि ह। / | धर [270 (४१४ 
१ ४४, 7, एश्ञाठपरशएछए-7%6 60एलफल्य/ छत ०व6६श फकाएड, 
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उसे पूरे देश के लिये केवल एक शासन का संगटन करना पड़ता है। उसे शासन- 
दाक्ति के विभाजन इत्यादि बातों पर विचार नहीं करना पड़ता । जब संघात्मक 
प्रणाली का निर्माण करना पड़ता है तो राज्यों और संघ के बीच श्रधिकार विभाजन 
की समस्या बड़ी कठिन हो जाती है। सरकार की दोहरी रूपरेखा बनानी पड़ती 
है। विलोबी का मत है कि आज भी अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच एक तरह 
की रस्साकशी चलती रहती है। 

एकात्मक शासन में दूसरा लाभ यह होता है कि उसमें संघात्मक शासन की 
अपेक्षा अधिक लचीलापन होता है। संघ में केन्द्र और राज्यों के कार्यक्षेत्र 
संविधान द्वारा निर्धारित कर दिये जाते हें। केवल संविधान में संशोधन द्वारा 
इस क्षेत्र में परिवर्तत हो सकता है। लेकिन एकात्मक शासन में आवश्यकता 
के अनुसार संविधान में आसानी से पविरतंन किया जा सकता है। ब्रिटेन इसका 
उंदाहरण है। वहाँ संसद के एक साधारण क़ानून द्वारा ही संविधान में संशोधन 
हो सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में संविधान में संशोधन की क्रिया बड़ी 
पेंचीदी है। तात्पर्य यह है कि एकात्मक शासन परिस्थितियों और विशेष अवसरों 
का सामना बड़ी आसानी से कर .सकता है। लेकिन संघीय-व्यवस्था में यह 
आसान नहीं होता। 

एकात्मक व्यवस्था में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि उसमें एकता या एक- 
रूपता होती है। शासन की सब दक्तियाँ केवल एक सत्ताधारी संस्था में केन्द्रित 
रहती हैं। शासन के सब अंग एक ही सत्ता द्वारा चालित होते हैं । इससे शासन 
का काम आसान हो जाता है। सत्ता में आन्तरिक संघर्ष नहीं होता । शासन 
में दोहरापन नहीं होता और वह लचीला होता है। ये विशेषताएँ संघीय व्यवस्था 
में नहीं पायी जातीं। आधुनिक प्रवृत्ति शासन की एकात्मकता पर ही अधिक 
ज़ोर देती है। संघ-व्यवस्था में अधिकाधिक एकात्मकता पर ज़ोर दिया जाता है। 


अध्याय ९५ 


सभात्मक और अध्यक्षात्मक शासन 


([?बलॉम्रकाल्शब्ालए बणतें 7+#€डांवेंट्शापंनों 


एफऋछल्क्ाड ०एी एंगएटतलआशतारफां ) 


पिछले अध्याय में हमने संघात्मक और एकात्मक शासन के रूपों पर विचार 
किया । इस भेद का आधार राज्य का क्षेत्र होता है। श्रर्थात्‌ राज्य की भूमि 
के विभाजन के आधार पर ( 7७0४० ) ये दो पद्धतियाँ स्थिर की जाती हैं । 
पर शासन का एक वर्गीकरण शासन के कार्यों के आधार पर ( #ए४८7४०४७४ं ) 
भी किया जाता है और इसके अनुसार भी शासन के दो रूप होते हैं--एके 
सभात्मक शासन और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन। यह विभाजन शासन के 
तीन प्रधान अंगों--क़ानून निर्माण, कार्यकारिणी और न्यायपालिका के पार- 
स्परिक सम्बन्धों के आधार पर होता है । 
सभात्मक या. मन्त्रिमंडल शासन ( शिक्ापैक्ाव्याकाए ०. (बजंपल: 
(०ए००7४८४४ ) में शासन के तीन अंग एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं रहते । 
बल्कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें प्रायः विधानमंडल की प्रधानता 
रहती है और यदि विधानमंडल मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करे तो वह त्याग- 
पत्र दे देता ह । इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन में शासन के तीनों अंग 
एक दूसरे से स्वतन्त्र रहते हैं। यह स्वतन्त्रता शासन-शक्तियों के विभाजन 
( $०एक्ाथं0॥ 0 ए09८१७ ) के सिद्धान्त पर आधारित होती है। 
सभात्मक प्रणाली में वास्तविक शासन-शक्ति एक मंत्रिमंडल के हाथ में 
रहती है। यह मंत्रिमंडल विधानमंडल में बहुमत श्राप्त दल के नेताओं में से 
बनाया जाता है। यह मन्त्रिमंडल अपने कार्यों के लिये विधानमंडल के प्रति 
जिम्मेदार रहता है और विधानमण्डल के द्वारा अपने निर्वाचकों के प्रति जिम्में- 
दार रहता है। शासन का नाममात्र का प्रधान या तो एक राजा होता है जेसा कि 
ब्रिटेन में है या एक राष्ट्रपति होता है जैसा कि फ्रान्‍्स और मारत मे है। इस 
प्रधान के हाथ में शासन के वास्तविक अधिकार नहीं होते । शासन के वास्तविक 
प्रधिकार मंत्रिमंडल के हाथ में होते हैं। यह मंत्रिमंडल वास्तव में विधान- 
पंडल की एक कमेटी होती है और यह तभी तक अपने पद पर होती है जब तक 
बधानमंडल का उस पर विश्वास रहता है। यह विश्वास विधानमंडल की 
नम्नसभा या लोकसभा का बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक काल में उच्च- 
]7 
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सभा का उतना महत्त्व नहीं है। मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू 
यह है कि वह सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होता हैं। जब 
विधानमंडल उसमें अविश्वास प्रकट करता है तब पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे 
देता है। मंत्रिमंडल में शक्ति-विभाजन नहीं होता । वह विधानमंडल का 
एक आवश्यक अंग होता है । दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं । 

मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रारम्भ ब्रिटेन में हुआ । वहाँ से अन्य देशों में इसका 
प्रचार हुआ । इंगलेण्ड में राजा नाम के लिए शासक होता है। सब शासन- 
कार्य उसके नाम में होता है। पर वास्तव में शासन के सब कार्य मंत्रिमंडल 
करता है । मंत्रिमंडल के सदस्य कॉमन्स या लोकसभा अथवा लॉड स.या उच्च 
सभा के सदस्य होते हें। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि मंत्री चाहे जिस 
सदन के सदस्य हों, वे लोकसभा के द्वारा निर्वाचकों के प्रति जिम्मेदार होते हैं । 
इंगलेण्ड में प्रधान मनन्‍्त्री अपना मंत्रिमंडल भंग करके नया निर्वाचन करा सकता 
है। फ़ान्स में भी मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रचलन है । लेकिन वहाँ मंत्रियों का 
विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन मंत्री होने के नाते वे 
देश के दो सदनों में से किसी भी सदन में बेठ सकते है और उसकी कार्थवार्ह 
में भाग ले सकते हैं। इंगलेण्ड की तरह फ्रान्स के मंत्री विधानमंडल के नेता 
नहीं होते ; वे विधानमंडल का अनुसरण करते हें। विधानमंडल भंग करके 
नया चुनाव कराने का उनका अधिकार बहुत सीमित होता हेँ। बल्कि 
विधानमंडल ही मंत्रिमंडल को बहुधा भंग करता रहता इंगलेण्ड में 
विधानमंडल मंत्रिमंडल बनाता है; पर मन्त्रिमंडल विधानमंडल को भंग कर 
सकता है। लेकिन फ्रान्स में विधानमंडल मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है 

ग्रध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यकारिणी ग्र्थात्‌ मंत्रिमंडल विधानमंडल से 
स्वतन्त्र होता है और विधानमंडल मंत्रिमंडल से स्व॒तन्त्र होता है। संय्ृक्‍त 
राज्य अमेरिका का संविधान इसका सबसे श्रच्छा उदाहरण 
है। अमेरिका में शासन का प्रधान राष्ट्रपति होता है। बह 
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से एक निश्चित अ्रवधि हारा चुना 
जाता है और विधानमंडल उसे अपदस्थ नहीं कर सकता। केवल अ्रप्टाचार या 
दुराचार के आरोप पर वह विशेष प्रक्रिया द्वारा कभी-कभी अ्रपदस्थ किया जा 
सकता है |. वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, पर उसमें भाषण दे सकता है । 
. राष्ट्रपति अपना एक मंत्रिमंडल नियुक्त करता है। वह उन्हें भ्रपती इच्छानुसार 
 बरखास्त भी कर सकता हैं। ये मंत्री न तो विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार ही 
होते हे और न उसमें बैठते हैं, न उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। 
अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक विधानमंडल भी होता है, जिसमें प्राय: दो सदन होते 


ऋषध्यक्षात्मक 
प्रणाली 
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हूं। राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता। पर वह उसके बनाये 
हुए कानूनों को अमान्य कर सकता हूँ । लेकिन किसी क़ानन के अमान्य घोषित 
हीने के बाद यदि वह विधानमंडल के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत से पास 
हो जाता है तो फिर वह राष्ट्रपति के लिये मान्य हो जाता है। विधान- 
मंडल उसे पदच्युत नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के मंत्री केवल उसके सलाह- 
कार होते है । वे व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, सामूहिक रूप 
से नहीं । तात्पये यह है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधानमंडल और प्रशासन 
या कार्यकारिणी एक दूसरे से बिलकुल स्वतन्त्र होते हैं । 

अ्रब हम सभात्मक और अ्ध्यक्षात्मक प्रणालियों की तुलना इस प्रकार 
कर सकते हैं । क्‍ 
... (१) अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्ति-विभाजन ( $6ए:४४०७ ०ींए०छल्यड ) 

लयों के सिद्धान्त पर आधारित है और सभात्मक प्रणाली 
को आग जज . शक्ति संम्मिलन के सिद्धान्त ( पा707 07% प्रिश्च॑00०. 04 

आज 7०७८७ ) पर आधारित है। द 

(२) श्रध्यक्षात्मक प्रणाली में राज्य या शासन का प्रधान नाममात्र का 
प्रधान नहीं होता ज॑ंसा कि सभात्मक प्रणाली में होता है। वह देश की शासन 
शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है। क़ानूनन तथा वास्तव में उसे शासन के 
सब अधिकार प्राप्त रहते हैं। इसके विपरीत सभात्मक प्रणाली में शासन का 
प्रधान नाममात्र का प्रधान होता हैं। न उसे वास्तविक अधिकार प्राप्त रहते 
है, न उसकी कोई जिम्मेदारी होती है । 

(३) अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका संविधान के आधार पर 
विधानमंडल से बिलकुल स्वतन्त्र होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का 
काम करता है। सभात्मक प्रणाली में कार्यपालिका श्रर्थात्‌ मंत्रिमंडल विधान- 
मंडल का एक अंग होता है। इसलिये वह विधानमंडल पर निर्भर रहता है । 

(४) अ्रध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल एक निश्चित 
अवधि के लिये होता हैं। उस अवधि के पहले वह पदच्युत नहीं की जा 
सकती । लेकिन सभात्मक प्रणाली जब वह व्यवस्थापिका या विधानमंडल 
का विश्वास खो देती है तो वह पदच्युत कर दी जाती है। तात्परय यह है कि 
पहले में अ्रविश्वास के प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है और दूसरे में वह केवल 
विधानमंडल के विश्वास पर ही निर्भर रहती है । 

(५) अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
वे केवल उसी के प्रति जिम्मेदार होते हैं; विधानमंडल के प्रति नहीं। लेकिन 
सभात्मक प्रणाली में वे केवल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 
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(६) अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। 
वे विधानमंडल में न कोई विधेयक पेश कर सकते हैं, न उसमें भाषण दे सकते हें 
और न उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन सभात्मक प्रणाली में 
सब महत्त्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किये जाते हैं। वे विधानमंडल के 
सदस्य होते हैं, उसमें भाषण देते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं और अपने 
कार्यों के लिये उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

तानाशाही, अ्रध्यक्षात्मक और सभात्मक प्रणाली के भेद को एक लेखक ने 
इस प्रकार व्यक्त किया है :-- 

(१) तानाशाही में सरकार के तीनों कार्य एक व्यवित अर्थात्‌ राष्ट्रपति के 
हाथों में केन्द्रित रहते हैं। अर्थात्‌ विधानमंडल और न्यायपालिका पूर्णरूप से 
कार्यपालिका के नियंत्रण में रहते हैं । 

(२) जहाँ विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से 
बिलकुल स्वतन्त्र होते हें और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं वहाँ अध्यक्षात्मक 
सरकार होती है । 

(३) जहाँ कार्यपालिका विधानमंडल पर निर्भर होती है और उसके 
नियन्त्रण में होती है वहाँ सभात्मक सरकार होती है । 

सभात्मक प्रणाली के लाभ--सभात्मक प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है 
कि बहुमत की इच्छाओं का पालन बड़ी आसानी से हो सकता है। क्योंकि 
मंत्रिमंडल विधानमंडल की एक कमेटी के समान होता है और उसमें बहुमत प्राप्त 
दल के नेता ही रहते हैं। नतीजा यह होता है कि यदि मंत्रिमंडल की नीति 
अपने दल के मनोनुकूल होती है तो उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। इसका! 
मतलब यह है कि सभात्मक प्रणाली में संसद और कार्यपालिका में पूर्ण मतैक्य 
रहता है। संधर्ष नहीं होता । प्रोफ़ेसर बिलोबी का भी मत है कि सभात्मक 
प्रणाली में जिम्मेदारी एक अंग में केन्द्रित रहती है। शासन का संचालन शक 
सूत्र द्वारा होता हैं और सरकार के विभिन्न अंगों में संघर्ष नहीं होता । श्रमेरिका 
में यदि विधानमंडल और कार्यपालिका में मतैक्य हो, संघर्ष न हो तो उसे एक 
विशेष घटना समझना चाहिए। प्रायः ऐसे मौक़े आते रहते हैं जब कि स्वय॑ 
राष्ट्रति या गवर्नर विधानमंडल में अपनी पार्टी से मतभेद रखता है। 
नतीजा यह होता है कि न तो कार्यपालिका अपनी नीति को पूर्णरूप से कार्यान्वित 
कर सकती है और न विधानमंडल ही । विधानमंडल कार्यपालिका की उपेक्षा 
करके अपनी नीति पर तभी अमल कर सकती है जब वह किसी मसले पर दो 
तिहाई मत प्राप्त कर सके । इसके विपरीत इंगलेण्ड में विधानमंडल और कार्ये- 
पालिका में संघर्ष कभी नहीं होता । यदि कभी हुआ भी तो वह आसानी से 
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सुलझ जाता है। जब शासन-शक्ति एक ही अंग में केन्द्रित होती है तो संकट 
के समय सरकार बड़ी पट॒ता के साथ क्रियाशील हो सकती है । 

ब्रॉइस का मत है कि विधानमंडल में मन्त्रियों की उपस्थिति से दो लाभ होते 
हें। एक तो मंत्री अपने दल तथा विरोधी दल के सम्पर्क में निरन्तर रहते हैं । 
इससे वे सभा की भावनाओं और विचारों से परिचित रहते हे और सभा के द्वारा 
जनता से भी उनका निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है । सभा में की गई सरकार की 
आलोचना का वे भरपूर सदुपयोग कर सकते हें। साथ ही सभा के सदस्य 
अपने-अपने क्षेत्रों की जनता की शिकायंतें मन्त्रियों के पास आसानी से पहुँचा 
सकते हैं और जनहित के प्रश्नों पर आसानी से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते 
हैं। सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मन्त्रियों तथा जनता के लिये बड़ा 
महत्व होता है। इनके द्वारा सभा सदस्य सरकार की गतिविधि पर कड़ी 
नज़र रख सकते हैँ, उसकी आलोचना कर सकते हें और उसके सामने अपने सुझाव 
रख सकते हैं । मन्‍्त्री भी उत्तरों द्वारा अपने कामों की सफ़ाई देते हें और नीति 
में सुधार तथा परिवर्तन कर सकते हें। इस प्रणाली का दूसरा लाभ यह है 
कि सरकार शीघ्रतापूर्वक अपने निर्णय ले सकती है और जल्दी पूरी शक्ति के साथ 
उन निर्णयों पर अमल कर सकती है । देश-हित में सरकार जो क़ानून आवश्यक 
समझती है वे आसानी से बन सकते हैं और सरकार अपनी नीति पर पूर्ण आत्म- 
विश्वास के साथ अमल कर सकती है, क्योंकि उसे बहुमत दल का समर्थन प्राप्त 
रहता है। वह जानती हैँ कि विरोधी दल उस पर आक्रमण करेगा तो उसका 
दल उसका साथ देगा । 

तीसरा लाभ यह है कि सभात्मक प्रणाली में शासन-शक्ति सरकार के एक 
अंग में केन्द्रित रहती है और संघ शासन में वह कई अंगों में वितरित रहती हैं । 
सभात्मक प्रणाली में मन्त्रिमण्डल पर बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती है। उसे 
हमेशा बड़ी सतकंता के साथ काम करना पड़ता है। न जाने कब सभा उससे 
किस काम पर क़ैफ़ियत माँग बैठे । न जाने कब सभा उस पर अविश्वास का 
प्रस्ताव पास कर बेठे । 

चौथा लाभ यह है कि सभात्मक प्रणाली में सरकार की बागडोर हमेशा 
प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्तियों के हाथ में रहती है । उनमें ईमानदारी, योग्यता, 
उद्यमशक्ति और बुद्धिमत्ता होती है। वे श्रच्छे वक्‍ता होते हैँ और जनता के 
हित की बातें भ्रच्छी तरह समझा सकते हैं। इन बातों को प्रोफ़ेसर लॉस्‍्की ने 
बड़ी अच्छी तरह रखा है।* ब्रिटेन के हॉउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा करते 


_नलत पकने लननी लक िकन फन नानक 


१ देखिये प्रोफ़ेसर लॉस्की कृत, 'ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स' । 
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हुए लॉस्‍्की ने लिखा है कि इस सभा में चाहे जो भी त्रुटियाँ हों लेकिन एक बात 
स्पष्ट है कि इसका नेतृत्व हमेशा उच्चकोटि के व्यक्तियों के हाथ में रहा है। 
यह एक आइचर्यजनक बात कही जा सकती है। इसमें एक ओर उच्चकोटि की 
वकक्‍तृत्व शक्ति देखने में आई है तो दूसरी ओर उच्चकोटि की प्रशासन शक्ति का 
भी परिचय मिला है। इसमें योग्यता और चरित्र दोनों की छाप रही है । 
मुझे इसके समान उपयोगी अन्य कोई प्रणाली नहीं दिखती । साधारणत: 
अमेरिका का राष्ट्रपति एक अज्ञात व्यक्ति होता है और उसका मंत्रिमंडल प्रति- 
निधित्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश 
मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य को जनता बहुत पहले से जानती रहती है। सावे- 
जनिक जीवन में या जनता की नज़रों में वह तपा तपाया रहता है। पद पर 
आने के पहले उसे एक प्रकार का प्रशिक्षण मिल चुकता हैं । 

पाँचवें, संसद में विरोधी दल बड़ा लाभकारी होता हैं। बहुमत प्राप्त दल 
तो सरकार बनाता हैं; लेकिन अल्पमत वाला दल निरन्तर सरकार की 
गलतियों और कमजोरियों की आलोचना करके जनता का विश्वास प्राप्त करने 
की कोशिश करता है। इसका ग्र्थ यह है कि जब सरकार की पराजय होती 
है तो उसके बदले में तुरन्त एक ऐसा दल मिल जाता है कि सरकार बनाने को 
तैयार रहता है और यह दल ऐसा होता है जिसे संसदीय कार्य का अनुभव 
होता है। जेनिग्ज़ ने विरोधी दल के महत्त्व का वर्णन इस प्रकार किया है । 
जब आम चुनाव होता है तब सरकार की स्थापना के साथ ही एक विरोधी दल 
की भी स्थापना होती है। साधारणतः प्रधान मंत्री के सामने संसद में 
विरोधी दल का नेता भी बेठता है। सरकारी दल के सदस्यों के सामने 
विरोधी दल के सदस्य बैठते हैं। जब मौजूदा सरकार में सभा श्रर्थात्‌ जनता 
अविश्वास प्रकट करती है तब विरोधी दल सरकार हो जाता है और उसका 
नेता प्रधान मंत्री । यह परिवर्तन बड़े स्वाभाविक ढंग से होता है। साथ ही 
जनता को जागृत रखने का यह बड़ा भारी साधन है । 

छठाँ लाभ यह है कि संसद प्रणाली में हमेशा जनता की भावनाओ्रों का प्रति- 
निधित्व बड़ी अच्छी तरह से होता है। जनता की राय और उसकी आालोचनाश्रों 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा कि डाइसी ने लिखा है संसदीय प्रणाली 
में मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है। उसके अनुसार 
चलना पड़ता है। वह वेधानिक तथा प्रशासकीय कार्यों में जनमत पालन करने 
का अधिक से अधिक प्रयत्न करता है। क्योंकि उसी पर तो उसका अस्तित्व 
निर्भर रहता है । 
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सातवाँ लाभ यह है कि इस प्रणाली में लचीलापन या परिवतंनशीलता रहती 
, है। इससे यह नयी परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर सकती 
है। क्योंकि यह विधानमंडल के सामने अपना दृष्टिकोण बड़ी आसानी से रख 
सकती है और उसका विश्वास प्राप्त कर सकती है। संकटकाल में सरकारी 
दल और विरोधी दल मिलकर काम कर सकते हैं जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के. 
समय इंगलेण्ड में हुआ था। इसीलिये यह कहा गया है कि इस प्रणाली में बड़ी 
सहनशीलता होती है । 

... इस प्रणाली का आठवाँ लाभ यह है कि राष्ट्र का प्रधाव राजनीतिक दलबन्दी 
से परे होता है। भारत का राष्ट्रपति और इंगलेण्ड के राजा इसके उदाहरण 
हैं। राजनीतिक दल अपनी सरकारें बनाते हेैं। सरकारें बदलती रहती 
हैं। पर राष्ट्र का प्रधान यंथावत्‌ रहता है। वह राष्ट्र की एकता का प्रतीक 
होता है। अन्य संसदीय प्रथाओं की तरह यह प्रथा भी इंगलेण्ड से प्रारम्भ हुई । 
उस देश में प्रथम जाजं ने मंत्रिमंडल की कार्यवाही में भाग लेना बन्द कर दिया 
और वालपोल प्रधान मन्त्री के रूप में शासन चलाने लगा। तब से यह प्रथा 
चल पड़ी कि राष्ट्र का प्रधान कार्यपालक राजनीतिक दलबन्दी से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता । इस विशेषता की प्रशंसा करते हुए लाड ब्रॉइस ने लिखा है कि 
वास्तविक कार्यपालिका तो एक दल. विशेष की होती है और उसमें परिवर्तन 
होता रहता है। और जो शासन का नाम मात्र का प्रधान होता है वह दलबन्दी 
से परे होता है। इसलिये वह शासन की उस मशीन. का प्रतिनिधि होता है 
जो सरकार के परिवर्तनों के बावजूद शान्तिपूर्वक चलती रहती हैं। जब एक 
सरकार का पतन होता है तब वह विरोधी दल के नेता को सरकारं बनाने का 
नियन्त्रण देता है। मंत्री बदल जाते हैं और शासन ज्यों का त्यों चलता 
रहता है। द 

.. अन्त में यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस प्रणाली से जनता में बड़ी जागृति 
फैलती है। उसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। चुनाव जीतने के लिये 
दल अपने देशव्यापी संगठन बनाते हें। उनकी शाखाएँ देश के कोने-कोने में 
छा जाती है । प्रत्येक दल जनता का मत प्राप्त करने की कोशिश करता है । 
नतीजा यह होता है कि लोगों के किसी भी बात के सब पहलू मालूम हो जाते हैं । 
अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली प्रचलित है । वहाँ जब एक दल सत्ता पा जाता 
है तो फिर संविधान द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसे कोई पदच्युत नहीं कर 
सकता । श्रर्थात्‌ उस अवधि में वह जनता तथा उसके प्रतिनिधियों की उपेक्षा 
कर सकता है। लेकिन इंगलेण्ड में ऐसी बात नहीं है। वहाँ लोकसभा किसी 
भी समय सरकार गअर्थात्‌ मंत्रिमंडल में अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे 


२६२ राजनीति विज्ञान 


अ्रपदस्थ कर सकता है। लोकसभा में जो बाद-विवाद हात ह वे किया 
किसी रूप में समाचार-पत्रों में छपते रहते है और उनके आधार पर जनता विभिन्न 
दलों के बारे में अपनी राय बनाती रहती हे । 

इन्हीं तकों के आधार पर यह कहा गया हैं कि सभात्मक प्रणाली अरध्य- 
क्षात्मक प्रणाली से श्रेष्ठ होती है। इस बात का समर्थन करते हुए लॉस्‍्की ने 
कहा है कि कार्यपालिका अर्थात्‌ मंत्रिमंडल को विधानमंडल अर्थात्‌ संसद की 
एक कमेटी बना देने से कई सुविधाएँ हो जाती है । कार्यपालिका तभी तक अपने 
पद पर रह सकती है जब तक कि उसे विधानमंडल का विश्वास प्राप्त ट्ससे 
मंत्रिमंडल और विधानमंडल के बीच अड़ंगा पैदा नहीं हो पाता जैसा कि अमेरिका 
में अक्सर हो जाया करता है । अमेरिका में तो यह अड़गा तब भा पदा हा जाता 
जब राष्ट्रपति अ्रर्थात कार्यपालिका का दल विधानमंडल मे बहुमत मे रहता है । 
सभात्मक प्रणाली में मंत्रिमंण्डल पर हमेशा जिम्मेदारी का भार रहता है । वह 
हमेशा अपनी नीति विधानमंडल को समझाता रहता हैं। यदि विधानमंडल 
मंत्रिमंडल से सहमत नहीं है तो वह विरोधी दल को शासनसत्ता सौंप देगा । 
जब मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं होता तो बह मतमालसा शासन 
चलाता है और विधानमंडल मनचाहे क़ानून बनाता है । 

सिडनी लो नामक विद्वान ने सभात्मक प्रणाली को निम्नलिखित लाभ 
गिनाये हैं ।१ 

(१) इस प्रणाली में सबसे बड़े जनतांत्रिक सिद्धान्त की रक्षा होती बह 
यह कि अन्तिम निर्णय जनता के हाथ में रहता है। अपने शासकों शोर 
कानून बनानेवालों का चुनाव जनता स्वयं करती है |; 

(२) शासन कार्य ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा जाता है, जिनके विचार 
. लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के अनुकूल होते हैं । 

(३) यह प्रणाली मंत्रिमंडल को शासन के विस्तृत अधिकार देती है, साथ 
ही उसे हर वक्‍त लोकसभा के प्रति जिम्मेदार बनाये रखती है श्रौर लोकसभा 
द्वारा जनता के प्रति जिम्मेदार बनाये रखती है। क्योंकि लोकसभा जनता के 
प्रति जिम्मेदार होती है । 

(४) किसी भी प्रशासकीय कार्य का चाहें जब सार्वजनिक रूप से बाद- 
विवाद हो सकता है। द 

(५) प्रशासकों को हर समय जनता के न्यायालय को सामने अपने कार्यों 
की क़रफ़ियत देने के लिये तैयार रहना पड़ता है। जनता का यह न्यायालय 
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श्र्थात्‌ लोकसभा यदि उनके कार्यों से असन्तुष्ट हुआ तो वे तुरन्त पदच्यत 
किये जा सकते हें। . क्‍ | 

(६) एक ऐसी वास्तविक राजसत्ता स्थापित होती है, जो हर समय 
शासन तथा क़ानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोपरि रहती है। 

(७) जनता के मनोनुकूल प्रशासन की कारंबवाई तथा सुधार कार्य आसानी 
से होते रहते हैं । 

ब्रिटेन में मिस्टर हरबर्ट मॉरिसन वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं । 
मि० एटली के मंत्रिमंडल में वे मज़दूर सरकार के मंत्री भी थे। अपने दीर्घ 
अनुभव के आधार पर उन्होंने ब्रिटेन के संविधान पर सन्‌ १६५४ में एक पुस्तक 
प्रकाशित की। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मंत्रिमंडल अपने समर्थकों की 
इच्छाओं और भावनाओं की उपेक्षा करेगा वह संकट में पड़ेगा। और यह 
संकट जल्दी ही आ सकता है। यह बात अवश्य है कि सार्वजनिक हित की 
किसी भी बात पर उसे एक दुंढ़ निश्चय करना चाहिये । पर इस प्रकार का दृढ़ 
निश्चय करने के लिये उसे प्रयत्न करके अ्रपने समर्थकों की सहमति प्राप्त करनी 
पड़ती है। मेरा यह अनुभव है कि अन्त में यही रीति सबसे अधिक लाभकारी 
होती है।' 

सभात्मक प्रणाली के दोष :--सभात्मक प्रणाली में जहाँ इतने गुण हैं वहाँ 
विद्वानों ने कुछ दोष भी बताये हैं। सबसे बड़ा दोष यह है कि यह प्रणाली राज- 
नीतिक दलबन्दी को प्रोत्साहन देती है। इससे देश में मतभेद का वातावरण 
बना रहता है। ब्रॉइस ने भी लिखा है कि सभात्मक प्रणाली देश में हर समय 
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एक खलबली का वातावरण बनाये रखती है । जब देश के सामने प्रमख समस्याएँ 
नहीं रहतीं तब भी विरोधी दल सरकारी पद' प्राप्त करने के लिये सरकार का 
विरोध करके एक आन्दोलन सा चलाते रहते है'। जब बिरोधी दल सत्तारूढ़ 
हो जाता है तो भूतपूर्व सत्तारूढ़ दल विरोध में आकर उसके विरोध में आन्दोलन 
प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार हमेशा एक अशान्ति का बाताबरण बना 
रहता है । 
.. दूसरे, यह विरोध का वातावरण देश में तो रहता ही है, विधानमंडल में 
यह विरोध और उम्ररूप धारण कर लेता है। लेकिन विरोध करने के लिये 
विरोधी दल सरकार की आलोचना करता है । कभी-कभी सदस्यों में हाथापाई 
तक हो जाती हैं। इससे समय बहुत बरबाद होता है । इससे उपयोगी क़ानून 
बनने में भी कभी-कभी बड़ा विलम्ब लग जाता है। इसका असर जनता पर भी 
पड़ता है। उसमें उदासीनता की भावना बढ़ती है । 

तीसरे, कहा जाता है कि इस प्रणाली में कार्सपालिका श्रौर विधानमणडल में 
सामञ्जस्य होने से शासन सुचारुरूप से चलता है । लेकिन डॉइसी का मल है 
कि इसमें एक खतरा यह रहता है कि कार्यपालिका विधानमंडल का खिलौना 
बन सकती हैँ । फल यह होगा कि चुनी हुई संस्था में जो मतभेद और अस्तव्यस्तता 
रहती है उसकी छाया कार्यपालिका पर भी पड़ेगी। लेकिन इसके विपरीत 
लॉस्‍्की का मत है कि यदि विधानमंडल का प्रभाव न रहे तो कार्यपालिका निर॑- 
कुश हो जायगी और मनमाना शासन करेगी। ऐसी परिस्थिति में विधानमंड्ल 
कार्यपालिका की हाँ में हाँ मिलानेवाली संस्थामात्र रह जायगी । ग्र्थात्‌ बिधान- 
मंडल एक शक्तिहीन संस्था रह जायगी । 

चौथे, यह कहा जाता है कि पदच्युत होने के डर से मंत्रिमंडल हमेशा पालिया- 
मेन्ट को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। इसलिये यदि परालियामेन्ट नहीं 
चाहती तो वह देश के लिये उपयोगी क़ानन बनाने की भी हिम्मत नहीं करता | 
चाहें उससे देश का नुक़सान ही क्यों न हो । संसद भी मंत्रिमंडल की इस कम- 
जोरी का लाभ उठाकर शासन कार्य में ग्रनूचित हस्तक्षेप कर सकता है । मंत्रि- 
मंडल की एक मात्र चिन्ता यह रहेगी कि किसी प्रकार शासन चलाते चलो । 

इस श्रकार मंत्रिमंडल और विधानमंडल के पारस्परिक सम्बन्धों की समस्या 
एक बहुत ही जटिल प्रइन है । सारा प्रश्न दोनों अंगों के बीच एक उचित सामंजस्य 
स्थापित करने का है। डॉइसी कहता है कि यदि मंत्रिमंडल कमजोर होगा ती 
देश उसका आदर नहीं करेगा। यदि मंत्रिमंडल प्रबल होगा तो देश' विधान- 
मंडल का आदर नहीं करेगा। ब्रिटेन का उदाहरण देते हए ग रनर ने लिखा 
है कि देखने में यह आता है कि मंत्रिमंडल के सामने ब्रिटेन की पालियामेन्ट एक 
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शक्तिहीन, हाँ में हाँ मिलानेवाली संस्था रह गई है। . हॉउस आफ कॉमन्स 
एक बड़ी सभा है। उसमें किसी समस्या पर उचित रूप से वाद-विवाद 
होना असम्भव हो गया है। अतएव क़ानून बनाने का और नेतृत्व भी 
मंत्रिमंडल के हाथ में केन्द्रित हो गया है । इसीलिये मंत्रिमंडल की 
तानाशाही की स्थिति आ गई है। वास्तविक शासन-शक्ति एक व्यक्ति 
अथवा थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो गई है। पालियामेन्ट ने अपना 
काम थोड़े. से विश्वसनीय लोगों के हाथों में छोड़ दिया है। गॉरनर की इस 
आलोचना का उत्तर देते हुए लॉवेल लिखता है कि यदि सभात्मक प्रणाली में 
मंत्रिमंडल की स्थिति निरंकुश शासक की हो गई है तो भी उसमें एक गुण 
यह है कि उस पर संसद तथा प्रेस की आलोचना की बौछार पड़ती रहती है । 

पाँचवें, सिज़विक का मत है कि इस प्रणाली में एक खतरा यह है कि मंत्रि- 
. मंडल शासन कार्य से विमुख होकर क़ानून बनाने के चक्कर में पड़ सकता है और 
इसी भाँति विधानमंडल क़ानून बनाने के काम से विमुख होकर शासन कार्यों 
में अनूचित हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखा सकता है । 

छठाँ दोष यह बताया गया है कि युद्ध आदि संकट के समय संसदीय शासन 
कमज़ोर पड़ता है। वह शीघ्रतापूर्वक निर्णय नहीं कर सकता |. गिलक्राइस्ट 
का मत है कि संसदीय प्रणाली में अनावश्यक वाद-विवाद में बहुत समय बरबाद 
हो सकता है। आवश्यक निर्णय भी देर में हो सकते हें। शान्तिकाल में 
वाद-विवाद एक उपयोगी चीज़ होती है ; परन्तु युद्धकाल में वह हानिकारक 
हो सकती हे । यह बहुत भारी दोष है । ऐसे अवसर पर ग्ध्यक्षात्मक प्रणाली 
अधिक उपयोगी होती है। लेकिन गिलक्राइस्ट को उत्तर देते हुए विलोबी ने 
लिखा है कि यह आ्रावश्यक नहीं है कि युंद्धकाल में अध्यक्षात्मक प्रणाली अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगी । ह्वितीय महायुद्ध में चचिल ने प्रधान मंत्री की हैसियत से 
जापान पर तुरन्त युद्ध की घोषणा कर दी थी ; पर अमेरिका में राष्ट्रपति को 
निर्णय लेने में ६ महीने लग गये। विलोबी के मतानृसार संकटकाल में भी 
सभात्मक प्रणाली ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 

सातवें, सभात्मक प्रणाली में दलबन्दी प्रथा बड़ा भारी दोष बतलाया गया है । 
जब कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो - वह प्रत्येक काम इस दृष्टि से करता है 
जिससे दल की स्थिति मजबूत रहे और वह सतारूढ़ बना रहे । नेता भी देश- 
हित के प्रति उतने सजग नहीं रहते जितने दल के हितों के प्रति । देश में दल के 
लिये दल का शासन हो जाता है । 

आठवें, कुछ विद्वानों का मत है कि सभात्मक प्रणाली तभी सफलतापूर्वक चल 
सकती है जब देश में केवल दो राजनीतिक.दल हों । यदि दो से अधिक दल हुए 
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तो बहुत से दल बनते-बिगड़ते रहते हैं और देश के शासन में दढना आर रिथर्ता 
नहीं आने पाती । फ्रास्स इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।. बढ़ा काए भी मतिमंदल 
दृढ़तापूर्वक आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर सकता। ओआईस ने लिखा है 
कि सभात्मक प्रणाली का विश्वास ब्रिटन में एस समय में हुख्ा जब बल 
दो दल थे। जब-जब तीसरे दल का उद्भव हुआ £ तबजब बहा अस्थिरता के 
लक्षण भी दिखाई पड़े हैं। आस्ट्रेलिया, केनाडा और दक्षिण अश्रक्िका मे भी 
ऐसा ही हुआ है । 

श्रन्त में यह ख़तरा भी है कि मंत्रिमंडल और विधानम उल में मतनग रहने 
से यदि संकट के समय दोनों मिलकर जल्दी में कोई निर्णय ले लेते है और बह निर्णय 
ग़लत होता है तो फिर उसका परिहार नहीं हो सकता 

इन दोषों के बावजद भी सभात्मक प्रणाली के पक्ष में ही जनमत अधिक 
ग्रौर इसकी सफलता की विद्वानों ने सराहना को है 

श्रध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण :--स प्रणाली के सम्बन्ध में डाइसी का मत 
है कि सभात्मक प्रणाली के जो गण है बढ़ी इसके दोध है और उसके जा दाध हूं 
वही इस प्रणाली के गूण हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गण यह बताया 
जाता है कि कार्यपालिका विधानमंडल से अपेक्षाकृत अधिक स्वत हाती है । 
अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस पर उस तरह निर्भर नहीं रहता जिसे तरह किस 
का प्रधान मन्त्री और मंत्रिमंडल पालियामेन्ट पर निभर रहता है। अमेरिका 
में राष्ट्रपति स्व॒तस्त्रतापूर्वक अश्रपती तीति निर्धारित कर सकता # और चाहे 
तो कांग्रेस की उपेक्षा भी कर सकता है । 

दूसरा गुण यह है कि इस' प्रणाली में अनावश्यक विराधी दल नी होता। 
इस प्रणाली में भी दलबन्दी हो सकती हैं जैसी कि अमेरिका में ह गई है और 
निर्वाचन के समय दलबन्दी का वातावरण चरम सीमा तक पहच सकता £, लेकि 
यह वातावरण स्थायी नहीं होता, चूँकि विधानमंडल अपनी £४रटद्वाससार मंत्ियों 
_ को पदच्युत नहीं कर सकता, इसलिये उसकी नीति में अधिक दढ़ता और स्थिरता 
रहती है । वे विधानमंडल के हाथ के खिलीना नहीं बन पाते । 

तीसरे, इस प्रणाली से राष्ट्रपति देश का प्रमुख समझा जाता हैं, राष्ट्र का सेता 
होता है। केवल एक दल का नेता नहीं होता । इसर्स उसकी प्रतिष्ठा बहुत 
अधिक बढ़ती है। पूरा देश उसकी नि्णयात्मक बचद्धि की अवेक्षा करता है। 
प्रधान मंत्री तो एक दल का नेता होता है भ्ौर दल के साथ ही उसका उज्ञब और 
पराभव होता है । लेकिन एक का नेता होने पर भी राष्ट्रपति जब एक बार 
अपने पद पर बेठ जाता है तो फिर अपनी अवधि में उसे कोर्ट पदर्य न नहीं कर 


कि 


सकता। आधुनिक काल में विलसन और रुजबेल्ट अमेरिका के महान राष्ट्रपति 
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हुए हैं। साथ ही लॉयड जाज॑ और चचचिल इंगलेण्ड के महान प्रधान मन्त्री हुए 
हैं। पर चचिल और लॉयड जार्ज को नीति निर्धारण में अपने सहयोगियों की 
राय समय-समय पर माननी पड़ी ; जब कि रुज़वल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने अपने 
मंन्त्रियों की राय की कोई परवाह नहीं की। अमेरिका के मंत्री राष्ट्रपति के 
मातहत होते हैं, सहयोगी नहीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अथवा 
अध्यक्ष संसदीय प्रणाली के प्रधान मन्त्री की अपेक्षा अधिक आत्मविद्वास के 
साथ नीति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि प्रधान मंत्री को तो मंत्रिमंडल और संसद 
की सहमति की अपेक्षा रहती है । 

अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष :--अ्रध्यक्षात्मक प्रणाली में कुछ दोष भी 
होते हें। इस सम्बन्ध में विलोबी का कहना है कि इस प्रणाली में शासन-शक्ति 
और जिम्मेदारी कई भ्ंगों में बँट जाती है और प्रत्येक अंग दूसरे से ईर्ष्या रखता है । 
नतीजा यह होता है कि उनमें झ्रापस में सहयोग नहीं हो पाता । अतएव यह 
प्रणाली बहुत ही अपरिवर्ततशील हो जाती है। उसमें लचीलापन बिलकुल ही 
नहीं रह पाता । जब विभिन्‍न अंगों में अधिकार क्षेत्र या शासन-शक्ति के सम्बन्ध- 
में विवाद होता हैं तो वे न्यायालय की शरण लेते हैं। न्यायालय संविधान के उन 
शब्दों से बँधे रहते हें जो बहुत पहले गढ़े गये थे। अर्थात्‌ जो मौजूदा परिस्थितियों 
को नहीं समझते । साथ ही फ़ैसला भी सरकार के एक ऐसे अंग द्वारा दिया 
जाता है जिसे राजनीति तथा तात्कालिक जरूरतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
इसलिये वह फ़ेसला प्राय: सरकार गश्रर्थात्‌ जनता की इच्छाग्रों के विरुद्ध होता है । 
ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उपाय यड़ी होता है कि संविधान में संशोधन किया 
जाय और यह काम आसान नहीं होता । 

इस प्रणाली की दूसरी आलोचना यह की'जाती है कि यह िरंक्रुश. ग़र- 
ज़िम्मेदार और खतरनाक" होती है। निरंकुश इसलिये होती है कि राष्ट्रपति 
किसी की सलाह लिये बिना ही अपनी इच्छानसार शासन कर सकता है। मंत्री गैर 
ज़िम्मेदार इसलिये होते हँँ कि संसद उन्हें पदच्चुत नहीं कर सकती और खतरनाक 
इसलिये होती है कि सत्ताधारियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता । 

तीसरे, इस प्रणाली में कार्यपालिका श्रर्थात्‌ शासत और संसद में कोई 
सम्बन्ध नहीं होता। इसका फल यह होता है कि विधानमंडल सरकार की 
आवश्यकताएं नहीं समझता श्लौर तदनुसार काम नहीं करता । संसदीय प्रणाली 
में ऐसा नहीं होता, इसमें मंत्रिमंडल संसद का उपयुक्त पथ-प्रदर्शन करता रहता 
है। इससे संघर्ष नहीं होता । 

इस प्रणाली में चौथा दोष यह है कि शासन की सफलता या विफलता राष्ट्र- 
पति की बुद्धिमत्ता, चरित्र, साहस इत्यादि गुणों भ्रथवा इनके विपरीत दुर्गुणों पर 
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निर्भर रहती है । वोट प्राप्त करने के लिये वह भ्रप्टाचार भी फैला सकता है. । 
अमेरिका में राष्ट्रपति दो बार से अधिक उस पद पर नहीं रहते थे। रूजबेल्ट 
ने यह प्रथा तोड़ दी और तीन बार राष्ट्रपति हुए । श्रब कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र- 
पति चार बार पदासीन होने का प्रयत्न कर सकता है । 

पाँचवाँ दोष यह है कि इस प्रणाली में शासन की जनता के प्रति सच्ची 
ज़िम्मेदारी नहीं हो पाती। वह केवल संसदीय प्रणाली में ही हो सकती £ । 
अमेरिका में यदि राष्ट्रपति एक दल का हुआ और कांग्रेस अथति संसद में दूसरे 
दल का बहुमत हैं और कहीं दोनों में संघर्ष या अडंगा उत्पन्न हुआ ता उसे तय 
करते का कोई तरीक़ा ही नहीं है। 
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अधिकार दिभाजन का सिद्धान्त 


किसी भी आधुनिक जनतान्त्रिक राज्य में शासन के तीन सुस्पण्ट विभाग होते 
हें--पहला विधानमंडल ( 7,०४78।8(५7८ ) , दूसरा कार्यपालिका ( ४९८[४७ ) 
और तीसरा न्यायपालिका ( 0८४०५ ) । विधानमण्डल राज्य के लिये कानून 
बनाता है, क्‍योंकि प्रत्येक राज्य का शासन क़ाननों के बल पर ही चलता है 
ग्राजकल यह देखने में आता है कि सामाजिक जीवन की समस्याएँ और गत्थियां 
ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती हूँ, विधानमंडलों ग्रथवा संसदों को उतने ही अधिक क़ानन 
बनाने पड़तें हेँ। कार्यपालिका राज्य के नागरिकों से इन कानूनों पर अमल 
करवाती है श्लौर जब कोई नागरिक राज्य के किसी क़ानून का उल्लंघन करता 
है तो न्यायपालिका उसे दण्ड देने का आदेश देती है। दंड कार्यपालिका 
देती है, परन्तु दंड का आदेद न्यायपालिका देती है। 

जब राज्य प्रारम्भिक अवस्था में था तो इन तीन विभागों का अ्रलग-अलग 
अस्तित्व नहीं था। राजा ही क़ानून बनाता था और वही न्याय भी करता था । 
अथवा राजा का जो प्रतिनिधि क़ानून पर भ्रमल कराता था वही न्याय भी करता 
था। परन्तु राज्य के कार्य ज्यों-ज्यों बहुमुखी होते गये त्यों-त्यों राज कर्मचारियों 
के काम भी बढ़ते गये और इन तीन विभागों की स्थापना हुई। इस कार्य विभा- 
जन का अथ यह नहीं हू कि संप्रभुता में किसी प्रकार विभाजन होता यह 
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केवल कार्य विभाजन है जो राज्य के बढ़ते हुए कार्यों को आसानी से चलाने के 
लिये अपनाया गया है।.. द 

राजनीति विज्ञान की अन्य बातों की तरह अधिकार विभाजन की चर्चा भी 
हम भ्ररिस्टॉटल के ग्रन्थ में पाते हैं। उसने भी शासन के तीन रूपों का 
वर्णन किया है, यथा--वैधानिक (0८7096०८७४४०८ ), प्रशासकीय ( १/(७४75- 
८८० ) और न्यायिक (०क%ंटं» )। लेकिन एक बात ध्यान में रखने 
की है। अरिस्टॉटल के समय में एथेन्स में जो शासन सभा थी, उसके हाथ 
में शासन के तीनों विभाग थे। इसके विपरीत रोम में शासन के तीन निश्चित 
विभाग थे। सीनेट (85८०७८८) विधानमंडल का काम करती थी, कनसल 
( (०४55 ) कार्यपालिका का और ट्रिब्यून ( 7०४८४ ) न्यायपालिका 
का। सिसरो और पोलीबियस जैसे लेखकों ने रोम के इस विधान की प्रशंसा 
की है। लेकिन वास्तव में रोम में भी यह अन्तर नाम मात्र का था। वहाँ 
भी सब कार्यों में सीनेट की ही प्रमुखबता थी और जब रोमन साम्राज्य की 
स्थापना हुई तो ये प्रशासकीय भेद ग़ायब हो गये। 

मध्ययुग में इस विचारधारा में कोई प्रगति नहीं हुई हैं। आधुनिक काल में 
बोदाँ नामक फ्रेंच विचारक ने शासन में अधिकार विभाजन की बात की। वह 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का बड़ा भारी समर्थक था। उसका कहना था 
कि यदि एक राज्य क़ानून भी बनाता है और उनके आधार पर स्वयं न्याय भी 
करता है तो एक दुष्ट राजा कड़ी सजाएँ देगा। श्रर्थात्‌ वास्तविक न्याय वितरण 
नहीं होगा । इंगलेण्ड में जब क्रॉमवेल के हाथ में सत्ता थी तो उसने शासन में 
कार्यपालिका और विधानमंडल के कामों को अलग-अलग कर दिया थां। 
इंगलेण्ड में जो शान्तिपूर्ण रक्‍्तविहीन क्रान्ति ( ७0600प8 +ि८ए०ए०४ ) हुई 
उसमें राज्य के न्यायपालिका के अधिकार छीन लिये गये । इंगलेण्ड के तत्कालीन 
विचारक लॉक ने इस कार्य का समर्थन किया। उसने शासन कार्य को तीन 
भागों में विभाजित किया; यथा--विधायक अर्थात्‌ क़ानून बनाने का काम 
( .०22907० ), कार्यपालिका अर्थात्‌ कानूनों पर अ्रमल करने का काम और 
संयोजक ( 7"०१९८००४ए८ ) अर्थात्‌ कूटनीतिक कार्य । 

. लेकिन इस सिद्धान्त को वास्तविक और अन्तिम रूप फ्रान्स के राजनीतिक ' 
विचारक मॉन्‍्टेस्क्यू ( -[0ताादइतवुपांधा ) ने दिया । योरोप के तत्कालीन राजा 
निरंकुश थे। संपूर्ण शासन पर उनका एकाधिकार था। विधानमंडल, कार्य- 
पालिका तथा न्यायपालिका पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। उनके मन्त्री अवश्य 
होते थे, लेकिन वे मंत्री उन्हीं के प्रति जिम्मेदार होते थे । वे उन मन्त्रियों 
को इच्छानुसार पदच्युत कर सकते थे। इसी प्रकार वे न्यायाधीशों को भी 
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इच्छानुसार नियुक्त और पदच्युत करते थे। यह सब देखकर मॉन्‍्टेस्क्पू 
इस निर्णय पर पहुँचा कि राजा की इस प्रकार की निरंकुशता 3चित नहीं हे । 
साथ ही इंगलेण्ड में वह देख चुका था कि क़ानून बनाने का अधिकार पालियामेंट 
के हाथ में है और जबतक न्यायाधीशों का श्राचरण टोक रहता है तब तक 
उन्हें कोई पदच्यत नहीं कर सकता। इसलिये सन्‌ १७४८ ई० में मॉन्‍्टेरक्य ने 
“क़ानून की आत्मा” ( ४०70 6०४ 7.05) नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया, 
जिसमें उसने शासन के सिद्धान्तों के विभाजन का समर्थन किया । 

सिद्धान्त की व्याख्या :--अधिकार विभाजन के सिद्धान्त का संक्षिप्त वर्णन 
यह है कि शासन में क़ानून बनाने, क़ानूनों पर अमल करने तथा उनके उल्लंघन 
होने पर दंड विचार का कार्य इन अलग-श्रलग अंगों द्वारा होना चाहिये । अर्थात्‌ 
विधायनी सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य तीन विभिन्न संस्थाश्रों 
द्वारा होना चाहिये, जो एक दूसरे से अलग और स्वतन्त्र हों। एक का प्रभाव 
दूसरी पर न हो। उसने कहा है कि “जब क़ानून बनाने और उन पर अमल 
करने के अधिकार एक ही व्यक्ति अथवा एक ही सभा के हाथ में आ जाते हैं 
तब स्वतन्त्रता नहीं रह सकती । इसी प्रकार यदि न्यायापालिका, विधानमंडल 
और कार्यपालिका से बिलकुल स्वतन्त्र नहीं रहती तो भी स्वतन्त्रता मिट जाती 
है। यदि न्यायपालिका विधान सभा से जड़ी रहती है तो भी जनता की स्वतन्त्रता 
खतरे में रहती है। क्प्रोंकि तब न्यायाधीश ही क़ानून बनानेबाला होगा। 
यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ जुड़ी होगी तो न्‍्यायधीश दमनकारी 
नीति से काम ले सकता है। यदि एक ही व्यक्ति या एक ही सभा ये तीनों कार्य 
करने लगें तो वह परिस्थिति एकदम अवांछनीय होगी ।१ 
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मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धान्त का समर्थन इंगलेण्ड के राजनीतिक विचारक 
ब्लेकस्टोन ( 88८:50६०४० ) ने किया। उसने सन्‌ १७६५ ई० में इंगलेण्ड के 
कानूनों की परिभाषा” ( “एऐ्शाशल्यबतंट३ 09 पीठ 7,8७४ ए फ्शाह्टीब्यव ) 
प्रकाशित की। उसने कहा कि “जब क़ानून बताने और उनको चलाने का 
अधिकार एक ही व्यक्ति अथवा एक ही सभा में होता है, वहाँ जनता की 
स्वतन्त्रता नहीं रह सकती क्‍ 

माग्यता :--मॉन्‍्टेस्क्यू और ब्लेकस्टोन के इस सिद्धान्त को संयुक्तराज्य 
अमेरिका और फ्रान्स में मान्यता प्राप्त हुई । सन्‌ १७८० ई० में मेसाचुसेट्स में 
जो संविधान ग्रहण किया गया उसमें यह उल्लेख किया गया कि संयुक्तराज्य 
के शासन में विधानमंडल न्यायपालिका और कार्यपालिका के अ्रधिकारों का 
प्रयोग नहीं करेगा। न्यायपालिका, विधानमण्डल अथवा कार्यपालिका के 
अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी । यह शासन क़ानूनों का शासन होगा, व्यक्तियों 
का नहीं ।/* सन्‌ १७८७ ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका में जो संघ शासन 
तैयार हुआ उसका आधार भी यही सिद्धान्त था । 

. इस सिद्धान्त का जन्म फ्रान्स में हुआ था और वहाँ भी इसे मान्यता प्राप्त 
हुई। “अधिकार-घोषणा” के अनुच्छेद १६ में कहा गया कि “जिस समाज में 
अधिकार-विभाजन नहीं है वहाँ कोई संविधान नहीं है ।? सन्‌ १७६१ ई० में 
जो संविधान बना उसमें विधानमंडल और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतस्त्र 
रखा गया और न्यायाधीश के पद निर्वाचन द्वारा रखे गये । 

सिद्धान्त की समीक्षा :--मेसाचुसेट्स में इस सिद्धान्त की जो व्याख्या की 
गई गई थी, वास्तव में उस पर अमल करना असम्भव है। क्योंकि उसका 
अर्थ यह होगा कि इन तीन विभागों में एक दूसरे से किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
रहेगा। तीनों विभाग एक दूसरे से स्वतन्त्र रहेंगे। लेकिन राजनय के 
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विद्यार्थी जानते हैं कि शासन एक सजीव शरीर की तरह होता है। उसमें 
अंग-विच्छेद करना असम्भव है। शासन में अधिकार विभाजन केवल सहु- 
लियत और नागरिकों के सुख के लिये किया जाता है जिससे उनके अधिकारों 
पर किसी प्रकार का घात न हो। फ्रांस में सन्‌ १७९१ ई० के संविधान में संपूर्ण 
विभाजन का प्रयोग किया गया और उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने 
गआई। तब और भी प्रयोग इस सम्बन्ध में किये गये। अन्त में संसदीय 
प्रणाली ग्रहण की गई जिसमें मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होता 
है। जहाँ संसदीय प्रणाली' प्रचलित नहीं है, वहाँ भी विधानमंडल को देश की 
ग्राय और व्यय पर कुछ नियन्त्रण अ्रवश्य प्राप्त होता चाहिये। इसी प्रकार 
विधानमंडल जो क़ानून बनाता है, उनकी व्याख्या न्यायपालिका करती है। कार्य- 
पालिका को भी अ्रपराधियों को क्षमा-प्रदान करने का अधिकार प्राप्त रहता है। 
अर्थात्‌ वह न्यायपालिका के कार्यों में कुछ हद तक दखल दे सकती है। यदि 
न्यायालय किसी अपराधी को अत्यन्त कड़ा दण्ड देता है और कार्यपालिका सोचती 
है कि मानवीय कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उसे रियायत या क्षमा मिलना 
चाहिये तो वह उस सज़ा में परिवर्तेत कर सकती है । 
लेकिन सभी ग्राधुनिक संविधानों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि 
शासन के तीन प्रमुख प्रकार के अधिकार तीन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं या 
व्यक्ति समूहों के हाथ में रहना चाहिये। गर-संसदीय शासन प्रणालियों में तो 
कार्यपालिका और विधानमंडल में अधिकार विभाजन काफ़ी स्पष्ट रहता है। 
लेकिन संसदीय शासन-प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल का एक अंग होती 
है और वहाँ श्रधिकार विभाजन उतना स्पष्ट नहीं होता । फिर भी इस प्रणाली 
में भी अधिकार विभाजन की एक स्पष्ट रेखा रहती है। न्यायपालिका इस 
अर्थ में स्वृतन्त्र रहती है कि न्यायाधीशों का कार्य-काल निश्चित रहता है और 
यदि उनका आचरण अच्छा रहा तो अपने पद की अवधि में ये हटाये नहीं जा सकते । 
कहने का तात्पयं यह हैं कि शासन के ये तीन अंग बिलकुल स्वतन्त्र रहने की 
अपेक्षा परस्पर निर्भर अधिक होते हैं । ्ि 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के किसी भी देश के संविधान में प्रा-पूरा 
ग्रधिकार-विभाजन नहीं है और पूर्णरूप से अधिकार-विभाजन होना भी 
मिल की " हिंए । नहीं तो हमेशा एक विभाग दूसरे को निष्क्रिय बनाने 
हक में लगा रहेगा और भड़ंगे उठते रहेंगे। जॉन स्टुअटे मिल ने 
लिखा है कि सम्पूर्ण अधिकार-विभाजन होने पर प्रत्येक विभाग 
अपने अधिकारों की रक्षा करने में लगा रहेगा और दूसरे विभागों को सहयोग 
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न देगा। इससे शासन में बड़ी गड़बड़ी होगी और अन्त में लाभ होने की 
अपेक्षा हानि ही अधिक होगी ।* 

अधिकार-विभाजन के सिद्धान्त पर पूर्णरूप से अमल करना सम्भव भी नहीं 
है। उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि विधानमंडल जब कोई क़ानून बनाता है 
तब वह उसकी एक मोटी रूप-रेखा उपस्थित कर देता है । 
लेकिन उसका वास्तविक सम्पूर्ण रूप तो अमल करते समय 
कार्यपालिका द्वारा ही निर्धारित होता है। क़ानून पर 
अमल करने के नियम .कार्यपालिका ही बनाती है। फिर आपात या संकट 
काल में कायपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार रहता है, जिन्हें 
एक निश्चित अवधि के लिये क़ानूनों की मान्यता प्राप्त रहती है। इसी 
प्रकार न्यायपालिका का भी क़ानून बनाने में हाथ रहता है। क्योंकि वह 
विधानमंडल के बनाये हुए कानूनों की व्याख्या करती है और भ्रलिखित क़ानून 
का स्वरूप निश्चित करती है। इस प्रकार क़ानून बनाने का काम इन तीनों 
विभागों में बंट जाता है । इसीलिये मेडीसन ने लिखा था कि यदि एक विभाग का 
दूसरे विभाग पर वेधानिक नियन्त्रण न रहे तो अधिकार विभाजन के सिद्धान्त 
पर वास्तविक अमल नहीं किया जा सकता ।* ऋ प्रत्येक देश में एक विभाग 
दूसरे विभाग का कुछ काम अवश्य करता है। उदाहरण के लिये संयुक्तराज्य 
अमेरिका में निम्त श्रेणी के न्‍्यायालय और इंगलेण्ड में जस्टिसः ऑफ पीस शान्ति 
ओऔर अमन बनाये रखने के लिये जिम्मेदार होते हें। इसी प्रकार इंगलेण्ड में 
हॉउस ऑफ लॉड स अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसी प्रकार 
इंगलेण्ड में पालियामेन्ट, संयुक्तराज्य अमेरिका में कांग्रेस और फ्रान्स में चेम्बर 
ग्रॉफ डिपुटीज़ महाभियोग के न्यायालय होते हें । ' 

एक बात यह भी है कि किसी भी देश में सच्ची स्वतन्त्रता अधिकार विभाजन 
पर निर्भर न होकर वहाँ के लोगों के चरित्र, कानूनों और संस्थाओं पर निर्भर 
होती है। इंगलेण्ड और अमेरिका में स्वाधीनता का सच्चा आधार क़ानन 
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सम्पूर्ण विभाजन 
सम्भव नहीं 
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की सर्वोच्चता है, अधिकार विभाजन नहीं । स्विठज़ रलेण्ड का शासन एक 
आदर्श शासन है, वहाँ सच्चे रूप में स्वतन्त्रता है। परन्तु वहाँ अधिकार विभा- 
जन नहीं है । फिर अधिकार विभाजन से व्यक्ति की स्वतन्त्रता हमेशा सुरक्षित 
रहने का दावा नहीं किया जा सकता । क्योंकि यदि कोई अत्याचारी विधान- 
मंडल दमनकारी क़ानन बनाता है तो न्यायालय उनका पालन करायेंगे ही। 

सरकार राज्य की इच्छा प्रकट करती है और उस पर अमल करती हैं। 
सरकार के विभिन्न अंगों को इस प्रकार काम करना चाहिये कि उनमे एकरूपता 
का आभास हो । अधिकारों के पूर्ण विभाजन में यह सम्भव नहीं है । 

फिर अधिकार विभाजन का सिद्धान्त इस भ्रमपूर्ण भावना पर आधारित 
है कि सब अधिकार एक बराबर होते हैं। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं 
है। शासन के तीन अंगों में से विधानमंडल को प्रमुख स्थान प्राप्त है । विधान- 
मंडल क़ानन बनाने में राज्य की इच्छा प्रकट करता है। संसदीय प्रणाली में 
वह मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है और देश के आय-व्यय पर उसका 
नियन्त्रण रहता है। एक प्रकार से विधानमंडल सम्पूर्ण शासन की देख-रेख 
करता है । द 

इस सिद्धान्त के प्रयोग :--अ्रब हमें यह देखना है कि विभिन्न देशों में इस 
सिद्धान्त पर किस हद तक प्रयोग किये गये हैं और वे कहाँ तक सफल हुए है । 
ब्रिटेन में काफी हद तक अधिकार विभाजन पाया जाता हैं। संसद क़ानून 
बनाती है और विधानमंडल का काम करती हैं। इस प्रकार वह कार्यपालिका 
अर्थात्‌ मंत्रिमंडल से अलग है। संयुक्तराज्य अमेरिका की सीनेट के विपरीत 
ब्रिटेन में ब्रिटिश पालियामेन्ट उच्च अ्रधिकारियों की नियुक्ति में दखल 
: ब्रिठेन में 

नहीं देती । वह यह क़ानूनी बंधन भी उपस्थित नहीं करती कि 

सरकार जितनी सन्धियाँ करे वे सब उसके अनुमोदन के लिये उपस्थित की' जायें। 
यह बात अवश्य है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल पालियामेंट के सदस्यों में से ही बनाया 
जाता है, परन्तु यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि वह पार्लियामेंट 
का बहुत छोटा-सा अंग है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती 
है, परन्तु कार्यपालिका उन्हें पदच्युत नहीं कर सकती । वे पदच्युत तभी किये 
जा सकते हें जब संसद के दोनों सदन राजा से इस आशय की लिखित प्रार्थना करें । 
लेकिन साथ ही उनके वेतन पर पालियामेंट मतदान नहीं कर सकती, वह संचित 
निधि से दिये जाते हैं। इसीलिये विलोबी ने लिखा है कि “ब्रिटेन के शासन 
में अधिकार विभाजन का सिद्धान्त इतनी सुन्दरता के साथ ग्रहण किया गया है 
कि उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता ।” इसकी सुन्दरता यह है कि शासन के 
तीन प्रमुख अंगों को एक दूसरे से एकदम स्वतन्त्र और निरंकुश नहीं बनाया गया 
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है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के भी प्रमुख नेता रहते हें। प्रमुख 
विधेयक वे ही संसद के सामने पेश करते हैं। आय-व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव भी 
वे ही पेश करते हें। मंत्रिमंडल हॉउस ऑफ कॉमन्स का विघटन कराकर नया 
चुनाव करा सकता है। मंत्रिमंडल न्यायपालिका के भी कुछ कार्य करता है 
ओर विधानमंडल विभिन्न कमेटियों के द्वारा कार्यपालिका का कुछ काम करता है । 
संयुक्तराज्य अमेरिका का सम्पूर्ण संविधान ही अधिकार विभाजन के सिद्धान्त 

के आधार पर बना हुआ है । राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और वह 
संयक्‍्तराज्य. न से जनता द्वारा चुना जाता हैं। वह हे विधान- 
अमेस्कों मे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, परन्तु संघ लेका 
के सब अधिकारी उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। 
राष्ट्रपति तथा उसके सचिव विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते । न्यायाधीश 
विधानमंडल तथा कार्यपालिका दोनों से स्वतन्त्र होते हैं। लेकिन एक बात 
ध्यान में रखने की यह है कि इतना कठोर अधिकार विभाजन होते हुए भी 
सरकार के तीन अंग एक दूसरे से बिलकुल स्वतन्त्र नहीं रह सके । सीनेट विधान- 
मंडल का एक अंग हे परन्तु वह भी कार्यपालिका के कुछ कार्य करती है। 
अर्थात्‌ कुछ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में उसका हाथ रहता है, राष्ट्रपति 
किसी देश के साथ जो सन्धि करता है उसका अनुमोदन सीनेट द्वारा होना आव- 
इयक है। कांग्रेस अर्थात्‌ विधानमंडल आथिक अनुदान देकर ग्रथवा उन्हें रोक 
कर कार्यपालिका पर अपना प्रभाव डालता है। इसके विपरीत राष्ट्रपति 
कांग्रेस में अपने संदेश भेजकर अथवा उसके बनाये क़ानूनों पर अपना निषेध 
लगाकर उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रपति के हस्ता- 
क्षर के बिना कांग्रेस का बनाया हुआ कोई भी क़ानून मान्य नहीं हो सकता । फिर, 
विभिन्न विभागों के प्रधान कांग्रेस की विभिन्न कमेटियों के सामने अपने कार्यों 
की रिपोर्ट देते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देते हें। राष्ट्रपति संघीय न्यायालय 
के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता । 
महाभियोग को छोड़कर वह अन्य सब दंडों और अपराधों के सम्बन्ध में अपने 
क्षमा-प्रदान के विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। कांग्रेस के बनाये हुए 
कानूनों को न्यायपालिका संविधान विरोधी घोषित करके अमान्य ठहरा सकती 
है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक दलबन्दी की प्रथा ने कार्यपालिका 
और विधानमंडल को अधिक निकट ला दिया है, क्योंकि एक ही दल के सदस्य 
दोनों सभाओं या संस्थाओं में पहुँच सकते हें। लॉस्की ने भी इस बात की ओर 
संकेत किया है, उसनें लिखा है कि 'दलबन्दी तो संविधान और क़ानून के बाहर 
की चीज़ है और उसकी सहायता से अ्रधिकार विभाजन होते हुए भी एक ही दल 


२७६ राजनीति विज्ञान 


के लोग दोनों संस्थाओं में घुस सकते हैं। अर्थात्‌ अधिकार विभाजन का अर्थ 
दल या व्यक्ति विभाजन नहीं हो सकता। इंगलेण्ड में जो अधिकार विभाजन 
प्रचलित था उसे मॉन्‍्टेस्क्यू ने गलत तरीक़ से समझा था और ब्लेकस्टोन ने उसका 
गलत समर्थन किया था और जैसा कि डिग्वी ने स्पष्ट कर दिया है । किसी भी 
आदेश पर , अश्रमल करने के लिये राज्य के सब उच्च अधिकारियों के सहयोग 
की आवश्यकता होती है। इसलिये अमेरिका में शासन के तीन अ्रंगों को जो 
एकदम अलग रखने का प्रयत्न किया गया है उसका फल यह हुआ हे कि उनमें 
आपस में ऐसे सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं जो संविधान के परे हैं। पद-बितरण में 
पक्षपात तथा विशेष प्रकार की दलबन्दी द्वारा कार्यपालिका और विधानमंडल में 
ऐसे सम्बन्ध बन गये हें जो नितान्त आवश्यक हैं यद्यपि उनके उचित कहे जाने में 
बड़ा सन्देह है ।* 
संयुकतराज्य अमेरिका के संविधान के आदर्श पर दक्षिण अ्रमेरिका के कुछ 
राज्यों ने भी अपने संविधान अधिकार विभाजन के आधार पर बनाये। अ्रजेन- 
टाइना और ब्राजिल इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के 
राज्यों के संविधान ब्रिटेन के संसदीय संविधानों के आदर्श पर बनाये गये हैं । 
मॉन्‍न्टेस्क्यू के अधिकार विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव फ्रान्य के संविधान 
पर भी पड़ा। फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय सन्‌ १७८९६ में जो संविधान बनाया 
.. गया उसमें भी अधिकार-घोषणा में यह कहा गया कि जिस समाज 
फ्रान्स में .. ॥ क्रोई सं नहीं हैं 
में अधिकार विभाजन न हो उसमें कोई संविधान नहीं हो! सकता । 
इसका परिणाम यह हुआ कि राजा को विधानमंडल के बनाये हुए क़ानूनों पर 
केवल अस्थायी निषेध आज्ञा लगाने का अधिकार था । राजा का कोई भी मन्त्री 
विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता था। राजा विधानमंडल को विधटित 
नहीं कर सकता था। न्यायाधीशों का निर्वाचन भी जनता द्वारा होता था। 
लेकिन बाद में फ्रान्स ने भी ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन-प्रणाली ग्रहण कर ली । 
फिर भी अधिकार विभाजन की छाया उस पर बनी ही रही और फ्रान्स मे जो 
प्रशासकीय क़ानून ( 2वाशंफांडफछ7५० 4,8५ ) प्रचलित है, बह भी उसी' की 
छाया है। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारी यदि अपने सरकारी कार्य के 
सम्बन्ध में कोई अपराध करें तो उनका न्याय विचार साधारण न्यायालय के 
सामने न होकर विद्येष प्रकार के प्रशासकीय न्यायालयों में होता है । इस प्रकार 
न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा करके उनको अलग 
रखने का प्रयत्न किया गया । साथ ही यह भी कहना भ्रावश्यक है कि इंगलेण्ड 
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में भी गत कुछ वर्षों से प्रशासकीय क़ानून का प्रचलन एक छोटे रूप में प्रारम्भ 
हुआ है। द 

ग्रधिकार विभाजन के दोष :--यह तो हम देख ही चुके हें कि अधिकार 
विभाजन के सिद्धान्त पर पूर्णरूप से अमल करना सम्भव नहीं है श्रौर यदि उस 
पर अमल करने का प्रयत्न किया जाय तो उसमें कई दोष दिखाई पड़ते हैं। कुछ 
दोषों को हम इस प्रकार कह सकते हैँ-- 

सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना हैँ कि राज्य एक जीवित 
शरीर की तरह होता है और उसके विभिन्न अंग एक दूसरे के पोषक और सहायक _ 
होते हैं। हम शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से बिलकुल स्वतन्त्र नहीं . 
बना सकते । इसी प्रकार हम राजनीति में भी अधिकार विभाजन नहीं कर 
सकते । जिस प्रकार मनृष्य के मन के विचार का विभाजन नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार शासन में नीति पर अमल करने में भी पूर्ण विभाजन संभव 
नहीं है । 

दूसरे मॉन्टेस्क्यू ने कहा हैं कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अधिकार विभा- 
जन आवश्यक है। परन्तु वास्तव में स्वतन्त्रता की रक्षा लोगों की सतत जाग- 
रूकता से होती है । द द 

तीसरे जैसा कि जॉन स्ट्शट्ट मिल ने कहा है, कठोर अधिकार विभाजन से 
शासन में आन्तरिक संघर्ष की सम्भावना हो सकती है। द 

चौथे जहाँ अधिकार विभाजन के सिद्धान्त को लेकर न्यायाधीश जनता द्वारा 
चने जाते हैं वहाँ न्‍्याय-वितरण योग्य व्यक्तियों द्वारा नेहीं हो पाता । अधिक- 
तर लोग दलबन्दी के आधार पर चने जाते हैं, योग्यता की ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता । 

पाँचवें, यह देखा गया है कि शासन में एक विभाग का कुछ-न-कुछ काम दूसरे 
विभाग को करना ही पड़ता हैं । 

अन्त में हम यह देख चुके हैं कि यह कहना ग्रलत हैं कि श्रत्यंक विभाग को 
बराबर अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। विधायक विभाग के हाथ में ही अधिक 
अधिकार रहते हूँ ।_ 

अब इस प्रइन पर विचार करना है कि भारत के नये संविधान में किस 
हद तक अधिकार विभाजन हुआ है । इसका उत्तर यह हैँ कि भारत म॑ इंगलण्ड की 
तरह संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है और उसी तरह का अधिकार विभाजन 
भी यहाँ प्रचलित है । 


अध्याय १७ 


विधानमंडल 


( 7,०ट्टांड[4(पघ०2 ) 


प्रत्येक सभ्य और सुव्यवस्थित समाज का जीवन कुछ कानूनों के द्वारा चलता 
है श्रथवा नियंत्रित होता है। ये क़ानून विधानमंडलों के द्वारा बनाये जाते हे) 
प्राचीन नगर राज्यों और जनपदों के विपरीत श्राजकल के राज्य बहुत बड़े होते 
हैं श्रौर उनकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी होती है। अ्रतः आजकल प्रत्यक्ष जन- 
तनत्र के स्थान पर प्रतिनिधि जनतन्त ( १९७१८४९पावंए८ क्‍26८770९07४०८५ ) 
होती है। आधुनिक विधानमंडल जनतन्त्र के वास्तविक स्वरूप होते हैं। ये 
विधानमंडल जो क़ानून बनाते हैं उनके द्वारा वे राज्य की जनता की इच्छा को 
एक निरिचित रूप देते हें। इन क़ानूनों में नागरिकों के भ्रधिकारों और कर््तंव्यों 
का निरूपण किया जाता है. और राज्य द्वारा निर्धारित दंड संहिता के आधार 
९ इनका पालन कराया जाता है। विभिन्न लेखकों ने शासन के तीन अंगों 
में से विधानमंडल को ही प्रथम स्थान दिया है। इसका कारण यह है कि पहले 
विधानमंडल क़ानून बनाता है तब कार्यपालिका उनका पालन कराती है और 
न्यायपालिका उनका उल्लंघन होने पर दंड-विचार करती है। जिन देशों में 
संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है उनमें कार्यपालिका विधानमंड ले का अंग और 
उसके प्रति उत्तरदायी होती है। संयुक्तराज्य अमेरिका में कार्यपालिका 
विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं रहती और न उसके प्रति जिम्मेदार ही 
होती है । 

_विधानमंडल के कार्य :--विभिन्न राज्यों में प्रचलित शासन-प्रणालियों के 
कार्य अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जनतन्त्र के प्रारम्भिक काल में विधान- 
मंडलों की स्थिति केवल सलाहकार समितियों की तरह थी। ज़ार के शासन- 
काल में रूस की संसद ड्यूमा केवल एक सलाह देनेवाली संस्था थी । संयुक्त 
राज्य अमेरिका में भी विधानमंडल अर्थात्‌ कांग्रेस का काम राष्ट्रपति को सहयोग 
प्रदान करना है। वहाँ भ्रधिकार विभाजन अधिक कठोर है। वहाँ विधान- 
मंडल तथा कार्यपालिका में सामंजस्य राजनीतिक दल स्थापित करते हें। यदि 
दोनों संस्थाओं में एक ही दल के लोग होते हैं तो काम अधिक अच्छी तरह से होता 
है। लेकिन ब्रिटेन, फ्रान्‍्स और भारत जैसे देशों में विधानमंडल शासन के शेष दो 
अंगों से निव्चय ही श्रेष्ठ होता है। वह अपने क़ानूनों द्वारा राष्ट्र की इच्छा 
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व्यक्त करता है। कार्यपालिका उसकी इच्छा ही के अनुसार कार्य करती है। 
आधुनिक काल में यही प्रवृत्ति बल पकड़ रही है । 

आजकल शासन की समस्याएँ दिन प्रतिदित अधिकाधिक बढ़ रही हैं। इसलिये 
विधानमंडलों के काम भी बढ़ रहे हें। जिस देश में जनतन्त्र की भावना जितनी 
अधिक प्रबल होती है वहाँ विधानमंडल की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है । 
मोटे तौर से हम यह कह सकते हैं कि किसी देश में जनतन्त्र के अनुरूप ही विधान- 
मंडल की शक्ति होती है। इस बुनियाद के आधार पर हम यह कह सकते हैं 
कि विधानमंडल का प्रधान काम क़ानून बनाना है। समाज की विकासवादी 
परिस्थितियों के अनुसार जिन क़ानूनों की आवश्यकता होती है, उन्हें विधानमंडल 
बनाते हैं। साथ ही जो क़ानून अनावश्यक हो जाते हें उन्हें विधानमंडल समाप्त 
कर देते हें। विधानमंडल का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य देश की आय और व्यय 
पर नियंत्रण रखना है। सभी जानते हैं कि आजकल राष्ट्रीय बजट अरबों 
खरबों रुपयों के बनते हें। इस सम्बन्ध में आय के जरिये कर इत्यादि विधान- 
मंडल ही निश्चित करते हैं और वे ही व्यय के मद भी निर्धारित करते हैं। उनकी 
अनुमति के बिना मंत्रिमंडल न नये कर लगा सकते हैं और न एक पाई खर्च ही 
कर सकते हैं। विधानमंडल का तीसरा महत्त्वपूर्ण काये देश की राष्ट्रीय और 
विदेशी नीति पर नियंत्रण रखना है। यह कार्य विधानमंडल मंत्रिमंडल तथा 
वित्त पर नियन्त्रण रख कर करता है। चौथे विधानमंडल न्यायपालिका और 
कार्यपालिका के भी कुछ काम करता है। जब विधानमंडल निर्वाचन सम्बन्धी 
झगड़ों पर विचार करता है अथवा जब वह बड़े-बड़े पदाधिकारियों पर लगाये गये 
अभियोगों पर विचार करता है तो वह न्यायपालिका का कार्य करता हैं और 
जब वह बड़े-बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति पर अनुमति देता है अथवा कमीशन 
इत्यादि नियुक्त करता है तो वह कार्यपालिका का काम करता है। आजकल 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो गया है और राष्ट्र- 
संघ जैसी संस्थाओं के सम्पर्क राष्ट्रीय सरकारों के साथ इतने अधिक बढ़ 
गये हैं कि शिक्षा, समाज-कल्याण तथा आश्थिक नियंत्रण के क्षेत्र में विधान- 
मंडलों के काम काफ़ी विस्तृत हो गये हैं। जब काम अ्रधिक बढ़ता है तो 
उसे सुचारू रूप से चलाने के लिये किसी न किसी प्रकार का श्रम-विभाजन भी 
करना पड़ता है और विधानमंडलों को भी ऐसा ही करना पड़ा है। विधान- 
मंडल के सामने आजकल जिस प्रकार के और जितने प्रकार के काम आते ह 
उनमें गंभीर और विशेष ज्ञान की श्रावश्यकता होती है। अतएव यह देखा गया 
है कि विधानमंडल विशिष्ट कार्यों के लिये कमीशन या आयोग नियुक्त करते 
रहते हैं। इन आयोगों में ऐसे व्यक्ति रखे जाते हैं जिन्हें उस विषय का 
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विशेष ज्ञान रहता है। लेकिन यह बात अवश्य है कि ये आयोग विधानमंडल 
के अधीन रहते हैं। विधानमंडल इन्हें आदेश देता है और इनकी सिफ़ारिशें 
मानने को बाध्य नहीं रहता । 
विधानमंडल का संगठन :--मानव समाज के प्रारम्भिक काल में समाज का 

जो मुखिया होता था उसी का हुक्म या आदेश क़ानून होता था। वहीं विधान- 
मंडल का काम करता था। प्रायः पुरानी प्रथा ही क़ानून के रूप में स्वीकार 
की जाती थी। समाज का प्रधान न केवल विधानमंडल का काम करता था 
बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी काम करता था। इसके बाद 
प्राचीन ग्रीस और रोम के नगर राज्यों में यह प्रथा थी कि सब स्वतन्त्र नागरिक 
एक साथ बैठकर विधानमंडल का कार्य करते थे। ये नागरिक एक सभा में 
बैठकर राज्य के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे और विधानमंडल का काम 
करते थे। लेकिन आधुनिक काल में राज्यों का क्षेत्र बड़ा होता है, उनकी 
जनसंख्या भी अधिक होती है। अ्रतः झ्राधुनिक काल में प्रतिनिधि जनतन्त्र 
( रिटाठला&पंएट ॥20770678८9५ ) का विकास हुआ । प्रतिनिधि जनतस्त 
के अन्तर्गत देश भर के नागरिक अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने हैं और ये 
प्रतिनिधि विधानमंडल बनाते हैं और राष्ट्र की सामूहिक इच्छा को क़ानन का 

रूप देते हें। चूँकि क़ानून में समस्त राष्ट्र की इच्छा व्यक्त होती है इसलिये 
क़ानून ऐसे होने चाहिए जो सब वर्गों के लिये कल्याणकारी हो सका । साथ ही 
यह भी आवश्यक हैं कि विधानमंडल में इतने काफ़ी सदस्य होने चाहिये कि वें 
किसी भी क़ानून पर भली-भाँति विचार विमर्श कर सके, उसके सब पहलुओं को 
सोच और देख सरकें। लेकिन इतने अधिक भी न हों कि वे अपना अधिक समय 
अनावश्यक वाद-विवाद में ही गँवाते रह जायाँ। किसी भी बिधानमंडल के 
लिये सदस्यों की संख्या निर्धारित करनी कठिन है और अनावश्यक भी है। 

प्रायः यही देखा जाता है कि प्रत्येक देश में विधानमंडल में कुछ सौ सदस्य होते 
हैं और वे एक या दो सदनों में बैठकर अ्रपना काम करते हैं । 

द्विसदनीय विधानमंडल ( फ्ाटशाएल्तओों, ॥,०8:8 &0ए7९७ ):--मेध्ययूग 

में योरोप में दो, तीन और चार सदनवाले विधानमंडलों तक के उदाहरण 
मिलते हें। लेकिन अस्त में इंगलेण्ड में द्विसदनीय विधानमंडल का रूप निर्धारित 
हुआ । यह भी एक ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर हुआ। और चंकि 
इंगलेण्ड की संसद विश्व संसदों की जननी मानी जाती है, श्रत: उसकी परम्परा 
के आधार पर अन्य कई देशों में द्वितदनीय संसदों का निर्माण हुआ। स्वयं 
इंगलेण्ड में क्रॉम्वेल के शासन काल में एक-सदनीय संसद स्थापित करने की 
कोशिश की गईं। लेकिन वह सफल नहीं हुईै। सन्‌ १७९१० में फ्रान्स के 


विधानमंडल श्दश 


संविधान में एक सदनीय संसद स्वीकार की गई। लेकिन सन्‌ १७९४ ई० में 
उसे त्यागकर द्विसदनीय संसद स्वीकार की गई । सन्‌ १८४८ ई० में वहाँ 
फिर एक सदनीय संसद स्थापित की गई, पर श्रन्त में उसे त्यागकर फिर दो सद- 
नीय संसद स्थापित करनी पड़ी । क्योंकि एक सदनीय संसद को किसी प्रकार 
की सफलता नहीं मिली । अन्य कई राज्यों में भी एक सदनीय संसद के प्रयोग 
किये गये पर वे सफल नहीं हुए और उनकी जगह द्विसदनीय संसद स्थापित करनी 
पड़ी । क्‍योंकि अन्य सब देश देख रहे थे कि इंगलेण्ड में द्विसदनीय संसद शासन 
में स्थिरता प्रदान कर रही थी। श्रब तो द्विसददनीय संसद स्थापित करने की 
राजनीतिक प्रथा सी हो गई है। संघ शासन में द्विदनीय संसद एक 
आवश्यकता मानी जाती है। संघ शासन में एक सदन जनता का 
प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा सदन राज्यों की समानता का प्रतिनिधित्व 
करता है। आजकल सभी बड़े देशों में दो सदन होते हैं और इंगलेण्ड में 
भी द्वितीय सदन को सुधारने के लिये आन्दोलन होता है, उसे समाप्त करने के 
लिये नहीं । 
द्िसदनीय संसद के पक्ष में तर्क :--राजनीतिक विचारकों ने इस बात पर 
काफ़ी चर्चा की हैँ कि वर्तेमान संसदों में द्वितीय सदन अर्थात्‌ उच्च सदन की आव- 
इयकता है कि नहीं । कुछ लोगों का विचार है कि इंगलेण्ड में द्वितीय संसद की 
ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है, वहाँ का घटनाचक्र कुछ ऐसा रहा कि द्वितीय 
सदन स्थापित करना वहाँ श्रावरयक हो गया। अन्यथा आजकल कम से कम 
संसदीय प्रणाली में द्वितीय सदन आ्रावर्यक नहीं है । इसके विपरीत कुछ विचारकों 
का मत हैँ कि आजकल विशेष रूप से द्वितीय सदन आवश्यक है। आजकल 
संसदों का काम बहुत बढ़ गया है। उन्हें बहुत से क़ानून बनाने पड़ते हैं । संभव 
है वह कोई क़ानून जल्दी में पास कर दे। उस पर पूर्ण रूप से विचार न कर 
सके। अथवा संसद का बहुमत किसी बात पर इस प्रकार हाबी हो जाय कि 
जनमत का बिचार किये बिना ही कोई क़ानून पास कर दे। अथवा कभी-कभी 
केवल जनमत को खुश करने के लिये ही कोई क़ानून बना दे चाहे वह देश-हित के 
प्रतिकूल ही क्‍यों न हो। ऐसी स्थिति में द्वितीय सदन उस पर भली-भाँति विचार 
कर सकता है, उसके दोष दूर करने का प्रयत्न कर सकता है और देश-हित के अनु- 
कूल उसमें संशोधन कर सकता है। फिर एक सदन से दूसरे सदन तक जाने में 
किसी विधेयक को काफ़ी समय लगता है और ह्वितीय सदन में भी उस पर कई 
दिनों तक विचार होता है। इतने समय में जनता उस पर समाचार पत्रों तथा 
अन्य तरीक़ों द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकती है। अर्थात्‌ यह विलम्ब भी 
उपयोगी साबित हो सकता है। 
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दूसरा तर्क यह है कि एक सदनवाली संसद कभी-कभी अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग कर सकती है। उसे यह भय तो रहेगा नहीं कि उसके विधेयक पर 
विचार करने के लिये दूसरा सदन भी है। इस प्रकार संसद का एक सदन अपने 
बहुमतवाले वर्ग और मतदाताओं के हिंत में क़ानून बना सकता है भर यह देश 
के व्यापक हितों के विरुद्ध जा सकता है। कभी-कभी एक सदन में सिद्धहस्त 
भाषणकर्त्ता भी अपनी वाक्‌-शकित द्वारा प्रभाव डालकर अरवधित क़ानून बनवा 
: सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि दूसरे सदन में अन्य दल का बहुमत है तो 
वह पहले सदन के बहुमत का मुक़ाबिला करने का प्रयत्न करेगा श्लौर उसके अधि- 
कार दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करेगा। यदि एक सदन नागरिकों के 
अधिकारों को सीमित करने का प्रयत्न करेगा तो दूसरा सदन उसे रोकेगा । 

द्विसदनीय संसद का तीसरा लाभ यह है कि इस व्यवस्था में सब बर्गों के लोगों 
का तथा अल्पसंख्यक वर्गों का उचित प्रतिनिधित्त्व हों सकता है। इस प्रकार 
देश के जनमत का उचित प्रतिनिधित्व हो सकेगा । यह कार्य तब झोौर अच्छी 
तरह हो सकता है जब दो सदनों के निर्वाचन विभिन्न समयों पर विभिन्न अवधि 
के लिये हों । 

चौथा लाभ यह है कि द्विसदनीय संसद में कार्यपालिका को शक्ति और उसके 
अधिकार अधिक सुरक्षित रहते हें। एक सदन में यदि एक दल का बहुमत 
जो रदार है तो वह कार्यपालिका को हमेशा भ्रपनी कठपुतली बनाने का प्रयत्त 
करेगा । इस प्रकार अधिकार-विभाजन समाप्तप्राय हो जायगा अथवा कंबल 
एक तमाशा मात्र रह जायगा। लेकिन यदि दो सदन रहेंगे तो उनकी आपसी प्रति- 
हन्द्विता में कार्यपालिका की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेगी । यदि एक सदन उंयादती 
करेगा तो कार्यपालिका दूसरे सदन का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी । 
लेकी का मत है कि एक सदनीय संसद सबसे भ्रधिक निरकुश होती है । 

पांचवें, जेसा कि पहले कष्ठा जा चुका है संघ-शासस में द्वितीय सदन का विशेष 
महत्त्व होता है। उसमें द्वितीय सदन में संघ के राज्यों को जनसंख्या का विचार 
न करके बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। संग्क्‍तराज्य अमेरिका में 
सीनेट श्रर्थात्‌ द्वितीय सदन में छोटे-बड़े सब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया 
गया है। अतएव शासन में बड़े राज्य छोटे राज्यों को हीन दृष्टि से नहीं देख 
सकते । 

छठाँ और एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि विभिन्न क्षेत्रों और बिपयों के योग्य 
व्यक्तियों को आसानी से द्वितीय सदन का सदस्य बनाया जा सकता है। योग्य 
और वयोवुद्ध व्यक्ति निर्वाचन की सरगरमी और छीछालेदरी में नहीं पड़ना 
चाहते । फिर भी राष्ट्र के लिये उनकी योग्यता का महत्व होता है। ऐसी 
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परिस्थिति में नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन के द्वारा उन्हें आसानी से द्वितीय सदन 
की सदस्यता दी जा सकती है। क्योंकि प्रायः द्वितीय सदन के मतदाताओं की 
संख्या बहुत कम होती है और निर्वाचन आसान होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल 
का भी मत था कि निम्न या प्रथम सदन जनसाधारण का सदन होता चाहिये, 
लेकिन उच्च सदन में अनुभवी, गण्यमान और योग्य राजनीतिज्ञ होना चाहिये । 
ये जनता के स्वाभाविक नेता होगें और देशहित की चिता करेंगे । 

हितीय सदन के विपक्ष में तर्क :--ओ्रेबे साइस ( 996 »76५7०5 ) 
फ्रान्स की प्रथम राज्यक्रान्ति के समय का एक सक्रिय राजनीतिज्ञ था। उससे 
कहा था कि “द्वितीय सदन की क्या आवश्यकता है ? यदि वह प्रथम सदन के 
साथ सहमत होता है तो उसका कोई उपयोग नहीं है और यदि वह सहमत नहीं 
होता तो वह केवल कोई शैतानी करेंगा। दोनों सदनों में संघर्ष अवश्य होगा 
और नतीजा यह होगा कि इस निष्क्रियता में जतमत का कोई जोर न रह जायगा ।” 
इन दोनों सदनों की समस्या पर विचार प्रकट करते हुए लाड ब्रॉइस ने खलीफ़ा 
झ्ोमर के समय की एक घटना की चर्चा की है। मिस्र देश के सिकन्दरिया 
शहर में एक बड़ा पुस्तकालय था। खलीफ़ा ओमर ने उसे यह कहकर जलवा 
दिया था कि यदि इन पुस्तकों का मत क्ुरानशरीफ़ से मिलता है तो उनकी 
ज़रूरत नहीं है और यदि नहीं मिलता तो उन्हें जरूर जला देना चाहिये और 
वह पुस्तकालय जला दिया गया। श्रेबे साइस के कथन में कुछ महत्व अवश्य है, 
यदि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉड्ड स की तरह द्वितीय सदन नाम-निर्देशित होता है, 
तो नागरिकों के समान अधिकारों का पालन नहीं होता। समाज के छोटे 
से वर्ग को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और यदि वह कार्यपालिका द्वारा 
नाम निर्देशित होता है, तो वह कार्यपालिका के हाथ की कठपुतली बन जायगा । 
यदि वह फ्रान्स की सीनेट को तरह अप्रत्यक्षरूप से निर्वाचित होता है तो 
उसमें अष्टाचार फैलने का डर रहता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
द्वितीय सदन कुछ ऐसे कार्य कर सकता है, जिनमें प्रथम सदन के साथ संघर्ष न 
हो और साथ ही जो उपयोगी हों । 

द्वितीय सदन के विपक्ष में सबसे बड़ा तक यह है, कि उससे राष्ट्र की एकता 
समाप्त हो जाती है। विधानमंडल राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है। 
इसलिये राष्ट्र के जनमत को प्रकट करने के लिये दो परस्पर विरोधी संस्थाएँ नहीं 
होनी चाहिये। लॉस्‍्की का मत है कि यदि प्रथम सदन राष्ट्र की इच्छा सही 
तरीक़ से व्यक्त नहीं कर सकता, तो द्वितीय सदन शायद ही कर सके। गेटठेल 
का मत है कि, राष्ट्रीय विकास में द्वि-सदनीय संसद एक अस्थायी चीज़ होती है । 
वह राष्ट्र के विभिन्न वर्गों का मत प्रकट करती है। जब राष्ट्र में सब वर्गों में 
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एमॉस का मत है कि एक ही सदन में विभिन्न वर्गों के लोगों का बिचार-विनिमय 
अधिक अच्छा होगा । 
बीसवीं सदी में प्रवृत्ति एक ही सदन की ओर रही है। यद्यपि भारत के 


संविधान में द्विसतदनीय संघ शासन की व्यवस्था की गई है। लॉस्‍स्की का मत है 
कि आधुनिक काल में एकसदनीय सर्व-शक्तिशाली विधानमंडल' ही सबसे भ्रच्छा 
रहेगा ! 
ह्वितीय सदनों के कार्यों के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं । 
पहला यह कि सब बातों में द्वितीय सदन को पहले सदन ही की भाँति अधिकार 
ग्राप्त हो । इसमें कठिनाई यह है कि दोनों सदनों के बीच हमेशा संधर्ष चलेंगा। 
दूसरा सिद्धान्त यह है कि वित्तीय मामलों में द्वितीय सदन प्रथम सदन के आधीन 
रहे और अन्य सब बातों में दोनों सदनों के अधिकार एक समान हों । लेकिन 
इस परिस्थिति में भी संबर्ष होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा सिद्धान्त 
यह है कि द्वितीय सदन को विधेयकों में संशोधन श्र परिवर्तन करने के सुझाव 
देने भर का अधिकार हो। जिन देशों में यह तीसरा सिद्धान्त माना जाता है, 
वहाँ एक अ्रवधि निश्चित कर दी जाती है, जिसके भीतर द्वितीय सदन को 
किसी विधेयक पर ग्रपना मत देना होता है। इंगलेण्ड में यही प्रथा प्रचलित है । 
इस प्रकार वहाँ प्रथम सदन' की ही प्रमुखता है । 
विधानमंडल का संघटन ( (०्फकफ०आऑफंठ्ण ० 9९१,९३४४ ०४०८९ ) :---- 
द्विसदनीय विधानमंडलों के लिये सबसे श्रच्छा सिद्धान्त यह होगा कि उनका 
संघटन विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर किया जाय । इसमें 
ध्यान यह रखना चाहिये कि विभिन्न विचारधाराशों और 
स्वार्थों का उचित संतुलन हो सके । इसके लिये यह आवश्यक होगा कि दोनों 
सदनों की सदस्य संख्या, उनका कार्यकाल तथा सदस्यों की निर्वाचन योग्यताएँ 
अलग-अलग हों । निम्त अथवा प्रथम सदन जन साधारण का सदन हो और उच्च 
अथवा द्वितीय] सदन विशिष्ट वर्गों भौर विशिष्ट स्वार्थों के प्रतिनिधियों का सदन . 
हो। यदि द्वितीय सदन में नाम-निर्देशन की भी गुंजाइश रखी जाय, तो कला, 
विज्ञान तथा ऐसे ही अन्य विषयों के विशेषज्ञ उसके सदस्य आ्रासानी से हो सकेंगे । 
. यद्यपि द्वितीय सदनों के संघटनों के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, 
लेकिन प्रथम सदन के संघटन के सम्बन्ध में उनमें बहुत कुछ मतैक्य है। आ्राजकल 
सभी सभ्य देशों में वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को 
मताधिकार प्राप्त है। अश्रतएव इसी आधार पर 
प्रथम सदनों के निर्वाचन होते हैं। ये निर्वाचन विभिन्न देशों में जनसंख्या के 


स्वार्थों की एकता होगी, तो दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं रह जायगी। 


द्वितीय सदन 


प्रथम या निम्न सदन 
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विभिन्न अनुपात में होते हें। एक निश्चित संख्या पीछे एक श्रतिनिधि चुना 
जाता है। प्राय: एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कहीं-कहीं एक 
क्षेत्र से दो प्रतिनिधि भी चने जाते हें। निम्न सदन के लिये प्राय: प्रत्यक्ष 
चुनाव होते हें। अधिकतर देशों में किसी प्रतिनिधि के चुने जाने के लिये 
साधारण बहुमत काफ़ी होता है। निम्न सदनों के निर्वाचन तीव वर्ष से लगाकर 
६ वर्ष तक के लिये होते हें। संयुक्तराज्य अमेरिका का निम्न सदन केवल 
२ वर्ष के लिये चुना जाता है। ब्रिटेन और भारत के निम्त सदन ५ वर्ष के 
लिये चुने जाते हैं।...... 

दोनों सदनों के आ्रापसी सम्बन्ध :--सिद्धान्त की दृष्टि में दोनों सदनों के 
अधिकार समान होते हैं। कोई भी विधेयक क़ानून तभी बन सकता है जब 
उसे दोनों सदनों की स्वीकृति, प्राप्त हो। लेकिन वित्तीय मामलों में अधिकतर 
देशों में निम्न सदन के अधिकार अधिक होते हे । वित्तविधेयक निम्न सदन में 
ही प्रथम पेश किये जाते हैँ ।. यह प्रथा इंगलेण्ड की वैधानिक प्रथा पर आधारित 
मामलों में उसी के अधिकार अधिक हैं । भारत में भी यही प्रथा प्रचलित है । यदि. 
द्वितीय सदन निर्वाचित सदन होता है तो उसके अधिकार बहुत कुछ प्रथम सदन 
के समान होते है। लेकिन यदि उसका संघटन उत्तराधिकार या नाम-निर्देशन 
के अनुसार होता है तो उसके अधिकार प्रथम सदन की अपेक्षा बहुत कम होते हें। 

विधानमंडल की कार्य-प्रणाली :---अश्राजजल विधानमंण्डलों का काम बहुत 
अधिक बढ़ गया है । अ्रतएवं उसे सुचारु रूप'से चलाने के लिये और समय के 
श्रन्दर पूरा करने के लिये एक अच्छी कार्य-प्रणाली की आवश्यकता है। अधिक- 
तर विधानमण्डल अपनी कार्य-प्रणाली स्वयं निश्चित करते हैं। परन्तु कहीं- 
कहीं संविधान इसे निश्चित करते हेँ। प्रायः सभी विधानमंडल स्वयं अपने 
अध्यक्ष और अन्य उच्चाधिकारी नियुक्त करते हें। लेकिन संयुकतराज्य 
अमेरिका और भारत के संविधान में यह दिया गया है कि देश के उपराष्ट्रपति 
द्वितीय सदनों के सभापति भी होंगे। इंगलेण्ड में लॉर्ड चान्सलर हॉउस आफ: 
लॉडे स का सभापति होता है। ब्रिटेन और फ्रान्स में विधानमंडल के सदस्य 
कुछ कार्यपालिका के पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा 
नहीं होता । अमेरिका में केवल राष्ट्रपति विधानमंडल में भाषण द॑ सकता है। 
लेकिन भारत, ब्रिटेन और फ्रान्स में विधानमंडल के. सदस्य ही मंत्रि-पद के लिये 
चने जाते हैं और निम्न सदन की अधिकतर कार्यवाही उन्हीं के द्वारा संचालित 
होती है। सदस्यों को वेतन और भत्ते मिला करतें हैं आर उनके कुछ विशेषा- 
धिकार भी रहते हैं । 
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ग्राजकल कार्यभार के कारण विधानमंडलों का काम प्रायः कमेटियों के 
जरिये होता है। जिस विषय पर क़ानून बनना होता है, कर्मेटियाँ उसकी पूरी- 
पूरी छान-बीन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं और इन रिपोर्टों के आधार 
पर क़ानन बनाये जाते हैं। इन कमेटियों में विधानमंडल के प्रायः सभी दलों 
के लोग शामिल किये जाते हैँ । कुछ कमेटियाँ स्थायी और कुछ अस्थायी । इनमें 
से वित्तीय और परराष्ट्-तीति-संबन्धी कमेटियों का महत्व अधिक होता है 
अमेरिका में चैकि अधिकार-विभाजन बहुत कठोर है, इसलिये बहाँ कार्य- 
पालिका और विधानमंडल के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में ये कमेटियाँ बहुत 
बड़ा काम करती हैं । 

विधेयक पेश करने और उन्हें पारित करने के निश्चित नियम होते हें। 
इसी प्रकार कार्य स्थगन, उपस्थिति, मतदान तथा विवाद के सम्बन्ध में भी 
विधानमण्डल के निश्चित नियम होते हें। विभिन्न विधानमण्डलों में ये 
नियम अलग-अलग होते हें। फिर भी आाजकल प्राय: सभी देशों के विधान- 
“मण्डलों के कार्य-संचालन के नियम बहुत कुछ मिलते-जुलते होते हें । कोई 
विधेयक क़ानून तभी बन पाता है, जब उसे दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त हो । 
आजकल कहीं भी लम्बे भाषणों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । 

क़ानून निर्माण की प्रत्यक्ष विधि ( एंए#०टई ॥.€छ्ठैंडी20०४ ) :-- 
यद्यपि आजकल प्रतिनिधि जनतन्त्र का युग है, लेकिन' विशेष परिस्थितियों में 
कुछ देशों में जनता स्वयं क़ानून बनाती है। यह व्यवस्था जनता के संप्रभुता 
के सिद्धान्त पर श्राधारित है। जब जनता अपनी प्रतिनिधि सभा से' संतुष्ट 
नहीं होती, तब वह कोई विशिष्ट क़ानून बनाने का काम अपने हाथ में ले लेती 
है। विज्ञान के साधनों ने इस कार्य को बहुत कुछ आसान भी कर दिया है। 
प्रत्यक्ष रूप से क़ानून बनाने के तीन तरीक़े हैं। इनको हम यहाँ एक-एक करके 
देखेंगे :---- 

पहली विधि को उपक्रम ( 777४290४०० ) कहते हैं । इसके अन्तर्गत क़ानून 
के द्वारा निर्धारित मतदाताओ्रों की कम-से-कम एक निश्चित संख्या विधानमण्डल 
के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजती है। जिसमें कोई क़ानून बनाने की 
प्रार्थना की जाती है। विधानमण्डल से कहा जाता है कि अमुक 
विषय पर क़ानून बनाने के लिये वह एक मसविदा तैयार करे और उसे जनता 
की सहमति के लिये उपस्थित करें। कहीं-कहीं मतदाता' स्वयं भी मसबिदा 
या विधेयक तेयार कर सकते हैँ और विधानमण्डल को उस पर विचार करने 
के लिये विवश कर सकते हें। स्विटज़रलैण्ड में संघ में तथा राज्यों में इस 
प्रकार की व्यवस्था है। संयुकतराज्य अमेरिका के केवल राज्यों में यह व्यवस्था 


उपक्रम 
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है। स्विटज़रलेण्ड में संघ शासन में कम-से-कम पचास हजार मतदाता इस 
प्रकार की कार्यवाही कर सकते हें। इस विधि के द्वारा वे संविधान में 
संशोधन का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैण्ड में राज्यों में उपक्रम 
संवैधानिक तथा साधारण क़्ानूनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। 
संयुकत-राज्य अमेरिका में १४ राज्यों में उपक्रम संवैधानिक क़ानूनों के लिये, 
१६ राज्यों में साधारण कानूनों के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। उपक्रम 
का प्रयोग उतना अधिक नहीं किया जाता, जितना कि लोकमत संग्रह या 
लोक निर्देशना ( रिटलट्ातप ) ।. क्‍ ि 

उपक्रम के कई लाभ बताये गये हें। इसके द्वारा मतदाता विधानमण्डल 
को कोई क़ानून बनाने के लिये विवश कर सकते हैं। आधुनिक राज्यों की 
जनसंख्या इतनी अधिक होती है कि उनके विधानमण्डल जनमत के सब वर्गों 
का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति में जनता अपने हित में लाभकारी 
क़ानून बनाने के क़दम स्वयं उठा सकती है। इसका एक सुफल यह होता है 
कि जनता देशहित कार्यों में दिलचस्पी लेती रहती है और उसे नागरिकता में 
प्रशिक्षण मिलता है। इसके साथ ही सरकार भी जनता के प्रति जांगरूक 
रहती है। इस विधि का एक फ़ायदा यह भी है कि लोग एक सम्प्रदाय अथवा 
एक वर्ग विशेष के हित चिन्तन से ऊपर उठ कर राष्ट्र की दृष्टि से वस्तुओं 
पर विचार करते हें। इस क्रिया से जो क़ानून बनाया जायगा, जनता उसका 
पालन अ्रधिक स्वेच्छा पूर्वेक करेगी । उपक्रम का एक लाभ यह भी है कि जहाँ 
इसका प्रचलन होता है, वहाँ विद्रोह की सम्भावना कम हो जाती है । यदि विधान- 
मण्डल जनता की आ्रावाज नहीं सुनते तो जनता स्वयं क़ानून बना सकती है और 
निश्चय ही इस प्रकार के क़ानून अ्रधिक प्रभावशाली होंगे । द 

लेकिन उपक्रम में जहाँ इतने गुण हैं, वहाँ कुछ दोष भी होते हैं। एक तो 
इससे विधानमण्डल की प्रतिष्ठा कम होती है। कभी-कभी विधानमण्डल को 
केवल जनमत को प्रसन्न करने के लिये ऐसे क़ानून बनाने पड़ते हैं, जो वास्तव 
में वह जनहित के लिये उपयुक्त नहीं समझता |. दूसरी बात यह है कि आज- 
कल क़ानून बनाना बड़ा पेचीदा काम है। साधारण जनता इसकी बारीकियाँ 
नहीं समझती । उसे विशेषज्ञ का सहयोग भी सुलभ नहीं रहता । . इसलिये 
वह ऐसे क्रानून बना सकती है जो उसका नुक़सान ही कर दे। इसमें एक खतरा 
यह भी है कि कोई प्रभावशाली नेता अपनी वाक-चातुरी ढ्वारां जनता को प्रभावित 
करके ऐसे क़ानून बनवा सकता है, जो राज्य के लिये खतरनाक सिद्ध हो । 

प्रत्यक्ष क़ानून निर्माण का दूसरा तरीक़ा लोकमत-संग्रह या लोक-निर्देशना 
( 7१८(०००तएा ) कहलाता है। इसके अनुसार विधानमण्डल जब कोई 
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विधेयक पास करता है, तो वह मतदाताओं के सामने सहमति के लिये प्रत्यक्ष 
रूप से रखा जाता है। मतदाता चाहें तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार 
कर सकते हें । वे अपना निर्णय साधारण बहमत मे 
प्रकट करते हें। यह संवैधानिक क़ानून तथा साधारण 
क़ानूत दोनों के लिये लागू होता है। लोकमत संग्रह अनिवार्य भी होता है 
और विशिष्ट या वेकल्पिक भी। स्विटजरलेण्ड और ऑस्टेलिया में जितने 
संवैधानिक संशोधन होते हैं, वे सब अनिवार्य रूप मे लोकमत संग्रह के लिये 
भेजे जाते हैं। स्विटजरलैण्ड के कुछ राज्यों में सब प्रकार के क़ानन लोक- 
मत संग्रह के लिये भेजे जाते हें और कुछ राज्यों में लोकमत-संग्रह वैकल्पिक 
है। अमेरिका में भी कुछ राज्यों में लोकमत-संग्रह वैकल्पिक है । अमेरिका 
में संघ शासन' में लोकमत-संग्रह नहीं है। 

जब कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये लोकमत-संग्रह किया जाता है तो 
उसे जनमत-संग्रह ( 26७छटां।6 ) कहा जाता है। वास्तव में इन दोनों 
मे बहुत कम अन्तर होता है। 

जनता की राय जानने के लिये लोकमत-संग्रह सबसे अच्छा वरीक़ा है। 
इसके ज़रिये लोग उन क़ानूनों का बहिष्कार कर सकते हैं, जिन्हें बह अपने हित 
में उचित नहीं समझते । विधानमण्डल के कार्यों में जो त्रुटियाँ रहती हैं, उन्हें 
इस तरह ठीक किया जा सकता है। इस तरीक़े के द्वारा बिद्रोह को रोका जा 
सकता है। विधानमण्डलों पर दलबन्दी का जोर रहता है, लेकिन इस अ्रणाली 
के द्वारा दलबन्दी प्रभावहीन हो सकती है। साथ ही इसके द्वारा जनता और 
उसके प्रतिनिधियों में सम्पर्क बना रहता है। इस प्रणाली की आलोचना में 
यह कहा जाता है कि इसके द्वारा वैधानिक कार्य जिम्मेदार से गैरजिम्मेदार और 
और सज्ञान से अज्ञान हाथों में चला जाता है। बारीक और गम्भीर मामलों 
से भरे हुए काम यदि साधारण जनता की राय के लिये रखे जाये, तो वह उनके 
बारे में क्या समझ सकती है और केवल हाँ भ्रथवा ना कह देने से उसकी वास्तविक 
राय नहीं जानी जा सकती। दूसरी बात यह है कि यदि बार-बार लोकमत- 
संग्रह किया जाय, तो जनता भी उसके प्रति उदासीन हो जायेगी और क्ानन बनाने 
में जो विलम्ब होगा, वह तो अलग ही है। इस प्रयोग के बार-बार दोहरागे जाने 
से विधानमण्डल अपना आत्म-विश्वास खो बैठेगा और उसमें जिम्मेदारी की 
भावना की भी कमी होगी । 

. प्रत्यक्ष क़ानून निर्माण अथवा प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का तीसरा तरीक़ा प्रत्या- 

वर्तेत कहलाता है। इसके ज़रिये मतदाताओं की एक निश्चित संख्या एक 
प्रार्थना पत्र द्वारा किसी उच्च सरकारी कर्मचारी अ्रथवा विधानमण्डल के सदस्य 
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को पदच्युत करने की माँग करते हें। स्विटज़रलैण्ड के कुछ राज्यों में 
मतदाताओं की एक निश्चित संख्या इस प्रक्रिया द्वारा राज्य विधानमण्डल का 
विघटन कर सकते हेँं। इस प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त यह है कि जिस 
पदाधिकारी में जनता का विश्वास नहीं रह जाता, उसे अ्रपना पद छोड़ 
देना चाहिए। इसे राजनीतिक अ्रष्टाचार-निरोध का एक उपाय कहा 
जाता है। यह प्रथा संयुक्तराज्य अमेरिका, स्विठज़ रलैण्ड और सोवियत रूस 
के कुछ राज्यों में प्रचलित है। 

आलोचकों ने इस प्रणाली में भी कुछ दोष बतलाये हैं। उनका कहना है 
कि इसके कारण सरकारी कर्मचारी और निर्वाचित प्रतिनिधि हमेशा डरे रहते 
हें। इससे शासन में ढीलापन आता है। दूसरा दोष यह है कि अज्ञान 
जनता हमेशा उनकी न्यायाधीश बनी रहती है। विधानमण्डल में भी 
प्रतिनिधि कोई साहस पूर्ण क़दम उठाने में हिचकिचाते हें। इससे प्रशासन 
कमज़ोर होता है और योग्य व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में झ्राने से हिचकिचाते 
हें। यदि यह प्रक्रिया न्यायाधीशों पर लागू की जाय, तो वह निष्पक्ष रूप से 
न्‍्याय-विचार नहीं कर सकेंगे । द 

इन तीन प्रक्रियाओं के अलावा संयुकतराज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों 
में तथा स्विटज़रलेण्ड के कुछ राज्यों में नगर-सभा ( 7०७४ १४०८४४७ ) की 
प्रथा प्रचलित है। नगर-सभाओं के जरिये मतदाता एक सार्वजनिक सभा में 
इकट्ठे होकर स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी क़ानून बनाते हें और स्थानीय 
कमचारियों का निर्वाचन करते हें। | 

अन्त में यह कहना आवश्यक है कि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन वही सफल हो सकता 
है, जहाँ जनता में राजनीतिक जागृति और अपने अ्रधिकार तथा कत्तेंव्यों का 
अच्छा बोध हो। यदि ये बातें हों, तो इसमें सनन्‍्देह नहीं है कि इन प्रत्यक्ष 
प्रणालियों द्वारा जनता का सरकार पर अ्रधिक नियन्त्रण हो सकता है और जन- 
संप्रभुता का सिद्धान्त अधिक अच्छी तरह अमल में आ सकता है, तथा प्रत्यक्ष 
जनतन्त्र सफल हो सकता है। 2-.. 


अध्याय १८ 


कार्यपालिका 


( पफ़ल एडरटफए्धंए० ) 


पिछले अध्याय में हम देख चुके हें कि शासन का जो अंग क़ानून के रूप में 
राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करता है, उसे विधानमंडल कहते हैं। दूसरा अंग कार्य- 
पालिका होता है। यह विधानमंडल के बनाये हुए क़ाननों पर नागरिकों से 
ग्रमल करवाता है। कार्यपालिका में वे सब राज्य-कार्मचारी होते हैं, जो विधान- 
मंडल तथा न्यायपालिका से संबन्धित नहीं होते, श्रर्थात्‌ शासन के प्रधान से लगाकर 
एक साधारण चपरासी तक कार्यपालिका का अ्रंग होता है । परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से कार्यपालिका के मानें केवल शासन का प्रधान और उसके मंत्रिगण तथा 
सचिव होते हैं। उदाहरण के लिये भारत में राष्ट्रपति तथा उसका मंत्रि- 
मंडल ; ब्रिटेन में राजा तथा उसका मन्त्रिमणडल और संयक्‍तराज्य ग्रमेरिका 
में राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को कार्यपालिका कहा जाता है। कभी-कभी 
कार्यपालिका और प्रशासन ( #वांगरांडफणांणा ) में यह भेद बतलाया जाता 
है कि कार्यपालिका में केवल वे विभागीय प्रधान होते हें जो नीति-निर्धारण करते 
हैं और प्रशासन में वे अ्रधीनस्थ अ्रधिकारी होते हैं जो कि उस नीति के अ्रनुसार 
कार्य की रूप-रेखा बनाकर उस पर अमल करते हें। इस प्रकार कार्यपालिका 
को हम तीन विभागों में बाँट सकते हैं, यथा--(१) कार्यपालिका का प्रधान 
([ एरलटप्रप॑एठ लिलकत ), (२) मंत्रिमण्डल जिसमें विभिन्न भागों के अध्यक्ष 
होते हें श्लौर (३) प्रशासकीय सेवाएँ ( शैतामाॉफांडादभाीए6 (॥णी! 8कणंटट )। 
यहाँ हम कार्यपालिका का अध्ययन शासन के प्रधान और मंत्रिमंडल अर्थात्‌ 
विभागीय भअध्यक्षों का अ्रध्ययन विशेष रूप से करेंगे । 

यद्यपि आधुनिक काल में कार्यपालिका की अ्रपेक्षा विधानमण्डल का कार्य 
अ्रधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी कार्यपालिका का कार्य कम महत्वपूर्ण 
नहीं होता है। जिन देशों में संसदीय शासन-प्रणाली प्रचलित है, उन देशों में 
कार्यपालिका के कहने के अनुसार ही विधानमण्डल क़ानून बनाते हैं। इस प्रकार 
कार्यपालिका न केवल क़ानून का पालन करवाती है, बल्कि उसको अपनी इच्छा- 
नुसार बनवाती भी है। यदि कोई क़ानून उसकी इच्छानुसार नहीं बनता तो कम 
से कम वह उसका पालन अपनी इच्छानुसार करा सकती है। इस प्रकार 
कार्यपालिका का क्षेत्र आधुनिक काल में बहुत विस्तृत हो गया है। उसे हम इन 
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पाँच विभागों में बाँट सकते हैं :---( १) कूटनीतिक अधिकार ( )ए0फ740 ० 
?0७०० ), (२) प्रशासकीय अधिकार ( &0फरांणांडफ्कएंएट 2०४८० ), 
(३) सेनिक अधिकार ( 0/७॥क्‍॥६७७ए ?०७४०७ ), (४) न्याय सम्बन्धी अधिकार 
( उंपठांटंणं ?०४०० ), इसमें दण्ड कम करना, क्षमादान देना इत्यादि के 
अधिकार शामिल हैं और (५) विधानमण्डल संबन्धी अधिकार ( 7.,८९7880ए८ 
?0०७०० ) इसमें विधानमंडल का अधिवेशन कराने, अधिवेशन को स्थगित 
करने, विधानमंडल को विघटन करने, विधेयक तैयार करना और विधानमंडल में 
पेश करके उन्हें क़ानून बनाना, क़ानूनों में संशोधन करना तथा अध्यादेश जारी 
करने के ग्रधिकार शामिल हैं । | 

इन कई प्रकार के कार्यों को अच्छी तरह करने के लिये कार्यपालिका में कुछ 
गुण बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि कार्यपालिका में 
संघटन और नीति की एकता होनी चाहिये अर्थात्‌ सम्पूर्ण कार्यपालिका की सामू- 
हिक रूप से एक इच्छा या मन्तव्य होना चाहिये। इसके बिना उसका कोई 
काम नहीं सध सकता। दूसरी आवश्यकता यह है कि उसमें निशचयात्मक 
रूप से निर्णय करने की और दुढ़तापूर्वक काये करने की शक्ति होनी चाहिये । 
तीसरी आवश्यकता यह है कि उसकी नीति गोपनीय रहे । यह सब काम अच्छी 
तरह तब हो सकते हैं, जब कार्यपालिका के अधिकार एक व्यक्ति अथवा कुछ थोड़े 
से व्यक्तियों के हाथ में हों और उनको कार्य करने की क़ाफी स्वतन्त्रता हो, लेकिन 
साथ ही यह अधिकार बेलगाम भर्थात्‌ अनियंत्रित भी नहो। अन्यथा जनतनन्‍त्र 
की जगह तानाशाही का शासन हो जायगा । एक अन्य आवश्यक गुण यह भी 
है कि जिन लोगों के हाथ में कार्यपालिका के अधिकार हों उनका कार्यकाल भी 
इतना लम्बा हो कि वे अ्रमुभव प्राप्त करके लगन और जिम्मेदारी के साथ अपना 
काम. कर सकें। | 

शासन का प्रधान :--अआाजकल संसार के विभिन्न देशों में कई प्रकार के शासन 
के प्रधान देखे जाते हें । जैसे कि ब्रिटेन के संवेधानिक उत्तराधिकारी राजा तथा 
अफगानिस्तान के निरंकुश राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति--जिनके हाथ में शासन 
के सब अधिकार है और भारत के राष्ट्रपति जो शासन के केवल एक वैधानिक 
प्रधान हैं। इन सब प्रकारों को देखते हुए हम शासन के प्रधानों को तीन वर्गों में 
बाँट सकते हैं। यथा-(१) वास्तविक ( ८७ ) अथवा नाममात्र ( 'ि०ापं- 
7७! ), (२) वंश-उत्तराधिकारी ( स्ि&००४६०८४ ) अथवा निश्चित ( [6८८० 
०० ए००ण्रथ८्व ), (३) एकल ( 580०7 ) अथवा बहुल ( ८०! ) 

वैधानिक तथा संसदीय शासन-प्रणाली प्रारम्भ होने के पहले प्राय: सभी 
देशों में शासन के प्रधान वंशज उत्तराधिकारी होते थे। आधुनिक युग में शासन 
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शक्ति विधानमण्डल के हाथ में आ गई है और उसका प्रयोग एक ऐसा मंत्रिमण्डल 
करता है, जो विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होता है। तात्पर्य यह हैं कि 
कहीं-कहीं शासन के प्रधान के हाथ में वास्तविक शक्ति है और कहीं नाममात्र की । 
इसका भेद हम अच्छी तरह तब समझ सकते हैं ; जब किसी देश में कार्यपालिका 
और विधानमंडल' के संबन्ध को अच्छी तरह जान लें। जिन देशों में संसदीय 
शासन-प्रणाली प्रचलित है, वहाँ शासन का प्रधान नाममात्र का प्रधान होता है। 
वास्तविक अधिकार मंत्रिमंडल के हाथ में होते हैं; और मंत्रिमंडल पर विधान- 
मंडल का अधिकार रहता है। उदाहरण के लिये ब्रिटेन का राजा फ्रान्स का 
राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति नाममात्र के शासन के प्रधान हैं। इसके 
विपरीत जिन दशों में ग्रध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित है वहाँ कार्य- 
पालिका विधानमंडल से स्वतन्त्र होती हें और कार्यपालिका प्रधान शासन का 
वास्तविक प्रधान होता है। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका का 
राष्ट्रपति शासन का वास्तविक प्रधान होता है । 


किक ] 


वर्गीकरण का एक आधार यह होता हैं कि शासन का प्रधान किस प्रकार 
नियुक्त किया जाता है। वह वंशज उत्तराधिकारी अ्रथवा निर्वाचित । दूसरे 
वह जीवनभर के लिये नियुक्त होता है अथवा एक निश्चित अ्रवश्रि के लिये । 
देखा यह गया है कि जो वंशज उत्तराधिकारी होते हैं वे जीवनमर के लिये शासन 
के प्रधान हो जाते हैं और जो निर्वाचित होते हैं वे एक निश्चित अ्रवधि के 
लिये । निर्वाचन के चार तरीक़े देखने में झ्राते हैं :-- (१) प्रत्यक्ष रूप से जनता 
द्वारा निर्वाचित, (२) अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित, (३) विधानमंडल 
द्वारा निर्वाचित और (४) नाम-निर्देशित । 

जनतनत्र के विकास के पहले प्राय: सब जगह शासन का प्रधान वंशज उत्तरा- 
घिकारी होता था। आजकल भी कई देशों में शासन के प्रधान वंद्ज उत्तरा- 
घिकारी होते हैं । ब्रिटेन और बेलजियम इसके उदाहरण हैं, लेकिन यह ध्यान रखना 
चाहिये कि इनके हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं है। इनका पद कंबल अनुकम्पा 
से बना हुआ है । यदि हम वंशज उत्तराधिकारी शासन के प्रधान के गुण श्र 
दोषों की ओर देखें तों यह कह सकते हैं कि वंशज उत्तराधिकारी राजा के पद 
की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है। उसके पीछे इतिहास की एक बड़ी परम्परा 
होती है । . राजा की शासन नीति और कार्यों में एक तारतम्य रहता है। 
उसके क़ानूनों को लोग श्रद्धापूर्वक देखते हैं। राजा के शासन में राजनीतिक 
परम्पराएँ स्थापित होती हैं। साथ ही इस पद में दोष भी बहुत होते हैं। कोई 
राजा निरंकुश और श्रत्याचारी हो सकता है। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि इस 
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कार का राजतन्त्र जनतंत्र का विरोधी होता है। ऐसे राजा गैरजिम्मेदारी 
से भी काम कर सकते हैं। द 

गणतन्त्र में कहीं-कहीं शासन का प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
होता है। संयुक्तराज्य अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से जनता 
द्वारा चुना जाता है, यद्यपि उसकी प्रणाली अप्रत्यक्ष मालूम होती है। इस प्रकार 
के निर्वाचन के कई लाभ हैं। एक तो इससे जन-संप्रभुता के सिद्धान्त की पुष्टि 
होती है। जनता सार्व॑जनिक कार्यों में दिलचस्पी लेती रहती है। दूसरे इससे 
सरकार की जड़ मजबूत होती रहती है, क्योंकि शासन का प्रधान स्वयं जनता 
द्वारा चुना जाता है। इससे यह संभावना रहती है कि वह जनता के हित में 
शासन करेगा । लेकिन साथ ही इस प्रणाली में विद्वानों ने कई दोष भी बतलाये 
हैं। इतने बड़े पद के लिये जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका अन्दाज जनता 
यथोचित रूप से नहीं लगा सकती । एक ही पद के लिये यदि कई उम्मीदवार 
हुए तो भी जनता उनकी योग्यता की तुलना भली-भाँति नहीं कर सकती । वह 
भाषणों द्वारा गुमराह भी की जा सकती है। इस प्रणाली से दलबन्दी की बुरा- 
इयाँ बढ़ती हैं और भ्रष्टाचार फैलता है। हम लोग जानते हैं, कि संयुक्तराज्य 
अमेरिका में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ऐसा लगता है कि मानों 
गृह-युद्ध हो रहा हो। इस प्रणाली द्वारा यदि एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति 
चुना जा सकता है, तो तानाशाही स्थापित होने का डर रहता है। जमंनी में 
ऐसा ही हुआ । दक्षिण अमेरिका के राज्यों में भी यह प्रणाली सफल नहीं हुई । 

शासन के प्रधान के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का श्रर्थ यह होता है कि वह एक 
निर्वाचक गण ( 76८४०७ (0०॥७४८ ) द्वारा चुना जाता है। यह प्रणाली 
मेक्सिको, अजेन्टाइना, चिली, दक्षिण अमेरिका के कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित 
है। इस प्रणाली के द्वारा वे दोष कुछ कम हो जाते हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर 
कर चुके हैं। इससे निर्वाचकों की संख्या और उन्हें सोचने-विचारने का अधिक 
मौक़ा मिलता है। लेकिन इस प्रणाली पर भी दलबन्दी प्रथा का बहुत भारी 
प्रभाव रहता हैं और लोग एक न एक दल से संबद्ध होकर अपने ही दल के 
व्यक्ति को अपना मत देते हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका में इससे दलगत, पक्षपात 
और भ्रष्टाचार का प्रचलन हुआ है । 

अप्रत्यक्ष निर्वाचन का दूसरा रूप यह है कि शासन का प्रधान संसद के सदस्यों 
द्वारा चुना जाता है। भारत और फ़्रान्स में यही प्रणाली प्रचलित है। इसका 
अर्थ यह है कि शासन का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा 
चुना जाता है। स्विट्ज़रलैण्ड में पूरी कार्यकारिणी सभा विधानमंडल द्वारा 
चुनी जाती है। इस प्रणाली में भी कुछ गुण हें। विधानमण्डल के सदस्यों 
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को राजनीतिक समस्याओ्रों का अच्छा ज्ञान रहता है। इसलिये इनमें मतदान 
करने की क्षमता अ्रधिक अच्छी होती है। इससे एक लाभ यह भी होता है कि 
शासन के प्रधान और विधानमंडल में अधिक अच्छा सहयोग रहता है। जिन 
देशों में अधिकार विभाजन का सिद्धान्त कठोर रूप से प्रचलित है, उनमे प्रधान 
और विधानमंडल में संघर्ष होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। भारत, 
ब्रिटेन और फ्रान्स में कार्यपालिका नाम के लिये यद्यपि शासन के प्रधान द्वारा होती 
है, तथापि वास्तव में वह विधानमंडल की स्वीकृति से होती है । इस प्रणाली में 
दोष यह है कि विधानमंडल के द्वारा जो प्रधान निर्वाचित किया जायगा उसमें 
स्व॒तन्त्रतापूर्वक कार्य करने की क्षमता न होगी, क्योंकि वह हमेशा एक प्रकार से 
विधानमंडल का आभारी रहेगा। इस प्रणाली द्वारा राजनीतिक सौदे, पक्षपात, 
अष्टाचार इत्यादि की भी संभावनाएँ रहती हैं। सारांश यह है कि इस प्रकार 
की कार्यपालिका एक कमजोर संस्था होगी जो कि देश को लिये अट्वितकर 
होगी । 

शासन का प्रधान नाम-निर्देशित भी हो सकता है। उदाहरण के लिये 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ( (१0777707५05[0॥ ) के राज्यों के गवर्नर-जनरल नाम- 
निर्देशित होते हें। लेकिन वास्तव में ये केवल नाममात्र के लिये ब्रिटिश 
सरकार द्वारा नाम-निर्देशित होते हें। स्वतन्त्रता के पहले भारत का गवर्नर- 
जनरल वास्तविक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा नाम-निर्देशित होता था । 

एकल और बहुल कार्यपालिका ( $राड्पॉगए कण्तें शाचतलनों फिटर- 
०ए८४८ ) :--कार्यपालिका का दूसरा वर्गीकरण एकल और बहुल के आधार पर 
भी किया जाता है। एकल कार्यपालिका में शासन-शक्ति अन्तिम रूप से एक 
व्यक्ति के हाथ में रहती है और बहुल कार्यपालिका में वह कई व्यक्तियों क॑ हाथ में 
रहती है। आधुनिक काल में बहुल कार्यपालिका का उदाहरण केवल स्विटज़र- 
लेण्ड में पाया जाता है। वहाँ विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सात व्यक्तियों की 
एक सभा में शासन-शक्ति समानरूप से निहित है। इनमें एक व्यक्ति को 
. राष्ट्रपति कहा जाता है। कार्यपालिका का सम्पूर्ण कार्य यही सातों व्यक्ति 
देखते हैं। इस प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से वहाँ भी कार्यपालिका की एकता 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। 
के हाथों में रहेगी तो वह मुस्तैदी के साथ काम कर सकता है और दढ़तापूर्वक 
नीति निर्धारित कर सकता है। नेपोलियन कहा करता था, दो श्रच्छे सेनापतियों 
की श्रपेक्षा एक बुरा सेनापति अधिक अच्छा काम कर सकता है। जब शासन 
का केवल एक प्रधान होता है, तो सारी जिम्मेदारी उस पर होती है, उसका कोई 
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प्रतिद्वन्द्दी नहीं होता। इसमें दोष यह है कि वह एक निर्भीक तानाशाह की 
तरह भी काम कर सकता है । द 

इसके विपरीत बहुल कार्यपालिका में यह गुण होता है कि व्यक्ति की स्वतं- 
त्रता सुरक्षित रहती हे और शासन के विभिन्न विभांगों के कार्य-क्षेत्र अधिक स्वतन्त्र 
और सुरक्षित रहते हैं। इसमें किसी भी बात पर सोच-विचार करने के लिये 
अधिक व्यक्ति उपलब्ध रहते हें। अतएव हम यह कह सकते हैं कि इसके निर्णय 
अधिक गम्भीर होंगे। लेकिन इन गुणों की अपेक्षा इस प्रणाली में दोष अधिक 
बतलाये गये हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, इसमें अधिकार बँटा हुआ रहता 
है। इसलिये शासन में ढीलापत आने का डर रहता है । किसी एक व्यक्ति पर 
निश्चित रूप से जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती । संकट काल में यह दृढ़ता- 
पूर्वक तुरन्त कोई निर्णय नहीं ले सकती और यह बात देश के लिये खतरनाक़ 
सिद्ध हो सकती है। विदेशी कूटनीति की चालें अधिक आसानी से चल सकती 
हैं। सहयोगियों में आपसी ईर्ष्या-हेष के कारण शासन का पतन हो सकता है। 

कार्यपालिका की भ्रवधि ( "छाप ०६ ६7९ #5९८प्रधए८ ) :--अलग- 
अलग देशों में शासन के प्रधान का कार्यकाल अलग-अलग होता है और यह बहुत 
कुछ नियुक्ति के तरीक़ों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिये जब शासन 
का प्रधान वंशज उत्तराधिकारी होता हैं, तो वह आजन्म अपने पद पर रहता 
है। जब वह निर्वाचित होता है, तो उसका विभिन्न राज्यों में एक वर्ष से लगा- 
कर सात वर्ष तक देखा जाता है। संयुक्तराज्य अमेरिका के कुछ राज्यों के 
गवर्नर एक वर्ष और दो वर्ष के लिये चुने जाते हें। स्विटज़रलेण्ड में संघीय ' 
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कार्यपालिका तीन वर्ष के लिये चुनी जाती है। संयुक्तराज्य अमेरिका और 


ध्च 
कि 


ब्राजील के राष्ट्रपति चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति 
पाँच वर्ष के लिये चुना जाता है। फ्रान्स का राष्ट्रपति सात वर्ष के लिये 
चुना जाता है। जिन देशों में संसदीय प्रणाली प्रचलित है, वहाँ कार्यपालिका 
तबतक अपने पद पर रहती है, जब तक कि उसे विधानमंडल का समर्थन 
प्राप्त रहता है। विद्वानों का मंत है कि कार्यपालिका की अवधि निश्चित 
नहीं की जा सकती। फिर भी यह कहा जा सकता है कि वह न तो बहुत 
कम हो और न बहुत लम्बी । यदि भ्रवधि' बहुत कम होती है, तो पदाधिकारी 
अपने कार्य के सम्बन्ध में कुछ अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते । अथवा यों हो सकता 
है कि ज्यों ही एक व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होगा, त्यों ही उसकी जगह में दूसरा 
व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। इस कारण से किसी पदाधिकारी का अपने 
काम में मन नहीं लगेगा । वह कोई नई नीति भी नहीं चलायेगा, क्योंकि उसे यह 
डर लगा रहेगा कि यदि जनता नाराज़ हो गई तो उसे अगली अवधि में निर्वाचित 
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न करेगी। जल्दी-जल्दी निर्वाचन होने से देश में संत्र्ष ओर तनाव का 
वातावरण बना रहता है। दलबन्दी के जितने दोष होते हैं वे सब अपने उच्च- 
तम सतह पर बने रहते हें । इन परिस्थितियों में कार्ययालिका का प्रधान सुचारु- 
रूप से काम नहीं कर पाता और न किसी काम की योजना ही बना पाता है। इसमें 
केवल एक गुण यही है कि अल्प-अवधि में शासन-शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने 
पाता है। इसी प्रकार बहुत लम्बी अवधि में भी खतरे रहते हें। उसमें शासन 
का प्रधान अपनी ही तानाशाही स्थापित करने की बात सोच सकता है। प्रथम 
नेपोलियन और तृतीय नेपोलियन को दस वर्ष के लिये शासन का प्रधान चुना गया 
था और इस अवधि में उन्होंने अपने वंश के साम्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न 
किये । इसलिये इतनी लम्बी अ्रवधि भी नहीं होनी चाहिये । इन सब बातों 
पर ध्यान देकर यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रधान के लिये चार या पाँच 
वर्ष की अवधि काफ़ी अच्छी होती है। इतने काल में शासन सम्बन्धी अनुभव भी 
प्राप्त हो सकता है, शासन व्यवस्थित रूप से चल सकता है, उसमें दृढ़ता और 
स्थिरता भरा सकती है। दलबन्दी के दोष दबे रह सकते हैं और जनता के 
प्रति जिम्मेदारी की भावना भी बनी रह सकती है । 

शासन के प्रधान के कार्यकाल के साथ उसके पुननिर्वाचन का प्रश्न भी जुड़ा 
हुआ है । अवधि समाप्त होने पर एक प्रधान अपने पद के लिये फिर से निर्वाचित 
हो सकता है भ्रथवा नहीं और वह कितने बार निर्वाचित हो सकता है। इस 
संबन्ध में भी भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रथाएँ प्रचलित हैं । दक्षिण अ्रमेरिका 
के कुछ देशों में शासन-प्रधान अपने पद के लिये फिर से निर्वाचित नहीं हो , 
सकता । लेकिन अरजेन्टाइना, ब्राजील और चिली में बह कुछ समय बाद 
निर्वाचित हो सकता है, तुरन्त नहीं। संयुकतराज्य अमेरिका में राष्ट्रपति 
वाशिंगटन ने यह प्रथा स्थापित की थी कि दो बार से अ्रन्िक कोई व्यक्ति 
राष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित न होगा । परन्तु राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस 
प्रथा को तोड़ दिया। वहाँ का संविधान इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता । 
स्विटज़रलेण्ड में संघीय कार्यपालिका सदस्य अपने पद के लिये प्राय: फिर से 
निर्वाचित हो जाते हैं । 

जनमत और व्यवहार पु]ननिर्बाचन के पक्ष में ही दिखते हैं। इसमें सबसे 
बड़ा लाभ यह है कि शासन के प्रधान के पद के लिये प्राय: अनुभवी व्यक्ति मिलते 
रहते हें। इससे शासन-कार्य की क्षमता बनी रहती है। साथ ही प्रधान के 
पद पर रहनेवाला व्यक्ति भी पुनर्निर्वाचन की आशा से अधिक लगन से कार्य 
कर सकता है। इससे शासन में अच्छी प्रथाओं की नींव पड़ती है और जनता 
में शासन के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। यदि प्रधान यह जानता है कि वह 
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केवल एक ही बार पद पर रह सकता है, तो उसमें यह भावना पैदा होती है कि 
दुबारा तो पद मिलना नहीं है। इस अवधि में जितना लाभ बन सके उठा लेना 
चाहिये । इसमें दोष यह है कि प्रधान अपना सब समय पुन्निर्वाचन के प्रयत्नों 
में लगा सकता है और इन प्रयत्नों में भ्रष्टाचार, पक्षपात इत्यादि को प्रोत्साहन 
दे सकता है। यदि पुननिर्वाचन का लोभ न रहे तो प्रधान अधिक दृढ़तापूर्वक 
और अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करेगा। वह अनावश्यक रूप से लोगों को 
खुश नहीं करता फिरेगा । 

वंशज उत्तराधिकारी प्रधान ब्रिटेन की राजा की तरह नाममात्र का प्रधान 
हो सकता है और अफगानिस्तान तथा अबीसीनिया की तरह वास्तविक शासक 
भी हो सकता है। इसी प्रकार निर्वाचित प्रधान संयुक्तराज्य अमेरिका की 
तरह वास्तविक शासक हो सकता है और भारत तथा फ्रान्स के राष्ट्रपति की 
तरह नाममात्र का शासक हो सकता है। इस तरह के वर्गीकरण का वास्तविक 
आ्राधार यह होगा कि कार्यपालिका का विधानमंडल या संसद के साथ क्या संबन्ध 
हैं। श्रर्थात्‌ क्या कार्यपालिका संसदीय ढंग की और विधानमंडल के प्रति 
जिम्मेदार है अथवा वह विधानमंडल से स्वतन्त्र है। 

कार्यपालिका का विधानमंडल से संबन्ध ( 0९ ॥६९८ए४४९ 2709 ६४० 
॥.९8759६0८९ ) :--यह हम पीछे देख चुके हैँ कि कार्यपालिका और विधान- 
मंडल में पूर्णहूप से कार्य-विभाजन' नहीं हो सकता। एक दूसरे से पूर्णरूप से 
स्वतन्त्र नहीं रह सकते। संसदीय प्रणाली में विधानमंडल का पल्‍ला ही भारी 
रहता है और वह कार्यपालिका पर अपने प्रभाव जमाये रहता है। लेकिन 
अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों एक दूसरे पर स्वतन्त्र रूप से प्रभाव डालते हैं। 
अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि दोनों प्रणालियों में कार्यपालिका विधानमंडल 
पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालती है और विधानमंडल के कुछ न कुछ काम 
अवद्य करती है। यही बात विधानमंडल के संबन्ध में भी लागू होती है। 
वह वित्त पर नियन्त्रण रखकर कार्यपालिका पर प्रभाव डालता है और कुछ 
उसके काम भी करता है। उदाहरण के लिये ब्रिठेन का राजा कार्यपालिका 
की सलाह से हाउस श्रॉफ कॉमन्स के अधिवेशन कराता है। अधिवेशनों को 
स्थगित कराता है, तथा सभा को विघटित भी करता है। फ्रान्स का राष्ट्रपति भी 
यही करता है। संयुक्तराज्य अमेरिका में अधिवेशन का समय भर विघटन 
तो संविधान द्वारा निर्धारित है, पर राष्ट्रपति विधानमंडल का विशेष अधिवेशन 
बुला सकता है। संसदीय प्रणाली में विधानमंडल का सब काम कार्यपालिका 
की देख-रेख में होता है। विधान का सारा काम उसी के नेतृत्व में होता है। 
लोकसभा में वित्त-विधेयक मंत्रिमंडल ही पेश करता है। चूंकि मंत्रिमंडल 
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लोकसभा में बहुमत को समर्थन प्राप्त रखता है, इसलिये उसकी इच्छा के विरुद्ध 
कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। राजा का भाषण भी मंत्रिमंडल हो 
तैयार करता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी कार्यपालिका विधानमंडल को 
क़ानून बनाने का आदेश देती है। संयुक्‍तराज्य अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस 
अर्थात्‌ विधानमंडल में जो वाधिक संदेश भेजता है, उसमें श्रपती नीति समझाता 
है और तदनुसार क़ानून बनाने का श्राग्रह भी करता है। कांग्रेस जो क़ानून 
बनाती है उनका पालन कार्यपालिका ही कराती है। अधिकतर देंशों में संकट- 
काल में कार्यपालिका अध्यादेश जारी करती है और उनकी मान्यता क़ानून के 
समान होती है। फिर कार्यपालिका को विधानमंडल के विरूद्ध निषेधाधिकार 
( ७८४० 7०७०० ) प्राप्त होता है। वह विधानमंडल के बनाये हुए किसी 
भी अधिकार को रह कर सकती है अ्रथवा उसे कुछ समय के लिये स्थगित कर 
सकती है। परन्तु वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है । 

कार्यपालिका का विधानमंडल पर इतना प्रभाव होते हुए भी विधानमंडल का 
कार्यपालिका पर कम प्रभाव नहीं होता। जैसा कि हम कह चुके हें संसदीय 
शासन प्रणालीवाले देशों में कार्यपालिका सब कर विधानमंडल की अनुमति से 
लगाती है और व्यय भी उसकी अनुमति से करती है। फिर कई राज्यों में 
विशेषकर संघ' राज्यों में विधानमंडल शासन ग्र्थात्‌ कार्यपालिका की उच्चतम 
ग्रधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है और उस पर विचार कर सकती हैं 
तथा सही होने पर उन्हें पदच्युत कर सकती है । 

कार्यपालिका और न्यायपालिका :--प्राय: प्रत्येक आधुनिक राज्य में 
शासन का प्रधान साधारण क़ानूनों से परे होता है। श्रर्थात्‌ं उस पर प्रचलित 
क़ानून व्यवस्था के अनुसार न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
योरोप के कई देशों में प्रशासकीय क़ानून और प्रशासकीय न्यायालय होते हैं, जो 
साधारण न्यायालय से स्वतन्त्र होते हें और शासन के उच्च अधिकारियों का न्‍्याय- 
विचार इन प्रशासकीय न्यायालयों में होता है । 

कार्यपालिका का संघटन :--अआ्राधुनिक काल में कार्यपालिका के कार्यों का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। उसे प्राय: सभी प्रकार के काम करने पड़ते हें। 
उसके कामों को हम निम्नलिखित विभागों में बाँट सकते हैं :-- 

(१) कटनीतिक ( /७०5%छ»०० ) :--विदेशी राज्यों में विभिन्न प्रकार की 
वार्ता करना, समझौता करना, युद्ध की घोषणा करना तथा संधि करना कार्यपालिका 
का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कुछ राज्यों में इन कार्यों के लिये विधानमंडल की 
अनुमति आवश्यक होती है और कुछ में नहीं होती । कार्यपालिका विदेशों में 
अपने राजदूत नियुक्त करती है और विदेशी राजदूत को अपने यहाँ मान्यता देती है। 
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(२) प्रशासकीय ( &कफांफ्रंडध:टा४० ) :--देश के अन्दर कार्यपालिका 
क़ानून का पालन कराती है और शासन की नीति-निर्धारित करती है। देश 
के वित्त पर देख-रेख रखती है और उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करती है। 
प्रशासन के सम्बन्ध में कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी करती है । 

(३) सुरक्षा ( 2/०७८७ ) :--देश की सुरक्षा का भार भी कार्यपालिका 
पर होता है। शासन का प्रधान प्राय: सैनिक शक्ति का भी प्रधान होता है। 
वही उच्च सेना अधिकारियों की नियुक्ति करता है। संकठ काल में वह 
साधारण क़ानून की जगह सैनिक क़ानून ( ४०८४० 7.०७ ) प्रचलित कर 
सकंता है। यद्ध की घोषणा भी वही करता है । 

(४) वेधानिक ( ॥,४४75909० ) :--इस सम्बन्ध में कार्यपालिका विधाव- 
| मंडल का अधिवेशन बुलाती है और उसे स्थगित करती है। वही विधानमंडल 
को विघटित भी करती है । वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क़ानून बनाती है 
और क़ानत का पालन कराती है। 

(५) न्यायिक ( छ॒णकंलंथ ) :--कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति 
करती है और उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। कार्यपालिका अपराधियों 
को क्षमादान भी दे सकती है। 

संयुक्तराज्य अमेरिका संघीय शासन के देशों में कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र 
संविधान द्वारा निर्धारित होता है। उसके हाथ में ग्रवशिष्ट अधिकार नहीं होते । 
लेकिन ब्रिटेन में ग्रवशिष्ट अधिकार कार्यपालिका के हाथ में हें। वह राजा के 
विशेषाधिकारों का भी प्रयोग करती है । द 

कुछ विद्वानों का मत है कि आधनिक काल में सभी देशों में कार्यपालिका की 
तानाशाही देखने में आती है । रूस जैसे देशों में तो विधानमंडल का कोई महत्व ही 
नहीं है । इंगलेंड में भी कार्यपालिका के अधिकार दिन प्रति दिन बढ़ते ही जाते हैँ । 
कार्यपालिका की इस तानाशाही के कई कारण बतलाये जाते हैं । एक तो विधान- 
मंडल में अधिकतर क़ानून मंत्रिमंडल के ही इशारे पर बनते हैं। गैर-सरकारी 
विधेयकों को जबतक सरकारी समर्थन प्राप्त न हो, तबतक उनके पास होने की कोई 
आशा नहीं रहती । आधुनिक विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल की ही बात चलती 
है और यह दल मंत्रिमंडल के हाथ में रहता है। अतएव विधानमंडल की ही 
इच्छानसार काम करता है। आजकल क़ानून बनाने का काम इतना पेचीदा 
हो गया है कि विधानमंडल का साधारण सदस्य नहीं समझता और वह सब 
जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के हाथ छोड़कर उदासीन हो जाता है। फिर आजकल 

शिक नीति का कार्य इतना अ्रधिक बढ़ गया है कि उसके द्वारा कार्यपालिका 
की शक्ति अपने आप बढ़ जाती हैं । 
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जैसा कि पहले कह चुके हें कार्यपालिका में शासन के प्रधान आर मब्बिमंडल 
के अलावा वे सब अधिकारी शामिल होते हैं, जा विभिन्न बिभागां से संबन्धित 
रहते हैं। प्राय: एक मन्‍्त्री के जिम्मे एक विभाग हाता हैं, फिर उस विभाग के 
विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी और सहायक अधिकारों हाल &॥ गह्ाां त्रम 
सेना में भी होता है । 

मन्त्रिमंडल शासन की नीति निर्धारित करता है और फिर प्रत्यक मन्ध्री 
अपने विभागीय कर्मचारियों की सहायता से काम करते ह । 

प्रशासकीय सेवाएँ ( ॥फरर ठाशा $९४घ८०९ ) >ञअआाधनिक काल में 
सरकार का काम इतना बढ़ गया हे और एसा पैचीदा हो गया है कि उसे हरक 
आदमी आसानी से नहीं कर सकता। इसके कुछ ऐसे बलसभोगी पशबर कर्म- 
चारी रखे जाते हैं, जो इसी काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार उनके लगातार अनु- 
भव के कारण प्रशासन का काम दक्षतापूर्वक और अर्छी तरह चलता है। ये किसी 
राजनीतिक दल से संबन्धित नहीं रह सना सता में राजनीतिक दल 
बदलते रहते हैं, परन्तु कर्मचारियों का यह बर्ग अपने पद पर स्थायी रूप से रहता 
है। इनका कार्यकाल २४५ से ३० वर्ष तक होता है और अवकाश प्राप्त करने 
के बाद इन्हें पेन्शन भी मिलती है। इस वर्ग में विधानमंडल स्यायाल्ी के 
तथा सेवा के कर्मचारी सम्मिलित नहीं किये जाते । इस कमचारियों का संबस्ध 
प्रशासन .के किसी न किसी विभाग से रहता है। उसका नतीजा यहा होता कि 
प्रशासन में दक्षता आ्राती सबसे पहले इस सेबा की स्थापना इगलएड़ में 
गी गई थी और उसी के आधार पर भारत में भी प्रशासकीय संमाग्रा का गठन 
किया गया। लेकिन हमारे देश में प्रशासकीय सेवाओं वर बहत अधिवा खच 
होता हैं। विद्वानों का मत है कि इसमे काफी मिलव्यथला को गजाशश है । 

लॉस्‍्की ने प्रशासकीय सेवाओं के सुधार के लिये विभ्नलिखित सुझाव दिये 
हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रशासकीय कर्मचारियों का दा भागों में बाद सकते 
हैं। एक वगे में वे लोग होते हैं; जो केवल खानापूरी का काम करत हैं और 
दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो कि सोच-विचार कर वीति-निर्ास्ण करते है । 
ऐसी परिस्थिति में इन कर्मचारियों के साथ कुछ सार्वजनिकन्यलाइकार समितियों 
( ?प॥० #तरां$09 (06९४8 ) का होना चाहित। इस कमियीं ः 
जरिये कर्मचारियों का सम्बन्ध समाज को विभिन्न अंगी से बना रहगा और उनका 
दृष्टिकोण संकुचित नहीं हो पायेगा। कमेटदियों के अभाव में उनके विचार 
केवल विभागीय रिपोर्टों श्रौर लाल फीता से बंधे रह जायंगे। लॉस्की का दूसरा 
सुझाव यह है कि इन सेवाओं के अधिकारियों को पढ़नें-लिखने और सोचने-विचारने 
में दिलचस्पी रखनी चाहिये। समय-समय पर उन्हें अपने विचार प्रकट करते 
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रहने चाहिये । तीसरे, उनके काम और स्थान में परिवर्तत समय-समय पर 
होते रहना चाहिये जिसमें कि उनके दिमाग ताज़े बने रहें । चौथे इन सेवाओं का 
सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से रहना चाहिये, जिससे कर्मचारी नये विचारों से परि- 
चित होते रहें । लॉस्की का मत है कि यदि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाय 
तो इन सेवाओं में जो दोष बताये जाते हैं; वे कुछ दूर हो सकते हैं । 

डाक्टर फाइनर ने प्रशासकीय सेवाओं का आधार बतलाते हुए कहा है कि 
ये सेवाएँ समाज की एक महान्‌ आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इनका संघटन 
किसी प्रकार के लाभ के लिये नहीं किया जाता । इनकी दृष्टि में सब नागरिक 
समान होने चाहिये। इनके कार्य की एक परिधि निश्चित रहती हैं। उसी 
परिधि के अन्दर इन्हें अपने व्यक्तित्व अथवा दूसरों के व्यक्तित्व का विचार किये 
बिना काम करता चाहिये। जो भी काम ये करें, उनके लिये उन्हें पूर्णतया 
जिम्मेदार होना चाहिये। इनका संघटन विभिन्न श्रेणियों अथवा एक सीढ़ी 
के समान होता है। नीचे से लगाकर ऊपर तक कर्मचारियों की पंक्ति एक सीढ़ी 
के समान होती है। चूँकि इन्हें क्रान॒त का पालन करना पड़ता है, इसलिये 
ये प्रायः लोकप्रिय नहीं होते । साथ ही वे अपनी प्रसिद्धि के लिये प्रयत्न भी नहीं 
करते। अपने व्यक्तित्व को वे सर्वेथा अपने विभाग के काम में लीन कर देते 
हैं। किसी राजनीतिक दलविशेष से उनका सम्बन्ध नहीं रहता । 


अध्याय १६९ 


न्यायपालिका 
( जप्कंलंगलछ ) 


न्यायपालिका राज्य में प्रचलित क़ानूनों की व्याख्या करती है अर्थात्‌ उनका 
स्पष्टीकरण करती है और यदि कोई व्यक्ति किसी क़ानून का उल्लंघन करता है 
तो वह उस पर विचार करके उस व्यक्ति को उचित दण्ड देती है । - क़ानून सब 
व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हें और उनसे व्यक्तियों के श्रधिकारों की 
रक्षा होती है। न्यायपालिका सबके क़ानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। 
क़ानून चाहे न्यायपूर्ण हों या अन्यायपूर्ण, न्यायपालिका को इससे कोई मतलब 
नहीं रहता । वह तो राज्य द्वारा बनाये हुए कानूनों का पालन कराती है। 
राज्य द्वारा बनाये हुए क़ानूनों के अलावा प्रत्येक देश में ऐसे क़ानून होते हैं जो 


३०२ राजनीति विज्ञान 


प्राचीन प्रथाओं के आधार पर प्रचलित होते हैं और राज्य तथा न्यायपालिका उन्हें 
स्वीकार करते है । फिर राज्य द्वारा जो लिखित क़ानून बनाये जाते हैं उनका भ्र्थ 
लगाने में भी न्यायाधीशों को क्राफी गुंजाइश मिल जाती हैं। इस प्रकार कानूनों 
का अथ्थ॑ लगाने या व्याख्या करने में न्यायालय नये क़ाननों का निर्माण भी करते हें 
यदि एक प्रचलित क़ानून का श्र्थ कोई न्यायाधीश ऐसा करता है जो श्रभी तक 
प्रचलित नहीं था तो उस क़ानून का रूप ही बदल जाता है। इंगलेण्ड, भारत 
और संयुक्तराज्य अमेरिका में न्यायाधीशों के बनाये हुए इन क़ानूनों का बड़ा 
महत्व होता है। इस' प्रकार न्यायालय न केबल क़ाननों की व्याख्या करते हे 
और न उनका पालन कराते हे बल्कि नये क़ानूनों का निर्माण भी करते हें । 

इस प्रकार सब देशों में न्यायपालिका क़ानून और नागरिक अधिकारों की 
रक्षक होती है। इसके साथ ही जिन देशों में अपरिवर्तनशील लिखित संविधान 
प्रचलित होते हें वहाँ न्यायपालिका संविधान की भी रक्षक होती है। भारत 
और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके उदाहरण है । संघीय संविधान वाले देशों में 
यह बात विशेष रूप से लागू होती है। जब संघ में राज्यों में किसी बात पर 
संघर्ष होता हैं तो संघ या सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय देता है कि किसका 
कार्यक्षेत्र कहाँ तक है। यदि संसद कोई ऐसा क़ानून बनाती है जो संविधान 
का अतिक्रमण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध और अमान्य घोषित 
कर सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में एक 
स्वतन्त्र और प्रभावशाली न्यायपालिका बहुत आवश्यक है । 

यह बात ध्यान में रखती आवश्यक है कि न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का 
'पालन भली-भाँति तभी कर सकती है जब न्‍्यायाधीश' निर्भीकि, स्ततन्त्र प्रकरृतिवाले 
और कत्तंव्यपरायण हों। तभी न्यायपालिका उचित रूप से क़ानून की 
सत्ता स्थापित कर सकती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और 
संविधान की रक्षा कर सकती हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि न्‍्याथाधीश 
प्रलोभनों से परे हों, निष्पक्ष हों और विद्वान हों। तभी वे अपने कर्त्तव्यों का 
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निर्वाह भली-भाँति कर सकते हें। उन पर विधानमंडल तथा कार्यपालिका 
का प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिये । अ्रथवा वे ही इस प्रकार का प्रभाव न पड़ने 
दें। क़ानूनशास्त्र का ज्ञान, व्यक्तिगत ईमानदारी और कार्य करने की स्वतन्त्रता, 
जब न्यायाधीशों में ये गुण होंगे तब एक' झादर्श न्‍्यायापालिका की स्थापना 
हो सकती है। ये बातें इस पर निर्भर करती हैं कि किस योग्यता के व्यक्ति 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति और पदच्युति किस आधार 
पर होगी और उनको क्‍या वेतन मिलेगा तथा उनके पद किस हद तक सुरक्षित 


रह सकेंगे । 
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यदि योग्य वकील न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किये जायेँ और उन्हें अच्छा 
बेतन दिया जाय तथा कार्यकाल में उनके बेतन कम न किये जायेँ तो वे श्रावरयक 
परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं जिनके द्वारा आदर्श न्यायपालिका की 
स्थापना होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के तीन तरीक़े प्रचलित हैं। यथा-- 
(१) विधानमंडल द्वारा निर्वाचन, (२) नागरिकों द्वारा निर्वाचन और (३) 
विधानमंडल की सहमति से श्रथवा उसके बिना कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों 
की नियुक्ति। न्यायाधीशों का विधानमंडल द्वारा निर्वाचन केवल स्विटजर- 
लेण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है । इस प्रणाली को 
हम बहुत प्रशंसनीय नहीं कह सकते । क्‍योंकि यह दलबन्दी से प्रभावित होती 
है। योग्यता का विचार न करके लोग अपने ही दलों के व्यक्तियों को चनते 
हैं। इस आधार पर जो व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर बेठेंगे वे निष्पक्ष नहीं रह 
सकते । उन्हें अपने दल का कुछ न कुछ विचार या पक्षपात अवद्य करना 
पड़ेगा । जब न्यायाधीश विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं तो यह कहा 
जा सकता हे कि वे श्रप्रत्यक्षरूप से विधानमंडल पर निर्भर हो जाते है। 
प्रकार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता का तो श्रन्त हो जाता है । 

न्यायाधीशों का जनता द्वारा निर्वाचन संयुक्त राज अ्रमेरिका के कुछ देशों 
में प्रचलित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का यह सबसे ख़राब तरीक़ा है। 
अधिकार विभाजन के सिद्धान्त को कठोर रूप से लागू करने के लिये यह तरीक़ा 
अपनाया गया था। लेकिन इस प्रणाली के द्वारा बहुत ही श्रवांछित प्रकार के 
न्यायाधीश प्राप्त होते है। इनका निर्वाचन भी दलबन्दी के आधार पर होता 
है। ऐसे न्यायाधीश अपने दल के सिवाय जनता को भी प्रसन्न करने की चिन्ता 
में रहेंगे। ग्रतः वे निष्पक्ष और स्वतन्त्र नहीं रह सकते, कुछ राज्यों में जनता 
न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सक्‍ती है। इस परिस्थिति में तो उनकी 
स्वतन्त्रता एक मज़ाक हो जाती है। एक विचार करने की बात यह भी है कि 
साधारण जनता को न्यायाधीशों के गुणों और योग्यता की, अ्रथवा क़ानून- 
शास्त्र की क्या परख हो सकती है, जिसके आधार पर वह न्यायाधीशों का 
निर्वाचन करती है । द 

सबसे अधिक प्रचलित तरीक़ा यह है कि कार्यपालिका न्यायाधीशों की 
नियुक्ति करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका न्यायाधीशों की 
नियुक्ति करती है, पर उसे संघ की सीनेट की सहमति लेनी पड़ती है। लेकिन 
शअ्रधिकतर राज्यों में कार्यपालिका को न्यायाधीशों. को नियुक्त करने की स्वतन्त्रता 
होली है। भारत में न्यायाधीशों की नियक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। 
इसका एक सुफल यह होता है कि न्यायाधीश राजनीतिक दलबन्दी से अलग रहते 
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हैं और वह स्वतन्त्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कत्ते व्य-पालन कर राकते हैं । इस 
प्रणाली में एक गुण यह भी है कि न्यायाधीशों की नियुक्तित अज्ञान जनता के द्वारा 
न होकर कार्यपालिका के अनुभवी उच्च अधिकारियों हारा हाती है । अतएव 
योग्य व्यक्ति ही न्यायाधीशों के पद पर बैठते हैं। यह बात अवबद्य हैँ कि कभी- 
कभी संसदीय शासन-प्रणाली में दलबन्दी का प्रभाव न्यायाधीशों को नियुक्ति 
पर पड़ता है, पर ऐसा बहुत कम होता है और प्रायः योग्य, निष्पक्ष और कर्त्तव्य- 
परायण व्यक्ति ही न्यायाधीश नियुक्त होते है । 

न्यायाधीशों का कार्यकाल :---जब हम न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की बात 
करते हैं तो हमें न्यायाधीशों के कार्यकाल और उनकी पदच्यूति पर भी विचार 
करना पड़ता है। क्योंकि उनका कार्यकाल और पदच्चुति यदि कार्यपालिका 
के हाथ में रही तो वे निष्पक्ष रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक अपने कर्सेब्यों का पालन 
नहीं कर सकेंगे । इस सम्बन्ध में अ्रलग-अलग देशों में अ्रलग-अलग नियम है। 
संयूक्‍त राज्य अमेरिका में न्यायाधीश २ से लगाकर २१ वर्ष तक के लिये नियुक्त 
होते हें। औसतन वे ६ से लगाकर € वर्ष तक के लिये नियत होते हैं। 
उनकी नियुक्ति दूसरी बार भी हो सकती है। स्विटज़रलैण्ड में न्यायाधीश 
संघ विधानमंडल द्वारा ६ वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं। साधारणतया वे अपने 
पद पर पुनर्निर्वाचित हो जाते ह। अधिकतर आ्राधुनिक राज्यों में न्यायाधीशों 
के कार्यकाल के सम्बन्ध में यह शर्तें लगाई जाती है कि जब तक उनका आ्राचरण 
अच्छा रहे तब तक वे अपने पद पर रह सकते है । साथ में एक शर्त यह भी रहती 
है कि अमुक आयु तक ही कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर रह सकता है । उक्त 
आयु प्राप्त होने पर वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। जब कोई न्यायपालिका 
इन नियमों के भ्रन्तर्गत नियुक्त होती है तो वह कार्यपालिका के दबाब से मुक्त 
रह सकती है और नागरिकों के श्रधिकारों की रक्षा भी श्रच्छी प्रकार कर सकती 
है। अल्प कार्यकाल और पुनरनिर्वाचन न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता समाप्त कर 
देते है और यदि न्यायाधीशों का कार्यकाल कार्यपालिका की इच्छा पर रहता 
है तो भी उनकी स्वतन्त्रता नहीं रह पाती। अपने पद की सुरक्षा की भावना 
होने पर ही कोई न्यायाधीश स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सकता है 

दूसरा प्रइन न्यायाधीशों की पदच्युति का है। कोई ऐसी विधि अ्रवश्य 
होनी चाहिये जिसके द्वारा भ्रष्टाचारी न्यायाधीश पदच्युत क्रिया जा सके। 
अन्यथा क़ानून की सत्ता में जनता का विश्वास उठ जायगा। परन्तु कोई भी 
न्यायाधीश पूरी छानबीन के बाद पदच्युत होना चाहिये । ब्रिटेन में जब संसद 
के दोनों सदन किसी न्यायाधीश पर कुछ आरोप लगाते हैं तब उन पर विचार 
होता है और वे पदच्युत कर दिये जाते हैं। भारत में बहुत कुछ ऐसी ही प्रणाली 
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अदालतें और उसके नीचे जिला अदालतें। उसके बाद प्रत्येक राज्य में एक 
उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन न्यायालय होत हें । 

भारत में न्यायपालिका का एक आदर्श संगठन है। ऊपर से लगाकर 
नीचे तक न्याय-व्यवस्था की सीढ़ी है। संध में एक सर्वोच्च न्यायालय है। 
उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते 
हैं। उनकी अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती हे। फिर किसी राज्य 
की न्याय-व्यवस्था राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन होती है । सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय के अधीन जिला जज और सेशन्स जज होते हैं । हमारी न्‍्याय-व्यवस्था की 
प्रत्तिम सीढ़ी ग्राम-पंचायतें हें। हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियूवित अच्छे 
आचरण के आधार पर एक विशेष आयु तक के लिये होती है। विधानमंडल 
द्वारा न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हमारे देश में अधि- 
कार विभाजन का सिद्धान्त मान लिया गया है पर उस पर अभी तक पूर्ण रूप से 
ग्रमल नहीं किया गया है । 

इंगलेण्ड में क़ानून की सत्ता ( फोषोंर ०ह .8छ रंए फिट्ठोंगणवें ) :-- 
इंगलेण्ड का संविधान अधिकतर अलिखित है । वहां नागरिकों के मूल अधिकार 
संविधान में कहीं लिखित रूप में नहीं पाये जाते हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा 
वहाँ के नागरिक न्यायालयों द्वारा प्राप्त करते है। इसीलिये कहा जाता है 
कि इंगलेण्ड में क़ानून की सत्ता है। जैसे कि व्यक्तिगत स्वातन्त्य' का बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण कानून ( सिवा7०98४ (/०एप४ :५८७ ) के द्वारा प्राप्त होता है। 
श्रर्थात्‌ किसी व्यक्ति को दंड तभी दिया जा सकता है, जब वह किसी क़ानून 
का उल्लंघन करे। क़ानून की सत्ता का दूसरा सिद्धान्त यह है कि क़ानून की 
दष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है। राजा को छोड़कर सब नागरिकों पर 
क़ानून समान रूप से लागू होता हैं। राजा को इसलियें छोड़ दिया गया कि 
अरह कोई ग़लती नहीं कर सकता। उसके सब काम ऐसे व्यक्तियों या पदा- 
धिकारियों द्वारा होते है जिन पर साधारण क्रानून लागू होते हैं क़रानन' की सत्ता 
का तीसरा स्रोत यह है कि सब वेधानिक अधिकारों का स्रोत संविधान न होकर 
न्यायालयों के निर्णय होते हैं। इससे भी हम क़ानून का महत्व समझ सकते हैं । 

न्यायपालिका श्रोर विधानमंडल ( जुण्काटंशथाएए बजवें ॥,०हग546फ76९ ) :-- 
विधानमंडल क़ानून बनाता हैं और न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी होती है कि. वह 
नागरिकों द्वारा क़ानून का पालन कराती है और जो नागरिक क़ानून का उल्लंघन 
करता है, उसको दण्ड देती है। लेकिन व्यावहारिक रूप में यह देखने में श्राता 
है, कि विधानमंडल कार्यपालिका के कुछ कार्य करते हैं और कार्यपालिका 
विधानमंडल के कुछ कार्य करती है। अधिकतर राज्यों में यह देखने में आता 
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है कि विधानमंडल को नये न्यायालय स्थापित करने तथा वर्तमान न्यायालयों 
को समाप्त करने का अधिकार रहता है। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य 
अमेरिका के संविधान में यह लिखा गया है कि संघ की न्याय-व्यवस्था में उच्चतम 
न्यायालय तथा ऐसे अ्रन्य न्यायालय शामिल होंगे, जिन्हें कांग्रेस समय-समय पर 
स्थापित करे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय के बाद 
पूरी न्‍्याय-व्यवस्था को बदल सकती है। इतना ही नहीं वह उच्चतम न्यायालय 
की व्यवस्था को भी बदल सकती है। न्याय-व्यवस्था पर जो खर्च होता है वह भी 
कांग्रेस की अनमति से होता है। अतएव इस दृष्टि से भी विधानमंडल का 
प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि न्यायालय उन क़ानूनों 
पर विचार करते हैं, जो विधानमंडल द्वारा बनाये जाते हैं। कई राज्यों में 
विधानमंडल स्वयं न्यायालय का काम करता है। उदाहरण के लिये इंगलेण्ड 
में हॉउस झॉफ ला स अपील का अन्तिम न्यायालय होता है। पालियामेन्‍्ट 
न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर राजा से किसी जज को पदच्यत करने की 
प्राथना कर सकती है। 

जैसा कि कहा जा चुका है न्यायपालिका का मुख्य काम क़ानून की व्याख्या 
करना और व्यक्तिगत मामलों में उसे लागू करना है। अधिकतर राज्यों 
में विधानमंडल क़ानूनों की केवल एक मोटी रूपरेखा उपस्थित कर देते हैं। 
उनको असली स्वरूप न्यायालय देते हैं श्रौर वे ही उनकी व्याख्या करते हैं। यह 
काम भी एक प्रकार से क़ानून बनाने की तरह है। प्रायः प्रत्यक देश में क़ाननों 
की एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या पाई जाती है, जिनका स्वरूप न्यायालयों द्वारा 
निर्धारित किया गया है। 

न्यायालयों का सबसे बड़ा अधिकार यह हैं कि वे विधानमंडल के द्वारा बनाये 
गये किसी क़ानून को अवध तथा अमान्य घोषित कर सकते हँ। यद्यपि कुछ 
राज्यों में सर्वोच्च विधानमंडल के बनाये हुए क़ानूनों को अवेध घोषित नहीं कर 
सकते । ब्रिटेन और फ्रान्स इसके उदाहरण हें। जिन॑ देशों में संघ शासन 
व्यवस्था और लिखित संविधान प्रचलित हैं, उन देशों में न्‍्यायालय विधानमंडल 
के द्वारा बनाये गये कानूनों को इस आ्राधार पर अवैध घोषित कर सकते हूँ कि वे 
संविधान का अतिक्रमण करते हैं। भारत में इसी आधार पर संसद के बनाये 
हुए किसी क़ानून को उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सक्रता है। 

न्यायपालिका और कार्यपालिका ( [पकॉलेडएए बातें ##०८परपत॑ए० ) :--- 
न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव इसलिये रहता है कि न्यायालयों के 
निर्णय कार्यपालिका द्वारा ही कार्यरूप में परिणित किये जाते हें। दण्ड देने की 
शक्ति कार्यपालिका के अधिकारों के ही हाथ में रहती है। दूसरी बात यह है कि 
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न्यायालय को नियुक्त करने का अ्रधिकार कार्यपालिका के ही हाथ में होता है। 
प्राय: प्रत्येक देश में शासन के प्रधान को क्षमादान देने का अधिकार रहता है । 
सेना के न्यायालय साधारण न्यायालयों से अलग होते हैं। इनमें सैनिक अप- 
राधियों पर विचार किया जाता है। जिन राज्यों में प्रशासकीय क़ानून तथा 
प्रशासकीय अदालतें ( 43 तागांतांड80५९ 8७ खाते #&ताओआं।एओईकाए2 
(०प८7४७ ) प्रचलित हैं, वहाँ निश्चय ही कार्यपालिका न्यायपालिका का कुछ 
काम करती है। इसके अलावा कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का 
अधिकार रहता है, इनके द्वारा वह निश्चित रूप से न्यायपालिका पर अपना प्रभाव 
डाल सकती है । द 

न्यायपालिका भी कार्यपालिका संबन्धी कुछ कार्य करती है, जेसे कि वह 
अपने प्रशासन अधिकारी स्वयं नियुक्त करती है । जिन देशों में कानुन की सत्ता 
प्रचलित है, उन देशों में कार्यपालिका के श्रधिकारी साधारण न्यायालयों के विचार- 
क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, श्र्थात्‌ उन पर वही क़ानून लागू होता है, जो साधारण 
नागरिकों पर होता है और उनका विचार भी न्यायालयों में होता है । न्यायालय 
के भ्रपमान सम्बन्धी मुकदमों में न्यायालय कार्यपालिका के काम करते हैं । 


अध्याय २० 


स्थानीय-स्वशासन 


(०टनों. 60४०८ाफ्ाट्ता ) 


आधुनिक राज्यों का आदर्श कल्याणकारी शासन होता है। प्रर्थात्‌ 
आधुनिक काल में राज्य पूरे समाज का अ्रधिक-से-प्रधिक कल्याण साधन का प्रयत्न 
करता है। इस प्रकार आजकल राज्य की जिम्मेदारियाँ और कार्य अधिकाधिक' 
बढ़ते जाते हैं। फिर आधुनिक राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या भी 
बहुत बड़ी होती है। इनमें से कुछ देशव्यापी कार्य तो केन्द्रीय शासन द्वारा 
सम्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका क्षेत्रीय विभाजन करना 
पड़ता है क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों की श्रावश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों 
द्वारा श्रधिक अच्छी तरह सम्पन्न हो सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि 
इसी प्रकार की समस्याएँ हें। सरकार के वे अंग जो इन क्षेत्रीय समस्याओं की 
ओर ध्यान देते हैं, स्थानीय स्वशासन के नाम से प्रचलित हैं। ये गंग केन्द्र और 


स्थानीय-स्वशासन क्‍ ३०६ 


राज्य सरकारों से भिन्न होते हैं। पर राज्य की सरकार के अन्तर्गत आते हैं । 
यद्यपि ये अंग राज्य सरकारों के अन्तर्गत आते हैं तथापि इन्हें अपने क्षेत्र में कार्य 
करने की काफी स्वतन्त्रता रहती है। मेकआइवर का मत है कि कोई भी राज्य 
तीन प्रकार के कार्य करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सारे देश भर के लिये 
किये जाते हें और जिन्हें केन्द्रीय सरकार ही उपयुक्त तरीक़े से कर सकती है । 
युद्ध और शान्ति, विदेशी राजनीति, सेना, नागरिकों के कत्तेव्य और अधिकार, 
आयात और निर्यात सम्बन्धी कार्य केवल केन्द्रीय सरकार भली-भाँति कर सकती 
है। इनके सिवाय कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका महत्त्व सम्पूर्ण देश के लिये 
होता, परल्तु उन्हें सम्पन्न करने के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों का सहयोग 
ग्रावरयक होता है। ये काये केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत राज्य सरकार करती 
है। पुलीस प्रबन्ध, न्‍्याय-वितरण, शिक्षा, कृषि इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं । 
तीसरे प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जिनका महत्त्व बिलकुल स्थानीय होता है और 
राज्य सरकार भी उनकी समस्याएँ न पूरी तरह समझ सकती है न उन्हें अच्छी 
तरह सम्पन्न ही कर सकती है। ये कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा 
अच्छी तरह किये जा सकते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा, स्थानीय पचिकित्सालय,. 
पानी और प्रकाश का प्रबन्ध, सफाई, बाजार, मेले इत्यादि ऐसे ही कार्य होते हैं । 
इन कार्यों को पूरा करने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान 
होना आवद्यक है। इसलिये ये कार्य स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा ही अच्छी 
तरह किये जा सकते हैं और ये संस्थाएँ इन कामों के लिये धन संग्रह कर सकती 
हैं। यदि राज्य सरकार इन कार्यों को करना चाहे, तो उसका बहुत सा समय 
और श्रम व्यर्थ जायगा। स्थानीय संस्थाएँ अपने क्षेत्र की भौगोलिक 
परिस्थितियों तथा आथिक और सामाजिक समस्याओं से भली-भाँति परिचित 
रहती हैं। इसलिये इनका शासन स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाता है। 
इसका श्रर्थ यह नहीं है कि केन्द्रीय और राज्य सरकार इन कामों में कोई दिलचस्पी 
नहीं लेती । वे समय-समय पर इन संस्थाओं को सहायता और सलाह देती 
रहती हैं। लेकिन प्रबन्ध इन्हीं संस्थाओं के द्वारा होता है। हमारे देश में 
स्थानीय स्वशासन का अर्थ कारपोरेशन, नगरपालिका, जिला-बो्ड, टाउन एरिया, 
नोटीफाइड एरिया, ग्राम-पंचायतें इत्यादि संस्थाएँ होता है। 

स्थानीय स्वशासन के लाभ :--स्थानीय शासन संस्थाओं से कई लाभ होते 
हैं। इनसे राज्य सरकार का अनावश्यक खर्च बच जाता है और स्थानीय 
समस्याओं का हल कुशलतापूर्वक होता रहता है। जैसा कि कहा जा चुका 
है आ्राधुनिक राज्य का विस्तार बहुत बड़ा होता है और केद्वीय सरकार छोटी- 
छोटी स्थानीय संस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दे सकती। उसके पास उन : 
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समस्याओ्रों को समझने के लिये न समय होता है और न सुविधाएं । इसलिये 
सबसे अच्छा यह समझा जाता है कि किसी एक क्षेत्र के लोग ही सत्र उन कार्यों 
को करें और जहाँ तक हो सके स्वयं अपने क्षेत्र में उनके करों द्वारा उनके लिये 
धन-संग्रह करे। इस व्यवस्था का दूसरा लाभ यह होता है कि जनता में 
नागरिकता की भावनाओं की जागति होती है। उन्हें अपने भ्रधिकार श्ौर 
कत्तेव्यों का ज्ञान होता है और सामाजिक जीवन की भावनाएँ बढ़ती हैं। साथ 
ही जनतान्त्रिक प्रणाली की शिक्षा भी मिलती है, जिससे वे राज्य की बड़ी-बड़ी 
समस्याओं में दिलचस्पी ले संकते हें। इससे नागरिकों में एकता की भावना 
बढ़ती है। इस व्यवस्था का तीसरा लाभ यह है कि केन्द्रीय श्रथवा राज्य 
सरकार का बोझ इससे काफी हलका हो जाता है। यदि ये सब छोटे-मोट काम 
केन्द्रीय या राज्य सरकार करने लगे तो नौकरशाही का अन्त है ने रहेगा । 
इस व्यवस्था से केन्द्रीय सरकार को स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान भी हाता 
रहता है । 

यदि हम इन संस्थाओं के कामों के बारे में विचार करने लगें तो देखेंगे कि 
वे ही काम दिये जाते हैं जो केवल इनके क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते है । इन कामों 
की सूची बनाना मुश्किल है। साधारणतया प्राथमिक शिक्षा, बाचनालय, 
पुस्तकालय, पानी, प्रकाश, स्वास्थ्य, सफाई, भश्रजायबधर, कला-सदन, यतीम- 
खाने, बूचड़खाने, बाजार इत्यादि का प्रबन्ध ये संस्थाएँ करती है । 

केन्द्रीय सरकार और स्थानीय स्वशासन :--सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह 
है कि स्थानीय संस्थाओं का केचद्वरीय शासन से क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए । 
हमारे देश में केन्द्रीय शासन का श्रर्थ राज्य सरकार से होगा । लेकिन हंगलेण्ड 
जैसे छोटे-छोटे देशों में इनका सम्बन्ध सीधा केन्द्रीय सरकार से होता है। इस 
सम्बन्ध में प्रधान प्रश्न यह होता है कि केन्द्रीय सरकार का स्थानीय संस्थाश्रों 
पर किस हद तक नियन्त्रण होना चाहिए। राज्य के व्यापक कार्यों तथा क्षेत्रीय 
कार्यों में क्या सम्बन्ध होना चाहिये। अनुमब के आधार पर विद्वानों का मत 
है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर केन्द्र का थोड़ा-बहत नियन्त्रण अवश्य 
होना चाहिये और इस नियन्त्रण का प्रधान उद्देश्य कार्य की सक्षमता बनाये रखना 
होना चाहिये। लेकिन साथ ही यह नियन्त्रण ऐसा होना चाहिये कि संस्थाएं 
पूरी जिम्मेदारी के साथ अबाधरूप से अपना काम करती रहें। यदि केन्द्र की 
श्रोर से बहुत अधिक दखल, हुआ तो ये संस्थाएँ अपने उत्तरदायित्व और कत्तेव्यों 
की ओर उदासीन हो जायँंगी। वे हमेशा ऊपर से आदेश पाने की या स्वीकृति 
प्राप्त करने की राह देखती रहेंगी । दूसरी बात यह है कि केन्द्र की राजनीति 
दलबन्दी के आधार पर चलती है। लेकिन' जहाँ तक' सम्भव हो स्थानीय 


अपन 
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'स्वशासन की दलबन्दी से अलग रखना चाहिये। जब छोटे दायरे में दलबन्दी 


'होती है तो उसके परिणाम हानिप्रद हो सकते हैं । 


. साथ ही केन्द्रीय शासन की यह जिम्मेदारी तो रहती ही है कि स्थानीय 


'स्वशासन भली-भाँति चलता रहे। इसके लिये केद्ध का कुछ-न-कुछ नियन्त्रण 
आवश्यक होता है। केन्द्र को यह देखना चाहिये कि किसी क्षेत्र के स्थानीय 
'स्वशासन में कोई एक गुट हावी होकर अपना स्वार्थ-साधन तो नहीं कर रहा है । 


भ्रष्टाचार और आतडुू तो नहीं फैला रहा है। ऐसे अवसरों पर केन्द्र अपने 


“निबेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। स्थानीय शासन को कुछ समय के 
'लिये स्थगित करके अपना प्रशासक नियुक्त कर सकता है अ्रथवा नये निर्वाचन 
'करा सकता है। 'एक बात यह भी है कि जो क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ होगा 
उसके स्वशासन पर केन्द्र को उतनी ही अधिक देख-रेख रखनी पड़ेगी । अन्यथा 
“उसकी प्रगति रुक सकती है। यदि एक क्षेत्र में लापरवाही के कारण कोई 
संक्रामक रोग फैलता है तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ सकता है। ऐसी 
बातों पर केन्द्र को देख-रेख रखना आ्रावश्यक हो जाता है। फिर यदि किसी 
क्षेत्र में नया स्वशासन स्थापित होता है तो वहाँ के लोग अनुभवहीन होंगे । 


ऐसी परिस्थिति में केन्द्र को तब तक देख-रेख रखना पड़ेगा जब तक कि वहाँ के 
लोग शासन-व्यवस्था में कुछ अनुभव प्राप्त न कर ले । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय और स्थानीय शासनों के बीच में सम्बन्धों 


का ठीक-ठीक निर्धारण करना कठिन है। वे विभिन्न क्षेत्रों और उनकी 


परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे। लेकिन फिर भी केन्द्र को स्थानीय 


संस्थाओं के. प्रशासकीय वैधानिक तथा वित्तीय अधिकारों को स्पष्टरूप से 
“निर्धारित कर देना चाहिये। जो क्षेत्र जितना प्रगतिशील हो उसे वैसे ही 
अधिकार देना चाहिये और फिर उसके शासन पर ऊपर की देख-रेख रखनी 
'चाहिये। लेकिन उसमें दखल नहीं देना चाहिये। संक्षेप में यह कहा जा 


सकता है कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की देख-रेख करता है, उसी 


प्रकार केन्द्रीय सरकार को भी स्थानीय संस्थाओं की देख-रेख और पालन-पोषण 
करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार उन संस्थाओं को समय-समय पर आवश्यक 
सूचना, सलाह और सहायता दे सकती है। सहायता धन और प्रशिक्षित 


व्यक्तियों को दी जा सकती है। यदि ये संस्थाएँ क़ानून की अवहेलना करें 


अथवा किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा करें तो सरकार उन्हें सचेत कर 
“सकती है। केन्द्र की देख-रेख रहने से ये संस्थाएँ सावधानी से काम करेंगी । 


स्थानीय संस्थाओं के साथ केन्द्र के सम्बन्ध दो तरीकों द्वारा नियन्त्रित होते 


:हैं--एक विकेन्द्रीकरण के आधार पर और दूसरे केन्द्रीकरण के आधार पर। 
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जहाँ विकेन्द्रीकरण की प्रणाली प्रचलित है, वहाँ स्थानीय संस्था एक निर्वाचित 
संस्था होती है और उसके कुछ प्रशासक अधिकारी होते हें। ये दोजों केन्द्र 
अथवा संविधान द्वारा निर्धारित कुछ नियमों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन 
अपने क़ानन बनाने और पअ्रपना शासन चलाने में इन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता मिलती 
है। जहाँ केन्द्रीकरण की प्रणाली प्रचलित होती है, वहाँ स्थानीय संस्थाएँ 
केन्द्र द्वारा नियक्त कुछ अधिकारियों की देख-रेख में काम करती हें। 
विकेन्द्रीकरण की प्रणाली अमेरिका तथा इंगलेण्ड में प्रचलित है। इन देशों 
में स्थानीय संस्थाओं को प्रशासन सम्बन्धी पूरी स्वतन्त्रता है और कुछ हद तक 
क़ानून बनाने की भी स्वतन्त्रता है। भारत में भी यही प्रलाणी प्रचलित है। 
यह बात आवश्यक होती है कि इतके बनाये हुए क़ानून राज्य सरकार के कानूनों 
के संघर्ष में न आवें। फ्रांस में केन्द्रीकरण की प्रणाली प्रचलित है। फ्रांस में 
प्रशासन केन्द्र द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा चलता है, लेकिन प्रशासन 
सम्बन्धी क़ानून स्थानीय संस्थाएँ ही बनाती हैं । एक बात यह कहती आवश्यक 
है कि केन्द्रीय नियन्त्रण चाहे जितना हो, केन्द्रीय सरकार को यह देखते रहना 
चाहिये कि स्थानीय संस्थाएँ अपने अधिकारों का दृरुपयोग तो नहीं करती हें 
के शासन में वे सब दोष आरा जाते हैं, जिनसे कि कार्य में बाधा पड़ती है । इसके 
विपरीत विकेन्द्रीकरण से लोगों में इन संस्थाओ्रों की तरफ श्राकर्षण बढ़ता है। 
नौकरशाही तो जनमत की परवाह नहीं करती। लेकिन नागरिकों को स्वयं 
अपनी समस्याओं पर विचार करने का मौक़ा मिलता है। 

दूसरा विचारणीय प्रशइन यह है कि स्थानीय शासन संस्थाओं का क्षेत्र कितना 
बड़ा होना चाहिये । इस सम्बन्ध में भी प्रत्येक देश में अपनी एक प्रणाली पायी 
जाती है। भारत, इंगलेण्ड, फ्रांस तथा अमेरिका में इन संस्थाओ्रों का संगठन 
भिन्न-भिन्न प्रकार का है। प्रत्येक देश में इन' संगठनों के पीछे एक ऐतिहासिक 
प्रथा पाई जाती है। प्राचीन' काल में ये छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयाँ 
थीं। परन्तु समय के अनुसार इनमें परिवत्तन होते गये। फ्रांस में जो 
'डिपार्टंमेण्ट' हैं और इंगलेण्ड में जो काउपण्टी' हे उनमें ऐतिहासिक परम्परा 
के साथ-साथ एक सांस्कृतिक एकता भी पाई जाती है। इतिहास के साथ- 
साथ इनके संगठन में भौगोलिक परिस्थितियों का भी हाथ रहा है। नदियों, 
पहाड़ों इत्यादि के कारण भी क्षेत्रीय इकाइयों का रूप गठित होता था। इनके 
गठन का तीसरा आधार जनसंख्या का घनत्व भी होता है। एक नगर की 
जनसंख्या अधिक होती है। अतएव उसके लिये एक नगर-निगम या नगर- 
पालिका होती है। लेकिन ग्रामों की जनसंख्या बहुत थोड़ी होती है। अ्रतएव 
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कई ग्रामों के लिये एक पंचायत होती है। इन पंचायतों के ऊपर एक जिला- 
बोर्ड होता है, जो कुछ बातों का प्रबन्ध सम्पूर्ण जिले के लिये करता है। 
इनके अलावा आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा अन्य कई परिस्थितियों का भी 
विचार किया जाता है। कभी-कभी स्थानीय संस्थाओं का संगठन और वर्गी- 
करण उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है और कभी-कभी प्रशासकीय 
सुविधाओं को ध्यान में रख कर उनका निर्माण किया जाता है। संयुक्त राज्य 
ग्रमेरिका में ऐसा ही किया गया। 

ग्राय के साधन :--स्थानीय संस्थाओं की उपयोगिता उनके आय के साधनों 
पर निर्भर रहती है। इन संस्थाश्रों की जिम्मेदारियाँ जैसी हों वेसी ही यदि 
उनके आय के साधन हों तो वे अपने काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। साथ 
ही उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता भी होती चाहिये। यदि उनके आय के साधन 
पर्याप्त नहीं हैं तो केन्द्रीय सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता भी देनी चाहिये । 
स्थानीय संस्थाओं के अपने क्षेत्र में कर लगाने के कुछ अ्रधिकार मिलना चाहिये 
और यदि इन करों की आय से उनका खर्च न चले तो केन्द्र उन्हें आथिक सहायता 
दे। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केवल स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही लगाये जा 
सकते हैं और लगाये जाना चाहिये। " इनमें हम मकान कर, सड़क कर, 
सवारी कर, चुज्भी इत्यादि शामिल कर सकते हूँ । इनमें से कुछ कर ऐसे होते 
हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते, केवल शहरी क्षेत्रों में लगाये जा सकते 
हैं। जैसे कि सिनेमा, थियेटर, बिजली, ट्राम इत्यादि पर ग्रामीण क्षेत्रों में कर 
लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें होती ही नहीं हैँ । श्रतएव केन्द्रीय 
सरकार को ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं को अ्रधिक उदारतापूर्वक आशिक 
सहायता देनी चाहिये । अनुभव यही कहता है कि स्थानीय संस्थाओं को करों 
से जो आय होती है वह उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करती । अ्रतएव 
केन्द्रीय सरकार की सहायता आवश्यक होती है। केन्द्रीय सहायता दो प्रकार 
से दी जाती है। एक तो विशिष्ट कार्यों के लिये दी जाती है और दूसरी सामान्य 
सहायता होती है। सामान्य सहायता के रूप में प्राप्त धन ये संस्थाएँ अपनी 
किसी भी आवश्यता पर खर्च कर सकती हैं। साधारणत:ः केन्द्रीय अर्थात्‌ राज्य 
सरकार भ्रपपती आय का एक निद्िचत अंश इन संस्थाओं को देती हैं। 
 साधारणत: केन्द्रीय आथिक सहायता का एक सुफल यह होता है कि केन्द्रीय 
सरकार इन संस्थाओं के आय-व्यय पर देख-रेख रखती है। उनके हिसाब 
की जाँच करती रहती है। केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना चाहिये कि 
कोई स्थानीय स्वशासन संस्था ऐसा कोई कर न लगावे जिसका प्रभाव उस 
क्षेत्र के किसी वर्ग विशेष पर प्रतिकूल सिद्ध हो। 
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भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ अपनी श्राय का काफी अंश प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष क्षेत्रीय करों द्वारा प्राप्त करती हैं। इसके सिवाय राज्य सरकारें 
भी उन्हें सहायता देती हैं। ब्रिटेन में भी यही प्रथा प्रचलित है। फ्रांस की 
स्थानीय संस्थाएँ कुछ अपने कर लगाती हें और उन्हें केन्द्रीय सरकार के करों का 
भी कुछ अंश मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय संस्थाएँ व्यक्षितगत 
सम्पत्ति पर कर लगाती हूँ। 


अध्याय २१५ 


राजनीतिक दल और दलगत शासन 


( एल्फएंटडों ?2०४९०७ बण्तें 27८४ (५ ०४४ ) 


प्रजातान्त्रिक शासन राजनीतिक दलबन्दी के आधार पर चलता है। एक 
देश में दो या दो से श्रधिक राजनीतिक दल होते हैं और उनमें से जिस' दल को 
निर्वाचन में बहुमत प्राप्त होता है वही देश का शासन चलाता है तथा अन्य दल 
या तो विधानमंडल में उसका विरोध करते हैं या उसका साथ देते हैं । यदि 
केवल दो ही दल हुए तो दूसरा दल उसका वेबानिक विरोध करता है | एडमंड 
बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा इस' प्रकार की है। राजनीतिक दल 
कुछ लोगों का एक ऐस समूह होता है जो किसी सिद्धान्त के आधार पर एकमत 
होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं ।”* 
फाइनर ने राजनीतिक दलों की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राजनीतिक 
दल सुसंगठित राजनीतिक संस्थाएँ होती हैं । इनकी सदस्यता स्वेच्छा पर निर्भर 
होती है। ये अ्रपती सामूहिक शक्ति द्वारा राजनीतिक या शासन-शक्ित प्राप्त 
करने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी देंश में कोई राज- 
नीतिक दल का एक ऐसा संगठन होता है जो एक इकाई की तरह काम करके 
शासन पर अपना कब्जा करके अपने उद्देश्यों की पूति करना जाहता है। इस 
प्रकार के संगठन में तर्क यह रहता है कि जो कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता वह 
सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सम्भव हो सकता है। 


सलड'का कमाल क कक भवन. 34४ ॥०७०३३कै४0-७ न" ध०७१४७०० ५४५५-३०; +का+त-०4१ ५ ध ० 3ककमन+ ७ जाके 


१ ८0 छ050ए ० फढ0, पाए ढ्त [070 ४6 ऊप]00556 07 970770779 
97 फला। 00४0 ढावंढबणएठप78 (6. ऊपाआए ए्राहएटडा3, परा०00. 8077९ 
एएंएटंएस्‍८ ०9 शींदा पर८टए ३०९ थो। 4387०९१.?--छप-४९५ 


राजनीतिक दल और दलगत शासन ३१५. 


जसा कि कहा गया है राजनीतिक दलबन्दी आधनिक प्रजातन्त्र की एक विशे- 
षता है। इन दलों का संगठन प्रायः कुछ राष्ट्रीय समस्याओ्रों के आधार पर होता 
है। ये आधार या समस्याएँ जातीय, धामिक आर्थिक इत्यादि कई प्रकार के हो 
सकते हूँ | भारत में मुसलिम लीग और हिन्दू महासभा धार्मिक आ्राधार पर बनी 
थी। कांग्रेस का आधार राजनीतिक और आथिक था। हमारे देश में एक 
धर्म के अ्रन्तगंत कई जातियाँ और कभी-कभी जाति के आधार पर भी दल 
बनते हँ। वेसे आधुनिक प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों के संगठन की प्रवृत्ति 
राजनीतिक और झ्राथिक आधारों की ओर अधिक है। यद्यपि संविधान में इन 
दलों को स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात्‌ इनकी वैधानिक स्थिति नहीं रहती 
फिर भी यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल प्रजातन्त्र के जीवन की सांस 
होती है। दलों का मुख्य उद्देश्य शासन के विभिन्न पदों पर दखल करना होता 
है और इसके लिये वे जनता से विभिन्न प्रकार की घोषणाओं द्वारा निर्वाचन में 
जनता का मत प्राप्त करने का प्रयत्न करते हें । देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं 
पर ये दल समय-समय पर अपनी नीति की घोषणा करते रहते हें और उस पर 
जनता की स्वीकारोक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 
दलों की उत्पत्ति और उनका स्वरूप :--किसी देश की जनता विभिन्न वर्गों 
और समूहों में बैँटी रहती है। इन वर्गों के अलग-अलग स्वार्थ होते हैं और उन 
स्वार्थों के कारण उनके अलग-अलग मत होते हैं। प्रत्येक वर्ग यह सोचता है ।कि 
उसके स्वार्थों का साधन सबसे अच्छा तभी हो सकता है जब वह एक राजनीतिक 
दल के रूप में सुसंगठित हो जाय । फिर संब मनुष्यों की प्रकृति एक सी नहीं 
होती। इन्हीं प्राकृतिक मतभेदों के आधार पर प्रत्येक समाज में विभिन्न दल 
पाये जाते हैं। यदि हम इस प्रकार के कुछ उदाहरण देखें तो यह बात सिद्ध 
हो जाती है। ग़्रीब-अमीरों के विरोधी होते हैं। इसलिये यदि अमीरों के 
विरोध में गरीब एक संगठन बनाते हैं तो अमीर भी, अपना एक संगठत बनावेंगे । 
फिर समाज में कुछ लोग ऐसे होते है जो वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का 
परिवर्तत नहीं चाहते। इन्हें हम अपरिवर्ततशील या अनुदार ( (४07867- 
ए८००० ) कह सकते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो 
समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने को तैयार 
रहते हैं। इन्हें उदार (7#9०० ) कहा जा सकता है। एक तीसरा दल 
ऐसा हो सकता है जो वर्तमान व्यवस्था में तेजी के साथ परिवर्तत करना चाहता 
है। इस दल को उग्र (२००४८०! ) कहा जा सकता है। ये लोग पुरानी 
सामाजिक परस्पराशओ्ों के कद्टर विरोधी होते हैं। इन तीनों प्रकार के दलों 
के उदाहरण -इंगलेण्ड के राजनीतिक इतिहास में पाये जाते हैँ। एक 
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दल के भीतर ही दो ऐसे दल हो सकते हैँ जिनके मत अलग-अलग हों। 


एक मन्दगामी । इसलिये प्रायः यह देखा जाता है कि किसी एक दल की नीति 
इतनी विस्तृत होती हैं कि उस नीति को मूल रूप में स्वीकार करनेवाले सब प्रकार 
के लोग रह सकते हैं चाहे उनमें आपस में विभिन्न बातों पर छोटे-मोटे मतभेद 
भले ही हों। सबसे बड़ी बात यह है कि श्राजकल जनभत तभी प्रभावपूर्ण 
सकता है जब वह संगठित हो | दलों का संगठन तो प्राय: स्वार्थों और वर्मों के 
आधार पर होता है, पर वे प्रभावशाली होने के लिये राष्ट्रीय' स्वरूप ग्रहण करने 
का प्रयत्त करते है। अर्थात्‌ वे प्रभावशाली होने के लिये सम्पूर्ण देश की जनता 
के प्रति अ्रपील करते हैं और उसका समर्थन प्राप्त करना चाहने हें । 

कुछ विद्वानों का मत है कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिये तो राजनीतिक 
दल नितानत आवश्यक हैं ही, लेकिन इतिहास बतलाता है कि प्रत्येक काल में 
प्रत्येक शासन में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक दलबन्दी अ्रवश्य रही है । 
राजतन्त्र और कुलीनतन्त्र में भी राजनीतिक दलबन्दी के प्रमाण मिलते हू 
प्राचीन ग्रीस और रोम में भी वर्ग संघर्ष और राजनीतिक दलबन्दी पाई जाती 
थी। इंगलेण्ड में जब गृहयुद्ध हुआ तब वहाँ राजतन्त्र था और वह आ्राज की 
ग्रपेक्षा कहीं श्रधिक शक्तिशाली था । 

आधूनिक जनतन्‍्त्रीय दलबन्दी इंगलेण्ड से रानी एलीजाबेथ के राज्यकाल 
से प्रारम्भ हुईै। वास्तव में आधुनिक संसदीय दलबन्दी का विकास इंगलेण्ड 
से ही हुआ। राजा चास द्वितीय के राज्यकाल में छ्विग और टोरी वाम के दो' 
दल संगठित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय से 
सन्‌ १७९६६ में राजनीतिक दलों का संगठन हुआ । इन दोनों देशों में हमेशा 
दो राजनीतिक दल ही प्रमुख रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत योरोप के कई 
प्रमुख देशों में दो से अधिक दल पाये जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ही 
सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसका जन्म उन्नीसवीं शताब्दी 
अन्तिम चरण में हुआ था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कई दलों का जन्म 
हुआ, पर वे साम्प्रदायिक और धार्मिक प्रकृति के थे। आ्राजकल कांग्रेस, प्रजा- 
समाजवादी दल तथा कम्यूनिस्ट पार्टी भारत के जल्लेखनीय दल हैं । इनके अ्रलावा 
कुछ साम्प्रदायिक संगठन भी हैं । 

दलों के कार्य :--प्रतिनिधि और जनतान्त्रिक शासन-व्यवस्था में राजनीतिक 
दल आवश्यक होते हें। किसी भी देश में एक साधारण मतदाता को अपने देश 
की समस्याओं का अच्छा ज्ञान नहीं होता। औसत मतदाता अपने दैनिक कार्यों 
में ही इतना व्यस्त रहता है कि उसे राजनीति की ओर ध्यान देने का श्रधिक 


राजनीतिक दल और दलगत दासन ३१७ 


अवकाश नहीं रहता। फिर भी उसकी देश की उन्नति और समृद्धि के सम्बन्ध 

में कुछ न कुछ विचार और महत्त्वाकांक्षाएँ रहती हैं। पर बहुधा वह उन्हें 
स्पष्टरूप से न सोच पाता है और न व्यक्त कर पाता है। यह काम उसके लिये 
राजनीतिक दल कर देते हें । वे उनके सामने देश की समस्याओं को स्पष्टरूप 
से रखते हैं और उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रतिनिधि 
जनतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल निम्नलिखित काम करते हें-- 

(१) आधुनिक काल में राज्यों की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। मत- 
दाता सारे देश में फैले रहते हे। अतएव दलबन्दी के आधार पर उनका एक 
देशव्यापी संगठन बन जाता है। इस प्रकार उनके प्रतिनिधियों अर्थात्‌ विधान- 
मंडल के सदस्यों का भी एक संगठन बन जाता है । ये दल अपने मतदाताओं के 
सामने विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पहलू रखते रहते हैं। संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि राजनीतिक दल नागरिकों को शिक्षित करते रहते हें। दलों 
के पास' समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि प्रचार के साधन रहते हें। दल के नेता _ 
सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हें। यह कार्य निरन्तर चलते रहते हें और 
जनता में राजनीतिक जागृति बनी रहती है । द 

(२) राजनीतिक दल जनता अथवा राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करते हें। 
अपने प्रचार साधनों द्वारा वे जनमत को संगठित करते हैं और उसे ठोस रूप देते 
हैं। सतत प्रयत्नों द्वारा वे जनमते को इतना ठोस बना देते हें कि सरकार को 
बहुधा उसे स्वीकार करना पड़ता है। एक तरह से सरकार को भी इसमें सुविधा 
होती है। किसी एक दल के लोग अपने छोटे-छोटे मतभेद और स्वार्थों को भूल- 
कर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं पर एक होने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार 
जब कोई नीति और मत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसी के आधार 
पर शासन के कार्य और नीति भी निर्धारित होती है। बल्कि इन्हीं के आधार 
पर सरकारें भी बनती और बिगड़ती हैं । यदि जनता का अधिकांश भाग किसी 
दल का समर्थन करता है और यदि उस दल को बहुमत प्राप्त होता है तो वही 
दल सत्तारूढ़ भी होगा और उसी की नीति के अनुसार शासन चलेगा। इस. 
प्रकार जनमत को उत्पन्न करके और उसे शिक्षित करके ये दल देश की बड़ी 
भारी सेवा करते हैं । द द 

(३) दलों के कारण देश में स्वस्थ राष्ट्रीयता की स्थापना होती है। आाज- 
कल वयस्क मताधिकार और अनिवार्य शिक्षा का जमाना है। प्रायः सभी 
लोग पढ़े-लिखे होते हैं और सब वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होता है । 
ऐसी परिस्थितियों में हज़ारों तरह के परस्पर विरोधी विचार होना आवश्यक 
है। इन बौद्धिक मतभेदों के कारण बौद्धिक संघर्ष भी हो सकता है और 
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राष्ट्र में हमेशा एक उत्तेजना का वातावरण बना रहेगा। लेकिन राजनीतिक: 
दल इन छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाकर प्रधान विचारों के आधार पर राष्डू- 
व्यापी जनमत संगठित करते हें। पूरा देश उन महत्त्वपूर्ण बिचारों का एक 
स्वर से अनुमोदन या विरोध करता है और उसके बल पर स्त्रस्थ राष्ट्रीयता 
पनपती है। भारत में कांग्रेस दल जिस बात का समर्थन करता है वह राष्टव्यापी 
समस्या बन जाती है। इसी प्रकार प्रजा-समाजवादी दल जिस बात का समर्थन 
करता है वह भी एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन जाती है । 

(४) दलबन्दी के आधार पर योग्य व्यक्ति विधानमंदल के सदस्य हो 
सकते हें और शासन पदों पर पहुँच सकते हैं। आजकल निर्वाचन क्षेत्र बहुत 
बड़ा होता है और मतदाताओं की संख्या भी बहुत बड़ी होती है । ऐसी परि- 
स्थितियों में किसी स्व॒तन्त्र उम्मीदवार के लिये चुनाव लड़ता बड़ा मुश्किल होता 
है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दल का सदस्य हो जाता है तो उसके लिये 
चुनाव लड़ना आसान हो जाता है। दलों के पास अपने घनकोग होते हैं, अपने 
समाचार पत्र तथा प्रचार के अन्य साधन होते है। यदि कोई व्यकित राजनीतिक 
महत्वाकांक्षाएँ रखता है और कोई दल उसे सदस्यता देता है तो उसके लिये 
चुनाव लड़ना आसान हो जाता है। वह दल ही उसके लिये चुनाव के सारे 
साधन जुटा देगा। उसे केवल अपने दल के अनुशासन को मानता पड़ेगा 
इससे मतदाताओं को भी बड़ी सुविधा होती है। किसी दल की' नीति से तो 
मतदाता परिचित रहता है। वह चाहे तो उस दल के उम्मीदवार को मत दे 
अ्रथवा न दे। लेकिन स्वतन्त्र उम्मीदवारों को मत देने में बह बड़े चक्कर 
में पड़ जाता है। इसके लिये यह श्रावश्यक होता है कि वह प्रत्येक उम्मीवार 
के विचार और नीति तथा योग्यता जाने और यह बात आजकल संभव 
नहीं है । द 

(५) एक महत्त्वपूर्ण कार्य दल यह करते हैं कि निर्वाचन के बाद वे अपने 
प्रतिनिधियों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हमेशा सम्पर्क बनाये रहते है । 
प्रतिनिधि तथा दलों के अन्य सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते रहते हैं। इस 
प्रकार शासन वास्तव में प्रतिनिधि जनतान्त्रिक शासन होता है । 

(६) विधानमंडल में दल अपने सदस्यों को एक सूत्र में बाँधे रहते है । 
विधानमंडलीय सदस्यों के लिये दल समय-समय पर नीति निर्धारण करते है और 
करते हँ। संसदीय प्रणाली में सत्तारूढ़ दल में तथा विरोधी दलों में दलगत 
एकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दलों के ही आधार पर सरकार बनती है। 
अध्यक्षात्मक प्रणाली में स्वस्थ दलबन्दी आवश्यक है । 
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(७) देश में राजनीतिक दलबन्दी की प्रणाली का प्रचार होने से खूनी या 
सदस्त्र क्रान्ति का डर नहीं रहता। यदि दल सचेत हैं तो वे देश की इच्छा को 
कार्यरूप में परिणित कर देंगे। एक दल नहीं करेगा तो दूसरा कर देगा। 
जनता के सम्पर्क में रहने से वे जनता की इच्छा से अवगत रहते हैं। दलबन्दी 
से राष्ट्र में परिवर्तनेशीलता का गुण रहता है और वह अपनी वास्तविक इच्छा 
व्यक्त कर सकता है। द 

दलों के गुण :---राजनीतिशास्त्र के विद्वानों ने दलबन्दी में गुण और दोष 
दोनों देखे हैं। इस प्रथा के समर्थकों का कहना है कि स्वभाव से ही मनुष्य विभिन्न 
प्रवत्तियों के होते हैं। कोई अग्रगामी, कोई उग्रगामी, कोई परिवर्त॑नप्रिय और 
कोई अपरिवतंनप्रिय । इसलिये दलबन्दी मनुष्य प्रकृति के अनुकूल है। उनका 
कहना यह भी है कि आजकल की बड़ी जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफलवाले राज्यों में 
केवल दलबन्दी के आधार पर जनतनन्‍त्र सफल हो सकता है। जनततन्त्र का अर्ये 
बहुमत प्राप्त दल द्वारा शासन होता है। यह बहुमत केवल दलबन्दी के आधार 
पर प्राप्त होता है। केवल दलीय संगठन देश के बिखंरे हुए मतदाताश्रों को 
मूल समस्याओ्रों पर एक संगठन में बाँध सकते हें और एक टिकाऊ शासन की 
स्थापना कर सकते हैं। यदि देश का बहुमत किसी नीति के विरुद्ध है और 
वह संगठित नहीं है तो वह प्रभावहीन हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
जैसे देशों में जहाँ शासन अधिकारों का कठोर विभाजन है यदि राजनीतिक दल 
न हों तो शासन के तीन प्रमुख विभागों में रोज़ अवरोध पैदा होता रहे। 
संघ शासन में दलबन्दी के आधार पर संघ और राज्यों में भी आपस में अच्छा 
सहयोग रहता है। भारत इसका -उदाहरण है। यहाँ संघ तथा राज्यों में 
कांग्रेस दल का ही बहुमत है। श्रतएवं सारे देश का शासन एक इकाई की 
तरह चल रहा है। संघ तथा राज्यों में गत्यावरोध उत्पन्न नहीं होता । 

दलबन्दी के कारण शासन की दक्षता भी बनी रहती है क्योंकि विधानमंडल में 
तथा उसके बाहर विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की हमेशा आलोचना किया 
करता है। जनमत शिक्षित और सुसंगठित रहता है और सरकार उसके प्रति 
उत्तरदायी रहती है। राजनीतिक दलों ,की क़ानून की दृष्टि से कोई स्थिति 
नहीं रहती । न कोई वैधानिक स्थिति रहती है। पर उन्हीं दलों के संगठन 
के आधार पर शासन की गाड़ी चलती है। दलों के कारण अच्छे क़ानून बनते 
हँ। खराब क़ानून रह होते हैं और विरोधी दल यदि चौकन्ना रहता है तो कोई 
कानून जल्दी में अहितकारी रूप में नहीं बन पाता। यदि बहुमत स्वस्थ है तो 
सरकार को उससे बल मिलता है। साथ ही स्वस्थ विरोधी मत के कारण 
सरकार में भ्रष्टाचार नहीं फैल पाता। कुछ लेखकों ने विरोधी दल को सरकार 

2. 
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शा. 


रूपी नाव का पतवार कहा है जो सरकार को परथश्रप्ट होने से बचाता रहता 
है। दलबन्दी के कारण लोग छोटे-मोटे स्वार्थों की भूलकर देश के बहद स्वार्थों 
की ओर ध्यान देते हें। अनभव यही बतलाता है कि दलबन्दी के कारण जनमत 
प्रेस, विधानमंडल तथा सरकार हमेशा एक स्वस्थ वातावरण की ओर उन्मख 
होते रहते हैें। मेकग्राइवर ने दलबन्दी प्रथा के गुण इन शब्दों में बताये हैं :-- 
“दलबन्दी के कारण परिवर्तनशील समाज और राज्य में हमेंशा स्वस्थ और उप- 
यूक्‍त सम्बन्ध बनते रहते हें। शासन की मशीन लचीली बनी रहती है । 
जनमत एक स्थिर और स्पष्ट रूप धारण करता है और देश का शासन उसकी 
कसौटी पर कसा जाता है । इसीलिये एकतन्त्रात्मक ताना शाही राज्यों में: सबसे 
पहला प्रहार राजनीतिक दलों पर होता हूं । हु 
दोष :--दलबन्दी प्रथा के विरोधियों का कहना है कि वह देश में हमेशा 
संघर्ष और मतभेद का वातावरण बनाता रहता है। जहाँ मतभेद न' भी हो वहाँ 
मतभेद पैदा कर देता है । दलबन्दी के श्राधार पर जो एकता पैदा होती है वह 
ग्रस्थायी होती है। उसके कारण मनष्य का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। 
किसी दल के सदस्यों को अपने मत को भूलकर अवने' दल का मत स्वीकार करना 
पड़ता हैँ और उसी के अनुशासन में रहना पड़ता है । इस प्रकार दल के सामने 
व्यक्ति का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता। यह बात जनतन्त्र के विरुद्ध है। 
दूसरी बात यह है कि दलबन्दी सार्वजनिक जीवन में बेईमानी का वातावरण पंदा 
करती है। उसके कारण देश का सार्वजनिक जीवन और विधानमंडल एक 
युद्धक्षेत्र का दृश्य उपस्थित करता है। इस संघर्ष के वातावरण में लोग सही 
और निष्पक्ष राय क्रायम नहीं कर सकते । विरोधी दल अनावश्यक श्रौर कभी- 
कभी झूठी आलोचना के द्वारा सत्तारूढ़ दल की हमेशा आफ़त किये रहता है और 
उसके बारे में गलतफ़्हमी फैलाता रहता है। भोली जनता भी इस प्रभाव में 
पड़ जाती है। इस प्रकार दलबन्दी से केवल व्यक्तित का ही नहीं बल्कि देश का 
अहित होने की सम्भावना रहती है । फिर जब कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो बह 
अपने ही आदमियों को अच्छे-ग्रच्छे पदों पर रखने की कोशिश करता है, चाहे वे 
व्यक्ति योग्य हों या अयोग्य । इससे शासन की दक्षता नष्ट होती है। विरोधी 
दल में चाहे कितने ही योग्य व्यक्ति क्‍यों न हों वे पद नहीं पा सकते । जिन देशों 
में केवल दो राजनीतिक दल, रहते हैं वहाँ तो फिर भी ग़नीमत है, लेकिन जिन देशों 
में दो से अधिक दल होते हैं वहाँ शासन कभी भी स्थिर और स्थायी नहीं रह पाता । 
दलबन्दी का एक दोष यह भी बताया जाता है कि श्रबोध जनता को गुमराह 
करके उसकी सहानुभूति का अनुचित लाभ उठाती है। जनता को खुश करने 
के लिये भले-बुरे सब तरह के क़ानून बनते रहते हैं। दलगत सत्ता में क़ानूनों की 
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भरमार रहती है। दूसरी बात यह है कि दलों का जो चित्र खींचा जाता है वह 
यथार्थ नहीं होता । वास्तव में उनमें जनतान्त्रिक तत्त्व बहुत कम रहते हें। 
हर एक का संगठन तथा नेतृत्त्व थोड़े से लोगों के हाथ में रहता है। ये थोड़े से 
लोग अपने स्वार्थ के लिये अबोध जनता का शोषण करते रहते हैं । संकट काल में 
दलबन्दी बड़ी खतरनाक होती है। यदि युद्धकाल में विभिन्न दल एकमत न हो 
सकें तो देश नष्ट हो सकता है। देश की जनता जब विभिन्न दलों की चतुराई- 
पूर्ण बातें सुनती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ 
है। भारत जेसे पिछड़े हुए देशों में दलों का संगठन जाति और धर्म के आधार 
पर होता है। यह परिस्थिति बड़ी भयावह होती है। हमारा देश तो इसके 
कारण खंड-खंड हो गया । 

इन दोषों को दूर करने के लिये विद्वानों ने कहा है कि दलों का संगठन जाति 
और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिये । दलों को केवल देश-हित की व्यापक 
समस्याओं पर विचार-विमर्श करना चाहिये । राजनीतिज्ञों को समाज में स्वस्थ 
नैतिकता को प्रोत्साहन देना चाहिये। इसका फल यह होगा कि जनता किसी 
जाति या वर्ग के प्रति भक्ति न रखकर देश के प्रति भक्ति रखेगी । एक दल दूसरे 
दल की केवल निन्‍्दा न करके यदि उसके अच्छे गुणों को भी स्वीकार करे तो संघर्ष 
का वातावरण काफी कम हो सकता है और स्वस्थ राजनीति की स्थापना होगी । 

दो दल तथा अनेक दल :--यह देखने में ग्राया कि जिन देशों में केवल दो 
राजनीतिक दल प्रमुख रूप से होते हैं वहाँ का राजनीतिक वातावरण अधिक स्वस्थ 
तथा शासन अधिक स्थायी होता है। यदि एक दल चुनाव हारता है तो दूसरा 
दल शक्ति पाता है। आज का विरोधी दल कल का सत्ताधारी दल बन सकता 
है। इसके फलस्वरूप विरोधी दल सरकार की आलोचना अधिक जिम्मेदारी 
को साथ करता है और शासन-नीति में अनावश्यक और जल्दी-जल्दी परिवर्तन 
नहीं होते । अधिक जिम्मेदारी के साथ काम होता है। दो दलीय प्रथा के दोष 
यह है कि जनता के सामने एक संकुचित दायरा उपस्थित हो जाता है। या 
तो वह एक दल को चुने या दूसरे दल को। स्वतण्ञ् विचार के लोगों को इस 
परिस्थिति में बड़ी मुश्किल हट होती है | व्यक्तिगत राय का कोई महत्त्व नहीं रह 
जाता। दो दलों की व्यवस्था में राजनीतिक पक्षपात बहुत अधिक होता है। 
जो भी दल सत्ताधारी होता है वही अपने लोगों को पदों पर भरता है। यह 
प्रणाली बड़ी अ्रपरिवर्तेनशील होती है । 

इसके विपरीत जिन देशों में दो से अधिक दल होते हें उनमें व्यक्तियों को 
ग्रपता मत प्रकट करने का अधिक मौका मिलता है। इसक अन्तर्गत सम्पूर्ण जनता 
'की केवल दो दलों में विभाजित होने की आवश्यकता नहीं होती । बल्कि समय 
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की आवश्यकता के अनुसार कई मत और कई संगठन बन सकते #। लेकिन 
इस व्यवस्था में कोई एक दल अकेला बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता । उसे किसी 
अन्य दल या दलों के साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनानी पड़ती है। लेकिन 
इसमें दोष यह है कि दल आपस में मिलते और फटदलें रहते हैं और इससे शासन 
ठिकाऊ नहीं हो पाता तथा मंत्रिमंडल बहुधा जिम्मेदारी के साथ काम नहीं 
करते । राजनीतिक दलों में भी आन्तरिक अनुशासन की कमी रहती है और पदों 
के लिये सौदे होते रहते हें। संयुक्त सरकार जमकर शासन नहीं कर सकती । 
जनता के या किसी दल के थोड़े से विरोध से ही टूट जाती है । 

एकदलीय शासन :--ह्वितीय महायुद्ध के पहले इटली में मसोलिनी के नेतृत्व 
में एकदलीय शासन स्थापित हुआ । फासिस्ट पार्टी का नेता मसोलिनी था तथा 
उसी दल का शासन था।. इसी प्रकार जमंनी में हिटलर के नेतृत्व मे नाजी दल 
का शासन हुआ | द्वितीय महायद्ध में जब ये दोनों देश हार गये तो एकदलीय 
शासन भी समाप्त हो गया । इन शासनों की विशेषता यह थी कि सत्तारूढ़ होते 
ही ये अपने विरोधी दलों को हिसापूर्ण उपायों द्वारा समाप्त कर देते थे । श्राज 
भी रूस में तथा कुछ श्रन्य कम्यूनिस्ट देशों में एकदलीय शासन है। वहाँ 
कम्यूनिस्ट पार्टी की सत्ता है और विरोधी दल कोई नहीं है। स्वर्गीय डाक्टर 
बेनीप्रसाद ने लिखा था कि इन दलों के नेता कुछ ऐसे काम करते हैं जो जनता के 
हित में दिखते हैं और जनता उन्हें स्वीकार करती है। इसीलिये इनकी सत्ता 
टिकी रहती है। वास्तव में एकदलीय शासन की सत्ता बल के श्राधार पर टिकी 
रहती है। ये दल अपने विरोध में कोई मत स्वीकार ही नहीं कर सकते । 


अध्याय २२ 
राज्य का लक्ष्य और उसके कत्तंव्य 
( एशतेंड ०7 हा।2 593६2 ) 


(१) राज्य का लक्ष्य 


प्रस्तावना 


राज्य के कत्तंव्यों का राज्य सम्बन्धी विचारों से सीधा सम्बन्ध है । मोटे तौर 
से ये विचार चार प्रकारों में बाँटे जा सकते हें--अभ्रराजकतावादी, व्यक्तिवादी 
आदर्शवादी और समाजवादी | राज्य के कत्तंव्यों का सम्बन्ध राज्य के लक्ष्य 
से भी है। जो दार्शनिक राज्य को नेतिक संस्था मानते हें उनके इस सम्बन्ध 
में एक प्रकार के विचार हैं; और जो इसको एक आवश्यक दृषण समझते हें, 
उनके दूसरे विचार हैं । 

राज्य के लक्ष्य का सम्बन्ध राज्य और व्यक्ति की प्रकृति और उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध से है। यदि मनुष्य विवेकशील और समाजप्रिय प्राणी 
है तो समाज और राज स्वाभाविक संस्था हैं। वह इनके बाहर नहीं रह सकता । 
ऐसी दशा. में राज्य एक मजबूरी नहीं, वरन्‌ श्रावश्यकता है। यदि मनुष्य 
समाजप्रिय नहीं, वरन्‌ भावना प्रधान और स्वार्थी जीव है तब राज्य का स्वरूप 
दूसरा ही हो जाता है। वह प्राकृतिक नहीं रहता। उसका स्वरूप कृत्रिम 
हो जाता है। उसका लक्ष्य व्यक्ति की स्वार्थ सिंद्धि-मात्र रह जाती है, आदि। 

राज्य के लक्ष्य के सम्बन्ध में विभिन्न दाशेनिकों के अलग-अलग विचार हें । 
परन्तु उनको मोटेतौर से दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है-- पहला 
वे जो राज्य को मुख्य समझते हैं और दूसरे वे जो व्यक्ति को मुख्य समझते हैं । 


(१) राज्य प्रधान विचार 


प्राचीन योरोप और भारत में राज्य को अधिकांशत: नैतिक संस्था माना 
जाता था। उसको मनष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे। राज्य मनुष्य 
के हितों का साधक नहीं, वरन्‌ वह स्वयं ही अपना लक्ष्य है। ऐसा भी 
विचार था। 

प्राचीन काल में राज्य को दैवी समझा जाता था। देवी शक्ति को ही 
उसकी शक्ति का स्रोत समझा जाता था। . अतः स्वभावतः ही व्यक्तिगत हित 
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इस दैवी शक्ति के अधीन समझे जाते थे। इसी कारण व्यक्तिगत हितों और 
स्वतन्त्रता का प्रश्वत न उठता था। पघप्लेटो और अरस्तू, दोनों के ही मतानूसार 
राज्य इसी प्रकार प्राकृत संस्था है, जिस प्रकार मनुष्य प्राकृत है। प्लेटों के 
अनुसार राज्य मनुष्य का ही वुहद्‌ रूप है । इन दोनों का विचार है कि राज्य 
मनुष्य की शक्तियों का प्रकटीकरण हैं। मनुष्य के लिए उत्तम जीवन केबल 
राज्य में ही सम्भव है। अरस्तू का विचार है कि मनुष्य समाजप्रिय प्राणी 
है। उसका विवेकशील और नेतिक जीवन केवल राज्य में ही सम्भव है। 
राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए होती है, परन्तु वह सदजीवन के हित जीवित 
रहता है। उसकी सहायता के बिना सदाचारी जीवन सम्भव नहीं। सदाचारी 
जीवन से तात्पर्य है विवेकशील जीवन से । क्योंकि विवेक ही सद-असद्‌ की 
सूझ देता है, उसी की सहायता से सहयोगी जीवन सम्भव होता है। राज्य, 
उसकी विधि और संस्थाएँ इसी विवेक पर आधारित हें। इनका विवेक ऐसा 
है जो व्यक्ति की इच्छा अथवा उसकी सनक से प्रभावित अथवा विचलित 
नहीं होता। अतः व्यक्ति की अपेक्षा राज्य प्रधान है, क्योंकि उसके बिना 
मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य--सद्जीवन सम्भव नहीं । इसी कारण राज 
की शक्ति अथवा उसके कत्तेव्यों को सीमित नहीं किया जा सकता । 

जर्मनी के आदर्शवादी दाशनिक हीगेल और ब्रिटिश श्रादर्शबादी दार्शनिक 
बुसांके भी राज्य को प्रधान मानते हें। हीगेल के ऊपर उपर्युक्‍त यूनानी 
दाशनिकों और अपने समय का प्रभाव था। उस समय नेपोलियन-विरोधी 
भावना ने योरोप में राष्ट्रीय भावता को जागृत किया था। उसने संविदा श्रादि 
के सिद्धान्तों को ठेस पहुँचाई और हीगेल के जैसे सिद्धान्त को जन्म दिया । रूसो 
और कॉन्ट की भाँति हीगेल भी नेतिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त से आरम्भ करता 
था। मनुष्य नंतिक स्वतन्त्रता का श्रधिकारी है, क्योंकि वह विवेकशील प्राणी 
है। परन्तु सारे विश्व के पीछे भी एक विचार, एक बूद्धि का सिद्धान्त है। 
मनुष्य की बुद्धि उसी का एक अंग है। यह बुद्धि का सिद्धान्त मनप्य की बूद्धि 
द्वारा स्वयं पूर्णता प्राप्त करता है। क्योंकि मनुष्य में वृद्धि है इसी कारण वह 
स्वतन्त्र आचरण कर सकता है, इसी कारण वह नेतिक हो सकता है। परन्तु 
यह नेतिकता और स्वतन्त्रता उसी दिशा में सम्भव है जब मन्‌प्य विवेकशील 
हो, जब उसकी इच्छा स्वार्थ से प्रेरित न हो। यह तभी सम्भव है जब मनुष्य 
अपनी स्वार्थी इच्छा को छोड़ सामान्य इच्छा (जो सामान्य ज्ञान के श्रनुकूल 
आचरण करती है) के भ्रनुकूल आचरण करे। इस प्रकार की इच्छा राज्य में 
निहित है। राज्य का प्राकृतिक रूप से विकास हुआ है। इसका अ्रपना 
व्यक्तित्व है। इसमें पूर्ण विवेक अभिव्यक्त है। वह राज्य को स्वाभाविक 
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सावयवी मानता है। अतः उसका अपना विवेक, उसकी अपनी इच्छा है। 
वह स्वयं ही अपना लक्ष्य है। राज्य में रहने और उसकी आज्ञा-पालन करने 
में ही मनुष्य का जीवन सार्थक और पूर्ण है। नागरिक राज्य के लिए है। 
विधिवत्‌ जीवन ही स्वतन्त्र जीवन है। इस प्रकार वह राज्य को देवता तुल्य 
समझता है। हीगेल के अनुसार राज्य अपने आंतरिक ही नहीं, अन्तराष्ट्रीय 
सम्बन्धों में भी असीम है। उसकी अपनी नैतिकता है जो व्यक्तिगत नेतिकता 
से परे है। राज्य की सर्वशक्तिमानता का पता युद्ध के समय में लगता 
है। इस प्रकार हीगेल ने राजनीति में इच्छा को महत्त्व दिया और राज्य के 
प्रभुत्व को गौरवान्वित किया। इंसने व्यक्तित्व की महत्ता और मनुष्य के 
अधिकारों की उपेक्षा की । द 

ग्रीन का कहना है कि जर्मन दार्शनिक राज्य और समाज में भेद नहीं करते, 
अ्रतः वे राज्य के कत्तेव्यों को समाज के कत्तंब्यों से मिला देते हें और इस प्रकार 
राज्य के कत्त॑व्यों की परिधि बढ़ा देते हें। ब्रिटेन में ऐसा सम्भव नहीं । अतः 
बुसांके भी ग्रीन की भाँति राज्य और समाज में भेद करता है। वह मानता 
है कि राज्य की शक्ित के प्रयोग द्वारा कोई मनुष्य सदाचारी नहीं बन सकता, 
वह स्वतन्त्र आचरण से ही सदाचारी हो सकता है। स्वतनन्‍त्र और विवेकशील 
मनष्य की भाँति ही राज्य का लक्ष्य भी नैतिक है। परल्तु व्यक्ति के सदाचारी 
आचरण के लिए राज्य केवल परिस्थितियाँ और सुविधाएँ प्रदान कर सकता है 
उसके सदाचरण के मार्ग की रुकावटों को हटा सकता है। परन्तु बुसांके के अनुसार 
राज्य केवल शक्ति का प्रयोग ही नहीं करता, वरन्‌ वह समाज की विभिन्न 
संस्थाओं के आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करता है, उनको संघर्षों से बचाता 
है, उनकी आलोचना करता है और उनके जीवन को सम्भव बनाता है। अत 
राज्य सम्पूर्ण जीवन की एक धारणा के स्वरूप में सामन झाता है। इसी दृष्टि 
से वह अन्य संस्थाओं की समालोचना करता ओर उनका सामजस्य स्थापित करता 
है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति तथा अन्य स स्थाओं से प्रधान है, उसका लक्ष्य 
नैतिक है, वह सर्वोच्च नैतिकता है। राज्य और व्यक्ति के बीच संघर्ष का प्रइन 
ही नहीं उठता । इस प्रकार बुसांके अपने विचार में हीगेल के निकट पहुँच जाता 
है। उसके अनुसार यद्यपि राज्य को भावना प्रत्येक व्यक्ति में है, परन्तु यह 
भावना स्वतन्त्र रूप धारण कर लेती है। देश की संस्थाओं (जिनमें राज्य 
भी सम्मिलित है) का स्वतन्त्र मस्तिष्क और विचार होता है यद्यपि यह विचार 
और मस्तिष्क व्यक्तियों द्वारा ही अभिव्यक्त होते हें। क्‍योंकि ये संस्थाएं 
(राज्य भी) व्यक्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, अतः व्यक्ति को उनके आन्तरिक 
अ्रथवा बाह्य सम्बन्धों में आलोचना का अधिकार नहीं। राज्य नेतिक विचार 
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है, वह समस्त जीवन की धारणा है। अतः बह राज्य को विस्तत अधिकार 
देने के पक्ष में है। 

ट्राइस्के के भी यथार्थवादी रूप से. राज्य को गौरबान्बित करता है। वह 
राज्य को स्वयं अपना लक्ष्य मानता है और इसको “मनाय के सनातन समाज में 
सर्वोच्च” समझता है। वह राज्य को इच्छा-शक्ति के रूप में देखता है और 
शक्ति को सर्वोच्च अधिकार मानता है। 

इसी प्रकार की विचारधाराएँ फ़ासिज्म और नाजीबाद की भी हैं । वे राज्य 
को सोहेश्य, सजीव और सशक्त संस्था मानते हैं। उसकी शक्ति और सामर्थ्य 
व्यक्ति से कहीं अधिक है। राज्य अनश्वर सावयवी है। मनृष्य नशबर है। 
मनुष्य का जन्म होता है, वह बढ़ता है और बाद में वह अपना स्थान सन्तान को 
देकर मर जाता है। समाज सदेव जीवित रहता है और अपने विचार तथा 
भावनाओं की धरोहर को अक्षुण्ण रखता है। अतः समाज अथवा राज्य का 
लक्ष्य व्यक्ति नहीं, वरन्‌ उसका अपना निजी लक्ष्य है। बह अपनी सुरक्षा, 
विस्तार और पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्तशील रहता है । श्रतः अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए समाज व्यक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

उपयोगितावादी दार्शनिक अधिक से अ्रधिक लोगों की अधिक से अधिक 
भलाई चाहते थे। बुद्धिवादी दार्शनिकों का विश्वास था कि मनपष्य अपनी 
योग्यता से सामाजिक संस्थाओं का सुधार कर सका है। इन दोनों विचार- 
धाराओं ने सुधार के आन्दोलन को जन्म दिया। इस कारण अनेक विधान 
बने और इस प्रकार राज्य का महत्त्व बढ़ा । विकासवाद से प्रभावित दार्शनिक 
भी राज्य को सावयवी मानते थे और इस प्रकार मनुष्य (जों राज्य का एक भ्रवयव 
मात्र समझा जा सकता था) को राज्य से तुच्छ समझते थे । 

. राजकीय समाजवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है! श्र बिश्वशान्ति के पक्ष 

में ह। अ्रतः उनके विचार हीगेल भ्रादि के आदर्शवादी श्रथवा' फ़ासिस्ट विचारों 
से भिन्न हें। तथापि वो सामूहिक दायित्व श्रौर राज्य के कर्तव्यों के बिस्तार के 
सिद्धान्त के पोषक हैं । वे राज्य की शक्ति मज़दर वर्ग के हाथ भें देना चाहते 
हैं, और उसकी शक्ति को बढ़ाना भी चाहते हैं। साम्यवाद के सिद्धान्त भी 
. इसी विशा में अ्रग्नसर होते हे 

अ्रालोचना :--राज्य का स्वयं भ्रपना क्‍या लक्ष्य हो सकता है और क्यों, 
इसका सन्‍्तोषपूर्ण उत्तर नहीं मिलता। कहा जाता है कि राज्य दैवी-विवेक 
को अभिव्यक्त करता है, श्रथवा यह कि हमारी सदिच्छा इसमें निहित है। इनका 
_ कोई प्रमाण नहीं मिलता । जैसा कि कहा गया है, ये श्रनदारबादिता के तर्क 
हैं। इस प्रकार राज्य को गौरवान्वित कर सुधार का विरोध किया जाता 
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है। इस प्रकार शासित वर्ग से त्याग की अपील की जाती है। इसके सहारे 
निरंकुश शासन का समर्थन किया जाता है। 

मंकआइवर का कहना है कि इस प्रकार मानव-समाज को मनुष्य के और 
राष्ट्र को उसकी जनता से बढ़ा कर दिखाया जाता है और यह बताया जाता है 
कि मनुष्य की सेवा के बिना समाज की और जनता की सेवा के बिना राष्ट्र की 
सेवा सम्भव है। जिस हद तक कि. समाज के अपने मूल्य और लक्ष्यों 
को अलग समझा जाता है. उसी हद तक' मनुष्य को समाज से तुच्छ समझा 
जाता है। क्‍ द क्‍ 
कॉनन्‍्ट के छाब्दों में, मनृष्य को किसी लक्ष्य का साधनमात्र नहीं समझा 
जा सकता, वह स्वयं ही भ्रपना लक्ष्य है। मनृष्य के व्यक्तित्व के विकास के 
लिए राज्य एक साथधनमात्र हो सकता है। 


(२) व्यक्ति प्रधान विचार 
. ( फितांसंवपथाांडएंट प'फ्००रछ ).. 


जहाँ एक ओर राज्य की प्रधानता को महत्त्व देने वाले दाशेनिक हें, वहाँ 
दूसरी ओर वे दाशनिक हें जो राज्य को बुरा समझते हें। विभिन्न प्रकार के 
अराजकतावादी राज्य की कंड़ी आलोचना करते हैं और उसके तत्कालिक अ्रथवा 
निकट भविष्य में विनाश की बात करते है । 

योरोपीय इतिहास के मध्ययुग में राज्य और धर्म के बीच प्रधानता के लिए 
संघर्ष था। धर्म की ओर से कहा जाता था कि राज्य मनुष्य के पापों का परिणाम 
है, वह मनुष्य की अपूर्णता का द्योतक है। अतः उसकी उत्पत्ति मनुष्य के पापों 
के प्रायश्चित के लिए है। राज्य और धर्म मनुष्य के दो प्रकार के जीवन से 
सम्बन्ध रखते हैं। राज्य का सम्बन्ध उसके ऐहिक और भोतिक जीवन से है, 
धर्म का आध्यात्मिक और पारलौकिक से । क्योंकि आध्यात्मिक और पार- 
लौकिक जीवन श्रेष्ठ है, भ्रत: धर्म राज्य से प्रधान है। राज्य मनृष्य के निम्न 
प्रकार के हितों का साधन करता है, अतः उससे छोटा है । वह पापों का परिणाम 
होने के नाते अनिवारय अभिशाप है। 

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के ऋान्तिवादी तत्कालीन राजतन्त्र के 
विरोधी थे । वे राज्य को दैवी अथवा स्वाभाविक अधवा सावयवी न मानते थे ॥ 
उनका कहना था कि वह मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है, अतः अ्रप्राकृतिक है। 
वे व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं और उसके अधिकारों पर अधिक जोर देते और राज्य 
को गौण समझते थे । अतः वे व्यक्ति को मुख्य मानतें थे और राज्य के कत्यों 
को सीमित करना चाहते थे । . उनका विचार था कि ज्यों-ज्यों मनुष्य उन्नति 
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करेगा, जैसे-जैसे वह विवेकशील होगा, उसकी संस्थाएँ उन्नति करेंगी और वैसे 
ही वेसे राज्य की आवश्यकता कम होगी, उसकी सत्ता का क्षेत्र कम होता 
जायगा । 

हम ऊपर कह चुके है कि उपयोगितावादी दर्शन ने भी राज्य के महत्त्व को 
बढ़ाया। परच्तु वे राज्य को प्रधान नहीं मानते । वे भी हॉब्स और लॉक 
की भाँति व्यक्ति को स्वार्थी मानते हैं। इनमें सबसे बड़ा दार्शनिक बेंस्थम 
( १७४८-१८३२) हुआ है। उसका कहना है कि सब मनण्य आनन्द चाहते 
हैं । मनुष्य चरित्र मुख्यतया दो भावनाओ्रों से प्रभावित होता है भ्रौर वे ये है-...- 
पीड़ा और आनन्द । हमारे आचार, विचार और कत्तंव्य--सब इनके अधीन 
हैं। आनन्द के चार ख्रोत हैं, भौतिक अथवा शारीरिक, नैतिक, राजनीतिक और 
धामिक । राजनीतिक सुख से तात्पर्य है अच्छे कानूनों द्वारा, सुधार द्वारा प्राप्त 
आनन्द । उपयोगितावादियों ने राज्य द्वारा श्रानन्द वृद्धि के लिए अनेक प्रकार 
के राजनीतिक, क़ानूनी और वैधानिक सुधारों की योजना रखी हैं। यहाँ तक 
कि वे राज्यसत्ता को निरंकुश मानते हैं। परल्तु राज्य स्त्रयं लक्ष्य नहीं। 
लक्ष्य मनुष्य का अधिकाधिक आनन्द है। उसके हित राज्य अपनी निरंकश 
शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसके श्रतिरिक्‍्त उन्होंने राज्य के ऊपर अनेक 
व्यावहारिक सीमाएँ भी लगाई हें। जिनमें सबसे बड़ी सीमा उपयोगिता की 
है। यदि राज्य का कोई कार्य उपयोगी नहीं, तब राज्य को उसमें हाथ नहीं 
डालना चाहिए। 

इस विचारधारा के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह मानवीय व्यापार 
को भी व्यापार जैसा समझ निःस्वार्थ भावना को भला देती है। मनष्य के 
आचरण में त्याग को भावना भी है। प्रत्येक कार्य को केवल' श्रानन्द की दप्टि से 
ही नहीं किया जाता। बेन्थम ने आनन्द की कभी-त्रेशी को नापने के लिए एक 
गणित का जैसा सिद्धान्त उपस्थित किया है। जहाँ तक आननन्‍दों का प्रश्न है, 
उनका जोड़ना-घटाना भी प्राय: श्रसम्भव है । बेन्थम ने प्रत्येक व्यक्तित को बराबर 
माना है ओर उसके आनन्द का मापदण्ड अधिक व्यक्तियों का भझ्रानन्‍्द भी है। 
इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि जहाँ तक झानन्द का सम्बन्ध है, उसमें एकता 
का सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं। एक ही घटना से विभिन्न व्यक्तियों को 
विभिन्न मात्रा में आनन्द मिल सकता है। परन्तु फिर भी आनन्द का सिद्धान्त 
राज्य के कत्तंव्य की परख' के लिए एक मापदण्ड है। कार्य का निर्णायक उसका 
परिणाम है। जनता का अनुभव ही राज्य के करत्तंव्यों की कसौटी है । इस प्रकार 
पोलक के शब्दों में आनन्द का सिद्धान्त हॉब्स की लिवायथन (सर्व शक्तिमान्‌ 
राज्य) की नाक में उपयोगिता की नकेल डाल देता है। ' 
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आधुनिक काल में व्यक्तिवाद, बहुलवाद प्रौर अस्तर्राष्ट्रीययाद राज्य की 
शक्ति को सीमित करने के पक्ष में हे। कुछ समाजवादी विचारधाराएँ राज्य 
के कत्तेव्यों को बढ़ाने के पक्ष में हें। व्यक्तिवाद को भय है कि कहीं इस प्रकार 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विनाश न हो जाए, कहीं नौकरशाही सर पर सवार न 
हो जाए। अनन्‍्तर्राष्ट्रीयवादी राष्ट्रीय प्रभुत्व को अन्तर्राष्ट्रीय संवर्ष और यूद्ध 
की जड़ समझते हें। वे भी राज्य की शक्ति को, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में, सीमित करना चाहते हैं। बहुलवाद भी राज्य की सर्वोच्चता, विशेषतया 
ऐसी सर्वोच्चता जिसका ग्ॉस्टिन ने प्रतिपादन' किया है, विरोध करता है। 
उसके अनूसार अनेक आशिक, धासिक, सामाजिक आदि संस्थाएँ महत्त्व में राज्य 
से कम नहीं । सम्भव है वे जीवन के लिए इतनी ही अथवा कुछ अधिक उपयोगी 
हों। अतः उनको कम-से-कम अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए । 
इस प्रकार वत्तमान काल में राज्य के आन्तरिक और बाह्य सर्वाधिकार और 
सर्वोच्चता का विरोध किया जाता है। 

ग्रालोचना :--राज्य को प्रधान माननेवाले तथा व्यक्ति को प्रधानता 
देनेवाले, दोनों ही विचार अधूरे हैं। जो विचार राज्य को प्रधान मानते हैं वे 
एक सामान्य इच्छा की कल्पना पर निर्धारित हैं । यह वास्तविक और विवेकशील 
इच्छा है और यह राज्य में अभिव्यक्त है। अतः राज्य प्रधान है, वह स्वयं 
ही अपना उद्देश्य है। यह सत्य है कि अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो श्रपना हित- 
ग्रनहित नहीं पहचानते और राज्य अपने क़ानूनों ढ्वारा लोक-कल्याण के लिए 
प्रयत्न कर सकता है। परन्तु यह कि राज्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी क़ानून 
द्वारा हित-साधन कर सकता है, प्रायः अ्रसम्भव है। श्रथम तो इच्छा केवल 
व्यक्ति में ही सम्भव है। यदि कोई सामान्य इच्छा है भी तो वह राज्य के 
ग्रतिरिक्त अनेक अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी अ्भिव्यक्त हो सकती है। 
राज्य की इच्छा भी सदैव ही सामान्य इच्छा नहीं होती और न वह सेव सद्‌ 
अथवा विवेकशील इच्छा ही कही जा सकती है। अधिक-से-अधिक उसको 
बहुमत अथवा बहु-हिताय इच्छा कहा जा सकता है। अतः राज्य के कार्यों का 
मापदण्ड उसके परिणाम है। राज्य अन्य समुदायों से भिन्न हैं, क्योंकि इसकी 
सदस्यता अनिवार्य है और उसकी शक्ति और कत्तंव्य अन्य समुदायों से अधिक 
और विस्तृत हैं। अधिकांशतः राज्य और व्यक्ति के हितों में सामंजस्य होना 
चाहिए । परन्तु कभी-कभी, जैसे युद्ध काल में, राज्य को अपनी रक्षा-हेतु 
व्यक्ति से अधिकतम त्याग की माँग करनी पड़ती है। दूसरी ओर, साधारण 
समय में व्यक्ति राज्य से स्वतन्त्रता, सुरक्षा आदि की माँग कर सकता है। 
राज्य को अनेक अधिकार हैं। वह सम्पत्ति पर कर लगा कर समाजवादी 
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समाज की ओर अग्रसर हो सकती है, धामिक प्रश्नों में हस्तक्षेप कर सकता ह, 
युद्ध काल में व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य कर सकती है। लॉस्की 
के अनुसार राज्य, एक ऐसा संगठन है जो जन-सम्‌ह को सामाजिक कल्याण को 
विस्तृत पैमाने पर सम्भव बनाने की क्षमता देता है ।” यही उसका उद्देश्य है और 
यही उसकी सफलता का मापदण्ड है। 


(३) राज्य का लक्ष्य 
( 47005 ०07 एं2 5020० ) 


ऊपर कहा जा चुका है कि विभिन्न दाशनिकों के मत मोटतौर से या तो व्यक्ति 
अथवा राज्य की प्रधानता देते हे। राज्य को प्रधानता देनेवालें इस' सीमा तक 
भी जाते हैं कि वे राज्य को स्वयं ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। दूसरे व्यक्ति 
को प्रधान और राज्य को व्यक्ति के हितों का साधनमात्र समझते हें । आधनिक 
यूग में राज्य के क्या लक्ष्य हें, यह प्रश्व विचाराधीन है । 
सतरहवीं शताब्दी के ब्रिटिश दा्शनिक लॉक का कथन है कि “मानव जाति 
की भलाई” सरकार का उद्देश्य है। परन्तु मानव जाति की भलाई से उसका 
मुख्य तांत्पर्य सम्पत्ति की रक्षा से है। साथ ही बह जीवन और स्वाधीनता 
के अ्रधिकारों की रक्षा भी करना चाहता है। वह मनुष्य के प्राकृतिक श्रधिकारों 
को शअक्षुण्ण रखता है। राज्य इनको सीमित नहीं कर सकता। 
ऑडम स्मिथ ( सन्‌ १७२३-६० ) राज्य के तीन कर्त्तव्यों की ओर ध्यान 
आकर्षित करता है। प्रथम समाज को विदेशी अतिक्रमण अथवा आक्रमण से 
बचाना ; दूसरा समाज के प्रत्येकः रादस्य को श्रन्य सदस्यों के अन्याय 
अथवा अत्याचार से बचाना और इस हेतु न्यायालय स्थापित करना भ्रौर तीसरे 
ऐसे सावंजनिक कार्य करना और संस्थाओं को स्थापित करना जो व्यक्ति श्रथवा 
'किसी छोटे व्यक्ति समूह के लिए स्वार्थकर नहीं । 
जम॑न लेखकों में होल्टसेन डोर्फ़ ( ॥90[७७४००७४ ) का मत है कि राज्य 
के तीन उद्देश्य हैं। पहला, अन्य राज्यों से अपनी रक्षा और राज्य के अन्दर 
व्यक्ति और समुदायों पर अपनी सत्ता क्रायम रखने के लिए राज्य को शअ्रपनी 
शक्ति के विकास की आवश्यकता है। दूसरा, वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा, 
विशेषतया सरकारी अ्रतिक्रण से । तीसरा, सामाजिक उन्नति और जन-संस्कृति 
, के विकास में सहायता देना। प्रजा को शिक्षा और सहायता देकर राज्य इस 
उद्देश्य की पूर्ति करता है। होल्टसेन डोर्फ़ की ही भाँति दूसरा जर्मन लेखक 
ब्लुशली का विश्वास था कि राष्ट्र की शक्ति को विकसित करना और राष्ट्रीय 
जीवन को पूर्णता प्रदान करना राज्य का प्रथम और प्रत्यक्ष उद्देश्य है। दूसरा 
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ओर अप्रत्यक्ष उद्देश्य है व्यक्ति को स्वतन्त्रता और सुरक्षा प्रदान करना। 
जन-कल्याण राज्य का उद्देश्य है। ब्लुंशली इस पर जोर देता था। 
परन्तु उसने यह भी बताया कि जन-कल्याण के शअ्र्थ के सम्बन्ध में भारी 
मतभेद है ओर यह भी सम्भव है कि कुछ राज्य इसकी आड़ में निरंकुश 
कार्य करें। 

. अमरीकी लेखक बर्गेस के अनुसार राज्य के तीन उद्देश्य हैं। प्रथम और 
प्राथमिक सरकार की स्थापना, परन्तु उसके साथ ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता की 
रक्षा और उसकी अभिवृद्धि जिससे कि कहीं वह सरकारी क़ानूनों द्वारा कुचल न 
जाए। द्वितीय और गौण, राष्ट्रीय राज्य की स्वतन्त्रता और उसका विकास । 
श्रन्तिम उद्देश्य है मानव समाज और विश्व सभ्यता की पूर्णता के लिए प्रयत्नशील 
होना। दूसरे अ्रमरीकी लेखक विलोबी के अनुसार भी राज्य. के तीन उद्देश्य 
हैं, अपनी शक्ति द्वारा राज्य की स्वतन्त्रता और उसकी आन्तरिक शान्ति व्यवस्था 
क़ायम रखना ; व्यक्ति की स्वतन्त्रता के हित सरकार को मज़बूत बनाना और 
नागरिकों को शिक्षित करना तथा आथिक, नेतिक और बौद्धिक कल्याण की 
अभिवृद्धि करना । जहाँ तक राज्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध हैं, गारतर भी व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य के हेतु शान्ति व्यवस्था, जन-कल्याण और मानव-सभ्यता की उन्नति, 
इन तीन पर ज़ोर देता है। द 

राज्य के लक्ष्य के सम्बन्ध में विचार करते हुए आ्राधुनिक दार्शनिक सिद्धान्त 
की बारीकियों को बचाकर प्रयोगवादी ढंग से राज्य की सफलताओओं पर ध्यान 
देता है। वह राज्य के करत्त॑व्यों को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादिता से राज्य 
के उद्देश्य पर दृष्टिपात करता है। प्रोफ़ेसर लॉस्‍्की इसी प्रकार के विचारकों 
में से एक अपितु प्रमुख हें । द 

इस सम्बन्ध में लॉस्की बेन्थम के विचारों से प्रभावित हुए हैँ। उन्होंने 
बेन्थम का मनुष्य की प्रकृति सम्बन्धी सिद्धान्त को नहीं अपनाया । उनके अनुसार 
मनुष्य स्वार्थी नहीं वरन्‌ समाजप्रिय है, जिसके बिना उसका हित-साधन असम्भव 
है। भूख, योनि और प्रेम की भावनाएँ मुख्य हें, और ये तीनों समाज के बिना 
तुष्ट नहीं हो सकतीं। परन्तु इनकी तुष्टि के लिए केवल राज्य ही नहीं, अन्य 
अनेक सामाजिक संस्थाओं की भी आवश्यकता है। राज्य एक ऐसा संगठन 
है जो जन-समूह को सामाजिक कल्याण को विस्तृत पैमाने पर सम्भव बनाने की 
क्षमता देता है।” इसका कार्य सभ्य समुदाय के कार्यों का नियमन करना है। 
ये कर्तव्य, आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकते हें। परन्तु उसके कत्तेव्य इतने 
विस्तृत नहीं हो सकते, मनुष्य के सब कार्यों को अपने अन्दर समेट ले। राज्य 
के पास शक्ति है, परन्तु साथ ही कत्तंव्य भी है। इसकी परख केवल सिद्धान्त 
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में नहीं, वरन्‌ व्यवहार में होती है। मनप्य समाज का सदस्य है, परन्तु साथ 
ही उसका पारखी भी है। 

लॉस्‍्की बेन्थम के पीड़ा ओर आनन्द सम्बन्धी गणित को न मानते हुए भी 
उसके मूलतत्त्व का अनकरण करता है। सामाजिक भलाई से उसका तात्पर्य 
भी आनन्द प्राप्ति और पीड़ा का निवारण है। मनष्य की निहित शक्तियों के 
विकास के हेतु ही राज्य का अस्तित्व है। इन शबितियों के विकास के लिए 
अधिकारों की श्रावश्यकता है, जिनकी व्यवस्था करना राज्य का धर्म है। 
अधिकार काल और स्थान के अनूसार परिवत्तनशील है। मनण्य के अधिकारों 
का विश्लेषण करते हुए बह व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करने अथवा निर्वाह 
योग्य भत्ते का अधिकार, पर्याप्त बेतन, आराम, उद्योग-भन्धों के प्रबन्ध में 
मजदूरों के भाग का अधिकार, राज-काज में भाग लेने के लिए मताबिकार ; 
अन्य राजनीतिक और नागरिक अधिकार तथा सम्पत्ति और विश्वास आदि के 
निजी अधिकारों की चर्चा करता है। वह स्वीकार करता है कि श्रधिकार 
सामाजिक है शौर श्रन्य व्यक्तियों के समान अ्रध्तिकारों से सीमित हैं। वह 
यह भी स्वीकार करता है कि केवल इन' अ्रध्रिकारों से ही व्यक्तित्व का विकास 
नहीं होगा। उसके लिए व्यक्ति को अपनी योग्यता की भी आवश्यकता है। 
परन्तु राज्य की ओर से इन सुविधाओं की भी आवश्यकता है। क्योंकि इसके 
बिना व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त न होगा । 

लॉस्‍्की का विचार श्रादर्शवादियों की भाँति दुरूह नहीं, श्रौर न लॉक तथा 
स्पेन्सर की भाँति संकुचित है। यह स्पष्ट और यथार्थवादी है और यह व्यक्ति 


१ 


कर, 


को राज्य के उद्देश्य का केवल साधन मात्र नहीं, बरन्‌ उसको स्वयं उद्देश्य 
समझता है। 

आलोचना :--यह तो स्पष्ट है कि राज्य के लक्ष्य के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । इसका सम्बन्ध राजनीतिक और सभ्यता की 
उन्नति और देश काल की समस्याओ्रों से है। सम्भव है कि किसी थग की 
यह धारणा हो कि उसका कल्याण राज्य की शक्ति को बढ़ाने से ही होगा । 
ऐसी स्थिति में व्यक्ति अ्रथवा व्यक्ति समूह के हितों का ध्यान छोड़ राज्य की 
सत्ता पर ध्यान देना होगा । यदि समाज में स्वामित्व अथवा राज्य के देवी 
सिद्धान्त को स्वीकार किया जाए तब शासन के अ्रधिकारियों के हितों की और 
अधिक ध्यान देना होगा। मनुष्य के समान अ्रधिकारों का सिद्धान्त अ्पेक्षत: 
नया है। इसके प्रभाव में राज्य के उद्देश्यों में परिवत्तेन हुआ है। जन-कल्याण 
के विचार का उदय हुआ है। परन्तु जन-कल्याण क्या है, इस प्रइन पर अनेक 
मत हं। व्यक्ति के हितों का अन्य के हितों से ग्रथवा व्यक्ति और समूह के हितों 
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के बीच क्‍या सम्बन्ध हो, यह समस्या उपस्थित है। और, फिर इनका मानव 


समाज के हितों से क्या सम्बन्ध है ? ऐसी दशा में राज्य के कार्य के सम्बन्ध में 
अनेक मत हैं। 


(४) राज्य की आज्ञा-पालन का सिद्धान्त 
( प्रपाल००ए णीं 09९कांसमट8 ६0 ६96९ 5६9६९ ) 


व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्‍यों करे ? यह प्रश्न भी राज्य के लक्ष्य 
से सम्बन्धित है। यदि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धान्त को माना जाए तब 
स्पष्ट है कि व्यक्ति राज्य की शक्ति के भय के कारण उसकी आज्ञाओ्ों का पालन 
करता है। ऐसी ही ध्वनि हॉब्स के सिद्धान्त से भी निकलती है। व्यक्ति 
ने आत्मरक्षा के हित अपनी सारी शक्तियों का त्याग कर एक प्रभत्व की 
स्थापना की। इस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु के सम्मुख व्यक्ति नगण्य और शक्ति- 
हीन है और राज़्य-प्रभुत्व शक्ति द्वारा आज्ञा-पालन करा सकता है। संविदा 
सिद्धान्त के प्रतिपादक संविदा की शर्तों पर जोर देते और कहते थे कि जिस 
सीमा तक राज्य संविदा की शर्तों का पालन करता है उसी सीमा तक व्यक्ति को 
भी उसकी श्राज्ञा का पालन करना चाहिए । इस प्रकार, लॉक के अनुसार व्यक्ति 
के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा राज्य का कत्तेव्य है और उसी ह॒द तक 
राज्य की आज्ञाओं का पालन करना व्यक्ति का भी अधिकार है। उपयोगिता- 
वादियों ने इन शर्तों को उपयोगिता के रूप में देखा । क्योंकि राज्य उपयोगी 
है, अत: उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। परन्तु क्या इस उपयोगिता 
का ध्यान प्रत्येक क्षण रखा जाता है? ऐसा सम्भव नहीं। मनुष्य अनुभव 
द्वारा सीख चुका है कि राज्य उपयोगी है। अतः उसको आज्ञा-पालन की आदत 
पड़ गई है। इस प्रकार बेन्थम और आॉस्टिन दोनों ही राज्य प्रभृत््व की 
परिभाषा में आदत के तत्त्व को मुख्य स्थान देते हें। राज्य को आवश्यक दोष 
अथवा पिछड़े समाज का प्रतीक समझने वाले स्पेन्सर जंसे दाशनिक राज्य कार्यों 
को सीमित करने के साथ ही उसकी आाज्ञाओं का पालन न करने में भी कोई दोष 
नहीं समझते । इसके एक पग आगे, अराजकतावादी राज्य को दोषमात्र और 
सम्पत्तिवान्‌ पुरुषों की एजेन्सी समझ उसका विरोध करते हँ और ऋरान्ति द्वारा 
उसका नाश करने के लिए प्रयत्नशील हँ। माकक्‍से के अनुसार राज्य शासक- 
वर्ग का शासन अस्त्र है। यदि शासन-सत्ता का स्वामी पूँजीपतिवर्ग है, तब 
भज़दूर के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह ऐसे राज्य के लिए वफ़ादार हो | हाँ, 
मज़दू र-राज्य में परिस्थिति बदल जाती है और श्रमजीवी वर्ग को ऐसे राज्य के 
प्रति वफ़ादार होना चाहिए 
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ग्रादशंवादी विचारधारा राज्य को नेतिक संस्था मानती है। राज्य तथा 
अन्य सामाजिक समुदायों के पीछे मन्‌ प्य का ज्ञान, उसकी विवेकशील और नेतिक 
इच्छा है। राज्य मनृष्य की स्वतन्त्रता, उसके नेतिक उरंश्यों की प्राप्ति में 
सहायक है। अतः व्यक्ति को उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। 
परन्तु फिर भी कॉन्ट और ग्रीन व्यक्ति का राज्य के उद्देश्यों का साधन नहीं, उसको 
स्वयं उद्देश्य मानते हैं। व्यक्ति साधन नहीं हो सकता। अ्रतः उसको राज्य 
कत्तंव्यों की आलोचना का अधिकार है और यदि राज्य नैतिक पथ से अ्रष्ट हो 
जाता है, तब ग्रीन के अनुसार व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार 
है। परन्तु इस सम्बन्ध में उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि बह भूल तो नहीं 
करता, उसके साथ बहुमत भी है अथवा नहीं, क्‍या वह लोकतन्त्रात्मक रीति से 
राज्य को ठीक नहीं कर सकता और कहीं उसके इस विरोध से लाभ के स्थान में 
हानि तो अधिक न होगी । रूसो और हीगेल तथा बुसांके जैसे आदर्शवादी इस 
तक को आगे बढ़ा कर कहते हें कि जब राज्य विवेक और सदिच्छा की अ्भि- 
व्यक्ति करता है, जब उसका उद्देश्य नेतिक है, तब राज्य प्रमुख है और उसकी 
आज्ञा-पालन करने में ही व्यक्ति का कल्याण है। वास्तव में राज्य की इच्छा 
ही व्यक्ति की सही इच्छा है। श्रतः राज्य व्यक्ति को शक्ति द्वारा आाज्ञा-पालन 
के लिए बाध्य कर सकता है और यह व्यक्ति की सदिच्छा के अनुकूल ही होगा । 

विवेक के आधार पर कहा जा सकता है, क्‍योंकि राज्य से लाभ हैं, अतः 
उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। राज्य बिस्तृत मात्रा में सामाजिक 
हित का संगठन करता है । इसके लिए उसको व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता 
है। व्यक्ति राज्य की आाज्ञाओ्रों का इस कारण पालन करते हैं, क्योंकि वह 
उनके व्यक्तित्व के विकास' के लिए सुविधाएँ देता है। यदि व्यक्ति को यह: 
विश्वास हो कि राज्य अपने उद्देश्य में असफल है, तब राज्य के प्रति उसकी भक्ति 
के बन्धन शिथिल होने लगते हैं। उस समय वह सोच सकता है कि आख़िर 
राज्य की आज्ञा-पालन करने से क्या लाभ ? वह स्वयं को नेतिक रूप से राज्य 
की आज्ञा के विरोध के लिए तैयार करता. है। 

अन्य अधिकारों की भाँति राज्य की आज्ञा के विरोध करने के श्रधिकार की 
भी सीमाएँ हैं। यदि इसका निश्चय हो कि राज्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न- 
शील है, तब प्रगति की गति धीमी होने पर भी राज्य का विरोध नहीं करना 
चाहिए। विरोध करने के पूर्व उसको विश्वास होना चाहिए कि इस प्रकार उसके 
उद्देश्य की पूर्ति हो जायगी । विरोध करने के पूर्व उसको संवेधानिक उपायों का 
सहारा लेना चाहिए। सम्भव है, इस प्रकार उसके उद्देश्य की पू्ति हो जाय । 
विरोध का कारण महत्त्वपूर्ण होना चाहिए। यों हीं छोटी-मोटी बात के लिए 
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विरोध करना उचित नहीं । विरोध को राज्य-रोग के उपचारमात्र के लिए 
प्रयोग करना चाहिए। उसकी आदत नहीं होनी चाहिए 

परन्तु आ्रधुनिक लेखकों का विचार है कि मनृष्य आचार-विचार और 
विवेक से निर्धारित नहीं होता । ग्राहम वालस का कहना है कि मानसिक जीवन 
में अन्तःप्रेरणा और भावनाओ्रों का भी स्थान है। लॉस्‍्की के अनुसार भी मनुष्य 
स्वभाव, प्रवृत्ति और विवेक का मिश्रण है। भूख, प्यास, योनि, वस्त्र और 
निवास स्थान के लिए व्यक्ति को साम्‌ृदायिक जीवन की आवश्यकता होती है 
और सामुदायिक जीवन के लिए शासन और राज्य की आवश्यकता है। यदि 
प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील और बुद्धिमान भी मान लिया जाए तथापि सभ्य 
समाज के विभिन्न और दुरूह कार्यों को स्वयं नियमन के लिए नहीं छोड़ा जा 
सकता। उसको नियमन की आवश्यकता है । 

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य को शक्ति की आवश्यकता है। परच्तु 
वह राज्य का सार नहीं ।॥ विधि-पालन, शान्ति स्थापन और समाज-हित-साधन 
के लिए सरकार शक्ति का प्रयोग करती है। अधिकांश मनुष्य वेसे भी स्वभावत॥ 
राज्य की आज्ञा का पालन करते हें। सरकार शेष को भी ग्राज्ञा-पालन के लिए 
बाध्य करती है । परन्तु शक्ति राज्य का आधार नहीं । ऐसी अनेक दाशनिकों 
की धारणा है। उनका कहना है कि राज्य क़ानून के समर्थन में शक्ति का 
प्रयोग करता है और इस क़ानून का आधार जनता का समर्थन, उसकी इच्छा 
है। अतः राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं ।" 


रन अज2अ+भ अपर [॥अम २५२ #लकमकतमतर पे आअक णनकं मन के" 
नानक ममता मनततत_भक«स-कतपपेकजनभकक२०००५७ 
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राज्य का कार्य-क्षेत्र 
( 5ए0९४९ ० 902६९ 4८0 ४709 ) 


प्रस्तावना : ऐतिहासिक पाइवे भूमि 


राज्य का कार्य-क्षेत्र क्या हो ? इसकी क्या सीमाएँ हों ? राजनीति- 
शास्त्र ये प्रश्न उठाता है। इन प्रश्नों से यह ध्वनि निकलती है कि राज्य 
के कार्यों की सीमाएँ हे। सीमाओं का प्रश्न इसलिए उठता है कि कहीं व्यवित 
की स्वतन्त्रताओं का अपहरण न हो जाए। राज्य और समाज की पृथक करके 
देखा जाता है। 

प्राचीन काल में, विशेषतया यूनान में, स्थिति भिन्न थी। वहाँ नगर राज्य 
थे और शासक तथा शासित का बहुत निकट सम्बस्ध था। नागरिक आपस 
में एक दूसरे को जानते-पहिचानते थे और वे शासक से परिचित थे। शअ्रतः 
ऐसी स्थिति में समाज और राज्य की सीमाएं अ्रदृश्य जेसी थीं। वे दोनों एक 
ही वास्तविकता समझी जाती थीं। साथ ही, वे राज्य को देवी शक्ति से सम्पन्न 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ समझते थे। उनके लिए राज्य ही सब कुछ था। राज्य 
से बाहर व्यक्ति का कोई विशेष अस्तित्व ने था। प्राचीन यनान में 
ज्य सारे जीवन पर हावी था। राज्य का उद्देश्य बड़ा ही बविस्तत था। 
. अत: राज्य अनेक प्रकार के नियन्त्रण लाद सकता था। उसको धामिक, नैतिक, 

राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आझ्रादि सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का 

अधिकार था। सिज़विका ( 58ंक्‍8एांटा: ) इस मत का विरोध करते हुए 
सिद्ध करता है कि प्राचीन यूनान के नगर-राज्य का कार्य-क्षेत्र आधनिक राज्य 
से अधिक विस्तृत न था। परन्तु जैसा कि बार्कर ( 8:0६०7 ) कहता है, उस 
समय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न न था, क्योंकि उनका अस्तित्त्व: 
हीन था। ' 

प्राचीन रोम ने भी एक हद तक यूनानी धारणाओं को अपनाया था । वहाँ 
कुटुम्ब को अपेक्षत: अधिक स्वतन्त्रता थी और सामाजिक रिवाज और घामिक 
प्रकृति द्वारा भी राज्य शक्ति का नियमन होता था। परन्तु इसके श्रर्थ यह 
नहीं कि रोम-राज्य कम शक्तिशाली था। उसने स्वयं अपने को सीमित 
किया था। 
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मध्य यूग की पादर्व भूमि भिन्न थी। ईसाई धर्म और जर्मन कबीलों ने 
रोमराज्य से संघर्ष किया था। इसके अतिरिक्त इस यूग में राज्य बड़ा कमज़ोर 
और धर्म आदि अन्य संस्थाएँ शक्तिशाली थीं। ऐसी दशा में राज्य का वह 
स्थान जो उसको प्राचीन काल में प्राप्त था, असम्भव था। धर्म और राज्य 
के बीच संघर्ष का विषय ही यह था कि राज्य की दक्त श्रेष्ठ है श्रथवा धर्म की । 
धरम ने अपने को राज्य के कार्य और अधिकार क्षेत्र से अलग रखने का सफल 
प्रयत्त किया। इसी प्रकार मध्यकालीन सामन्तवाद भी राज्य की परिधि से 
ग्रायः स्वतन्त्र रहा।. इस प्रकार मध्यकाल में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता और अधिकार तथा धामिक श्रधिकारों से सीमित था। 
.. भध्ययुग के अन्त में राष्ट्रीयता का उदय हुआ और उसके साथ ही राष्ट्र- 
राज्य स्थापित हुए। योरोप के अनेक देशों में निरंकुश शासकों ने सामनन्‍्तवादी 
अराजकता का अन्त किया और धर्म की स्व॒तन्त्र शक्ति पर भी विजय प्राप्त की । 
राजाओं की निरंकुश शक्ति को राजा के अधिकारों के देवी सिद्धान्त ( 276 
(787६ ० 088) से बल मिला। इस समय से ही राज्य के विरुद्ध व्यक्ति 
के अधिकार अथवा धामिक स्वतन्त्रता का प्रइन उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार 
आधुनिक काल में राज्य के कार्यों की सीमा का प्रश्न उठा । 

राज्य के कार्य-क्षेत्र की समस्या :--राजनीतिक सत्ता के स्वरूप का निश्चय, 
उसका व्यक्ति तथा अन्य राज्यों से सम्बन्ध, ये राजनीति दर्शन की मुख्य समस्या 
है। व्यक्ति अ्रथवा अन्य राज्यों से राज्य का सम्बन्ध, उसके कत्तेंव्यों की सीमा 
निर्धारित करते हैं। राज्य के कत्तेग्य क्या हों, इसका सम्बन्ध राज्य की दक्ति 
संगठन, उसके संविधान से भी है। राज्य की शक्ति का मालिक कौन है, 
राज्य के क्या उद्देश्य हैं, वह क्या हासिल करना चाहता है, उसकी बाह्य और 
आन्तरिक परिस्थिति कैसी है--अ्रादि तथ्यों का भी राज्य के कत्तंव्यों पर प्रभाव 
पड़ता है। जिस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों के कारण राज्य के विभिन्न 
स्वरूप होते हैं उसी प्रकार उसके कत्तेव्य भी स्थान, काल आदि अन्य परिस्थितियों 
के अ्नसार भिन्न होते हैं । 

कार्यक्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में मुख्य प्रइन है राज्य का व्यक्ति से 
सम्बन्ध । राज्य किस सीमा तक व्यक्ति को कार्य-स्वतन्त्रता ( #76९१९०४७ 
०९ «०४०४ ) दे, वह जन-कल्याण के हित किस ह॒द तक अपने कार्यों को सीमित 
करे ? इस सम्बन्ध में विभिन्न दाशनिकों के अलग-अलग मत हैं। कुछ ऐसे हैं 
जो राज्य को अनावश्यक समझते हैं, दूसरे इसको मजबूरी समझते हें, कुछ इसको 
नैतिक आवश्यकता मानते हैं और श्रन्य इसके कार्यक्षेत्र को अधिक-से-अधिक 
विस्तृत बनाना चाहते हैं। इस' प्रकार मोटेतौर से इन विचारधाराश्रों को 
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चार भागों में बाँठा जा सकता है। (१) अराजकतावादी, ( /भा०ए८।5६ ), 
(२) व्यक्तिवादी [( एशतारशंतंप०5६ ), ( | आदशंवादी (06४७६ ), 
और (४) समाजवादी ( 5०2८2 ) । 

श्रराजकतावादी दृष्टिकोण ( 0#८८टॉपंड८ ४:०७ ):--यह सिद्धान्त राज्य 
के अस्तित्व के ही विरुद्ध है। वह राज्य को अनावश्यक ही नहीं, वरन्‌ घातक 
समझता है। इसके प्रतिपादकों में ब्रिटिश दार्शनिक गाडविन ( (00७7 ), 
फ्रांसीसी दाशनिक प्रधों (77०ए००॥०४० ), रूसी क्रान्तिकारी बाकूनिन 
( 82&पाा ), क्रीपोटकिन ( 00700 ) और टॉल्सटॉय ( 080०५ ) 
आदि मुख्य हैं। इनका दर्शन उन्नीसवीं सदी के राज्य विरोधी व्यक्तिवाद 
और सम्पत्ति विरोधी साम्यवाद का सामंजस्य स्थापित करता है। परल्तु ये 
व्यक्तिवादियों की भाँति राज्य को मजबूरी नहीं समझते, उसको व्यक्ति के 
विकास' के लिए घातक समझते हैं। इसी प्रकार समाजवादियों की भाँति वे 
व्यक्तिगत पूँजी के अधिकार के विरोधी हें। परन्तु उनकी तरह राज्य को्‌ 
स्वीकार नहीं करते। | 

इनका विचार है कि मनुष्य स्वभावतः: सहयोगप्रिय प्राणी है। यदि 
उसको राज्य की शक्ति और ग़रीबी तथा धर्म से छुटकारा मिल जाए, तब वह 
सुखी और स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकता है। बाकूनिन के अनुसार राज्य 


का सहायक और एजेण्ट है। धर्म भी ऐसी राज्य-शक्ति की सहायता करता 
है। स्वतन्त्र और विवेक पूर्ण आचरण ही सद्‌ श्रौर नेतिक भ्राचरण है । राज्य 
अपने क़ानून और शक्ति का प्रयोग कर मनुष्य की बुद्धि को मन्द बनाता और 
उसकी नैतिकता का नाश करता है। वह उसकी स्वतन्त्रता का श्रपहरण कर 
उसको अनैतिक बनाता है। क्रोपोटकिन के श्रनुसार प्रतिनिध्यात्मक लोक- 
तन्त्र ( ९८०7८४८॥(४ए८ )027१70८7909५ ) भी घनीवर्ग का तो राज्य है। 
ग़रीब को केवल मत-दान का अधिकार है। यह प्रतिनिधि किसी पेशे का 
न होने के कारण समाज के किसी भी वर्ग अथवा पेशे का सच्चा प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकता। कहा जाता है कि राज्य देश में शान्ति रखने और विदेशी 
आक्रमणों से रक्षा करने के लिए है। परन्तु पुलिस से अपराध कम' नहीं होते 
और सेनाओं के रहते हुए भी स्वतन्त्रताश्रों का श्रपहरण हो जाता है। स्वतनन्‍्त्र' 
संगठनों हारा ही नैतिक सुधार और स्वतन्त्रता सम्भव है। वैयक्तिक पूंजीवादी 
सम्पत्ति के कारण देश वर्गों में विभाजित हो जाता है और गृहसुद्ध की स्थिति 
उपस्थित हो जाती है। इसी प्रकार राज्य के कारण संसार राष्ट्रों में बट 
जाता है और अन्‍्तर्राप्ट्रीय युद्ध छिड़ जाते हें। भ्रृतः अराजकतावादी दृष्टिकोण 


राज्य का कार्य-क्षेत्र ३३६९ 


राज्य और उसके प्रतीक जेसे पुलिस, फ़ौज, नौकरशाही, जेल, न्यायालय आदि 
का घोर विरोधी है। इन दार्शनिकों का मत है कि ऐसे राज्य का नाश होना 
चाहिए। परन्तु दाशनिक अराजकतावादी ( ४050८ ;087८४४४5६ ) 
केवल अलोकतलन्त्रात्मक ( ए४6०४0००पं८ ) तथा अत्याचारी राज्य का ही 
विरोध करते हें। इनमें और क्रान्तिकारी अ्रराजकतावादियों ( रि८ए०प- 
0787"फ7 ै7287/८77508 ) के बीच उपायों ( छाल्ा00 ) का भी भेद है। 
क्रान्तिकारी अराजकतावादी कऋान्तिकारी तरीक़ों से राज्य का नाश करना चाहते 
हैं, सरकार की शक्ति को मिटाना चाहते हैं जब कि दाशनिक अ्रराजकतावादी 
शिक्षा और प्रचार में विश्वास करते हें । द 


भावी अराजकतावादी समाज का क्‍या रूप हो, इस सम्बन्ध में भी मत-भेंद 
है। व्यक्तिवादी अराजकतावादी (फ्ताशंतप्थांडधं८ &7०7०१४४७ ) चाहते 
हैं कि व्यक्ति को अपनी निजी व्यक्तिगत सम्पत्ति ( पूँजीवादी सम्पत्ति नहीं ) 
स्वयं रखने का अधिकार हो। कदाचित्‌ वे बड़े पैमाने की पैदावार के 
विरोधी और घरेलू तथा ग्राम-उद्योग के विचार के पोषक हँ। इसके विपरीत 
साम्यवादी अराजकतावादी (00%णपणंडधं८ +7००८०४४ ) सम्पत्ति के उसके 
उत्पादन के साधन, उत्पादन और वितरण की समाजीकरण में विश्वास' करते 
हैं। उनका ऐसा मत प्रतीत होता है कि राज्य के बिना भी स्वतन्त्र संस्थाएँ 
और समाज सहयोग सम्भव हैं। जनमत राज्य-शक्ति का स्थान ले सकता 
है। वैसे तो राज्य की अनुपस्थिति में मनुष्य स्वभावतः ही नैतिक होंगे. 
यदि कहीं किसी की कदाचारी प्रवृत्ति हुई भी तब जनमत के असर से वह 
रुक जायगा । उनमें से कुछ कारखानों के लिये रक्षा-सेना की भी बात करते हें । 

सारांश यह कि अराजकतावादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अधिकार, व्यक्ति 
की मौलिकता तथा नैतिकता, उसके व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास के पक्षपाती 
हैं। उनका मत है कि राज्य उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक है। अतः 
वे इसका विरोध करते हें। 

आलोचना :--इसमें सन्‍्देह नहीं कि श्रराजकतावाद आधुनिक राज्यों की 
भ्रपूरणताओं की ओर संकेत करता है; उनके दोषों, नैतिक, राजनीतिक और 
आथिक पतन की ओर दृष्टि आकर्षित करता है। परन्तु उसका कहना है कि 
राज्य और सरकार केवल दमन और अत्याचार के अस्त्र हें, सर्वथा सत्य नहीं । 
सरकार का कार्य केवल शक्ति प्रयोग ही नहीं, जनता का हित-साधन, उसकी 
सहायता करना, शिक्षा आदि देना भी है। सरकार और स्वतन्त्रता को 
परस्पर विरोधी समझना भूल है। स्वतन्त्रता को स्वेच्छाचारिता नहीं समझना 
चाहिए। सच्ची स्वतन्त्रता की सीमाएँ हें। क्‍ सरकारविहीन अराजकतावादी 
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समाज में स्वतन्त्रता सम्भव नहीं । वहाँ तो बली' का दु्बल पर राज्य होगा 
और फिर इस समाज में भी एक-न-एक सरकार उत्पन्न होगी और राज्य का रूप 
धारण करेगी। चाहे राज्य में कितनी ही बुराइयाँ क्‍यों न हों, सभ्य समाज के 
लिए उसकी आवश्यकता है। यदि यह मान भी लिया जाय कि मनुष्य 
स्वभावत: सद्प्राणी है और वह स्वयं सहयोगी जीवन व्यतीत कर सकता है, फिर 
भी कुछ बुरे मनृष्य उसको भ्रष्ट कर सकते हें। इसके अतिरिक्त भनुष्य से 
देवत्व की आशा करना दूराशामात्र है। इस समाज की समस्याएं इतनी जटिल 
हैं कि बिना सरकारी नियमन के उनका सुलझाना प्राय: असम्भव है । 

व्यक्तिवादी ( फतारश॑तघरा:5पं० ) दृष्टिकोण :---अ्राजकतावाद राज्य 
को ब्रा और अनावश्यक समझता है, वह राज्य-विहीन समाज की कल्पना करता 
है। परन्तु व्यक्तिवाद राज्य को बुरा समझते हुए भी श्रावश्यक मानता है। 
राज्य आवश्यक अभिशाप है। मनृष्य के अन्दर भ्रहम है, अतः: आपसी संघर्षों 
का भय है। इस कारण मनष्य को सम्बन्धों का नियमन करने के लिए राज्य 
की आवश्यकता है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति श्रपतता हित स्वयं जानता है, और 
स्वयं ही उसका साधन कर सकता है। उसके व्यक्तित्व का विकास उसके 
निजी प्रयत्न द्वारा ही हो सकता है, श्रत: राज्य को अपने हस्तक्षेप को सीमित 
करना चाहिए, उसके कर्तव्य कम-से-कम होने चाहिए। “सरकार व्यक्ति की' 
अपूर्णता का चिह्न है” (फ्रीमेन ) । फ्रांसीसी लेखक सीमों ( शएा०॥ ) 
ने कहा था कि राज्य को चाहिए कि वह स्वयं को व्यर्थ बना दे और अपनी मृत्यु 
की तैयारी करे। राज्य को व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। यहाँ तक कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आभ्रादि भी निजी विषय हैं और 


राज्य को इनसे अलग रहना चाहिए। 

राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में व्यक्तिबादियों के बीच स्वयं मतभेद है। 
स्पेन्सर जैसे व्यक्तिवादी अराजकता के निकट पहुँच जाते हैं और उस समाज 
को आदरों मानते हूँ, दूसरी ओर श्रन्य व्यक्तिवादियों का मत है कि जीवन-धन' 
और स्वतन्त्रता जेसे अधिकारों की रक्षा भर के लिए राज्य की श्रावश्यकता 
है। परन्तु ऐसे भी व्यक्तिवादी हैं, जो राज्य से जन-कल्याण की आ्राशा रखते 
हैं और ऐसे अवसरवादी कारणों से राज्य के कत्तेव्यों की वृद्धि के लिए तैयार हें । 

ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा का श्रारम्भ योरोप में सतरहवीं 
और अ्रदारहवीं शताब्दी में हुआ । इस समय राजसत्तावादी राजा के दैवी 
अधिकारों के तक के आधार पर उनका निरंकुश शासन क़ायम' रखना चाहते 
थे। इसके विरुद्ध, लोकतन्त्रवाद के समर्थकों ने सामाजिक समझौते ( $०ट८ंथ 
(०४८०० ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। लॉक का कहना था कि 
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मनुष्य स्वभावत: विवेकशील है, वह सहयोगप्रिय प्राणी है। उसको जन्म से 
है) प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हें। परन्तु प्राकृतिक अवस्था में समाज और 
राज्य नहीं, अतः उसके प्राकृतिक अ्रधिकार पूर्ण रूपेण सुरक्षित नहीं। इस 
कारण, मनुष्य समझौते द्वारा, इन अधिकारों की रक्षा के हित राज्य का निर्माण 
करता है। अतः इस प्रकार ऐसे व्यक्तिवादी लेखक, राजा का बुरा समझने 
के स्थान पर राज्य को बुरा समझने लगे और राज्य की शक्तियों को महत्त्व न 
देकर उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पंर जोर दिया। इनके अनुसार राज्य 
समझौते से और प्राकृतिक अ्रधिकारों की रक्षा के हेतु स्थापित हुआ है। अतः 
राज्य का उ्हू इय केवल नकारात्मक है और इसके अतिरिक्त कुछ भी और करना, 
अ्रथवा प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना समझौते की शर्तों के बाहर है। 
यदि राज्य व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति को आज्ञा-भंग 
करने का अधिकार है। 


परन्तु लोकतन्त्र के विकास के साथ यह विचार बदलता गया। राज्य 
की शक्ति और उसके कार्य बढ़ते गये । रूसो ( 7१०0४४८०४० ) के लोकतन्‍्त्र- 
वादी और जन-सत्ता ( ?०एपएॉ०७ 80ए८८८४7०८० ) सम्बन्धी विचारों से राज्य 
को बल मिला। जो राजनीतिक दल एक समंय राज्य के कत्तेव्यों को सीमित करना 
चाहते थे वे ही सत्तारूढ़ होने के बाद वेधानिक नियमन ( 76छ8789 076: 
१०४०४०४०० ) और राजकीय शव्त के प्रयोग के समर्थक बन गये। 

ग्रठारहवीं शताब्दी के दूसरे भाग में व्यक्तिवाद के सिद्धान्त, एक बार फिर 
प्रसिद्ध और जनप्रिय हो गए। इसके कई कारण थे। इनमें प्रमुख कारण 
था व्यापारवाद ( १/०८०८००४॥४६४7 ) के समय के सरकारी क़ानून जिनके द्वारा 
जीवन के प्रत्येक पहलू को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया जाता था? 
न केवल मज़दूर आदि सम्बन्धी नियम थे, वरन्‌ कुछ उद्योगों को सहायता 
दी जाती थी और अन्य पर टेक्स लगाए जाते थे और यहाँ तक कि खान-पान, 
वेष-भूषा आदि सम्बन्धी क़ानून भी सरकार द्वारा बनाए जाते थे। अतः इस 
प्रकार के सरकारी नियमों के विरुद्ध फ्रांस में फ़िजियोक्रेट ( ए/एन्मं०८०४०७६ ) 
थे, जो कृषि कर्म की स्वतन्त्रता चाहते थे और ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार 
( ॥,9788८० 4976 ) के पक्षपाती थे। आर्थिक के अतिरिक्त इस समय के व्यक्ति- 
वाद के अन्‍य पहलू भी थे, जैसे वैज्ञानिक, राजनीतिक, मनोवेज्ञानिक आदि । 

जर्मन लेखक हम्बोल्ट ( ल्रप्ा०00: १७६१ ) ने कहा था कि राज्य को 
ग्रपनी रक्षा और अपने नागरिकों की शान्ति और सुरक्षा के कार्य से झागे नहीं 
बढ़ना चाहिए। उपर्युक्त दो कारणों के लिए ही राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं 
को सीमित कर सकता है। राज्य के लिए मुख्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि 
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उसका प्रत्येक व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपनी शक्तियों का विकास कर 
सके और राज्य केवल वही काम हाथ में ले जो व्यक्ति स्त्रयं नहीं कर सकता, 
जसे--सुरक्षा । 

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के दो प्रमुख व्यक्तिवादियों, जॉन स्टअर्ट मिल ( ]७॥॥ 
( #फ था| ) ग्ौर हबेर्ट स्पेन्सर ' ( लिए ७]0व0०प ) के बिचार 
जानने योग्य हे 

जॉन स्ट्श्रट मिल ( णी।) शिया हा।। ) उपयोगिताबादी विचार- 
वारा का अनुसरण करता था। परन्तु बह व्यवित की स्वतन्त्रता पर अधिक 
जोर देता था। उसका कहना था कि स्वतन्त्रता के बिना व्यवित अपने छः तत्व 
का विकास नहीं कर सकता । अ्रतः एक व्यक्ति अथवा शमदाय सी दूसरे 
की स्वतन्त्रता को केवल अपनी अथवा अन्य किसी की रक्षा के लिए गिमित 
कर सकता है। केवल शारीरिक अथवा नैतिक भलाई के नाम पर उभसके 
ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगाए जा सकते । मनष्य के दोः प्रकार के काये के, एक 
वें हें जिनका असर केवल उसके ऊपर पड़ता है और दसरे बे जिनका अ्रमर समाज 


पर भी पड़ता है। पहले प्रकार के कार्यों में बह गमाज के प्रति उत्तरदायी 
नहीं। वे उसके स्वयं सम्बन्धी ( 00 कहछ्कातीएए ). कार्य हैं। अधिक 
से अधिक समाज उनके प्रति अपनी श्रस्वीकृति प्रकट कर र कता है। मिल के 


विचारों के अ्रनुसार राज्य का कत्तंव्य है कि वह व्यक्ति के स्वयं सम्बन्धी अधिकारों 
को सुरक्षित करे ( स्वास्थ्य, सम्मान, सम्पत्ति आदि ) श्रौर बिदेशी श्राक्रमणों 
से उसकी रक्षा करे। वह राज्य के समाज सेवा कार्य के विरुद्ध था । 

दूसरा प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक ह॒ब॑ंर्ट स्पेन्सर था। उसका बिचार 
था कि राज्य मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति, उसके पापों का परिणाम । समाज 
में हिसा और पाप हे। . उनके दमन के लिए राज्य की श्रावश्यकता 
है। ऐतिहासिक रूप से भी राज्य एक पिछड़े समा ज, सेन्‍्य समाज ( '७ा। व 
७०८8९७ए 67 िल०ए 80080 ) का परिचायक है। ऐसे समाज में व्यक्ति 
को बहुत कम स्वतन्त्रता थी। इस समय उसका सामाजिक स्थान ( 80७७७ ) 
निश्चित था। समाज के विकास के ताथ उसका रूप बदला है। इस समय 
उद्योग प्रधान ( फितपडफतंब] 6 फमब्गतल ) समाज है। उसमें व्यक्तित्व 
को मान्यता दी गई है। वह अपने सामाजिक स्थान से बँधा हुआ नहीं । उसको 
संविदा ( (०४४७८८ ) करने की स्वतन्त्रता है। स्पेन्सर एक ऐसे समाज 
की कल्पना करता था जिसम राज्य का भ्रन्त ही जायगा, जब समाज बिना पुलिस, 
फ़ौज और सरकार के भी, केवल अपनी गति से चल सकेगा । यह अराजकता- 
वादी समाज आदर्श समाज होगा । मनुष्य को स्वतन्त्रता में ही श्रानन्द मिलता 
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है। आनन्द अथवा समाज सेवा क॑ नाम पर राज्य को अपने अ्रधिकार नहीं 
बढ़ाने चाहिए। 
आज की अवस्था में राज्य एक मजबूरी ('९८८८४४७०४ «शो ) है। 
विदेशी आक्रमणों से रक्षा, आन्तरिक उपद्रवों को शान्त करने और आपसी 
समझौते और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता है। परल्तु 
राज्य का हस्तक्षेप मजबूरी है, अत: उसको अपने कर्तव्यों को सीमित करना 
चाहिए। उसका कायक्षेत्र केवल उपर्यकत तीन तक ही सीमित रहना चाहिए। 
वह नहीं चाहता था कि राज्य स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, डाक और सिक्के आदि 
का प्रबन्ध करे। उसका कहना था कि बीमार का अ्रधिकार है कि वह खुले 
बाजार में डाक्टरी सलाह और दवाई मोल ले। राज्य को उसके ऊपर दवाई 
और डाक्टर नहीं लादना चाहिए । व्यक्ति स्वयं ही सफाई का भी प्रबन्ध 
कर सकता है। बच्चा राज्य से शिक्षा की माँग नहीं कर सकता, उसके पिता 
स्वयं शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं। राजकीय शिक्षा लादना व्यक्ति की 
धवतन्त्रता का हनन करना होगा । डाक का राजकीय प्रबन्ध स्वतन्त्र-व्यापार 
के अधिकार को सीमित करता है। इसी प्रकार राज्य का सिक्के का अधिकार 
स्वतन्त्र विनिमय के प्राकृतिक सिद्धान्त का विरोधी है। ग़रीबों के लिए प्रबन्ध 
करना भी कमज़ोरों की रक्षा करता है और यह विकास सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
संसार के जीवन संघर्ष में केवल शक्तिशाली को ही जीवित रहने का अधि कार है । 
सच यह है कि स्पेन्सर विधान-सभाओं की विधान-निर्माण की प्रवृत्ति और 
सरकारों की नौकरशाही का विरोधी था। उसका विचार था कि विधान- 
सभाएँ अनेकों गलत क़ानून बनाती हैं जिनको आगे चल कर बदलना पड़ता है। 
यदि सरकारें अपने कत्त॑व्यों को सीमित करेंगी तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार, 
उसकी स्वतन्त्रताएँ सुरक्षित रह सकेंगी, अन्यथा नहीं । 
.. व्यक्तिवादी विचारक अपने मत के समर्थन कई प्रकार की दलीलें देते 
हैं। ये मख्यतया वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, राजनीतिक और आिक हूं । 
जहाँ तक मनोवैज्ञानिक तर्को का सम्बन्ध है व्यक्तिवादियों का कहना है 
के मनष्य अपना स्वार्थ स्वयं समझता है। उसको राज्य की सहायता की 
ग्रावर्यकता नहीं । प्रकृति ने स्वयं उसको अपना हित समझने की क्षमता दी है । 
... वेज्ञानिक तर्क :--उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म में ही विकासवाद के 
सिद्धान्तों का जन्म हुआ था। डारविन से भी पहले ये विचार प्रचलित हो 
चले थे। स्पेन्सर ने ब्रिटेन में इनका प्रतिपादन किया । इस सिद्धान्त के अनुसार 
जिप्त प्रकार प्रकृति में उप्ती प्रकार समाज में भी “ अस्तित्व के लिए संघष 
( $%पह९९५ 07 6४5 ६07०९ ) का सिद्धान्त लागू होता है। जो जीव 


ही  ' 
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सर्वशक्तिशाली (0:०८ ) होता है, वह जीवित रहता है, अन्य का जीवन 
संघर्ष में नाश हो जाता है। सरकार अथवा राज्य को इस प्राकृतिक नियम का 
विरोध नहीं करना चाहिए ; उसको ग़रीब और कमजोर को बचाने का प्रयत्त 
नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्राकृतिक विकास में बाघा पड़ेगी और 
अहित होगा। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि मानव ओर अन्य प्रकार के 
जीवन में भेद है। मनुष्य परिस्थितियों का दास मात्र नहीं। बह प्रकृति के 
नियमों का पता लगा कर उनके ऊपर विजय प्राप्ति का भी प्रयत्न करता है। 
शवितशाली की विजय के अर्थ समाज के लिए अहितकर भी हो सकते हैं । राज्य 
की सहायता से योग्य को जीवित रहने में सहायता मिलनी चाहिए। 

नेतिकता का प्रशइन मनृप्य की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध 
मनुष्य जीवन के लक्ष्य से भी है। कॉन्ट आदि दार्शनिकों के अनुसार व्यक्ति 
स्वतः अपना उद्देश्य है। उसके व्यक्तित्व का विकाश उसके जीवन का प्रमुख 
उद्देश्य है। यह स्वतन्त्र आचरण द्वारा ही सम्भव है। स्वतस्त्र आचरण हू 
नैतिक आचरण है। क़ानून और राज्य-शवित से प्रभावित गब्राचरण पशतुल्य 
और अ्रनेतिक है। व्यक्ति की शक्तियों के उदय, उसकी मोौलिकता के विकास 
के लिए स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता है। प्रकृति के नियम और न्याय का भी 
यही तक़ाजा है कि राज्य व्यक्तिगत श्राचरण में कम-से-कम हस्तक्षेप करे, अन्यथा 
स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व का तो हनन हो जायगा और नीरस' एकरूपला तथा 
बद्धिहीनता का जन्म होगा। ये लेखक स्वतन्त्र व्यापार द्वारा की हुई उन्नति 
की ओर संकेत करते थे जहाँ आपसी संघर्ष और प्रतियोगिता द्वारा देश धनी 
हुए और शिक्षा आदि की उन्नति हुई। 

हम ऊपर कह चुके हें कि व्यक्तिवाद का जन्म राजा के देवी अभिकारों 
के विरुद्ध सतरहवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ । इस समय व्यकिबाद और 
लोकतन्त्रवाद दोनों साथी थे। जो दक्तियाँ टैक्‍स देने के लिए प्रतिनिधित्व 
( अर्थात्‌ लोकतन्‍्त्र ) चाहती थीं, वे ही मनुष्य के प्राकृतिक श्रत्षिकारों द्वारा भी 
राजा के अभ्रधिकारों को सीमित करना चाहती थी। जॉन लॉका ( |णाए 
[.0८८० ) इसी प्रकार के दाशनिकों में से एक था। जब छ्िग ( ५४४४४ ) 
दल सत्ता प्राप्त कर चुका तब स्वयं उसने राज्य के अधिकारों की परिधि 
को विस्तृत किया और जीवन के अनेक अंगों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के क़ानून 
लाद दिये। अतः स्वतन्त्र व्यापारिक सुविधाओं और क़ानूनी भ्रादि सुधारों 
की माँग की गई । अ्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त और उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ 
में एक बार फिर व्यक्ति की स्वतन्त्रता की ओर ध्यान श्राकपषित हुआ । परन्तु 
अबकी बार प्राकृतिक न्याय और प्राकृतिक अधिकारों पर इतना जोर न था 


कक कु 
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( यद्यपि स्पेन्सर जैसे लेखकों ने ये प्रश्न भी उठाये ) परन्तु इस समय व्यावहारिक 
समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। जैसे अफ़सरशाही अथवा 
सरकारी शवित के दुर्गणों की ओर संकेत किया गया। मिल जैसे लेखकों को 
लोकतन्‍्त्रवाद की प्रगति से भी कुछ भय था। अ्रनभिन्न जनता की शक्ति से 
डरते थे, अ्रतः सामूहिक शक्ति से व्यक्ति और बहुमत से अल्पमत की रक्षा करना 
चाहते थे। ग्रतः उन्होंने अपने व्यक्तिवादी सिद्धान्तों, विशेषतः स्वतन्त्रता 
को धारणा का प्रतिपादन किया। इसके बाद तो व्यक्तिवाद अनुदार और 
सम्पत्तिवानों का सिद्धान्त बन गया। स्पेन्सर के विचारों से ऐसे ही दलों ने 
लाभ उठाया। इन सिद्धान्तों द्वारा प्रत्येक प्रगतिशील और जवब-हितकारी 
क़ानून का, प्रत्येक समाजवादी सुधार का विरोध किया गया। यह व्यक्तिवाद 
का राजनीतिक पहलू है। 

इसके अ्रतिरिक्त इसका आर्थिक पहलू है जो बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उच्चीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ में, व्यापारवादी ( /४८०८०४४॥४४० ) काल में राज्य ने न केवल 
आश््थिक, वरन्‌ अन्य प्रकार के जीवन पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये 
थे। उस समय न केवल आयात-निर्यात, व्यापार, मजदूरी, काम के घण्टे आदि पर 
पाबन्दियाँ थीं, बरन्‌ जूतों और बटन आदि की शकक्‍लों आदि तक के सम्बन्ध में 
नियम बने हुए थे। ऐसे आर्थिक नियन्त्रण के विरुद्ध फ्रांस और ब्रिटेन दोनों 
ही देशों में आन्दोलन हुए। फ्रांस में भूमि की स्वतन्त्रता पर ज्ञोर था और 
ब्रिटेन में व्यापारिक स्वतन्त्रता पर। आडम स्मिथ ( 3१०79 5779 ) जैसे 
लेखकों का कहना था कि प्राकृतिक स्वतन्त्रता द्वारा देश की सम्पत्ति बढ़ सकती 
है। क्रीमत, मजदूरी, आयात-निर्यात आदि को अनियन्त्रित और स्वतन्त्र छोड़ 
देना चाहिए। आपसी' प्रतियोगिता के कारण अच्छे से अच्छा और सस्ते से 
सस्ता सामान बाजार में आयगा। प्रत्येक व्यापारी और पूंजीपति अपनी 
पूरी योग्यता से काम करेगा । इस प्रकार देशों की सम्पत्ति बढ़ेगी और आनन्द 
में वृद्धि होगी। जैसा कि हम देखेंगे यह अवस्था भी बहुत दिन न रह सकी । 
जिस समय ब्रिटेन उद्योग-धन्धों में अ्रन्य देशों से आगे था उस समय वह स्वतन्त्र 
व्यापार के सिद्धान्त को मानता था। इसके बाद नई समस्याएँ उठ खड़ी हुई 
आर सब देशों की इस दिशा में नीति बदलती पड़ी । 

अनुभव और इतिहास का तर्क भी दिया जाता था। कहा जाता था कि 
जिस समय व्यापार-काल में राज्य ने व्यक्ति और व्यापार की स्वतन्त्रता पर 
अ्रनेक प्रतिबन्ध लगाए थे उस' समय देश की उन्न ति रुक गई थी। परन्तु उसके 
बाद जब ये रुकावटें दूर हो गईं, तब देशों ने उन्नति की। इसी प्रकार, राज्य 
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सम्बन्धी अनुभव की ओर संकेत किया जाता था। यह कहा जाता था कि 
यद्यपि राज्य को सबसे ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं, और उसके पास अनेक भेद 
रहते है जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, और वह अपने कर्मचारियों को अधिक 
वेतन दे सकता है, तथापि राज्य में व्यक्ति की जैसी योग्यता और सफ़ाई नहीं । 
सरकारी काम में लाल फ़ीता, ढिलाई, बेईमानी, नौकरशाही--ये श्राए दिन के 
अनुभव हें । 

आलोचना :-- (१) व्यक्तिवादी सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना 
स्वार्थ जानता है और वह स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है । यदि उसको 
स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो किसी स्वार्थ संबप की सम्भावना नह्टीं। आलोचकों 
का कहना है कि सभी व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं जानते। स्वास्थ्य, सफ़ाई 
आदि के सम्बन्ध में तो अ्रवश्य ही समाज अधिक जानता है। यह आवश्यक 
नहीं कि जो मनृष्य अपना वत्तमान हित जानता है बह भावी-हिल भी जानता हो । 
मनष्य स्वार्थ गीं परमार्थ की भावना से भी प्रेरित होते &। यह भी 
आवश्यक नहीं कि मनष्य के स्वार्थों का संघर्ष न हों। इस संधर्ष को रोकने 
ओर स्वार्थों का नियमन करने के लिए राज्य की ग्रावश्यकता हे । 

(२) कहा जाता है कि यदि प्रतिबन्ध न होंगें तब मनण्य के व्यक्तित्व का 
विकास होगा। परन्तु स्वतन्त्र प्रतियोगिता उसी दशा में सम्भव है जब सब 
मनुष्यों को समान सुविधाएँ हों। अनुबन्ध का अधिकार उसी दशा में ठीक हो 
सकता है जब दोनों पक्ष बराबर हों। उन. परिस्थितियों के बिना पूँणी और 
मज़दूर के बीच का समझौता शेर और बकरी का जैसा साथ होगा । राज्य इस' 
प्रकार की समान सुविधाएँ प्रदान कर सकता है। 

(३) राज्य को बुरा ही समझना उचित न होग।। राज्य केबल शक्ति 
के प्रयोग अ्रथवा श्ाश्ा देने मात्र के लिए ही नहीं हैं। बह समाज सेवा- 
कार्य भी करता है। वह उत्साहवर्द्धाौन और रक्षा करता है। विशेषतया 
परिस्थितियों के बदलने पर मजदूर सम्बन्धी नियम झ्रावश्यक हो गए हैं । इसी 
प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम भी ज़रूरी हें। राज्य की बुराइयों को श्रश्रिक 
करके आँका गया है। यदि इसी प्रकार निजी उद्योगों की बराई की भी छान- 
बीन की जाए तब कम बुराइयाँ न निकलेंगी । भेद केवल यह है कि राज्य की 
बुराइयाँ सर्वविदित हो जाती हैं और निजी उद्योगों के दोष जनता से छिपे रहते 
हैं। अश्रतः ये दोष राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने की दलील नहीं 
हो सकते । 

(४) व्यक्तिवादियों की ऐसी धारणा है कि राजकीय शक्ति से स्वतन्त्रता 
का हनन होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार और स्वतस्त्रता में 
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अन्तविरोध है। रिची ( 770८77८ ) कहता है कि इन दोनों को बहीखाते 
के दो पहलू, जमा और व्यय समझा जाता है। एक के अधिक होने पर दूसरा 
कम होता है। वास्तविकता ऐसी नहीं। स्वतत्त्रता की समस्या सीमाओं 
को निर्धारित करने की समस्या है। सरकार अपने कार्यों द्वारा स्वतन्त्रताओं 
के लिए सुविधाएँ प्रदान कर सकती है, वह मनुष्य के अधिकारों के रास्ते के रोड़े 
हटा सकती है। ग़रीबी अथवा मज़दूर सम्बन्धी कानूनों से स्वतन्त्रता कम नहीं 
होती वरन्‌ समान अवसर द्वारा उनको स्वतन्त्रता देने का प्रयत्न किया जाता है। 
बरे डाक्टर, खराब मकान अथवा गन्दगी से बचाने के कारण स्वतन्त्रता सीमित 
नहीं होती । द 

(५) मौलिकता और सनकीपन ( 2८व्व्यप्पंञए ) में भेद करने 
की आवश्यकता है। प्रत्येक स्वतन्त्र आचरण निश्चय रूप से मौलिकता की 
वृद्धि नहीं करता । व्यक्तित्व का सच्चा विकास समाज अथवा राज्य के बाहर 
नहीं हो सकता । समाज के बिना व्यक्ति एक जंगली जानवर बन सकता है। 
वह सभ्य मनुष्य नहीं बत सकता। मिल की धारणा कि मनुष्य को स्वयं 
सम्बंन्धी विषयों में स्वतन्त्र होना चाहिए, भ्रमात्मक है। स्वयं सम्बन्धी विषय 
की कल्पना करना कठिन है। विचारों पर भी परिस्थितियों और समाज का 
प्रभाव पड़ता है। 

(६) लॉस्‍्की का कहना है कि यह सिद्धान्त नेतिक रूप से अपर्याप्त है । 
इसका अर्थ यह है कि कमज़ोरी, निरक्षरता, गरीबी आदि ज्यों की त्यों रहें आर 
बहुमत इनकी श्रोर ध्यान नदे। दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा उठाया 
जाए । द 

(७) बदली हुई परिस्थितियों में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। यह 
स्वतन्त्र प्रतियोगिता का युग नहीं वरन्‌ एकाधिकार का युग है। अब माँग- 
देन का सिद्धान्त ( 2८०००व० & 5००79 ) सही नहीं। ब्रथम तो यह भी 
संदिग्ध है कि यह कोई सिद्धान्त है भ्रथवा सिद्धान्तहीनता है। यदि यह सिद्धान्त 
है भी तो आज की परिस्थितियों में ठीक नहीं बैठता । नियमन की पग-पग 
पर आवश्यकता पड़ती है। राज्य धन की आवश्यकता, व्यापार की उन्न ति 
आ्रादि के लिए भाँति-भाँति के आयात-निर्यात आदि सम्बन्धी तठकर और कर 
तथा अनेक प्रकार के बन्धन लगाता है। द 

(८) ऐसी परिस्थिति में और इसके भ्रतिरिक्त भी व्यक्तिवादी सिद्धान्त 
राज्य-कार्य का एक सन्‍्तोष-प्रद सिद्धान्त उपस्थित नहीं करता। राज्य का 
कार्य-क्षेत्र क्यों हो ? क्यों और किस हद तक सीमित हो ? इस विषय में व्यक्तिवाद 
एक स्पष्ट उत्तर नहीं देता। इतिहास बताता है कि सभ्य समाज का विकास 


है 
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राज्य के विकास के साथ हुआ है और झ्राज के जटिल जीवन में इसको आवश्यकता 
कम नहीं, अधिक ही है। 

(६) यदि दो बातों को ध्यान में रक्खा जाए तब व्यक्तिवाद के तक और 
भी कमज़ोर पड़ जाते हैँ। निरंकुश नौकरशाही अथवा लोकतस्त्र विरोधी 
शासन के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के कुछ अर्थ थे । राज्य लोक- 
तन्त्रवादी न था। परन्तु लोकतनत्रात्मक शासन के लिए पुराने स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी तर्क लागू नहीं होते । दूसरी बात यह कि राष्ट्रीयकरण में नौकरशाही 
का भय हो सकता है। परन्तु वर्तमान विचारधाराएँ चुंगीकरण ( शीपाएंटं- 
7०॥8909०॥ ) में भी विश्वास करती है। इस प्रकार बिकेन्द्रित भौर 
चुनी हुई संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित सार्वजनिक उद्योगों के विरुद्ध पुराने तर्क फीके 
पड़ जाते हें। 

(१०) स्पेन्सर का कहना है कि राज्य को नकारात्मक नियमन ( 'बिए- 
08४ ए८ॉए ए८४पाँ३४एट ) करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ग़लती करता 

तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। परन्तु राज्य व्यक्ति को ग़लती करने 
से रोके--यह उसकी शक्ति से बाहर होना चाहिए। इसके अ्रथ यह हुए कि 
यदि कोई ख़राब दवा अ्रथवा दूध बेचता है तब उससे बीमार होने वाले व्यक्ति 
ऐसे ख़राब काम करनेवाले व्यक्तियों पर दावा कर सकते हैं। राज्य का यह 
अधिकार नहीं कि वह ऐसे ख़राब काम करनेवालों के विरुद्ध पहले ही क़ानून 
बनाए और उनको रोक दे। इसी प्रकार, गन्दगी से बीमारी फेलन के बाद 
ही राज्य को अपराधी को दण्ड देना चाहिए। व्यक्ति को अपराध करने से 
बचाने का राज्य को अधिकार नहीं। आलोचकों का कहना है कि यदि राज्य 
हिसा और धोखे से व्यक्तित को बचा सकता है तब उसी प्रकार राज्य को बीमारी 
आदि से भी बचाने का प्रयत्न करता चाहिए । पझ्रतः केवल “तकरात्मक नियमन'' 
ही नहीं सकारात्मक नियमन' भी राज्य का कर्त्तंव्य है। 

यह सच है कि व्यक्तिवाद राजकीय नियमन ( 8(७० 'रिल्छृपॉक्षिपंणा। ) 
की बुराइयों पर अत्यधिक जोर देता है और उसके गुणों की ओर से श्रांख फेर 
लेता है। परन्तु यह भी सत्य है कि यह विचारधारा व्यक्ति, स्वतन्त्रता, आत्म- 
विश्वास आदि को महत्त्व देती है और ग्राथिक तथा नैतिक क्षेत्र में अ्रत्यधिक 
राजकीय हस्तक्षेप का विरोध करता है। यह मानना पड़ेगा कि अ्रपवादों को 
छोड़, व्यक्ति ही अपने सुख-दू:ख का निर्णायक हो सकता है और उसको व्यक्तित्व 
के विकास के लिए स्वतन्त्रता चाहिए। 

आरदशंवादी दृष्टिकोण ( ॥त<काइड८ शपृ०छ एमंड८ ) :--ऊपर कहा जा 
चुका है कि वत्तमान युग में झ्रादर्शवादी विचारधारा पर फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद 
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की राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ा था। अतः ये दाशैनिक राज्य को बुरा नहीं 
समझते । इनका कहना है कि मनुष्य का आदर्श नैतिक जीवन है और 
राज्य इसमें सहायक है। ग्रतः राज्य भी नैतिक संस्था है और दोनों का एक 
ही आदर्श है अर्थात्‌ सदुजीवन। परल्तु क्योंकि नैतिकता व्यक्ति के अपने 
निजी आचरण पर निर्भर करती है, उसको क़ानून के जोर से नहीं लादा जा 
सकता, अतः राज्य का कार्य इनके अनुसार भी नकारात्मक ( '८४०७४ए८ ) 
है। भर्थात्‌ राज्य मनुष्य की स्वतन्त्रता, उसके अधिकारों की पूर्ति के रास्ते 
से रोड़े हठा सकता है। वह बाधाओं का निवारण कर सकता है। उसका 
काम संस्थाश्रों अथवा व्यक्तिश्नों के सम्बन्धों का नियमन करना है। जहाँ तक 
सम्भव हो राज्य को कम ही क़ानून बनाना चाहिए। विशेषकर धार्मिक और 
नेतिक प्रश्नों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आथिक और सामाजिक 
विषयों में भी यथासम्भव कम हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा स्वतन्त्रता में 
बाधा पड़ेगी । 

परन्तु व्यक्तिवादियों की भाँति वे राज्य को बुराई अथवा मजबूरी नहीं 
मानते, वरन्‌ उसको नेतिक संस्था समझते हें। यद्यपि वे राज्य के कत्तेंव्यों को 
सीमित और नकारात्मक मानते हैं, परन्तु फिर भी राज्य के कार्य नैतिक हें, 
अनेतिक नहीं । राज्य का कार्य नैतिकता के मार्ग से रोड़े हटाना है। परल्तु 
इस नकारात्मक कार्य में अनिवार्य शिक्षा, शराबबन्दी, भूमि-सुधार, स्वतन्त्र 
संविदा आदि सम्बन्धी क़ानून शामिल हें। क्योंकि निरक्षर व्यक्ति अपनी 
स्वतन्त्रता और अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, शराब पीना भी मनुष्य 
की स्वतन्त्रता में बाधक होता है। इसी प्रकार जब तक कि दोनों पक्ष बराबर 
न हों तब तक संविदा के कोई अर्थ नहीं होते । 

बुसांके भी राज्य के नकारात्मक कार्यक्षेत्र का पक्षपाती था। परल्तु वह 
राज्य को अधिक महत्त्व देता था। उसका कहना था कि राज्य जीवन की 
ग्रन्तिम सक्रिय धारणा ( एक छ०गतंग& (४07०००४०० ० पर ) है। राज्य 
की अपनी नैतिकता है, जो व्यक्तिगत नैतिकता से भिन्न है। इस नेतिकता की 
आलोचना का व्यक्ति को अधिकार नहीं है। 

आदर्शवादी दृष्टिकोण समझता है कि क़ानून और नैतिकता भिन्न हैं। 
क़ानून द्वारा नैतिकता सम्भव नहीं। परन्तु फ़ौजदारी क़ानून द्वारा नैतिकता 
को सहायता मिलती है। क़ानून से भी मनुष्य को नैतिकता की सूझ होतो 
है। उनका कहना है कि राज्य का कत्तंव्य नैतिकता के मार्ग की बाधाओं को 
दूर करना है। यह सीधी बात को घुमा कर कहना हुआ । उनके अनुसार 
शिक्षा भी नैतिकता के रास्ते की रुकावटों को दूर करती है। परच्तु साधारण 
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जन शिक्षा को उपयोगी समझते हैं। “बाघाझ्ों को दुर करने! का सिद्ञान्त 
स्पष्ट नहीं । बाधाओं का विवरण नहीं दिया गया। भय यहा है कि की 
इस' सन्देह में पड़ कर राज्य निष्किय न है। जाय। आदशबादाी लेखक नलिद 
और आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्त्व देने के कारण सम्भवत: भौतिक 
जीवन को भला देते हें । 

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जहाँ तक राज्य के प्रति दृष्टिकोण का सम्बन्ध 
है, व्यक्तिवाद और आरादर्शवाद के बीच अन्तर है। एक राज्य को ग्रावम्यक 
बुराई और दूसरा उसको भलाई मानता है। परन्तु जहां सके कार्य-छब का 
सम्बन्ध है, उनके बीच बहुत बड़ा अन्तर नहीं। दोनों ही हयात मन 
स्वतन्त्रता पर जोर देते हैं और समझते हैं कि व्यक्ति स्वर अव्े प्रमस्स 
से नेतिकता प्राप्त कर सकता है, अ्रतः राज्य का कार्य-द्षेत्र मकाशाम्मक होना 
चाहिए। 

द राज्य नियमन का ( 3(&/(९ रि९एपॉशागताा ) सिद्धान्त ख्वआज। एके शाज्य 
के कार्य-क्षेत्र का सम्बन्ध है यह्ट सिद्धान्त बीच का रास्ता अपनाता है ।.. जरं 
तक सम्भव हो सके व्यक्ति को स्वतन्त्र होना चाहिए, उसको व्यापार श्र पस 
संचय की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। परन्तु साथ ही यह व्यवित की झ्गेक्षा 
जनता के हितों को प्रधानता देता है, और इस हेत ब्यवित की स्वनस्थला के 
नियमन को भी आवश्यक समझता है। जनहित के लिए सम्प्लि का राष्ट्रीम- 
करण किया जा सकता है। विभिन्न वर्गों की रक्षा के लिए क्रामन बनाये जा 
सकते हैं। राज्य के कार्य-क्षेत्र की सीमा झ्रावश्यकतानगार स्यन अथवा ग्रधिक 
हो सकती है। ब्रिटेन और अमरीका की सरकारें इस सिद्धान्त का अनकरण 
करती हं। आधुनिक जीवन की जठिलताओों और जनता की मांगों के कारण 
जनहित के लिए अभ्रधिक विधान की आवश्यकता होती है। ग्ल: पिए 
शताब्दी में इस सिद्धान्त के भ्रनुमार विस्तृत राजकीय नियमन की आर प्र्वाल 
रही है। 

समाजवादी ( $०८०४5४८ ) दृष्टिकोण :--राज्य के कार्य-लेत्र के विस्तार 
के सम्बन्ध में समाजवादी दृष्टिकोण" शब्द का प्रयोग भ्रमात्मक हो सकता 
है। क्योंकि समाजवाद का तात्पर्य मोटेतीर से एक से समाज मे है 
न्याय पूर्ण हो और जिसमें उत्पादन और वितरण के ढंग पर सामाजिक 
नियन्त्रण हो जिससे कि व्यक्ित का शोपण न हो, श्रादि । समाजवादी विभार- 
धाराश्रों के अश्रनेक प्रकार हैं और ये ग्रपने उद्देध्यों और उदेण्य प्राप्ति के साधनों 
में भिन्न हैं। राज्य के सम्बन्ध में भी विभिन्न विचारधाराओों के विभिन्न 
मत है। परल्तु यह स्पष्ट है कि इनमें से भ्रत्ििकांश विवारधाराश्रों के श्रनसार 
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आशिक जीवन, उसके उत्पादन और वितरण का सामहिक नियमन आवश्यक 
है। यह नियमन किस सीमा तक और किस प्रकार हो, अथवा राज्य का इसमें 
कितना हाथ हो, अथवा स्वयं राज्य का क्‍या रूप हो, यह दूसरी बात है। अतः 
गारनर का कहना है कि इस दृष्टिकोण का सही भावार्थ फ्रांसीसी शब्द एटाटिस्मे 
( ६9 4 877 ६ ) अर्थात्‌ राज्यवाद या राज्यवादी मत से निकलता है। 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि समाजवाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विरोधी 
नहीं । उसका कहना है कि स्वतन्त्र व्यापार, निजी सम्पत्ति और प्रधान समाज 
अधिकांश व्यक्तियों को विकास क। समुचित ओर समान अ्रवसर तथा सुविधाएँ 
नहीं देता। अतः उनके लिए व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रताएँ कोरी काग्रज़ी रह जाती 
हैं। उनके अनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नैतिकता, लोकतन्त्रवाद आदि का 
सबसे बड़ा शत्रु पुजीवाद और निजो सम्पत्ति को व्यवस्था हैं। लगभग सभी 
समाजवादी, विभिन्न मात्रा में आथिक जोवन--उत्पादन के साधन, वितरण, 
यातायात, बेंक, बीमा आदि का सामूहिक नियमन चाहते हैं, चाहे वह सहकारी, 
सामाजिक, म्युनित्तिईलिटी प्रथवा राष्ट्रीय आदि किसी आधार पर क्यों न हो । 
समाज-सेवा और कल्याण के हित में इन कार्यों का समुृह अथवा राज्य के हाथ 
में आना अहितकर ही नहीं कल्याणकारी है, उनका ऐसा विचार है। अतः 
वे आर्थिक और अन्य प्रकार के सामाजिक जीवन का नियमन व्यक्ति की सदिच्छा 
पर नहीं छोड़ते । इसके नियन्त्रण में वे राज्य अथवा समाज का हाथ चाहते 
हैं। इन विचारों के अनुसार राजकीय अथवा सामाजिक कार्य-क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तत हो जाता है। जो आाथिक जीवन व्यक्तिवादियों और एक प्रकार से 
आदर्शवादियों के अनुसार स्वतन्त्र होना चाहिए, समाजवादियों के अनुसार वह 
सब राज्य अ्रथवा समाज के कार्य-क्षेत्र की परिधि में आ जाता है। इस 
प्रकार यह व्यक्तिवाद का विरोधी विचार है। 

समाजवादी दृष्टिकोण का अपना इतिहास है। आदिकाल में भी एक 
प्रकार की. समाजवादी व्यवस्था थी। इस समय सामूहिक सम्पत्ति उपा्ज॑त 
और वितरण के आधार पर ही मनुष्य जीवन निर्वाह होता था। प्राचीन 
यूनान के नगर राज्य स्पार्टा.और आस-पास के अन्य कतिपय स्थानों में भी एक 
सीमा तक ऐसा जीवन पाया जाता था। प्लेटो के ऊपर इस जीवन का प्रभाव 
पड़ा और उसने शासकवर्ग के लिए इस जीवन को उचित समझा। प्रारम्भिक 
ईसाई धर्म में इन विचारों का प्रभाव था। मध्यकाल में, स्थान-स्थान पर, 
क्ृषि-व्यवस्था, नगर-संघ और मरठों के जीवन में इसका प्रभाव था। धर्म-सुधार 
के बाद के किसान-विद्रोह ऐसे ही विचारों से प्रभावित हुए थे। पूँजीवाद के 
आरम्भ के साथ ही, एक बार फिर, समाजवादी विचारों का उदय हुआ | 
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उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश विनारक आवन ( (१0७५) ) आदि 
अनेक लेखक ऐसे हुए जिन्होंने न केवल समाजवाद का प्रचार किया, बरन्‌ ऐसे 
अनेकों प्रयोग भी किये। परल्तु ये अधिकांशत: स्व्नदर्शी ( (संता ) 
थे। इन्होंने समाज का इतना वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया, जितना कार्ल- 
मावर्स ने। ग्रतः मार्क्स के सिद्धास्तों को वज्ञानिक समाजबाद कटा जाता 
है। क्योंकि प्राधुनिक समाजवाद पर मानस का सबंध अधिक प्रभाव पड़ा 
है, भ्रत: संक्षेपत: उसके विचारों को जानता आवश्यक ४ 

माक्स का कहना है कि उत्पादन सके साधनों के विकास के साथ ही समाज 
का भी विकास हुआ है। उत्पादन के साधनो-ज्तीर-कमान, जमीन, मशीन 
आदि के आधार पर ही पारस्परिक उत्पादन सम्बन्ध स्थापित होते के । सका 
असर समाज के स्वरूप, उसकी राजनीतिक, सेलिक, खाधिक संस्था्री पर भी 
पड़ता है। समाज के बिकास की एक रिथा दिन के सम्बन्ध में भीषण 
के तत्त्व का प्रवेश हुआ। कुछ व्यक्तियों ने उत्पादन के साथनों पर निजी 
अधिकार स्थापित किया और अन्य ब्यकियों का शापण आरम्भ किया । वयोंकि 
स्वामी, सामन्‍्त अथवा पूजीपतिवर्ग के पास उत्पादत के साधन«आजमीस अथवा 
मशीनें थीं। शअ्रतः वे अन्य व्यक्तियों को काम करने और प्रवनी शर्ते स्वीकार 
करने के लिए बाध्य कर सकते थे। जिनके हाथ में उत्पादन के साधन रहे 
उनके हाथ में ही शासन-सत्ता भी रही। शोपक और शापिल का संघ निरस्तर 
चलता रहा । 

पंजीवादी समाज का विश्लेषण करते हुए उससे बललासा कि उत्पादन 
के साधन--मशीन, कल, कारखाने, बक, बीसा श्रादि>व्यजीवर्ि के हाथ में 
हैं, अत: जन-साधारण को मजबर हो अपनी मेहनलस बचनी पहली 2 । इनकी 
मजदूरी का निर्णायक पूंजीपति ही है। मेहनत के बदले में उनकी अहल कम 
मजदूरी मिलती है। सारे मुल्यों का पैदा करनेबाला मजदूर है। परन्‍्त उसको 
पैदावार का एक छोटा भाग मिलता है। शेध मालिक के पास चला जाता है। 
इस प्रकार एक ओर पूंजीपति की पूंजी बढ़ती है और दूसरी और मजदूर का 
शोषण | अन्त में एक स्थिति ऐसी पैदा होती है, जब पैदाबार बढ़ जाती है, 
परन्तु मजदूर की मजदूरी कम होने के कारण पैदावार के खरीदने बाले नहीं 
मिलते । समय-समय पर पूजीवाद में ऐसे संकट आया करते है। इस संकट 
काल में बेकारी और मजदूरों की यातनाएँ बढ़ती हैं और छोट-मोर्ट पंजीपतियों 
का भी दिवाला निकल जाता है। यह समाज संकट और परिवर्सन की और 
बढ़ता है। यह स्वयं अपना शत्रु, भज़दूरवर्ग पैदा करता है। मज़दुरबर्ग को 
संगठित होकर, संसार के मजदूरों को एक साथ मिलकर पं॑जीवादी व्यवस्था का 
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अन्त करना चाहिए। इसके लिए क्रान्ति आवश्यक है। ऐसे बड़े ऋन्तिकारी 
परिवत्तंन क्रान्ति के बिना सम्भव नहीं । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राज्य के ऊपर शासकवर्ग का अभ्रधिकार 
होता है। पूँजीवादी समाज में राज्य पर पूँजीपतियों का अ्रधिकार था, ऋरान्ति 
के बाद मजदूरवर्ग का राज होगा। परन्तु शीघ्र ही उत्पादन की शक्तियों का 
विकास होगा और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकेंगी। साथ 
ही, पूंजीयति वर्ग के नाश के साथ शोबकवर्ग और वर्ग समाज का भी अन्त हो 
जायगा। इस समाज में सभी व्यक्ति काम करने वाले होंगे। श्रतः यह वर्ग- 
विहीन समाज होगा जिसको दमनकारी शासन-सत्ता, पुलिस, फ़ौज, नौकरशाही 
आदि की आवश्यकता न होगी। श्रेणी संघर्ष के अन्त के साथ राज्य का भी 
अन्त हो जायगा। किन्तु उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होगा 
और आशिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए आ्राथिक संस्थाओं की 
आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अन्य प्रकार के जीवन के लिए अन्य 
सामाजिक संस्थाएं होंगी । क्‍ 

माक्स के बाद समाजवाद का उद्देश्य तो स्पष्ट हो गया। इसका उद्देश्य 
पूँजीवादी व्यवस्था और शोषण का अन्त, उत्पादन के साधन आदि का समाजीकरण 
और वितरण पर नियन्त्रण है। परन्तु साधनों का किस हद तक समाजीकरण 
अथवा राष्ट्रीयकरण किया जाय और वितरण के कौन से ढंगों को अ्रपनाया जाय 
तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किन उपायों को काम में लाया जाय, इस सम्बन्ध 
में मतभेद है। उमग्रवादी विचारक क्रान्तिकारी उपायों के पक्ष में हें। वे 
सभी आ्ाथिक-साधनों का एक साथ समाजीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण करना 
चाहेंगे और यथासम्भव आर्थिक समानता भी स्थापित करेंगे। सुधारवादी 
विचारक शान्ति मार्ग के पक्ष में हें। वे इन साधनों का धीरे-धीरे समाजीकरण 
करेंगे और आर्थिक समानता भी क्रमश: स्थापित करेंगे। सुधारवादी समाज- 
वादी राज्य को अधिक लोकतंत्रवादी बनाकर उसकी शक्ति द्वारा, उसके कार्य 
और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर अपने लक्ष्य की पूति करना चाहते हैं। 

समाजवादी राज्य के कार्य-क्षेत्र को किस सीमा तक विस्तृत करना चाहते 
हैं? जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं। उसय्रवादी 
विचारक सभी उद्योग, भूमि, पूँजी, उत्पादन के साधन, यातायात आदि पर 
सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रयोग की वस्तुओं 
को छोड़ सभी सम्पत्ति पर राज्य अथवा समाज का अधिकार हो जायगा, वह 
सबसे बड़ा स्वामी होगा । राज्य अ्रथवा समाज, बेंक और बीमा, रेल और तार. 
खानें, नहरें, पुल, नाव, जहाज, पानी, बिजली, आदि का प्रबन्ध करेगा.।. उसको * 
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निःशल्क और ग्ननिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करना चाटिए, इलाज, पशन, सानृत्व 
रहने के मकान, काम, आराम आदि का भी प्रबन्ध करना चाडि।। उपयक्त 
बातों से अनुमान किया जा सकता है कि राज्य अभवा समाज के काय केबल 
नकारात्मक नहीं। व्यक्तिबादियों की भाति बह पूलिय, सर्प और शासन 
कार्य के लिए ही नहीं वरन्‌ विस्तृत पैमाने पर समाज-सबवी और जन-कत्साण भी 
उसका कार्य है। 

समाजवाद के पक्ष में कई प्रकार के तक॑ ह#॥ ये £ आधिक, सेसिक, 
राजनीतिक, व्यावहारिक श्रादि । 

इनका के कि आ्राथिक दृष्टि से उत्पादन और वितरण का हे गे अवेआानिता 
हैं। इसका आधार स्वतन्त्र प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक 
पंजीपति अधिक से अधिक उत्पन्न करना चाहता हे किसु उसका खपत का कोई 
अन्दाज' नहीं होता। इसी कारण उत्पादन अधिक है जाता # और साभ 
की लिप्सा में वह् मजदूर को कम से कम बेला है, अतः झसिक ऊत्पादसल का 
संकट उपस्थित होता है, जिसमें लाखों मजदूर बकार ओर बजप स्थार £। जाते ६ 
श्रौर दूसरी ओर उत्पादन को जलाना, गलासा और सहाना पड़ता / । अंकों 
छोटे प्‌ंजीपति भी इसी क्रम में मिट जाते प्रत्यक पजीपलि अपने माल के 
विज्ञापन में भी व्यय करता है। कभी गलत चीजों का विजाप' आला है 
ओर इससे जनता को धोखा होता है। अच्छी मशीनों के उपयोग अथबा मेहनत 
से मजदूर अथवा समाज को लाभ नहीं होता। उहहां उसका शोगण बढ़ता 
है, अ्रथवा बेकारी का भी डर रहता है। इस व्यवस्था में अपक्यय निद्चित है । 
दूसरी शोर समाजवाद में योजना सम्भव है। उसमें आवश्यकता का पला लगे 
जाता है और केवल उतना ही पैदा करने की आवश्यकता होती है । अधिक 
पेदा होने पर पेदावार को मजदूरों के बीच वितरण किया जा सकता है अथवा 
काम के घण्टे कम किये जा सकते हैं। समाजवाद में शोपण का प्रश्न नहीं उठता 
इसके विरुद्ध, यह कहा जा सकता है कि राज्य रर्वशक्तिमान' हो! जागगा और 
व्यक्तिगत स्वाधीनता अ्रसम्भव हो जायगी । परनन्‍त उत्तर यह है कि इस समय 
आशिक जीवन में पूँजीपति की तानाशाही है सकों ज़ठा पंजीवाद समाज 
प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसर नहीं देता । पजीपर्सि भूमि 
और उत्पादन के अन्य साधनों का स्वामी होता है। बढ़ लगान, किराया, ब्याज, 
मुनाफ़ा आदि के रूप में बेठे की कमाई करता है। वह सट्ठे से भी रुपया कमाता 
है।. उत्पादन के साधनों का एकाधिकार होने के कारण वह मजदूर पर अपनी 
शर्ते लाद सकता है। अ्रतः पूँजीपति श्रौर मज़दूर किसी प्रकार भी बराबर 
नहीं हो सकते । .मज़दूर को मज़बूर होकर मजदूरी बैचनी पड़ती है। पश्रन्यथा 
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उसको केवल भूखा मरने भर की स्वतन्त्रता है। इस ग़रीबी और असमानता 
'की ग्रवस्था में उसकी राजनीतिक अथवा क़ानूनी समानता, उसकी मतदान 
'की स्वतन्त्रता के कोई अर्थ नहीं रह जाते। वह धनाभाव के कारण चुनाव 
के लिए खड़ा नहीं हो सकता, स्वयं शासक नहीं बन सकता । अधिक-से-अधिक 
'उसको शासकों के चुनने का अधिकार भर मिलता है और अ्रसमानता की दशा 
में, वढ़ मतदान की स्वतन्त्रता का भी लाभ नहीं उठा सकता । उसको राज- 
नीतिक दबाव में मत देना पड़ता है। इस प्रकार पूँजीवाद केवल कुछ धनिकों 
को ही स्वतन्त्रता देता है। इस व्यवस्था में सच्चा लोकतन्त्र सम्भव नहीं । 
इसके विपरीत समाजवाद व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर देकर उसको 
सच्ची स्वतन्त्रता प्रदान करेगा और ऐसे समाज में ही सच्चा लोकतस्त्र सम्भव हे] 

अतः यह जानना ज़रूरी है कि समाजवाद लोकतन्‍्त्र श्रथवा स्वातन्त्र्य 
विरोधी नहीं। वह लोकततन्त्र का हामी है, स्वतन्त्रताओं की परिधि के अधिकार- 
क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है और इस प्रकार राज्य के सीमित पूँजीवादी स्वरूप 
को जनतन्‍्त्रात्मक और सच्चा लोकतन्‍्त्र बनाना चाहता है। 

समाजवादी विचारक अपने पक्ष की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक और मनो- 
वैज्ञानिक तक भी देते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य का स्वभाव परिवत्तेन- 
शील है। उसके ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव पड़त्म है। जहाँ वह स्वार्थी 
है, वहाँ परमार्थी भी है, जहाँ प्रतियोगिताप्रिय है, वहाँ सहयोगप्रिय भी है। 
पूँजीवाद मनुष्य प्रकृति के केवल एक पक्ष, बुरे पक्ष पर जोर देता.है। वह 
प्रतियोगिता और स्वार्थी प्रवृत्ति को उत्तेजित करता है। पूँजीवाद लाभ की . 
भावना से प्रेरित होता है। वह व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज की हानि तक 
कर सकता है। बिना लाभ के पैदावार बन्द कर सकता है, उसको नष्ट कर 
सकता है, मज़दूरों को बेकार और बे-घरबार कर सकता है। पूँजीवाद के लिए 
केवल धन का ही मोल है, उसी का सम्मान है। अतः वह भौतिक उन्नति और 
बेईमानी को प्रोत्साहन देता है। इसके विपरीत समाजवाद समाजहित, समाज 
सेवा, परमार्थ सहकारिता ञ्रादि पर जोर देता है आर नैतिक तथा आध्यात्मिक 
एवं बौद्धिक तत्त्वों, जीवन के उच्च मूल्यों को प्रोत्साहन देता है । 

समाजवाद समाज को सच्चे रूप में सावयवी मानता है। व्यक्ति समाज 
का एक अवयव, एक अंगमात्र है। यदि समाज जीवित है और उन्नति करता 
है, तब उसके अवयव भी उसके साथ उन्नति करेंगे । अतः व्यक्ति को समाज- 
हित का चिन्तन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मूल्य या तो 
प्रकृति की देन हैं, जैसे जमीन, खानें, कच्चा माल आदि, अथवा महान्‌ आत्माओं 
की जैसे आविष्कार, कला आदि। इनके ऊपर समाज का अधिकार होना 
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चाहिए और इनसे सारे समाज को लाभ होना चाहिए, केवल किसी व्यक्ति 
विशेष, किसी पूँजीपति को नहीं । 

समाजवादियों का विरोध भी ग्राथिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक 
आदि आधार पर होता है। उनका कहना है कि राज के लिए सारे आर्थिक 
जीवन का प्रबन्ध और नियन्त्रण, उसका उत्पादन और विभाजन, मजदूरी और 
मूल्य निर्धारण, समाज की आवश्यकता का पता लगाना और फिर योजना के 
अनुसार संही मात्रा में आवश्यक वस्तु पैदा करना आदि प्राय: असम्भव है। 
प्रथम तो राज्य में इतनी सामर्थ्य ही नहीं ॥ इनका कहना है कि साम्यवादी 
राज्य की योग्यता को बहत ज्यादा आँकते हैं। यदि हो भी तो जो दोध व्यक्ति- 
गत उद्योग-धन्धों में होते हैं, वही राज्य में भी पैदा हो जाएंगे। कहा जाता है 
कि पूँजीपतियों का राज्य से लगाव उसको दूषित करता है। परल्तु यदि 
राजकीय कर्मचारी स्वयं ही उद्योगों के प्रबन्धक बन गये, तब बही दृषण, वही 
बेईमानी और दुराचार राज्य में भी आ जाएँगे। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य 
इतनी शक्ति का प्रयोग करेगा तब अवश्य ही उसमें नौकरशाही और निरंकशता 
थ्रा जायगी और लोकतन्त्र का नाश हो जायगा। 

उनकी दूसरी कठिनाई मनोवेज्ञानिक है। उनका कहना है कि समाज- 
वादी मनुष्य के स्वभाव को भी सही तौर से नहीं झ्रॉकते । मनुष्य को न तो 
काम करने की आदत है और न समाज सेवा की । वह कर्तव्य की भावना से 
नहीं, स्वार्थ की भावना से काम करता है। यदि उसको अ्रच्छे काम के कारण 
अधिक भाग नहीं मिलेगा, यदि उसको आलसी के बराबर ही वेतन मिलेगा तब 
वह अच्छा और अधिक्र काम न करेगा। ऐसी स्थिति में बुरा और कम काम 
होगा। यही दशा सरकारी मेनेजरों की भी होगी। काम में उनका अपना 
स्वार्थ न होगा । परिणाम यह होगा कि पैदावार कम होगी श्रौर समाज उन्नति 
के स्थान में ग्रवनति करेगा। अन्यथा व्यक्ति को राजकीय अ्रनुशासन के सहारे 
काम करना पड़ेगा और उसकी स्वतन्त्रता का अभ्रपहरण होगा। इसी प्रकार 
जहाँ तक पेदावार का सम्बन्ध है, उसमें बहुत से प्रकार और क़्िस्में न रह 
जाएँगी। सब चीजें एक प्रकार की होंगी । 

आलोचना में तथ्य है। परन्तु. वत्तमान समाजबाद ने सोवियत तथा 
अन्य देशों में इसका ध्यान रक्खा है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि योजना का 
काम आसान नहीं, परन्तु फिर भी सफलतापूर्वक किया गया है। इसी प्रकार 
राजकीय कर्मचारियों और मजदूरों, सभी को काम में दिलचस्पी रखने के लिए 
'उनको भाँति-भाँति के प्रलोभन---अश्रधिक वेतन, पुरस्कार आदि--दिये जाते 
हैं । साथ ही. .सामाजिक .अपील भी की जाती .है। समाजवादियों ने 
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केन्द्रीकरण और नौकरशाही का जवाब विकेन्द्रीकरण और स्थानीयकरण तथा 
सामाजिक नियन्त्रण से दिया है। वे नहीं चाहते कि प्रत्येक उद्योग आदि का 
नियन्त्रण राज्य से ही हो। अनेक उद्योग सहकारी अथवा स्थानीय आधार 
पर किये जा सकते हैं। क्‍ 

यह भी मानना पड़ेगा कि स्वतन्त्र व्यापार ( .988८2 थथं/० ) की नीति 
का पालन आज किसी भी देश में नहीं होता । पिछले दो युद्धों में यह नीति 
छोड़ी जा चुकी है। अधिकांश राज्य न केवल अपने आयात-निर्यात पर 
नियन्त्रण रखते हैं और न कुछ राज्य आथिक आत्मनिर्भरता ( ००४०7 ० 
&7८७०८४५ ) के सिद्धान्त का अनुकरण करते हैं, वरन्‌ अमरीका जैसे देश भी 
एकाधिकारों के ऊपर नियन्त्रण करते हैं। युद्ध के बीच तो राष्ट्र अनेकों पहलुओं 
पर हावी हो जाते हैं और भाँति-भाँति के नियन्त्रण लागू करते हैं। अमरीकी 
सरकार देश की आ्राय का लगभग चौथाई और ब्रिटिश सरकार लगभग तिहाई 
स्वयं खर्च करते हैं। इस विस्तृत राज्य-क्षेत्र को ही देखकर दूसरे महायुद्ध के 
बीच, ब्रिटेन और सोवियत देश के बीच के अन्तर पर प्रकाश डालते हुए जार 
बर्नार्ड शॉ ( 8०४००८० 594७ ) ने कहा था कि यदि सोवियत देश चोटी तक 
समाजवादी है तो ब्रिटेन भी गले तक समाजवादी हो चुका 'है। कहते का 
तात्पर्य यह कि स्वतन्त्र-व्यापार ( [.9333०४ थथंए८ ) वाला राज्य के सीमित 
कार्य-क्षेत्र वाला व्यक्तिवादी सिद्धान्त मिट चुका है। उसको ऐतिहासिक 
शक्तियों ने ही रद कर दिया। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और भारत जैसे देशों 
में, जहाँ व्यक्तिगत पूँजी पर्याप्त नहीं, राज्य स्वयं राजकीय उद्योगों का निर्माण 
करता है। ' फ हे ्ि 

समाजवादी प्रभाव में अनेक देश सम्पत्ति के समाजीकरण की ओर बढ़ रहें 
हैं। व्यक्ति को समान अवसर देने के प्रयत्न में सामाजिक. सुरक्षा: सम्बन्धी 
क़ानून बनाए जा रहें हैं। भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य की नीति 
के निर्देशक तत्त्वों का यही' आशय है। जैसा कि गेटिल ( 0८४८० ) का 
कहना है, पहले की भाँति न तो अब प्रबल सरकार से भय है और न असीमित 
प्रतियोगिता के सिद्धान्त में विश्वास है। इनके स्थान में अनुचित प्रतियोगिता 
के नियमन और सामाजिक क्षमता और लोक-कल्याण के हित एक शक्तिशाली 
सरकार की श्रावश्यकता को स्वीकार किया जाने लगा है। आधुनिक जीवन 
की जटिल समस्याओं के साथन्‍साथ चलने के लिए प्रजातनत्र के स्वरूप को 
सामाजिक और औद्योगिक अर्थ देकर पूर्ण किया जा रहा है । 


अध्याय २४ 


राज्य का कार्य-क्षेत्र (क) 
( $एॉ7९०७ ० 90206 6८(घ7४ ) 


नए सिद्धान्त 


बीसवीं शताब्दी को आरम्भ से ही राज्य के संगठन और कार्यक्षेत्र के संबन्ध 
में कतिपय सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ हैं। आधुनिक राज्यों ने इनका व्यव- 
हार भी किया है। अधिकांशत:ः इनके ऊपर संवैधानिक प्रतिनिध्यात्मक लोक- 
तन्त्रवाद की प्रतिक्रिया हुई है। ये उसके आलोचक हैं और इसकों अरध्रा 
मानते हैं। इन विचारों में, आथिक हितों का महत्व, उनका राज्य पर प्रभाव 
भी स्पष्ट है। मोटे तौर पर ये विचारधाराएं दो प्रकार की 6 । एक वे जिनके 
ऊपर समाजवाद का प्रभाव है और दूसरी वे जो फ़ासिस्ट अथवा नात्सी बिचार- 
धाराएँ हें। समाजवादी विचारधाराश्ों के ऊपर पिछली शताब्दी के दोनों 
ही प्रभाव प्रकट हैं। अराजकतावादी विचार राज्य में श्रविश्वास प्रकट करते 
हैं और ये आज सिंडिकबाद (8एएताट्थॉा४४ ) और गिल्ड ( संब )समाज- 
वाद ( ७प्यात 85८ांथ787 ) द्वारा अ्रभिव्यक्त होते हैं| दूसरे प्रकार की विचार- 
धाराएँ आज भी केन्द्रित और शक्तिवान राज्य में विश्वास प्रकट करते हें। 
ये धाराएँ समूहवाद ( €०ा6८४०४षांडश ) और साम्यवाद ( कम्यूनिज्म ) 
( (07777प7798770 ) हँ। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सभी समाजवादी विचारधाराएँ समाज 
के सामहिक संगठन, और लोकहित के लिए, उत्पादन के साधन और विनिमय 
के सामूहिक स्वामित्त्व में विद्वास करते हैं। इस सिद्धान्त की उत्पत्ति पूजी- 
वाद की बुराइयों के विरोध में हुई है। पूँजीवाद सम्पत्ति के निजी स्वामित्त्व 
में विश्वास करता है और लाभ के भ्राधार पर चलता है। पुजीवाद में अ्ाथिक' 
और अवसर की अ्समानताएँ निहित हैं । इस व्यवस्था में ग्राथिक संकट निहित 
हैं, जिसके कारण जीवन में असुरक्षा रहती है। पूजीपति के हाथ में श्राथिक' 
और एक ह॒द तक राजनीतिक शक्ति होने के कारण मज़दूर का दर्जा गुलाम का 
जैसा होता है। पंजीवाद जनहित के लिए नहीं, केवल लाभ के लिए पैदा करता 
है। उत्पादन की प्रक्रिया में मज़दूर एक मशीन मात्र बन जाता है। उसके 
नियन्त्रण में मज़दूर का कोई हाथ नहीं होता । 
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समाजवादियों की धारणा है कि इन सब दोषों की जड़ निज सम्पत्ति 
( 7?7ए०४४ ?7096००७७) का अ्रधिकार है। अ्रतः बे उत्पादन के साधनों 
( ए८88 ०६ 970पप८४०४ ) का समाजीकरण चाहते हें। परन्तु समाजी- 
करण के लिए योजता की भी आवश्यकता है। सभी समाजवादी उत्पादन के 
साधन, विनिमय, झायात-निर्यात आदि के समाजीकरण के पक्ष में हैं। परन्तु 
इसके अ्रतिरिक्त उनके भावी उद्देश्य और लक्ष्य-प्राप्ति के साधन भिन्न हैं। 
समूहवादी और गिल्ड (संघ ) समाजवादी सुधारवादी उपायों के समर्थक हैं 
और सिडिक समाजवादी तथा साम्यवादी क्रान्तिकारी उपायों के पक्ष में हैं । 


सम हवाद 
( एणारटाएं०ण्प्रांडफ ) रा 

हम ऊपर देख चुके हैं कि मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्ले- 
'घण कर समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया था। अ्रतः वह पहला वैज्ञानिक 
समाजवादी था। हमने संक्षेप में उसके सिद्धान्तों का भी वर्णन किया है। 
'शेष तत्त्वों पर साम्यवाद के संबन्ध में विचार किया जायगां। यहाँ यह जानना 
आवश्यक है कि माक्स का सभी समाजवादी धाराओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है । 
उसकी पूँजीवादी समाज की आलोचना को सभी ने किसी न किसी अंशतक अप- 
नाया है। परन्तु क्‍योंकि पूँजीवाद को पिछड़े देशों के औपनिवेशिक बाजार 
मिल गए और उत्पादन के नए तरीक़ों ( बिजली आदि ) का आविष्कार हुआ । 
अतः: पूँजीवाद का संकट कुछ दिनों के लिये टल गया और पूँजीवादी अपने देश 
के मजदूर वर्ग को अधिक मजदूरी और मताधिकार दें सके । इन परिवर्तेनों 
का प्रभाव समाजवादी विचारधाराओं पर पड़ा और यह आशा की जाने लगी 
कि शान्ति और अहिंसात्मक तथा वैधानिक उपायों से ही मजदूर वर्ग राज्य पर 
अधिकार स्थापित कर सकता है और इस प्रकार समाजवादी राज्य स्थापित हो 
सकता है। श्रत: क्रान्तिकारी समाज के स्थान में सुधारवादी ( रि८णिएाणांड६ ) 
विचारधाराशं की नींव पड़ी। इन' विचारों को पुनरावृत्तिवाद ( शिट्शंआं०- 
४870 ) अथवा राजकीय समाजवाद ( 5६86 502 2757 ) अथवा समूह: 
( समष्टि ) वाद ( 0०॥९८४०४४ं४० ) के नाम से भी पुकारा जाता है। 
ब्रिटेन में यह विचारधारा फ़ेबियनवाद ( 7४०७४४४ ) के नाम से प्रसिद्ध है। 

फ़ेबियन संस्था ( समाज ) की नींव ब्रिटेन में सन्‌ १८८४ में पड़ी ॥ इसके 
संस्थापकों में प्रमुख बर्नाडे शञॉँ (8677270 87०७ ), सिडनी और ब्येट्रिसवेब 
( 89976ए 2०१ छ8८2४०४०८ ५४८०४ ), ग्राहभम वालास ( (#थ००) ४४०७४ ) , 
एच० जी० वेल्स ( 9.5.५४०॥६ ) और एनी बेसेन्ट ( &097४6 86527 ) आदि 
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हैं। इस संस्था का नाम योरोप की पौराणिक कथा पर निर्धारित है और इसके 
उपायों का परिचायक हैं। फ़ेबियस ने हनीबल ( मिंशाएं 98 ) के साथ 
युद्ध में बड़े घैय से काम लिया और समय थाने पर सख्त चोट कर शत्रुओं को 
पछाड़ दिया। इस विचारधारा पर रोबर्ट ऑबेन (॥२09676 (0छक्षा ) 
आदि ब्रिटिश समाजवादियों, क्रिश्चियन फ़ादर ( (08087 क8पीटा' ) मार्क्स, 
डारविन' (7)27७व70 ) के विकासवाद आदि का प्रभाव है। ये ब्रिद्रेन की 
. परिस्थितियों जैसे लोकतस्त्र में विश्वास से भी प्रभावित हुए है । 

ये पूँजीवाद के कटु आलोचक हैं। उसको शोपण और असमानता की 
जड़ समझते हें। वे इस अवस्था को अनैतिक भी मानते हें । ये मार्क्स की 
भाँति केवल मजदूर को ही मूल्य का ख्रष्टा नहीं मानते। इनके विचार के 
अनुसार सारा समाज ही मूल्यों का स्रष्टा है। अ्रतः सम्पत्ति पर पूंतीपति का नहीं 
वरन्‌ समाज का अधिकार होता चाहिए। पूँजीवाद में असमानता, अरक्षा 
की भावना, दीनता आदि निहित हँ। अ्रत: इस व्यवस्था का अस्त होना 
चाहिये। इसके स्थान में सम्पत्ति का सामूहिक और लोकतन्त्रात्मक स्वामित्त्व 
ग्रौर नियन्त्रण होना चाहिए । 

जहाँ तक उपायों का संबन्ध है, शर्ने:बाद की शरण लेनी चाहिए। लोक- 
सभा अथवा नगर और ज़िलापालिका श्रादि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाश्रों द्वारा 
ग्रधिक से अधिक सावेजनिक हित के साथनों पर समाज, नगर, राज्य श्रादि का 
ग्रधिकार स्थापित करना चाहिये। जैसे, बिजली, गैस, द्राम और बस एवं ' 
स्थानीय रेल, डाक श्रादि। विधान द्वारा काम के घण्टे, आराम के घण्टे, बीमा- 
पेंशन, वेतन, हारीबीमारी का बीमा, बेकारी का बीमा आरादि का प्रबन्ध 
करना चाहिए। सम्पत्तिवानों, पूँजीपतियों आदि की आय, उनकी मृत्यु के 
बाद उनके घन ( ॥0००0४॥ 0४०७४ ) पर भारी टेक्स लगाकर उनकी' श्राय को 
कम करना और विधान द्वारा मजदूरों की आय को बढ़ाकर श्राथिक' समानता की 
भ्रोर बढ़ना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क़ानूनों से प्रत्येक जन को 
समान सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे, भूमि, कल- 
कारखाने श्रादि का समाजीकरण होना चाहिए । 

क्योंकि ये राज्य के विरोधी नहीं, वरन्‌ समाजवाद को लोकतन्‍्त्रात्मक राज्य 
का विकासमात्र मानते हैं। वे समाजवाद की स्थापना के लिए राज्य और 
उसकी संस्थाओं-जैसे, लोकसभा, म्यूनिसिपैलिटी श्रादि का प्रयोग करना चाहते 
हैं। अ्रत: इनके सिद्धान्त को राजकीय समाजवाद ( 80806 9०८8४ ), 
लोकसभात्मक समाजवाद ( ?4४7870०0/27ए9 802८92॥87४ ) तथा म्यूनिसिपल 
समाजवाद ( '/एांलं)थ 50०2८ं०75८7 ) आदि भी कहा जाता है। ये राज्य 
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के पक्षपाती हैं और समाजवादी व्यवस्था में भी राज्य को राजकीय सम्पत्ति का 
स्वामी और उत्पादन के नियामक के रूप में देखना चाहते हैं । क्‍ 
समूहवाद और साम्यवाद में भेद हैं। साम्यवाद पूँजीवादी राज्य को 
उस समाज का दलाल समझता है और क्रान्ति द्वारा उसका अन्त कर शीघ्र ही 
समाजवादी समाज की रचना करना चाहता है।. उसके अनुसार संक्रामक 
काल में स्वहारावर्ग ( मज़दूर ) का निरंकुश शासन स्थापित होगा ताकि 
पजीवाद की सत्ता और उसके .भग्नावशेषों का उन्मूलन किया जा सके | उसके 
बाद, जब शोषकवर्ग रह ही नहीं जाएगा, तब वर्गविहीन समाज स्थापित होगा 
और राज्य अनावश्यक होगा और उसका लोप हो जायगा। समूहवाद प्रचार 
और वैधानिक उपायों में विश्वास करता है और शने:-शने: समाजवादी समाज 
की स्थापना करता चाहता है। वह क्रान्ति और संक्रामक काल के लिए भी 
निरंकुश शासन का विरोध करता है। वह वर्तमान राज्य की लोकतनन्‍्त्रात्मक 
संस्थाओं का प्रयोग कर अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहता है। और सामाजिक 
सम्पत्ति के स्वामित्व और उत्पादन के नियमन के. लिए राज्य को भविष्य में भी 
ग्रावरयक समझता है । के 58 
सिडिकवाद 
क्‍ ( $9फ्रतांटथांग577 ) 

. इस विचारधारा का जन्म फ्रान्स में हुआ । इसके लिए यहाँ विशेष परि- 
स्थितियाँ थीं। फ्रांस में औद्योगीकरण उस स्तरं तंक न पहुँचा था जिस स्तर 
तक उसका ब्रिटेन में विकास हआ था । . यहाँ छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रधानता 
थी ।. भ्रतः यहाँ मज़द्र संगठन भी इतने मजबूत न थे जितने ब्रिटेन में । इस- 
लिए मजदूर वर्ग को अपनी संगठित शर्वित में भी इतना विश्वास न था । इसी 
कारण वे.सुधारंवादी और वेधांनिक उपायीं में विश्वास न करते थे। यही उनका 
अनभव थो। यहाँ का पंजीवाद उनको इतनी सुविधाएँ और स्वतन्त्रताएं दंत 
को तैयार न था, जितनी ब्रिटेन में संभव हो सकी । यदि कभी मजदूर किसी 
व्यक्ति को चनंकर लोक सभा में भेजते भी थे तो वह पूँजीपति वर्ग के हाथों बिक 
जाता था। इस कारण और भी उनको राज्य और राजनीतिक उपायों में 
अविश्वास हो गया था। फ्रांस में क्रान्ति की परम्परा भी थी। .अ्रतः उन्होंने 

पन्ति कं। मार्ग अपनायां। लगभग ऐसी. ही परिस्थिति इंटली में भी थीं. 
संयक्‍त राज्य अमेरिका में भीं मजदूरों पर दमन होता था, जिसके विरुद्ध 
उन्होंने संसार के औद्योगिक मज़दूरं ( 776प्रशएर्थ एए०हठाड रण 776 ४४००१ 
[.५४.५४. ) नाम की.संस्था स्थाप्रित की । इस प्रकार उक्त विचारधारा का 
प्रभाव फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा है|. ह 
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सिंडिकवाद की धातु फ्रांसीसी शब्द सिडीकाट ( 5900८७५ ) है, जिसके 
अर्थ मज़दूर संघ हैं। यह मजदूर संब का दर्शन है । इस दर्शन में श्रमजीबी, 
उत्पादक को महत्व दिया गया है। फ्रांस के विशेष प्रकार के मजदूर संगठन का 
भी इस विचारधारा पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ एक ओर तो उद्योगों के श्राधार 
पर स्थानीय और फिर उनके राष्ट्रीय संगठन हैं और दूसरी ओर विभिन्न उद्योगों 
के मजदूरों का स्थानीय संघ भी है, जिसका राष्ट्रीय-संगठन है। पहले को वे 
कॉनफ्रेदरेशियों जनरल दु-ब्रावाल ( (0/07/००60०४७ (07. (+ 6ठ7 ८+ ७] 
तप "+०४००७३१] ) ओर दूसरे को बोर्सेज दुत्रावाल ( (007४७४ ते ४४०७॥॥| ) 
कहते हैं। इनका ऐसा! विश्वास हैं कि भावी समाज को भी इन मज़दूर संबों के 
बलपर चलाया जा सकता है। जोड (]००१ ) इसकी परिभाषा इस प्रकार 
करता है। ऐसे प्रकार का समाज सिद्धान्त जो मजदूर संघ को नए समाज 
का मूल आवार और उप्तकी स्वायता का उताय-पन्त सानता हो । 

माक्सवाद का बुद्धिवाद में विश्वास है। परन्तु इस विचारधारा पर 
फ्रांसीसी दार्शनिक बर्गर्सां के अन्तरात्माबाद अथवा प्रेरणाव[द ( [07॥075॥7 ) 
का असर है। इसके मुख्य विचार सोरेल ( 807८ १्य४७-१६२२ ) और 
पेलुतिए (?ल|0पंक १८५६७-१६०१ ) है। सोरेल का आम हड़ताल में उसी 
अ्रकार विश्वास था जिस प्रकार ईसाइयों का ईसा के पुनर्जन्म ( रिक्रपापत्टांणा ) 
में । वह हड़ताल की उपयोगिता अथवा हानि के संबन्ध में तर्क का पक्षपाती 
नथा। वह उसको पुराण सत्य ( १४५0 ) की भाँति स्वीकार कराना चाहता 
था। सिडिकवाद पर अराजकवाद का भी असर है। वह राज्य और 
राजनीति तथा दलों में श्रविश्वास' करता है और केवल मज़दूर श्रात्मीयता और 
संगठन में विश्वास रखता है। यह विचारधारा समाजवाद के श्राथिक और 
अ्रराजकतावाद के राजनीतिक तथा मज़दूर संगठन के विचारों का संमिश्नण है । 
इसका दर्शन व्यावहारिक ( 7०9४7790८ ) है। यह बविचार-शक्ति की श्रपेक्षा 
भावना, प्रेरणा श्रादि को महत्व देता है । 

अन्य समाजवादियों की भाँति यह दर्शन पूँजीवादी समाज का मूल्य दोष 
निजी सम्पत्ति व्यवस्था को समझता है। इसके कारण समाज शोपक और 
शोषित वर्ग में बंटा हुआ है। राज्य पर पूँजीपतिवर्ग का अधिकार है। अत: बह 
शासक वर्ग का सहायक है और हड़ताल के समय मज़दूरों का दमन करता है । 
उनके हित के लिए ही वह युद्ध करता है और मजदूरों के शोषण में सहायक होता 
है। जिस वर्ग के हाथ में श्राथिक शक्ति है, वही शासन सत्ता का भी अ्रधिकारी 
है। अतः जबतक सम्पत्ति का समाजीकरण नहीं होता, सच्ची जनसत्ता की 
स्थापना असम्भव हैं । 


राज्य का कार्य-क्षेत्र (क) ३६३- 


वे राज्य को मौलिकता का विरोधी मानते हैं। उनका विश्वास है कि 


शासन स्वयं ही धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जायगा और पतन की और बढेगा। : 
इधर मजदूरों में वर्ग चेतना बढ़ेगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब स्वयं आम- 
हड़ताल द्वारा पूंजीवाद का अन्त हो जायगा। इस ऋान्ति में मज़दूर संघों 


का विशेष स्थान होगा ये बायकाट ( बहिष्कार ), तोड़-फोड़ ( 849०६७४० 
ध्वंसात्मक कार्य ) हड़ताल आदि उपायों के प्रयोग में विश्वास करते हैं। इनका 
कहना है कि जो व्यवसाय मजदूरों की माँगों को न माने उनके यहाँ काम न करना 


चाहिए और न उनका सामान ही खरीदना चाहिए। मशीन आदि को तोड़ 


कर पूंजीपतियों को क्षति पहुँचाना चाहिए, काम को बिल्कुल नियमानकल कर 
देना चाहिए आदि आमहड़ताल से उनका भ्रर्थ मुख्य उद्योगों की आम-हड़ताल से 
है, सब मजदूरों की हड़ताल से नहीं । 

जहाँ तक भावी समाज का सम्बन्ध है, वे सिद्धान्ततः इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
नहीं। कारण यह है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट होने से उनको विवाद का भय 
है और उससे आपस में फूट पड़ने की सम्भावना है। तथापि उनके राष्ट्रीय 
मजदूर संघ उत्पादन के साधनों के स्वामी बन जाएँगे। उसका संगठन और 
नियन्त्रण स्थानीय आधार पर होगा । इनके आपसी सम्बन्ध, स्थानीय पैमाने 
पर, मिली-जुली मजदूर सभा द्वारा निर्धारित होंगे। इन सभाग्रों को पुलिस 


ओर न्याय सम्बन्धी शक्ति भी प्राप्त होगी। स्थानीय मजदूर विनिमय 
( 7,0८७)] 7,800प० ##%८78786 ) और राष्ट्रीय मज़दूर संघों के डेलीगेटों 


की एक कांग्रेस होगी । इसकी राष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में रेल, डाक आदि 
जैसे विभाग होंगे और यह संस्था राष्ट्रीय पैमाने पर नियमन कार्य करेगी । 

इस विचारधारा की मुख्य विशेषता इसका अत्यन्त विकेन्द्रीकरण और 
न्यूनतम नियन्त्रण हैं। यह कार्य के आधार पर शक्ति विभाजन का पक्षपाती 
है और बहुलवादी ( ?[८००४४४० ) विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है । 
यह नियन्त्रण को शिथिल करने के पक्ष में है और श्रराजकतावादी आन्दोलन 
की ओर संकेत करता है। यह अपने संगठन में आ्राथिक इकाइयों को आ्राधार 
मानता है और इस विषय में गिल्ड समाजवाद और सोवियतवाद से इसका 
सादश्य है। यह ग्राथिक संघवाद और मजदूरों के नियन्त्रण के पक्ष में है और 
साथ ही पँजीपतियों के राज्य के स्थान में मजदूर नियन्त्रण: स्थापित करना 


चाहता है 


ख्रालोचना :--सिंडिकवाद ने भावी समाज का स्पष्ट वर्णन ही नहीं किया, 


. अतः उसकी आलोचना सम्भव नहीं । जहाँ तक उनके. उपाय का सम्बन्ध है, 


यह कहा जाता है कि यदि जनता में इतनी सहानुभूति हो. जितनी आम हड़ताल: 


नर 


३६४ राजनीति विज्ञान 


के लिए आवश्यक है तब उसकी आवश्यकता ही न होगी। केवल वोट से काम 
चल सकता है। दूसरी ओर, झ्राम हड़ताल में मजदूरों की यातनाओं के अतिरिक्त 
उसके असफल होने और निरंकुश शासन स्थापित होने का भी भय है। 
ध्वंसात्मक उपायों से मज़दूरं आन्दोलन बढ़ता नहीं कमजोर पड़ता है। परल्तु 
यह आन्दोलन राज्य के दोषों की ओर सह्ठी संकेत करता है। इनका निवारण 
होना चाहिए। 

गिल्ड ( संघ ) समाजवाद ( 0 फॉव 80०ंगॉडएए ) का मुख्य प्रभाव 
ब्रिटेन में रहा है। इसके विचारकों में मुख्य लेखक कोल ( 5. 9. 9. (४०० ) 
होबसन ( 5. ७. मिठ8४07 ), पेण्टी ( &. ै.. .. ?67(ए ) आदि रहे हैं। यह 
बीसवीं शताब्दी की विचारधारा है। इस समय मजदूरों के ऊपर ब्रिटेन में 
भी पूँजीवादी अर्थ संकटों का प्रभाव पड़ने लगा था। उनको राज्य से भी कोई 
सहायता न मिली, अ्रतः राज्य से विश्वास उठ गया। अतः ये भी मुख्यतः: 
मजदूरों की ही संगठित शक्ति में विश्वास करते हें। परल्तु साथ ही राज्य 
को भी कुछ कामों के लिए जीवित रखना चाहते हैं। अ्रतः इनके सम्बन्ध में 
'कहा जाता है कि ये राजकीय स्वामित्व के समाजवादी और मज़दूर नियन्त्रण 
के सिंडिकवादी विचारों को मिलाते हैं। हाँ, ये राजनीतिक और आर्थिक कार्यों 
को अलग कर देखते हैं। सिंडिकवाद केवल उत्पादक के हितों से दिलचस्पी 
रखता है। परन्तु ये उत्पादक और भोकक्‍ता दोनों के हितों की रक्षा करते 
हैं। मजदूरों का संगठन पेशे के श्राधार पर होगा और वे उत्पादन का नियन्त्रण 
करेंगे ; राज्य भोकता का प्रतिनिधित्व करेगा । 

अ्रन्य समाजवादियों की भाँति वे इस समाज की आर्थिक, राजनीतिक और 
नैतिक बुराइयों के लिए पूंजीवाद को ही दोषी ठहराते हें। इस' व्यवस्था में 
अधिक उत्पादन से संकट और बेकारी का भय रहता है और उसका लाभ पूंजीपति 
ही उठाता है। मनुष्य मशीन का पूर्जा बन जाता है। उसकी कलात्मक 
शक्ति और मौलिकता का हास होता है। लोकतल्त्र में भी ग़रीब मजदूर 
'को केवल मत देने श्रर्थात्‌ शासकवर्ग को चुनने का अधिकार है। वह स्वयं 
शासक नहीं हो सकता। इस लोकतन्त्र का लाभ केवल पूँजीपति उठाते 
है। क्षेत्र के प्रतिनिधित्त्व में वास्तव प्रतिनिधित्त्त सम्भव ही नहीं । यह 
प्रतिनिधि केवल एक पेशे के सम्बन्ध में जानकारी रख सकता है, सबके बारे 
में नहीं। जिनके पास धन है वे राज्य शासन पर हावी हो जाते हैं। सच्चा 
प्रतिनिधित्व केवल डेलीगेट कर सकते हें। अतः उनका विचार है कि राज्य 
विभिन्न पेशों का संघ होना चाहिए और उसको केवल भोकताओं के हितों 
'का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उनका यह भी विचार है कि मनुष्य की 


राज्य का का्य-क्षेत्र ( क ) इ६५ 


विभिन्न शक्ति और इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकार की संस्थाएँ 
हैं। जैसे धामिक, आ्राथिक, शिक्षा सम्बन्धी आदि। राज्य भी इन अनेक 
संस्थाओं में से एक है। प्रत्येक संस्था का अंपना संगठन होना चाहिए और 
उनको अपने कामों में स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सब संस्थाञ्रों को बराबर 
समझा जाय और राज्य को केवल नियामक का काम करना चाहिए। अथवा, 
यह काम भी इन सब संस्थाओं द्वारा चुनी हुई एक संस्था द्वारा हो। इसमें 
राज्य का स्थान अन्य संस्थाओ्ों के बराबर होगा। इस प्रकार अराजकतावादी 
और सिडिकवादियों की भाँति गिल्ड समाजवादी भी राज्य के प्रति अविश्वास 
प्रकट करते हैं, विशेषकर आशिक क्षेत्र में । ये राजकीय समाजवाद के विरोधी 
हैं। इनका विचार है कि केन्द्रीकरण से नौकरशाही और लोकतन्‍त्र विरोधी 
शासन पैदा होगा । ये विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हें और राज्य को केवल शिक्षा, 
सर्वसलाधारण का स्वास्थ्य, विदेशों से सम्बन्ध जैसे विषय देना चाहते हें । 
स्वतन्त्र और सहयोगी समूह काम के घण्टे, मजदूरी, कीमत, काम की सुविधाएँ 
आदि का नियन्त्रण और नियमन करेंगे। इस प्रकार इनके अनुसार दो 
प्रजातन्त्र स्थापित होंगे, एक आथिक और दूसरा राजनीतिक, और दोनों एक 
दूसरे से स्वतन्त्र होंगे। 

वे चाहते हैं कि प्रत्येक उद्योग का शासन एक गिल्ड द्वारा हो। भोकताओं 
का अयना अलग संगठन हो जो उत्पादकों के साथ सहयोग करे और उत्पादन : 
के खर्चे और चीज़ों की कीमत निर्धारित करने में सहायक हो। एक आम 
( लोक ) सभा हो जो क्षेत्रों से चुनी जाय और जो आम विषयों के अधिकार में 
हो, जैसे सुरक्षा ( सेना आदि ) और कर। इसके अतिरिक्त स्थानीय विषयों 
के लिए स्थानीय संस्थाएँ होनी चाहिए। जहाँ तक राज्य का औद्योगिक संस्थाओं 
से सम्बन्ध है, इसके ऊपर दो मत हैं। एक मत के अनुसार राज्य को औद्योगिक 
गिल्डों के ऊपर समाजहित में नियामक शक्ति मिलनी चाहिए। दूसरों का 
कहना यह है कि यह क्षेत्र के हिसाब से जनता की प्रतिनिधि होने के कारण केवल 
भोक्‍ताओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है अतः पुलिस और न्याय जैसे दमन विभाग 
एक नियामक संस्था ( निकाय ) के नियन्त्रण में होने चाहिए। इस संस्था 
में उत्पादक और भोक्‍ता दोनों का प्रतिनिधित्व होता चाहिए। श्ौद्योगिक 
विषयों में राज्य को प्रभु नहीं होता चाहिए और पेशेवार सरकारी शक्ति का 
बँटवारा होना चाहिए। बाद में वे राष्ट्रीय के स्थान में स्थानीय नियमन को 
महत्त्व देने लगे और राज्य में विभिन्न स्वार्थों के प्रतिनिधित्त्त का समर्थन करने 
लगे । इस प्रकार वे राज्य के स्थान में स्वाभाविक संस्थाओं के संघ को महत्त्व 


देने लगे। 
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राजकीय समाजबादियों की धारणा थी कि ज्यों-ज्यों पूँजी का केन्द्रीकरण 
गेगा त्यों-ही-त्यों यह समाज समाजवाद की ओर बढ़ेगा । गिल्ड समाजवादी 
इनके राजनीतिक ढंगों को अपनाना चाहते हैं, पालियामेण्ट में जाना चाहते है । 
परन्तु अकेले इस उपाय को पर्याप्त नहीं समझते। सिडिकवादियों की भाँति 
ये मज़दूर संघों के संगठन और उनके दबाव से भी काम लेना चाहते हैं। परल्तु 
विद्रोह भ्रथवा क्रान्ति में विश्वास नहीं करते । इनका कहना है कि राज्य की 
संगठित शवित के सामने और शस्त्रास्त्र न होने के कारण विद्रोह असम्भव प्राय: 
है और उसमें असफलता ही अधिक सम्भव है। श्रतः वे मजदूर संगठनों को 
दो कारणों से मज़बत करना चाहते हैं, एक तो यह कि इनके द्वारा वे अपनी माँगें 
मनवा सकेंगे और दूसरा यह कि भावी समाज के निर्माण में ये सभाएँ सहायक 
होंगी। सिंडिकवाद भी मजदूर सभाओं के इन दोनों प्रथोगों को स्वीकार 
करता है। इनके पूर्व मजदूर सभाएँ कुशल और अनाड़ी मजदूरों में बँटी हुई 
थीं। इनका अपना भ्रलग स्थानीय ओर राष्ट्रीय संगठन होता था। परन्तु 
इनका उद्योग के हिसाब से, विभागवार कुशल श्ौर अनाड़ी का मिला-जुला 
संगठन न था। इनका कहना था कि पुराने ढंग का संगठन कुशल और अनाड़ी 
के बीच तनाव पैदा करता है ओर प्रत्येक उद्योग के सब मजदूरों का एक संगठन 
न होने के कारण उनकी संस्था को कमजोर और काम को कठित बन देता है । 
अ्रत: ये शिल्पी संगठनों के स्थान में उद्योगी संगठन, अर्थात्‌ एक उद्योग में एक 
यूनियन चाहते हें और शत प्रतिशत मज़दूरों को उसमें लाना चाहते हैं। साथ 
ही, मजदूरों के राजनीतिक और हड़ताल के दबाव से उनके लिए अनेक प्रकार 
की सुविधाएँ लेना चाहते हैं । इस प्रकार वे पूँजीपति से पैदाबार के लिए सामूहिक 
समझौते कर स्वतन्त्र रूप से पैदा करने का अ्रधिकार प्राप्त करते हे 
श्रथवा उत्पादन में मजदूरों की चुनी हुई परिषदों ( (७०घाटा।& ) की माँग 
करते हें । 
गिल्ड समाजवादी बड़े पैमाने के मशीन उद्योगों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के 
परिचायक हैं। इनका कहना है कि उत्पादन का यह ढंग व्यक्ति की मौलिकता 
और कलात्मक शक्तियों का नाश करता है। अ्रत: इनमें अनेक लेखक 
मध्ययुगीय, विकेन्द्रित और छोटे पैमाने के उद्योगों में विश्वास करते हैं। इनका 
कहना है कि इस प्रकार मज़दूर के व्यक्तित्व का विकास होता रहेंगा और वह 
मशीन का पूर्जा मात्र न बन कर अ्रपनी कृति में गये का अनुभव करेगा । इसी 
कारण उन्होंने अपनी विचारधारा को गिल्ड समाजवाद कहो है। मध्ययुग 
में इसी प्रकार की उत्पादन व्यवस्था थी। अतः इनके ऊपर मध्ययुग का प्रभाव 
भी स्पष्ट है। परन्तु अन्य लेखक उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में नहीं ॥ 
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उनका कंहना है कि इस प्रकार मज़दूरों का संगठन और शक्ति कमज़ोर पड़ 
जायगी और मजदूर संगठनों के बिना नया समाज नहीं बनाया जा सकता। 

गिल्ड समाजवाद नौकरशाही और केनन्‍्द्रीकरण के दोषों की ओर ध्यान 
आराकषित करता है। इसके स्थान में वह विकेन्द्रीकरण और स्थानीय तथा 
क्षेत्रीय स्वराज्य चाहता है। वह उद्योगों में भी स्वशासन की माँग करता है, 
राज्य से उद्योग को अलग रखना चाहता है और राज्य में पेशेवार प्रतिनिधित्व 
चाहता है। वह व्यक्ति को स्वतन्त्रता और मौलिकता की रक्षा के लिए राज्य 
की शक्ति को विकेन्द्रित करना और विभिन्न संस्थाओ्रों की स्वतन्त्रता को 
महत्त्व देना चाहता है। अतः यह विचारधारा बहुलवादी है। वह एक 
ऐसे समाज यन्त्र की स्थापना करना चाहता है, जिसमें मनुष्य के विभिन्न हितों 
का प्रतिनिधित्व हो । प्रश्न यह उठता है कि क्‍या यह व्यवस्था अराजकता पैदा 
न करेगी ? अथवा एक सर्वशक्तिमान्‌ नियामक शक्ति, जो राज्य के समान ही 
दक्तिशाली हो पैदा न हो जाएगी ? गिल्ड समाजवादी राज्य का अन्त करना 
नहीं चाहते, वे उसकी शक्तियों का विभाजन कर उसका पुनः संगठन करना चाहते 
हैं, उसको कमज़ोर बनाना चाहते हें। उदाहरण के लिए वे आध्िक प्रश्नों 
के गिल्ड और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों को राज्य के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। पर6्तु 
सच यह है कि आथिक और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निकट सम्बन्ध है। यह 
भी कहा जा सकता है कि यह मनुष्य के स्वभाव से ज़रूरत से ज्यादा आशा रखते 
हैं, समाज की एकता पर कुठाराघात करते हैं और एक ऐसे समाज की कल्पना 
करते हैं, जो व्यवहार में भ्रसम्भव होगा। 

साम्यवाद ( (०४७४7४४०४57७ ) :--इईंस विचारधारा का विशेष महत्त्व है, 
क्योंकि इसके अनुसार संसार के कई देशों में राज्य स्थापित हो चुके हें। इन 
आदर्शों के अ्रनुसार पहली क्रान्ति, सन्‌ १६१७ में, रूस में हुई श्लोर सोवियत देश 
की स्थापना हुई। इस प्रयोग को अब लगभग ४० वर्ष हो गए। इसका प्रभाव 
पूर्वीय योरोप ( पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया आदि ) और पूर्वीय एशिया ( चीन, 
कोरिया, हिन्द-चीन आदि ) के लगभग नब्बे करोड़ प्राणियों पर पड़ चुका है। 
अतः इस विचारधारा के न केवल सिद्धान्त वरन्‌ व्यवहार का भी अध्ययन किया 
जा सकता है। 

इन सिद्धान्तों का मुख्य प्रतिपादक लेनित ( १८७०-१६२४ ) को बताया 
जाता है। परन्तु लेनित का सहयोगी और शिष्य स्तालित लेनिनवाद की इस 
प्रकार परिभाषा करता है, लेनिनवाद साम्राज्यवाद और मजदूर-क्रान्ति के 
काल का माक्सवाद है।” इससे सिद्ध होता है कि साम्यवाद की मार्क्सवादी 
परम्परा हैं। लेनिन स्वयं माक्सवाद के ऋण को स्वीकार करता है। परन्तु 
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यह पर्याप्त नहीं। स्तालिन के अनुसार साम्यवाद हटी विचारधारा नहीं । 
वह सृजनशील है। अ्रतः वैज्ञानिक ढंग से वह नई परिस्थितियों का विश्लेषण 
करती और उनके हल खोजती है। यह विचारधारा किसी स्थान विशेष अ्रथवा 
काल से बँधी नहीं। यह अन्तर्राष्ट्रीय है। अतः इस विचार के प्रतिपादक 
मार्क्स और लेनिन के बाद स्तालिन, माश्रों तथा श्रन्य देशों के साम्यवादी 
विचारक भी हें। 

हम मार्क्स ( १८5१८--१८८३ ) के सम्बन्ध में कुछ शब्द पहले ही कह 
चुके हैं। यह वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। यह 
जमेनी देश में पैदा हुआ था। इसने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें केपीटल 
( पूंजी (॥४[00थ ) मुख्य है। इसने कम्यूनिस्ट घोपणा पत्र ( (॥0॥7पां$: 
िक्ा6०४0 ) भी लिखा। साम्यवादी लेखक इसके विचारों के मूल तत्त्वों 
को ज्यों का त्यों अपना लेते हैं। इनमें द्वन्द्ात्मक और ऐलिहासिक भौतिकवाद 
( ॥)9९८टा। गाते नाडइपठ्लंट्यं ी७०पत शत ॥।! मुल्य और अतिरिक्त मूल्य 
( शक्वपठ क्वाव 50फफ एकप८ ) का सिद्धान्त, क्रान्ति और सर्वहारा का 
निरंकुश शासन ( [6800४79 067 (९ 00६7० ) भौर राज्य तथा 
भावी समाज सम्बन्धी विचार मुख्य हें। 

मार्क्स का विचार था कि विश्व विचारमय नहीं वरन्‌ भौतिक वास्तविकता 
है। परन्तु भूत (पदार्थ ) अचल नहीं। वह चल अवस्था में पाया जाता 
है। वह परिवर्त्तशील है। उसकी गति के नियम हैं। यह द्वस्द्ात्मक 
प्रकार से गतिशील है। द्वन्द्ात्मक भौतिकवाद के नियम समाज पर भी लागू 
होते हैें। सामाजिक परिवत्तंन इन्हीं नियमों के श्रनुसार होते हैं। श्रतः समाज 
का स्वरूप उत्पादन के प्रकार ( ॥०त० ० [#ठतटांता ) से निर्धारित 
है। ज्यों-ज्यों उत्पादन के साधनों में उन्नति होती है, त्यों-ही-त्यों उत्पादन 
के सम्बन्ध और प्रकार परिवरत्तित होते हैं। इनके अनुसार आरदिकालीन 
जाति साम्यवादी समाज ( एाफांप्ए० लाधा (णाशापांआ। ) से लेकर 
. सामन्तवाद और पूँजीवादी समाज तक परिवर्त्तन हुए हैं शौर उसी नियम के 
अनुसार पूंजीवाद का अन्त हो समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित होगी । 

पूंजीवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उसने पूजीवादी लाभ का स्रोत 
मजदूर के श्रमशोषण को बताया। उसका कहना है कि पूँजीवाद की मुख्य 
विशेषता यह है कि यह अधिकांश पैदावार बाज़ार के लिए पैदा करता है। 
बाज़ार में प्रत्येक वस्तु अपने मूल्य पर बेची जाती है। परन्तु बेची जानेवाली 
चीज़ों में मजदूर शक्ति भी है। मजदूर को निर्वाह मात्र के लिए मज़दूरी मिलती 
है और वह अपनी मजदूरी से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ पदार्थ पैदा करता है। इन 
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पदार्थों के मूल्य और मजदूरी के बीच का भेद अतिरिक्त मूल्य है जो सारे पूँजी- 
वादी समाज के लाभ का आधार है। इसी अतिरिक्त मूल्य में से भाँति-भाँति 
के लाभ, सूद, कमीशन श्रादि बँट जाते हैं। 

. ज्यों-ज्यों पूँणीवाद का विकास होता है, उसका लाभ, उसकी पूँजी और 
उसकी शोषण शक्ति बढ़ती जाती है। एक ओर लाभ की आशा में पूँजीवाद 
अपना उत्पादन बढ़ाता है, और दूसरी ओर मजदूर की मजदूरी श्रथवा माल 
खरीदने की क्षमता ज्यों की त्यों रहती है, अथवा कुछ घटती या बहुत कम बढ़ती 
है। अतः अधिक उत्पादन का संकट उपस्थित हो जाता है। इसमें न केवल 
मजदूर बेकार होते हैं और न मिल कारखानें बन्द होते हैं, वरन्‌ छोटे-मोटे पूँजी 
पति भी तबाह हो जाते हैं। इस प्रतियोगिता में बड़े पूजीपति ही बच पाते हूं 
और वे छोटे पजीपतियों को सटक कर और भी बड़े और एकाधिकारी हो जाते 
हैं। छोटा पँँजीपति मध्यवर्गीय हो जाता है और मध्यमवर्ग मजदूरों की श्रेणी 
में भर्ती हो जाता है। अतः एक ओर पूँजीपतियों की संख्या घटती और दूसरी 
ओर मज़दूरवर्ग की संख्या बढ़ती है। मज़दूरवर्ग शोषण के सम्बन्ध में सचेत 
होता है, उसका संगठन और उसकी वर्ग चेतना बढ़ती है और फिर मजदूरवर्गीय 
क्रान्ति द्वारा पँजीवाद का नाश होगा। माक्सवाद क्रान्ति को ऐतिहासिक 
आवश्यकता और इतिहास के अनुभव का सार मानता है। 

क्रान्ति द्वारा पजीवादी राज्य, उसकी पुलिस सेता और शासन का अन्त 
होगा। यहाँ तक अराजकतावाद, माक्संवाद और सिंडिकवाद एक मत हैँ। 
परन्तु मार्क्सवाद इस क्रान्ति के लिए मज़दूरवर्ग की केवल सदिच्छा पर ही 
विश्वास नहीं करता । वह उसके दल, संगठन को मज़बूत कर क्रान्ति करना 
चाहता है, वह उसकी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है। साथ ही वह भविष्य 
में भी, पूँजीवाद के भग्नावशेषों का नाश करने के लिए मज़दूर-राज्य (९॥०- 
]०८७0४०० 509७0० ) की आवश्यकता समझता है। यह राज्य मजदूरवर्ग की 
तानाशाही ( 7072080078977 ० 096 7?/००८७०४०४६ ) होगा । इसके लिए 
आवश्यक है कि वह पूँजीवाद का नाश करे। इसके बाद जब पूँजीवाद का 
नादह हो जायगा और उत्पादन की शक्तियाँ पूँजीवादी बन्धनों से मुक्त हो 
उत्पादन बढ़ा देंगी तब कोई वर्ग न रह जाएँगे, शोषण का अच्त. होगा और वर्ग- 
विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। इस प्रक्रिया में पूँजीवादी समाज की समाप्ति 
के बाद, उत्पादन के साधन और पूँजी के समाजीकरण होने पर समाजवादी समाज 
की स्थापना होगी। इस समाज में पूँजीवादी समाज के भग्नावशेष उस वर्ग 
के व्यक्ति और उनका मनोविज्ञान शेष रह जायगा और उत्पादन ग्त्यधिक न 
बढ़ पाएगा ।  ञ्रत: समाजवादी समाज में राज्य की आवश्यकता होगी और 


३७० राजनीति विज्ञान 


प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार काम करेगा और अपने काम के अनुसार 
बेतन पाएगा । परन्तु जब वर्ग मिट जाएँगे तब आज जैसे शासन की आव- 
इयकता न रह जाएगी, पुलिस और फ़ौज़ बेकार हो जाएँगे । केवल उत्पादन, 
वितरण और नियामक संस्थाएँ पर्याप्त होंगी। अ्रतः: राज्य की आवश्यकता 
न रह जायगी और उत्पादन की वृद्धि और मनुष्य स्वभाव में परिवत्तेन के कारण 
प्रत्येक व्यक्ति योग्यतानुसार काम करेगा और आवश्यकतानुसार पाएगा। यह 
समाज साम्यवादी ( (०णाणणां5& ) समाज होगा । 

जैसा कि स्तालिन द्वारा की गई लेनिनवाद की परिभाषा से स्पष्ट है, लेनिन 
ने मार्क्सवाद के उपर्थक्त तत्त्वों की अपनाया। परन्तु उसने इन तत्त्वों का 
नई परिस्थिति में प्रयोग किया, परिस्थिति के अ्रनुसार इनमें संशोधन और 
परिवर्धन किया। स्तालिन का कहना है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद और 
मजदूर क्रान्ति काल का लेनिनवाद है। जिस प्रकार माक्स ने पंजीवादी समाज 
का विश्लेषण किया उसी प्रकार लेनिन ने साम्राज्यवाद की विशेषताओं की झोर 
ध्यान आकर्षित किया और इस अध्ययन के आधार पर उसने प्रथम मज़दूर 
क्रान्ति के सिद्धान्त, उसकी कार्य और युद्धनीति ( पूधचलांट8 & 870०७० ) 
निर्धारित की और संसार की प्रथम समाजवादी क्रान्ति कर रूस में सोवियत 
सत्ता स्थापित की । लेनिन ने ही इस समाजवादी समाज के भी प्रथम सिद्धान्त 
निश्चय किए। लेनिन ने माक्संवादी दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति और कार्य- 
नीति, इन चारों को ही आगे बढ़ाया और तत्कालीन परिस्थितियों में इनका प्रयोग 
किया। जिस प्रकार मार्क्स को अपने कार्य में एंगिल्स से सहायता मिली थी 
उसी प्रकार लेनिन को अपने साथी स्तालिन से सहायता प्राप्त हुई । 

लेनिन ने साम्राज्यवाद को एकाधिकारी ( /४०76709 ) अथवा पतनों- 
न्‍न्मुख और मरणासन्न ( (26८०/ंशह बात ७०७ं०एात ) पूंजीवाद कहा है। 
इस समय प्ूँजीवादी श्रतियोगिता नया रूप धारण करती है। विभिन्न 
उद्योगों में पूंजीपतियों का एकाधिकार होने के कारण इनकी आपसी प्रतियोगिता 
से खरीदार अथवा मज़दूर को लाभ नहीं होता। इस काल में माँग और 
खपत का सिद्धान्त ( 70०णबयात 8०0 5एएए% ) भी पूर्ण रूपेण लागू नहीं 
होता । इस युग में पूंजीवाद केवल पक्का माल ही विदेशों को नहीं भेजता वरन्‌ 
पूँजी, रेल, तार, उद्योग, सरकारी ऋण भी पिछड़े हुए देशों और उपनिवेज्ञों में 
लगाता है। वह पूँजी का निर्यात करता है। इस काल में बेंक पूँजी का महत्त्व 
बढ़ जाता है। संसार के पिछड़े देशों को उपनिवेशों में बाँठ दिया जाता है। 
संसार में बाज़ारों का बँटवारा पूरा होने के बाद साम्राज्यवादी बाजार छीनने 
के प्रयत्न में आपस में लड़ जाते हें। अतः साम्राज्यवादी ग्रवस्था में पूँजीवाद 
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का संकट और भी गहरा हो जाता है। प्रतियोगिता देश के अन्दर ही सीमित 
नहीं रहती वरन्‌ वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आरम्भ हो जाती है। विभिन्न देशों 
का मज़दूर वर्ग और भी सचेत हो जाता है, उसका भाईचारा और भी मज़बूत 
हो जाता है। उसको उपनिवेशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों से भी सहायता मिलती 
है। अतः ऐसी दशा में मजदूर क्रान्तियाँ और भी सम्भव और आवश्यक हो 
जाती हे। सम्भव इसलिए कि साम्राज्यवादी व्यवस्था संकट ग्रस्त होती है और 
आवश्यक इसलिए कि मानव-समाज के पास इससे छुटकारा पाने के सिवा और 
कोई चारा नहीं। लेनित ने यह भी कहा कि इस काल में क्रान्ति का उद्योग 
ग्रधान देश में होता आवश्यक नहीं। यह उस देश में पहले होगी जहाँ उसके 
लिए परिस्थितियाँ परिपकक्‍व हें और जहाँ साम्राज्यवादी व्यवस्था की बेड़ियाँ 
सबसे अ्रधिक कमजोर हों। अतः क्रान्ति पहले ब्रिटेन आदि देशों में न होगी 
क्योंकि वहाँ साम्राज्यवाद मज़बूत है। वह रूस जैसे देश में होगी जहाँ यह 
व्यवस्था कमजोर है। लेनिन ने पार्टी संगठन, मज़दूर, किसान और मध्यवर्गे 
के सहयोग पर भी बहुत जोर दिया। द 

साम्यवाद क्रान्तिकारी उपायों पर ज़ोर देता है। उसका कहना है कि 
जिन वर्गों के हाथ में ग्राथिक शक्ति है वे बिना संघर्ष सत्ता न देंगे । जब क्रान्ति 
द्वारा मज़दूर वर्ग सत्तारूढ़ हो जाय तब उस सत्ता को स्थिर करने के लिए मज़दूर 
वर्ग के निरंकुश शासन ( श706४००७० 90:७०४४७9 ) की आवश्यकता 
है। यह निरंकुश शासन पुराने शासक वर्ग और उसके साथियों से न केवल 
पूँजी और उत्पादन के साधन छीनेगा वरन्‌ उनके राजनीतिक अधिकार भी छीन 
लेगा, उनको मताधिकार न रह जायगा। साथ ही जो वर्ग अत्यन्त विश्वासपात्र 
हैं श्र्थात्‌ मजदूर वर्ग, उसको संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इस 
बीच में केवल एक दल, कम्यूनिस्ट ( साम्यवादी ) दल का अस्तित्व होगा ताकि 
किसी प्रकार का भ्रम-बाधा उपस्थित नहों। युवकों को नई शिक्षा दी 
जायगी । धीरे-धीरे वर्गों का लोप होने पर राज्य का अन्त हो जायगा । 
जनता पेशे के अनुसार संगठित हो जायगी और वह अपने काम के अनुसार 
वेतन पाएगी । सामाजिक नियन्त्रण जनता के हाथ में होगा। साम्यवाद 
का सिद्धान्त मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे और संगठन में विश्वास करता 
है। उसका कहना है कि देशों भर राष्ट्रों के बीच संघर्ष पँजीवाद और साम्राज्य- 
वाद के कारण पैदा होते हैं। समाजवादी व्यवस्था को इनकी आवश्यकता 
नहीं । समाजवाद स्थापित होने पर संसार शान्ति से रह सकता है। 
परन्तु साम्यवाद के श्रालोचक सोवियत देश पर राष्ट्रीय और सैनिकवादी 
( १(१0६७०४८ ) होने का दोष लगाते हैं । | 
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जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धान्तों को 
अपनाया । उसने माक्सवाद का अवसरवादी और सुधारवादी भाष्यों से उद्धार 
कर उसके क्रान्तिकारी तथ्य का प्रचार किया और उन सिद्धान्तों के अनुसार 
क्रान्तिकारी दल की स्थापना की तथा एक क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीय श्रान्दोलन' की 
नींव डाली। वह नगर के क्रान्तिकारी मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में किसान और 
सेना छोड़ने वाले सैनिकों की सहायता से क्रान्ति सम्पन्न कर सका। इस 
क्रान्ति का नेतृत्व एक मजदूर दल ने किया जिसको लेनिन ने क्रान्तिकारी श्रादर्शो 
और अनुशासन के आधार पर बनाय्रा था। माओ ने लेनिन के सिद्धान्तों 
को चीन जैसे पिछड़े और अर्थ ग्रौपतिवेशिक देश में लागू किया । उससे नगरों 
की अपेक्षा पिछड़े और पहाड़ी प्रदेशों में अपने क्रान्तिकारी' क्षेत्र स्थापित किए । 
रूसी क्रान्ति के समय मजदूर किसान और सिपाहियों के प्रतिनिधियों ने स्थान- 
स्थान पर सत्ता छीन कर अपनी संसदें ( (0एणालो$ ) स्थापित कीं जिसको 
सोवियत कहा जाता था। 

क्रान्ति के बाद गृहयुद्ध हुआ । विदेशी साम्राज्यवादियों ने हस्तक्षेप किया । 
अन्त में क्रान्ति की विजय के बाद निर्माण का प्रश्न उठा। सन्‌ १६२४ में लेनिन की 
मृत्यू हो चुकी थी। परल्तु देश में इतनी क्षति हुई थी कि युद्ध के पूर्व के स्तर तक 
भी उत्पादन न पहुँच सका। यह दशा सन्‌ १६२८--२६ तक सम्भव हो सकी । 

सन्‌ १६२८ से पंचवर्षीय योजनाओं कां आरम्भ हुआ श्ौर इसी समय गाँव 
के अमीर किसान-वर्ग का अन्त कर सहकारी और सामूहिक खेंती का आरम्भ 
हुआ । आरम्भ में आलोचकों ने इन योजनाओं का मज़ाक उड़ाया। अ्रमीर 
किसानों ने भी आसानी से हार स्वीकार न की। परन्तु सन्‌ १६९३६ तक 
साम्यवाद की ओर आशातीत सफलता हुई। इसी बीच अ्रन्य देशों ने भी 
सोवियत राज्य को मान्यता दी और उसके भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मज़बूत हुए । 
ऐसी परिस्थिति में सोवियत ने नया संविधान बनाया जो पिछले २० वर्षों से 
लागू है। इसकी म्‌ख्य विशेषताएँ निम्न हैं । 

सोवियत देश सोलह संघ प्रजातन्त्र, अनेक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र प्रान्त 
ओर राष्ट्रीय क्षेत्रों का संघ है। इसमें सत्ता जनता के हाथ में है जिसमें १८ 
वर्ष के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार है। राजकीय शक्ति का सर्वोच्च 
संगठन सर्वोच्च सोवियत ( $प्र#०77८ 56शं०) है। इसके दो सदन 
हैं। एक सदन का नाम संघ सोवियत ($6णशं०६ ०ीं ४7० पां०॥) है 
ओर इसका चुनाव क्षेत्र के आधार पर होता है तथा प्रत्येक तीन लाख मतदाता 
एक प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरे सदन का नाम' राष्ट्रों का सोवियत (86णएं«( 
0 7१०४०४७४४७ ) है और इसके लिए प्रत्येक संघ प्रजातन्‍्त्र पच्चीस, स्वतन्त्र 
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प्रजातन्‍्त्र (&प000790प5 +९८.०प०॥८) ग्यारह, प्रत्येक स्वतन्त्र प्रान्‍्त पाँच 
ओर प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र एक. सदस्य चुनता है। दोनों सदनों के वैधानिक 
अधिकार सब तरह बराबर हैं और मतभेदों के न सुलझने पर इनका दुबारा 
चुनाव ही एक रास्ता है। सर्वोच्च सोवियत तैंतीस सदस्यों के एक प्रतिनिधि- 
मण्डल का चुनाव करती है जिनमें एक प्रधान, सोलह उपप्रधान, एक मन्‍्त्री और 
पन्द्रह अ्रन्य सदस्य होते हैं। यह प्रतिनिधि-मण्डल सर्वोच्च सोवियत की 
अनुपस्थिति में उसके कार्य ग्र्थात्‌ कानूनों का निर्वाचन ( [706०97०पं०7 ) 
आ्रादि करता है और नियुक्ति अ्रथवा पदच्युत भी करता है। सर्वोच्च 
सोवियत ही मन्त्रिमण्डल की भी नियुक्ति करता है और मन्त्रिमण्डल उसके 
प्रति उत्तरदायी है। सोवियत मन्सत्रिमण्डल में दो प्रकार के मन्‍्त्री हैं एक के 
जो' अखिल-संघ मन्त्री ( #। एकता मांषांडपलं2ड ) हैं और दूसरे संघ- 
प्रजातन्त्र (४०० रि००पण००४) मन्‍्त्री हैं। सर्वोच्च सोवियत के हाथ 
में विधायिनी और मन्त्रिमण्डल के हाथ में कार्यकारिणी शक्ति है। सोवियत 
राज्य संघ राज्य है। उसके प्रजातन्त्रों को सम्बन्ध विच्छेद तक का अधिकार 
है। परन्तु कहा जाता है कि यह केवल काग्रज़ी है। सोवियत साम्यवादी 
दल इनको एकता के सूत्र में जकड़े हुए है। साथ ही सोवियत संघ में सर्वोच्च- 
शक्तियाँ निहित हें। जिस प्रकार केन्द्र में उसी प्रकार प्रजातन्त्रों में भी उनकी 
अपनी सर्वोच्च सोवियत हैँ जिनका चुनाव सर्वसाधारण वयस्क मताधिकार से 
होता है और जो सभापति मण्डल और मन्त्रियों की नियुक्ति करती हैँं। प्रत्येक 
क्षेत्र प्रान्त, स्वतन्त्र प्रान्त, क्षेत्र, जिला नगर और गाँव की स्थानीय सत्ता 
श्रमिकजन के डिपुटियों की सोवियत के हाथ में है। ये अपने विभिन्न क्षेत्रों 
से चुने जाते हें और इनकी अपनी सोवियत कार्यकारिणी चुनती है, जो इनका 
सभापतित्व करते हैं। सोवियत संघ, प्रजातन्त्र और विभिन्न प्रान्तों के 
न्यायालयों को भी उनकी अपनी सर्वोच्च सोवियत चुनती है और जिले के जन 
न्यायालय जिले की जनता चुनती है। क़ानूनों पर अमल कराना, यह संघ 
और प्रजातन्त्र के प्रोक्यूरेटरों के हाथ में है और इनकी नियुक्ति भी सर्वोच्च 
सोवियत करती है। परन्तु प्रजातन्त्र आदि के प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति संघ 
सोवियत का प्रोक्‍्यूरेटर करता है। सोवियत संविधान में नागरिकों को अनेक 
प्रकार के मूल-अधिकार दिए गए हूँ, जिनमें विभिन्न प्रकार की समानता, काम 
करने और आराम के अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और पंगु होने पर जीविका का. 
ग्रधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्त्रियों और जातियों और अल्पमतों को 
समानता का अधिकार, विश्वास, भाषण, लेखन और संघ बनाने आदि के अधिकार 
मुख्य हें । 
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मृत्य के कुछ काल पूर्व ही स्तालिन ने सोवियत देश के सामन साम्यवाद 
निर्माण का ध्येय रखा । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साम्यवाद समाजवादी 
समाज का ही विकसित, उच्च रूप है। स्तालित का कहना है कि इसके लिए 
तीन बातों की आवश्यकता है : (१) सामाजिक उत्पादन का क्रमशः विस्तार । 
इसके लिए उत्पादन के साधनों के उत्पादन पर अपेक्षत: अधिक ध्यान देना होगा । 
क्योंकि इसके बिना पुनः उत्पादन, भोग उद्योगों के लिए अधिक मशीनें और 
उत्पादन उद्योगों के लिए मशीनें नहीं मिल सकती । इसके बिना उत्पादत 
में उन्नति सम्भव नहीं। (२) सामूहिक खेती का राजकीय अ्रथवा सर्वसाधारण 
सम्पत्ति बन जाना, जिससे कि उत्पादित वस्तुओं के विनिमस को समाजहित में 
काम में लाया जा सक्रे । इस प्रकार सामूहिक खेती का स्वामित्व राजकीय 
अथवा सामाजिक स्वामित्व में बदल जायगा और (३) समाज का सर्वागी 
शारीरिक और मानसिक विकास, प्रत्येक व्यक्तित की पर्याप्त विविध प्रकार की 
टेकनीकल शिक्षा जिससे कि व्यक्ति सामाजिक विकास में स्वयं सक्रिय हो जाए 
और जिससे कि वह रुचि के अनुसार पेशा बदल सके ताकि कार्य-भार न बन जाए। 
इसके लिए सांस्कृतिक उन्नति के स्तर को और भी ऊँचा करना होगा और काम 
के घण्टे घटा कर पाँच या छः घण्टे प्रतिदिन काम और शेष आराम और फ़ुर्सत 
के घण्टे बढ़ाने होंगे। 

स्तालिन के इन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने और साम्यवादी 
समाज का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर श्रौद्योगीकरण की योजना' लागू 
की गई है। इनको साम्यवादी समाज का निर्माण कहा जा रहा है । 

साम्यवाद के विरोधी इसके भौतिकवादी दर्शन, इसकी' वर्गसंधर्ष श्रौर 
क्रान्तिकारी' विचारधारा, मूल्य का श्रम सिद्धान्त, इसके सर्वहारा के निरंकुश 
शासन आदि की कटू आलोचना करते हें। उनका कहना है कि भौतिकवादी 
दर्शन इतिहास के केवल एक ही' पहलू, उदाहणार्थ केवल आशिक पहलू पर ज़ोर 
देता है। वह भूगोल, धर्म आदि को छोड़ देता है। वर्ग संघर्ष क्रान्ति में विश्वास 
रखने के श्रर्थ वे यह समझते हें कि साम्यवादी निराशावादी है, वह मनुष्य 
को अपनी ओर मोड़ने, प्रचार आदि में विश्वास नहीं करते । साथ ही उनका 
यह भी कहना है कि उनका मनुष्य स्वभाव की अ्रच्छाई में बेहद विश्वास है । 
वे समझते हैं कि साम्यवाद मनुष्य के स्वभाव को बदल देगा । मूल्य का निर्णायक 
केवल श्रम ही नहीं, उसके अ्रतिरिक्त पूँजी आदि भी हैं। अनेक श्रार्थिक सुझावों 
से पूंजीवाद अर्थ संकट से बचाव कर क्रान्ति की सम्भावना को कम कर 
देता है। निरंकुश शासन की भी कटू आलोचना की जाती है। उसकी 
लोकतन्त्र से तुलना की जाती है। सोवियत सरकार की अनेक बूराइयों, 
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उसकी नौकरशाही, स्वतन्त्रता की कमी आदि की ओर भी संकेत किया 
जाता है। 

साम्यवादियों का उत्तर यह है कि वर्ग संघर्ष उनका अभ्रपना आविष्कार नहीं । 
'वह ता शाॉषण समाज का एक अभिन्न अंग है। इतिहास बताता है कि शोषक 
वरग शासन सत्ता पर हावी रहता है और बिना क्रान्ति के शक्ति त्याग नहीं करता । 
मूल्य के श्रम सिद्धान्त के अतिरिक्त सिद्धान्त मज़दूर के शोषण और पँजीवादी 
'वास्तविकता को छिपाने के सिद्धान्त हैं। पूँजीवादी आर्थिक संकट का श्रस्थायी 
हल निकाल सकते हैं। परलच्तु संकटों का अन्त उनकी व्यवस्था के अन्त के साथ 
ही होता है। सर्वहारा का निरंकुश शासन निरंकुश अवश्य है परन्तु केवल 
पूंजीवादी तत्त्वों के लिए । वांस्तव में पूँजीवादी लोकतन्त्र भी केवल पँजीपतियों 
के हित का शासन है। दूसरी ओर सर्वहारा का निरंकुश शासन असंख्य 
जनता के हित का शासन होने के नाते पूँजीवादी लोकतन्त्र से भी अ्रधिक 
लोकतलन्त्रात्मक है। 

हम ऊपर विभिन्न समाजवादी विचारधाराओं के सम्बन्ध में विचार कर 
चुके हँ। इस सम्बन्ध में बहुधा यह कहा जाता है कि यह काल्पनिक अधिक, 
व्यावहारिक कम है। यह आलोचनात्मक है, सृजनात्मक नहीं । यह ठीक 
ही है कि समाजवादं, पूँजीवाद और व्यक्तिवाद के दोषों--भ्रसमानता आदि 
को उभार कर ऊपर लाता है। वह सुख पूर्ण जीवन के लिए समाज द्वारा 
आशिक नियमन को आवश्यक समझता है। परन्तु इसके विरुद्ध यह कहा जाता 
है कि मानव समाज इतना अच्छा नहीं जितना समाजवादी समझते हें। वह 
स्वार्थी है, सहयोगप्रिय नहीं। समाजवादी राज्य को इतना कार्य-भार देना 
चाहते हें, जिसका सम्भालना उसके लिए असम्भव प्राय है। इस कारण 
व्यभिचार, नौकरशाही आदि आवश्यक हो जाएँगे और व्यक्ति की स्वतन्त्रता, 
'उसका स्वतन्त्र विकास असम्भव प्राय होंगे। परन्तु पीगू. (778०० ) जेसे 
ग्रथशास्त्रियों का कथन है कि आधुनिक मशीन यूग में काम को मनोरंजक 
बनाया जा सकता है और उद्योगों का प्रबन्ध विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक 
समितियों को देकर नौकरशाही के भय से छुटकारा मिल सकता है। मूल 
समस्या है जनहित और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता--इन दो का सामंजस्य स्थापित 
'क्रना । क्‍ 

यह ध्यान देने योग्य विषय है कि अनेक पूँजीवादी राज्यों ने समाजवाद के 
अनेक विचारों को व्यवहार में मान लिया है। जैसे, योजना, उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण, ब्याज की दर और लाभ का नियन्त्रण, वेतन का नियन्त्रण, उत्तराधिकार 
आर मृत्यु पर टेक्स आदि ! 
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फ़ासिज्म 
( 9४52० ७77 ) 

इस' विचारधारा का जन्मस्थान इटली है। इन बिचारों के आधार पर 
यहाँ फ़ासिस्ट आन्दोलन की नींव भी पढ़ी जिसका नेता मसालिनी था। 
मुसोलिनी स्वयं समाजवादी रह चुका था। जैसा कि हम ऊपर देख चके हैं, 
इस देश में सिंडिकवादी विचारों का जोर था। पेशबार प्रतितिधिव का विचार 
फ़ासिज़्म ने इसी विचारधारा से लिया हैं। परन्तु यह विचारधारा राज्य 
विरोधी थी और मजदूर सत्ता पर जोर देती थी। बहा कात्तिकारी और 
श्रन्तर्राष्ट्रीय थी। फ़ासिज्म इन विचारों से कासों दूर है। प्रथम महायद्ष 
के बाद इटली भी मित्रराष्टों के साथ विजयी हा, परनत इसका कुछ ले मिला । 
पड़ा। ऐसी स्थिति में शासक बर्ग को सहायता से फ्रासिश्श दल का सन्‌ 
१९२२ में सत्ता प्राप्त हो गई और उसके बाद दूसर मझायद्ा काल भे॑ संत १६४६ 
ई० में मुसोलिनी की मृत्यु तक यह सत्ता इटली में कायम रही । 

फ़ासिज़्म शब्द फ़ासिश्रों ( फलांठ ) घाव से बना &॥] इस शब्द के 
अर्थ हैं समूह अथवा गद्ठा । टहनिरयाँ अबवा पौदे एक गटद सें मिल कर अधिक 
शक्तिशाली हो जाते हैं। प्राचीन रोम काल में लकटडियों का गठ्ा और उसके 
बीच में एक कुल्हाड़ी का निशान बह़ां के कॉसलों ( प्रधान ) के समाले ले जाया 
जाता था। यह सत्ता का प्रतीक था। फ़ामिस्लों ने इसी चि/् को अपना 
चिह्न स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, फ़ासिस्टों को इसे बाल का गये था 
कि वे प्राचीन रोम के विजेताओं के बंशज हैं। उन्होंने प्रावीन राम को सम्यता 
और संस्कृति को अपने आन्दोलन के हिल में प्रयोग किया और हम हतु प्राचीन 
मन्दिर, महल तथा श्रत्य सांस्कृतिक और एतिजासिक स्थानों को सुरक्षित रखने 
ओर उनका प्रचार करने का भी भरसक प्रयत्त किया । उनके हदग में 
मेकियावली का विशेष सम्मान था। यह भी इटली के पलीर्स नगर का 
रहनेवाला था। इसने इटली की एकता, राज्य की सर्वोच्चिला, उसका विस्तार, 
शक्ति का प्रयोग, राज्य के हित में प्रत्येक भांति का आचरण-«हस प्रकार मे 
विचार प्रकट किए थे |. फ़ासिस्ट इसके ब्िचारों से प्ररणा लेने और उसको 
संसार का महान्‌ राजनीतिज्ञ मानते थे। इसी' प्रकार वे हठली के महान देश 
भक्‍त मेजिनी के राजनीतिक विचारों का भी प्रयोग करते थे । मेजिनी ने 
राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर बहुत ज़ोर दिया है। इनके ऊपर कोचे ( (॥७/४ ) 
के व्यवहारबाद ( ७8 080ं87 ) का प्रभाव है। बढ़ कारलायल की भाँति 
व्यक्ति को महत्त्व देता है, उसको इतिहास में प्रमुख शक्ति मानता है। वीको 


३७८ राजनीति विज्ञान 


यह आशिक संगठन राज्य स्वयं जनता पर लादता ह॑ पर उनके प्रतिनिधियों 
को भी स्वयं ही चुनता है। परल्तु इस विधान सभा का कवल अपना मत प्रदाशन 
का अधिकार था। वास्तविक शासन शक, कोकर्रारिणी और शासन के 
अधिकारियों के हाथ में रहती थी। फ्रासिय्स का एक दल राज्य और दल के 
नेता का सरकार पर निमनन्‍्बण में विश्याग ; पट जिंदा आर प्रसार द्वारा 
भावी जनता भर भावी सन्तान को बश में रसन का प्रकन करता ह8ै। मठ 
विचारधारा दुगुए ( 2९७ ) के सामाजिक एक्स झोर समाज सेचा वा 
सिडिकवाद के आथिक संगठन का समस्यय #। बहा साख्यता पर जाए सता 
है। काम, एकता, अनशासन और व्यवद्वार उसके नारे ॥# | 

फ़ासिज्म समाजवादी समानता का विराभी ;  साखतला के नाम 
पर सम्पत्ति के समाजीकरण का विरोध करता ह सार इसोलजिए सभाज संधर्ष 
का विरोध कार समाज सन्नथाग और समस्यसावाद पर जार देता 0 । व। निज 
की सम्पत्ति को कटम्बट्टित के लिए और सरकारी लियमंत के बाद संमाजहित 
के लिए आवश्यकीय समझता है 

फ़ासिज्म अन्तर्राप्ट्रीयता का भी विरोधी #। वे शाह्य का इकक्‍न्त शोर 
संगठित इकाई, एक सावयवी और जीवित इकाई और एलिशायिक विकाश' का 
स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। राज्य का सर्वरिय स्वरूप व है जिममें 
राजनीतिक एऐक्य के साथ ही भौगोलिक और जातीय ।कला भी हो और जिसकी 
ऐतिहासिक परम्पराओों की एकता भी हो। राज्य का किसी दूसरे के प्रति 
को बढ़ाना, अपने राष्ट्रीय हितों का विकास करता चाहित। गाद किसी राज्य 
को भ्रपनी जनता के लिए निवासस्थान' अथवा कहते माल की ग्रावश्यकता है तो 
विस्तार की नीति उसके लिए उपयवत और उचित ही है। खत: फ़ासिस्ट 
विचारक सैन्य और साम्राज्यवाद में विश्वास करते है। मससोलिनी ने 
अबीसीनिया पर आक्रमण कर उसको अधीन कर लिया। गे प्राचीन रोम 
साम्राज्य के स्वप्न देखता था और भूमध्य सागर को इटली की झील बना 
देना चाहता था। वे शान्तिवादी नहीं। उनका यज्ञ में विश्वास है। वे 
अ्न्तर्राष्ट्रीयता के विरोधी हैं। वे हीगेल और बसांके की भाँति राज्य की शक्ति 
और इच्छा के पहलू को महत्व देते हैं श्रौर उसको व्यविलिगत सैतिकला से परे 
समझते हें । 

फ़ासिस्ट विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा और समाजवाद तथा 
लोकतल्त्रवाद की विरोधी है। इसका प्रभाव जमंनी और आस्टिया पर भी 
पड़ा था । 
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राष्ट्रीय समाजवाद 


( पिनदांगमनों $0टॉनॉीडफ ) 


जहाँ तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, फ़ासिज़्म और राष्ट्रीय समाजवाद 
( भ्रथवा नात्सीज्म 'रिथ्टांझ0 ) बहुत भिन्न नहीं। दोनों विचारधाराएँ 
उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, अन्तर्राष्ट्रीयाद, शान्तिवाद, 
लोकतन्‍्त्र आदि विचारों के कट्टर शत्रु हैं। दोनों ही राष्ट्रवादी, राज्यवादी, 
एकदलवादी, जातिवादी (९०७८४४८ ) सैन्य और साम्राज्यवादी, नेतृत्व के 
सिद्धान्त को मानने वाली विचारधाराएँ हैं। नात्सीवाद ने फ़ासिज़्म से बहुत 
कुछ प्राप्प्त किया है। 

जिस प्रकार फ़ासिज्म का मुख्य प्रचारक मुसोलिनी था उसी प्रकार नात्सीवाद 
का प्रमुख प्रचारक हिटलर हुआ है । हिटलर ने इसका जरमंनी में प्रचार किया और 
वहाँ इन विचारों के अनुसार सन्‌ १९३२--३३ में नात्सीदल का शासन स्थापित 
किया । युद्ध के बाद जर्मनी की दशा इटली से भी बुरी थी। वह परास्त देश था । 
इस कारण इसके ऊपर हरजाना लादा गया था और इसके उपनिवेश और बाज़ार 
छिन गए थे और सर पर क़र्जा लद गया था। जमेनी का पूँजीवाद एकाधिकारी 
और मज़बूत साम्राज्यवादी पूंजीवाद था। यहाँ' सामन्तवाद भी था और प्रशा 
के जुंकर (००४०० ) सामन्तवादियों की सैनिक परम्पराएँ थीं। जमंनी 
का पूँजीपति और शासक वर्ग अपनी इन साम्राज्यवादी परम्पराओं को न भूल 
पाता था। इधर युद्ध ऋण और बाज़ार न होने के कारण जमे॑नी में श्राथिकः 
संकट ने विकट रूप धारण कर लिया। बेकारी फैल गई। इस अवस्था में 
साम्यवाद अथवा समाजवाद सम्भव था। परन्तु अभी मजदूर आन्दोलन 
इतना संगठित और शक्तिशाली न था। इस भय से कि कहीं संकट काल में 
सम्यवाद स्थापित न हो जाय, वहाँ के धनिक वर्ग ने नात्सीदल को सहायता दे 
कर सत्तारूढ़ कर दिया । 

आरम्भ में. फ़ासिज्म और नात्सीवाद, दोनों के पास भ्रपना निजी दर्शन न 
था। ये लोकतन्‍्त्र और साम्यवाद की आलोचना पर जीवित थे। आरम्भ 
में ये पँजीवाद को भी बुरा-भला कहते थे ताकि मजदूर वर्ग प्रभावित हो सके । 
ये व्यवहार पर आधारित आन्दोलन मात्र थे। परन्तुशीघ्र ही इनको सिद्धान्तों 
की आवश्यकता पड़ी। अतः आदर्शवादी और अवसरवादी सिद्धान्तों का 
सहारा लेकर इन्होंने श्रपने दर्शन का प्रतिपादन किया। 

फ़ासिज़्म की भाँति नात्सीवाद भी राज्य को मुख्य और सावयवी मानता 
है। व्यक्ति गौण है। राज्य सम्पत्ति के नियमन का अधिकार रखता है। 
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परन्तु उसका स्वामी व्यक्ति होगा। आशिक जीवन में योजना का स्थान है। 
प्रत्येक मज़दूर को काम मिलेगा परन्तु हड़ताल का अधिकार न होगा । 

राज्य का शासन एक दल के हाथ में हागा। लॉकतस्थ समाष्य कर दिया 
जायगा। यहाँ नेतृत्व सिद्धान्त को भी माता जाता था। दल का नेता ही 
राष्ट्र का नेता होता था। इनके शअ्रनुसार इतिहास में नेता का महत्व है । 
यहाँ कोई विधान सभा जैसी शक्ति ने थी। कायकारिणी को हो सब जवित 
प्राप्त्थी। सरकारी निर्देश (2०८८७ ) ही क़ानन थं। समय समय 
पर हिटलर चुनाव करवाता था। परन्तु उसका तात्य कंबल अपने पक्ष में 
मत डलवा कर अपनी जनप्रियता का अनमान' करना थऔा। प्रचार, शिक्षा, 
. पुलिस आदि के सहारे जनता को वश में रखा जाता था । 

फ़ासिज्म की भाँति नात्सीवाद भी अपनी पुरानी परम्पराओं से प्रेश्णा लेता 
था। जिस प्रकार मुसोलिनी रोम साम्राज्य की ओर देखता था, हिहलर प्राचीन 
जमन जाति की ओर, उसकी सैन्य परम्पराओों की और देखता था। इनका 
ईसाई धर्म की विनम्रता, उसके गुणों में विश्वास ने था। ये लड़ाकू भावना, 
वीरता, प्राचीन युद्ध के देवताओं में विश्वास करते थे। ये यद्ध की भावनाओं, 
राज्य के विस्तार के विचारों का प्रचार करते थे। जिस प्रकार मसोलिनी 
भूमध्य सागर को हमारी झील ( ७४७९ फिक्रणाय ) कहता था, इसी 
प्रकार ' पूर्व की ओर बढ़ो” ( 9४४8 िंतला (>४०छ॥ ) हिहलर का नाश 
था। दोनों ही सम्म्राज्यवादी थे। ये शान्तिवाद और अन्नरष्टीयता के 
पक्के दुश्मन थे। हिटलर रहने के लिए भूमि ( [ठछढटाफाफ्पा। ). चाहता 
था और उसके लिए युद्ध अवश्यम्भावी था.। 

हिटलर ने उच्च जाति ( जिएएएप07" 80९ ) सिद्धान्त का प्रचार किया । 
वह जर्मनों को विशुद्ध श्रार्य श्रथवा नॉडिक जाति का मानता था । उसका कहना 
था कि संसार के सब महान्‌ व्यक्ति इसी जाति ने पैदा किए हैं । यहां तक कि 
वह ईसा को भी आर्य मानता था। परनन्‍्त काली जातियां, उसकी परिभाषा 
के अनुसार अनार्य थीं। इसी कारण वह योरोपीय रोमानी ( (:५]५७ ) 
का कट्टर शत्रु था। इसी आधार पर उसने यहूदियों के विमद्ध जहाद की और 
जहाँ-जहाँ इसका' प्रभाव जा सका, इसने यहुदियों को मिटाने, उनकी नप॑सक 
बनाने, भट्टियों में जलाने आ्रादि का प्रयत्न किया । इसका विश॑द्ध रक्त के सिद्धान्त 
में विश्वास था। 

नात्सीवाद स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देता । बह केवल 
उनके शारीरिक और नैतिक विकास पर ज़ोर देता है, बौद्धिक विकास पर नहीं । 
उन्होंने विश्वविद्यालयों में स्त्रियों के लिए केवल दश' प्रतिशत स्थान सुरक्षित 
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'रखे थे। स्त्रियों का प्रथम कत्त॑व्य राष्ट्र के लिए अच्छी नस्ल .की सन्‍्तान पैदा 
करता था। 

फ़ासिज़्म और नात्सीवाद सम्पत्ति के समाजीकरण और स्त्रियों की एकता 
के सम्बन्ध में बिल्कुल भिन्न हैं। साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास करता 
है। दोनों एक दल के शासन में विद्वास करते हैं। परन्तु एक ओर सीमित 
वर्ग का और उसके हित में शासन होता है, दूसरी ओर साम्यवादी शासन मजदूर 
वर्ग का और उसके हित में शासन है। 

नवीन विचारधाराशों के विश्लेषण से एक बात तो स्पष्ट है कि स्वतन्त्र 
व्यापार ( 7,88562 थिं7० ) के यूग का अन्त हो गया । समाजहित में. 
समूह अथवा राज्य का हस्तक्षेप सभी मानते हैं, चाहे वे फ़ासिस्ट हों, कम्यूनिस्ट 
( साम्यवादी ) अथवा समाजवादी और सिडिकवादी। ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह यूग राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के संघर्ष का युग है। एक ओर 
राज्य समाजहित में आर्थिक शक्तियों पर अ्रधिकार स्थापित करना चाहता 
है। दूसरी ओर आर्थिक शक्तियाँ भी अपनी समस्याश्रों के हल के लिए राज्य 
प्र अधिकार स्थापित करना चाहती हें। कहीं तटकर की माँग है तो कहीं 
कर की, कहीं मजदूरी बढ़ाने की माँग हें तो कहीं औद्योगिक सुविधाओ्रों की । 
मजदूर और पूंजीपति दोनों ही अपने हित में राज्य पर अधिकार करना चाहते 
है। यदि एक अपने मत और संख्या अ्रथवा क्रान्ति द्वारा उद्देश्य पूर्ति करना 
चाहता है तो दूसरा पक्ष भी अपनी भ्राथिक शक्ति, प्रचार, सेना आदि की सहायता 
से फ़ासिस्ट जैसा अपना शासन स्थापित करना चाहता है। इन संघर्षों का क्या 
परिणाम होगा, क्या आथिक और राजनीतिक शक्ति का कोई सन्तुलन और 
सामंजस्य स्थापित हो सकेगा, यह भविष्य ही बताएगा। इस समय मुख्य प्रदन 
यह है कि राज्य का आशिक विषयों में अधिकार>-क्षेत्र क्या हो, उसको इन विषयों 
में किस सीमा तक हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। इस प्रेत पर विभिन्न 
विचारधाराओं के विभिन्न मत हें। द द 

| गांधीवाद 

गांधीवाद भारतवर्ष की विशेष परिस्थितियों की देन है। यह सिद्धान्त 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच प्रतिपादित हुआ है । 
गांधीजीने पिछली शताब्दी के अन्त में ही दक्षिणी अफ्रीका में इन सिद्धान्तों 
की खोज आरम्भ की थी। आतंकवादी उपाय व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, उदार 
आर संवैधानिक उपायों से भी देश आगे बढ़ता दिखाई नं देता था। गांधीजी 
ने अपने सत्य और अहिसात्मक सक्रिय असहयोग और भद्र अ्रवज्ञा आन्दोलन 
का मार्ग खोज निकाला । 
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गांधीजी के दर्शन पर कई प्रभाव वृष्टिगोचर होते ४। उन्होंने टाल्यटाय 
का अध्ययन किया था।। इस स्रोत से वे योरोपीय अराजकताबाद के निकट 
पहुँच गए। परन्तु इससे उनके अहिसात्मक विचारों की ही पुष्ठि हुई। नें 
दक्ति के विरोधी हो गए। पुलिस और फ़ौज तथा सरकार को शत को हिंसा 
मानने लगे । गेंने बाइबिल का अध्ययन किया था। साथ ही गीला आर 
अन्य हिन्दू धर्म-ग्रन्थों का भी। अतः उनकी घामिक प्रवृत्ति थी। न ईश्वर 
और गअच्तरात्मा में विश्वास करते थे। परन्तु वे गीता और विलक से भी 
प्रभावित थे। अ्रतः उनका निष्काम कर्म योग में विश्वास था|। गांबीजी 
का नैतिकता में अटल विश्वास था। अतः सत्य के प्रयोग पर जोर देते थे । 
सिद्धान्त और व्यवहार, दोनों ही दृष्टि से वे अहिसात्मक उपायों पर जोर देते 
थे। तक यह था कि प्रथम तो हिसा के लिए शस्त्रासन्नों की आमश्यवाता है | 
उनका अभाव है और इस प्रकार शत्र पर बिजय प्राप्त नहीं की जा सकती 
दूसरे वे किसी को शत्रु मानने को तैयार ही से थे। उनकी सम के अनसा[र 
कुछ व्यक्ति अज्ञानवश बुरे हो जाते हैं। आवश्यकता हिंसा की नहीं, हृदय 
परिवत्तंत की है। अतः वे अपने उपायों द्वारा बिटियश सा ख्राज्य का भी हद 
परिवत्तंत करना चाहते थे। गांधीजी भौतिक तत्वों को अपेक्षा आध्यात्मबाद 
को अ्रधिक महत्त्व देते थे। अतः उनका जोर इच्छा-पूर्ति अथवा आवश्यकताओं 
को बढ़ाने पर नहीं, उनके सीमित करने, मन को वेश में करने पर था । 

ग्रतः जहाँ तक सामाजिक परिवत्तेनों का भी सम्बन्ध है वहां भी से शास्तिमय 
और अहिसात्मक उपायों के पक्ष में थे। उनका अ्षेणी संघर्ग में नहीं, श्रेणी 
समन्वय में विश्वास था। वे राजा, जमींदार और पंजीपति को सिश्लान्सल: 
दशोषक नहीं, वरन्‌ धरोहर रखनेबाला ( 77७6८ ) समझते थे। गांखीजी के 
धामिक और राजनीतिक विचारों का उनके भ्राथिक विचारों पर प्रभाव तठा है | 

यदि मनुष्य-जीवन का ध्येय ग्राध्यात्मिक है, तब घन की हरछा नही करनी 
चाहिए। उसको केवल साधन मात्र समझना चाहिए। अधिक कत्पादम 
बड़े पैमाने के उद्योग मनृष्य की इच्छाश्रों, उसके मन को बलवान करे | उस 
प्रकार वह अ्रपनी स्वतन्त्रता खो देगा। वह मशीन का पूर्जा बना जायगा। 
बड़े पैमाने के उद्योग शक्ति, शोषण पूंजीवाद हिसा को जन्म देंगे । टनसके सारण 
राज्य की शक्ति भी बढ़ेगी। श्रतः गांधीजी का ग्राम उद्योग, कटीर व्यवसाय 
में, सादा घरेलू चर्खा में विश्वास था। गांधीजी आत्मनिर्भर और स्वतत्त 
ग्रामीण गणतन्त्र के स्वप्न देखते थे। इस दिशा में उनके विचार अराजकताबाद 
और गिल्ड सम/जवादियों के जैसे थे। ऐसे गणतस्थों का भारतीय इनिहास 
में भी वर्णन मिलता है। 
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परन्तु आध्षुनिक यूग में भारी उद्योग, यातायात के साधन की परमावश्यकता 
रेल, जहाज, तार आदि स्वयं भारी उद्योग हें और उनके लिए कोयले 
और फ़ौलाद तथा बिजली जैसे भारी उद्योगों की आवश्यकता है। गांधीजी 
के विचारानुसार ये उद्योग राज अथवा समाज के पास होने चाहिए। इसके 
ग्रतिरिक्स भोग उद्योगों | (0ा5इप्रा7ए7४०४ गार्वंप्रषणंठ8 ) का विकेंन्द्रीकरण 
होना चाहिए और उनका आधार कुटीर अथवा ग्राम उद्योग हों। इनमें 
सहकारिता के सिद्धान्त को भी लागू किया जा सकता है और बेचने आदि का 
सामाजिक अ्रथवा राजकीय आधार पर प्रबन्ध हो सकता है। इस प्रकार 
दोपक वर्ग का स्वयं ही अ्रन्त हो जायगा । कल-कारखाने राज अ्यवा समाज 
के पास रहेंगे और शेष उत्पादन व्यक्तिगत कुटीर आधार पर होगा। जहाँ 
तक आयात-निर्यात का सम्बन्ध है, गांधीजी कम-से-कम विदेशी व्यापार के पक्ष द 
में है। प्रत्येक देश ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र और गाँव को आत्मनिभर होने का प्रयत्त 
करना चाहिए। इस प्रकार गांधीजी साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों 
का भी अन्त करना चाहते हैं। इस प्रकार गांधीजी लाभ की भावना, पूंजीवाद, 
ग्राथिक विषमताएँ, हिंसा और युद्ध तथा वर्गों का अ्रन्त कर एक वर्गविहीन समाज 
की स्थापना करना चाहते हैं। हु 
उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्तिवादियों की भाँति गांबीजी पूँजी का 
अधिकार स्वतन्त्र रूप से पूँजीपतियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते। भारी 
उद्योगों का स्वामित्व राज्य अथवा समाज के हाथ में होगा। . समाज ग्रन्य 
प्रकार से भी, जैसे सहकारी समितियों और बेचने के प्रबन्ध में सहायक होगा। 
अ्रतः गांधीजी के विचारों के अनुसार भी राज्य अ्रथवा समाज का कार्यक्षेत्र 
विस्तुत होगा । परल्तु उनके अ्रहिसात्मक विचारों के अनुसार पुलिस और सेना 
तथा सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और व्यक्ति की स्वतन्त्रता के हित 
गांधीजी कुटीर और ग्राम-उद्योगों के पक्षपाती हैं। अतः वे समाजवादी और 
अराजकतावादी सिद्धान्तों का समन्वय उपस्थित करते प्रतीत होते हें। 
क्या यह व्यवस्था व्यवहार्य है? यह दूसरा ही प्रश्न है। यह भविष्य 
ही बताएगा।. उत्पादन की अपार सम्भावनाओ्रों के सामने मनुष्य न्यूनतम से 
सन्तुष्ठ हो, वह अपने मत पर विजय प्राप्त करे, यह देखने की बात है। भोग 
के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण कैसे होगा ? क्‍या राज्य इस दिशा में ग्रपती शंक्ति 
का प्रयोग करेगा? जब उत्पादन और भारी उद्योगों का प्रबन्ध राज्य द्वारा 
किया जा सकता है, तब अन्य का भी इसी प्रकार प्रबन्ध हो सकता है। विकेन्द्रित 
और कुटीर उद्योग श्रम को बर्बाद करने, आराम के घण्टे कम करने के पिछड़े 
हुए तरीक़े हैं। इस प्रकार की आशिक व्यवस्था से स्थानीयता और राष्ट्र विरोधी 
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अनेकता की भावना के बढ़ने का भी भय है। केन्द्रित उद्योगों पर नियस्त्रण 


सरल है, विकेन्द्रित पर कठिन है! ऐसी दशा में व्यवितगत शोषण फिर से 


आरम्भ हो सकता है। 
समाज कल्याण का सिद्धान्त 
( $0००ांछं #४८९ॉड्िा/र ) 


स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्त | 8४४एड ९ ] कुछ परिग्थितियों में 
पैदा हुआ था। वे परिस्थितियाँ घीरे-बीरे समाप्त हो! चलीं। इन विचारकों 
का कहना था कि यदि सम्पत्ति के निजी स्वामित्व का अस्त होगा लो मालिक 
अथवा मज़दूर की पैदावार में कोई दिलचस्पी न रह जाएगी। नए जमाने में 
बड़े पैमाने के उद्योग, बड़ी-बड़ी कम्पन्तियाँ, बक आदि में कोई भी पंजीपर्ति निजी 
देख-रेख न कर सकता था। अधिकांशतः तो केबल उसको पंजी लगी होती 
है और ब्याज, मुनाफा या शेयर उसको बिना काम के ही मिल जाते ८ । उसका 
स्वयं मजदूर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। मेनेंजर और मजदूर दोनों ही समान 
रूप से उसके नौकर हैं। वह जंसा कि कहा जाता है हृण्टियां था चेक या 
कूपन काट कर जिन्दा रहता है। जीवन में उसका और कोई काम नहीं रहता । 
श्रत: पूंजीवादी सम्बन्ध अमूर्ते हो जाते हैं। उनमें व्यवितिगत लगाव, श्रातृत््त 
भाव, मानवीय सहानुभूति श्रादि नहीं रह जाते। एसी स्थिति में शोपण 
और धोखे की सम्भावना बढ़ती है और राज्य के हस्तक्षेप की झावश्यकता पड़ती 
है। बड़े पैमाने की पैदावार के लिए बाजारों की आवश्यकता पहनी है और 
इसके लिए भी राज्य की आवश्यकता होती है। पजीबादी संकटों का भी 
विस्तार बढ़ जाता है श्रौर लाखों स्त्री-पुरुष बेकार हो जाते हैं, अतः: बेकारों की 
रक्षा अथवा उनके भत्ते का प्रश्न उठता है। एकाधिकार स्थापित होने पर 
भाँति-माँति के ग़लत ढंगों का प्रयोग सम्भव हो जाता है, अतियोगिता उम्म रूप 
धारण कर लेती है। जनता को इनसे बचाना पडता है । 

मजदूरों को मताधिकार का परिणाम यह हुआ कि उनके दल बन गए और 
उन्होंने पालियामेण्ट में श्रपत्ती रक्षा की माँग की । उन्होंने पैंजीवाद पर प्रतिबन्ध 
लगाने और धन के न्याय पूर्ण और सम बंटवारे की भी मांग की | 

पिछले दो युद्धों के बीच राज्यों के कार्य-क्षेत्र और भी बढ़ गए । में युद्ध 
बड़े पैमाने पर लड़े गए। इनमें राप्ट्र की समस्त शक्ति, सारी धन-सम्पत्ति 
का प्रयोग किया गया, ग्रत: भारी टैक्स लगाए गए । युद्ध में विजय प्राप्स करने 
के लिए सारे देश की जनता को सेना में श्रथवा उद्योगों में काम करना पड़ा । 
राज्य ने जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू पर अपना नियन्त्रण अ्रथवा नियमन किया । 
इससे भी जनता को राजकीय हस्तक्षेप की आदत पड़ गई । 
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इन परिस्थितियों में विचारकों ने वत्तेमान झ्राथिक व्यवस्था की त्रटियों, 
सामाजिक असमानताश्रों श्रादि की ओर ध्यान आकर्षित किया और लोक-हिताय 
राजकीय हस्तक्षेप के सिद्धान्त प्रतिपादित किए । । 

लगभग सभी सरकार लोक-कल्याण के सिद्धान्त को मानती है। इस 
-सद्धान्त में पहले सिद्धान्तों की जेसी दुरूहता और अमूत्तता नहीं है। यह स्पष्ट 
और व्यावहारिक है। यदि कोई क़ानून लोकहित में है तो बह अवश्य पास 
होना चाहिए । समाज कल्याण ही राज्य कार्य अथवा क़ानून की एकमात्र 
क्रसोटी है। विचार और व्यवहारों में समाज, एक बार फिर, उपयोगितावाद 
( (०४॥४०४०7४४:४ ) के निकट पहुँच गया है। आज क़ानून अ्रथवा राज्य को 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधक नहीं माना जाता । हाँ, ज़रूरी यह है कि 
राज्य का कार्य जनहित के लिए हो, वह सम्भव हो और उससे हानि अधिक न हो । 
परिणाम में भले की मात्रा ही अधिक हो । गारनर का कहना है कि स्वतन्त्रता 
स्वयं से उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य जीवन को पूर्ण बनाने में सहायक होना है । 
त्तः राज्य उन सब कार्मों को कर सकता है जिनसे जीवन को पूर्ण बनाने में सहायता 
मेलें। इस प्रकार, वह जीवन सम्भव बनाने के लिए न्यूनतम वेतन सम्बन्धी 
नेयम बना सकता है। वह ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य को प्रोत्साहन 
दे सकता है और आशिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। केवल इस बात 
क्रा ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई काम व्यक्ति राज्य की श्रपेक्षा अधिक 
न्‍ुचारु रूप से कर सकता है, तब राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । 
गरनर कहता है कि, अब एक बात में अधिकांश मनुष्य सहमत हैं, वह यह कि 
उज्य का कत्तंव्य केवल पुलिस का काम, शान्ति स्थापित करना और व्यक्ति 
गे रक्षा मात्र नहीं। इसका इससे भी ऊँचा कत्तंव्य है। डकंती और कत्ल 
4 रक्षा के श्रतिरिक्त इसको कुछ और भी करना चाहिए ।” 

बहुलवादी मैंकआइवर ( १४०८०॥९८० ) राज्य के कार्य-क्षेत्र को सीमित करना 
ब्राहता है। उसका विचार है कि समाज में अन्य अनेक संस्थाएँ हें, जिनके 
गये में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में वह कहता है कि 
:१) राज्य को विचार-स्वातन्त्रय पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इसी प्रकार 
ताहित्य सृजन भी स्वतन्त्र होना चाहिए। हाँ, यदि यें विचार विद्रोह के लिए 
उत्तेजित करते हैँ, तव उनको रोका जा सकता है। इस' स्वतन्त्रता का अर्थ 
प्राउछन' लगाना भी नहीं होता चाहिए। कोई ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए 
जेससे न्यायालय के निर्णय पर प्रभाव पड़े । (२) यह अवश्य है कि राज्य 
जनहित के कार्य करेगा और इनकी पूर्ति के लिए क़ानून बनाएगा। परन्तु क़ानून 
गरा मनुष्य को सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। नैतिकता स्वतन्त्र नैतिक 
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आ्राचरण से सम्बन्ध रखती है। वह क़ानून हारा नहा थे दी जा सकती । किन्तु 
जहाँ एक ओर राज्य को कानन द्वारा नलिकला लादन का पतन #। नियः जगा 
उसी प्रकार नैतिक झ्राधार पर अल्पमत द्वारा राज्य का विरास भी गलत श्रौर 
गनैतिक है। अन्यथा राज्य का चलना काटिन डोगा । ऐसी देसा मे राजकीय 
शक्ति का प्रयोग न्‍्यायपुर्ण होगा। (३) बम का भी 3: हि प्रकार क़ानन से 
ग्रलग रखना चाहिए जिस प्रकार नैतिकता को। सदि व्यॉकत अपना स्वतन्त्र 
इच्छा द्वारा धामिक सिद्धान्तों को स्वीकार सही कार सकते तब उसके अरसिनित्त 
का कोई कारण ही नहीं रह जाता। (४) राज्य का, जह | लक सम्भव हो, 
रीति-रिबाज़ को भी स्वतन्त्र छोड़ना चाहिए।। ये जनला के रवभाव भे, उसके 
जीवन और विद्वासों से सम्बन्धित होते &। उनके ऊपर कावन से झ्राक्मण 
करना जनता को कुद्ध करना है। इस प्रकार जनता मे विद्ाट अधला कानन 
भंग करने की आदत के फैलने का भय रहता है। संसक्लराज्य प्र्मास्का की 
सरकार का शगराबबन्दी कानून इसका प्रमाण ४ । रीलिजनसवाओ की | भा 
(५) फ़ैशन और (६) संस्कृति भी समह की अपनी र पट हे !। इनक ऊपर 
कानूनों का प्रहार श्रनुचित है। राज्य जीवन के लियमन भोज के लिए है, उसके 
निर्माण के लिए नहीं, उसके सृजन के लिए नहीं। कला श्रादि मे समाज कौ 
सुजन-शक्ति अ्रभिव्यक्त होती है। (७) मेंद्ध कान भें राज्य का नागरिक 
के जीवन पर भी अधिकार हो जाता है। बह अन्य सम हि भी मिदा 
सकता है। परन्तु ऐसी शकित का प्रयोग कहाँ तक उचित # ? विशेषकर 
ऐसी दशा में जब राज्य अन्य अनेकों संस्थाग्रों में गे केलंब एक है / उसका कबन 
है कि इस शक्ति को भी सीमित करना चाहिए। अल्त में मकझआडइबर का कहना 
है कि राज्य का कार्य-क्षेत्र केवल उन कर्तंब्यों तक सीमित हाना (ह7 जिनका 
सम्बन्ध जन-साधारण से है, जिनका सम्बन्ध सामाजिक जीवन से है। प्रतः 
उसको समाज की रक्षा और विकास के लिए शास्ति स्थापित करनी चाहिए 
दात्ति निरद्देश्य नहीं, सोहेश्य होती चाहिए। उसका उदृश्य न्याय भौर 
स्वतन्त्रता है । 

व्यवहार में राज्य को उन सब कार्यों को करने का अधिकार है, जो व्यक्ति 
प्रथवा समृह सुचारु रूप से नहीं कर सकते। ये समय ओर काल के अनुसार 
भिन्न हो सकते हैं। परन्तु मोटे तौर से राज्य का कर्तव्य है कि थे नागरिकों 
के जीवन के लिए कम-से-कम स्वस्थ्य और श्रच्छे स्‍तर को सूविधाश्री का प्रबन्ध 
करे, समाजहित के उन निर्माण कार्यो को अपने हाथ में ले जो स्यतित ने कर सके 
गौर जिनसे भावी सन्‍्तान को लाभ हो, जैसे नगर-्योजना-का्य, मकान बनवाना, 
जंगल, झील और पहाड़ों की देख-रेख, सिचाई का प्रबन्ध, जमीन के प्रयोग का 
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आचरण से सम्बन्ध रखती है। वह क़ानून द्वारा नहीं लादी जा सकती । किच्तु 
जहाँ एक ओर राज्य को क़ानून द्वारा नैतिकता लादने का प्रयत्न हानिकर होगा 
उसी प्रकार नैतिक आ्राधार पर अल्पमत द्वारा राज्य का विरोध भी ग़लत और 
अनैतिक है। अन्यथा राज्य का चलना कठिन होगा । ऐसी दशा में राजकीय 
शक्ति का प्रयोग न्‍्यायपूर्ण होगा। (३) धर्म को भी उसी प्रकार क़ानून से 
अलग रखना चाहिए जिस प्रकार नैतिकता को। यदि व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा द्वारा धाभिक सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं कर सकते तब उसके अस्तित्त्व 
का कोई कारण ही नहीं रह जाता। (४) राज्य को, जहाँ तक सम्भव हो, 
रीति-रिबाज़ को भी स्वतन्त्र छोड़ना चाहिए। ये जनता के स्वभाव से, उसके 
जीवन और विदश्वासों से सम्बन्धित होते हैं। उनके ऊपर क़ानून से आक्रमण 
करना जनता को क्ुद्ध करना है। इस प्रकार जनता में विद्रोह अथवा क़ानून 
भंग करने की झ्रादत के फैलने का भय रहता है। संयुक्‍तराज्य अमेरिका की 
सरकार का शराबबन्दी क़ानून इसका प्रमाण है। रीति-रिवाज़ की ही भाँति 
(५) फ़ैशन और (६) संस्कृति भी समूह की अ्रपनी सृष्टि हैं। इनके ऊपर 
कानूनों का प्रहार श्रनूचित है। राज्य जीवन के नियमन मात्र के लिए है, उसके 
निर्माण के लिए नहीं, उसके सृजन के लिए नहीं । कला आदि में समाज की 
सुजन-शक्ति अभिव्यक्त होती है। (७) युद्ध काल में राज्य का नागरिक 
के जीवन पर भी अधिकार हो जाता है। वह शअन्‍्य समुदायों को भी मिटा 
सकता है। परन्तु ऐसी शक्ति का प्रयोग कहाँ तक उचित है ? विशेषकर 
ऐसी दशा में जब राज्य अन्य अनेकों संस्थाओं में से केलव एक है ” उसका कथन 
है कि इस शक्ति को भी सीमित करना चाहिए। अन्त में मेकआइबर का कहना 
है कि राज्य का कार्य-क्षेत्र केवल उन कत्तंव्यों तक सीमित होना चाहिए जिनका, 
सम्बन्ध जन-साधारण से है, जिनका सम्बन्ध सामाजिक जीवन से है। अतः: 
उसको समाज की रक्षा और विकास के लिए शान्ति स्थापित करनी चाहिए । 
शात्ति निरुहेश्य नहीं, सोहेश्य होनी चाहिए। उसका उद्देश्य न्याय श्र 
स्वतन्त्रता है । 

व्यवहार में राज्य को उन सब कार्यों को करने का अधिकार है, जो व्यक्ति 
ग्रथवा समूह सुचारु रूप से नहीं कंर सकते। ये समय और काल के अनुसार 
भिन्न हो सकते हैं। परन्तु मोटे तौर से राज्य का कत्तंव्य है कि वह नागरिकों 
के जीवन के लिए कम-से-कम स्वस्थ्य और श्रच्छे स्तर की सुविधाओं का प्रबन्ध 
करे, समाजहित के उन' निर्माण कार्यों को अपने हाथ में ले जो व्यक्ति न कर सके 
आर जिनसे भावी सन्‍्तान को लाभ हो, जैसे नगर-योजना-कार्य, मकान बनवाना, 
जंगल, झील और पहाड़ों की देख-रेख, सिंचाई का प्रबन्ध, ज़मीन के प्रयोग का 
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प्रयत्न, पशु-पालन और खेती की उन्नति व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहत देता, 
सिक्का और लेन-देन का नियन्त्रण, महामारियों की रोक-थाम आदि । 

समाजशास्त्र के पण्डित प्रोफ़ेसर रौस ( 8०४४ ) का विचार है कि समाज 
को अपना हस्तक्षेप उसी सीमा तक बढ़ाना चाहिए जिस' सीमा तक व्यक्ति को । 
यद्यपि व्यक्तिगत रूप में चाहे हानि हो परन्तु समाज के सदस्य के नाते उससे लाभ 
अधिक हो । इस हस्तक्षेप से मनष्य स्वतन्त्रता की हानि का अनभव कर बेचैन 
न हो, उससे अ्रनेतिक की रक्षा न हो और जीवन संघर्ष का नियम सीमित न हो 
जाए। इनमें अन्तिम दो विचारों के लिए मापदण्ड निर्धारित करना कठिन 
है। पहले दो सुझाव भी देखने में अच्छे प्रतीत होते हैं। परल्तु व्यवहार में 
ये भी कठिन सिद्ध होंगे । 


अध्याय २५ 


राज्य के कार्ये 


( स#फाटपंकाड ० 8626० ) 


पहले अध्याय में हम कह चुके हैँ कि राज्य के कार्यों का राज्य के स्वभाव, 
उसके लक्ष्य और उसके कार्य-क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्तों से रहा है। यह कहना 
' भी श्रत्यूक्ति पूर्ण न होगा कि राज्य के कार्य और तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों का एक 
दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहा है। परिस्थितियों के बदलने पर जहाँ राज्य के कार्यों 
में परिवत्तंन हुए हैं, वहाँ तत्सम्बन्धी सिद्धान्त भी बदले हूँ, अथवा सिद्धान्तों के 
बदलने के साथ ही साथ राज्य के कार्यों में भी कुछ न कुछ परिवत्तेन हुआ है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के कार्यों का सम्बन्ध राज्य के सिद्धान्तों से रहा 
है । साथ ही इनका सम्बन्ध परिस्थितियों से, स्थान और काल से भी रहा है। सभी 
राज्यों के कार्य सदृश्य और समान नहीं । क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ और 
सिद्धान्त भिन्न हैं। यद्यपि राज्य के कार्यों पर सिद्धान्त और परिस्थितियों 
का प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह विषय केवल सैद्धान्तिक अथवा काल्पनिक नहीं 
व्यावहारिक है। प्रत्येक राज्य के सिद्धान्त चाहे कुछ भी हों, उसके कुछ कार्य 
गवद्य हैं। हाँ, इतिहास यह बताता है कि यह घटते-बढ़ते रहे हं। एक 
समय राज्य और धर्म, राज्य और नैतिकता, राज्य और आाथिक प्रश्न अथवा 
कौटुम्बिक जीवन में भेद न माना जाता है। इस श्रकार राज्य का कायल 
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श्रत्यन्त विस्तत था। आधनिक यग के आरम्भ में भी राज्य धामिक प्रश्नों 
में हस्तक्षेप करता था। परन्तु ज्यों-ज्यों जनता की चेतना बढ़ी भर ज्यॉ-ज्यों 
उसने स्वतन्त्रता आदि की माँग की, राज्य का कार्य-क्षेत्र सीमित करने को माँग 
भी उसके साथ हुई। व्यक्तिबाद का सिद्धान्त राज्य के काय-क्षेत्र को सीमित 
करने का सिद्धात्त था। परल्तु जब लोकतन्त्रबाद स्थापित है| गया, तब राज- 
सत्ता और जनता के बीच की खाई पट गई। ऐसी अवस्था मे राज्य के कार्यों 
को सीमित करना स्वयं अपने कार्य सीमित करना था। जैसा अन्य अ्रध्यायों 
में कहा जा चुका है, परिस्थितियाँ भी बदलीं और राज्य के कत्तेव्य बढ़ते गए । 
आज स्वतन्त्र व्यापार और व्यक्तिबाद के सिद्धान्तों का बहुत कुछ एलिहासिक 
महत्त्व रह गया है और लोक-कल्याण अथवा समाज-कल्याण के आधार पर 
राज्य के कार्य बढ़ते जाते है । परन्तु फिर भी राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए 
कि कहीं अपने कर्त॑व्यों का विस्तार बढ़ाने में लाभ की अपेक्षा हानि तो अधिक 
नहीं, कहीं व्यक्ति की स्वृतस्त्रता का छास तो ने हो जाएगा, कहीं जन-साधारण 
आत्म-विश्वास तो न खो बैठेंगे, कहीं सरकार में अ्रष्टाचार तो न फेल जाएगा ? 
यों तो राज्य के पास प्रभत्व ( 80एट/लंड्ाए ) है। बह झान्तरिक और 
बाह्य दोनों दृष्टियों से स्वतन्त्र और सर्वोच्च है। परस्तू व्यवहार में ऐसा 
नहीं । राज्य का सम्बन्ध अन्य राज्यों से है। इस सम्बन्ध में उसके कुछ 
कत्तव्य है। जहाँ तक उसके आन्तरिक पक्ष का सम्बन्ध है, उसका भ्रपने 
गरिकों से सम्बन्ध है, और वह नागरिकों के श्रापसी सम्बन्धों का भी नियामक 
है। जिस प्रकार सिद्धान्ततः राज्य अपने बाह्य पक्ष में प्रभू और स्वतन्त्र है, परन्तु 
व्यवहार में उसकी सीमाएँ हैं, उसी प्रकार राज्य प्रभु ( 80ए८/थंहत ) होते 
हुए भी अपने कार्यों को सीमित करता है। बह अपने को संविधान श्र 
व्यक्ति तथा समूह के अधिकारों से सीमित करता है। यह गत्य है कि युद्ध 
के समय आवश्यकतानुसार वह अपने कार्य-क्षेत्र को विस्तुत कर जीवन के लगभग 
प्रत्येक अंग पर हावी हो जाता है । 
राज्य के कार्यों को मोटेतौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। 
प्रथम वे जो राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य है । इनको 
मौलिक भी कहा जाता है। दूसरे वे जो निवाय अथवा ऐच्छिक ह 
(१) शअ्रनिवार्य श्रथवा मूल ( छि&85०ए्रएंथों 07 फ्ीप््तेक्रापाराएओं ) 
कार्य :--ये वे कार्य हैं, जिनका राज्य की प्रकृति अथवा उसके ग्रस्तित्य से सम्बन्ध 
है। स्व॒तन्त्र और प्रभ्‌ सम्पन्न सत्ता होने के नाते उसका श्रन्य राज्य और श्रपने 
नागरिकों से सम्बन्ध है। अ्रपने अस्तित्व के लिए उसको बाह्य श्राक्रमणों 
से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए उसको सेना और परराष्ट्र विभाग 
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तथा दूत झ्रादि की आवश्यकता पड़ती है। आन्तरिक पक्ष में, अपने अ्रस्तित्व 
के लिए उसको शान्ति की आवश्यकता है। इसके लिए पुलिस, शासन, न्यायालय 
आदि चाहिए। इन कर्त्तव्यों के पालन के लिए राज्य को धत चाहिए। इसके 
लिए कर लागू करने की आवश्यकता है । आरान्तरिक शान्ति के लिए ही नागरिकों 
के आपसी सम्बन्धों के नियमन की भी आवश्यकता है। इसके लिए सिक्‍के, 
बाट, नाप के गज़, आपसी समझौते आदि सम्बन्धी अनेक क़ानून और उनके लिए 
न्यायालयों की आवश्यकता है। अपने अस्तित्त्व के लिए बाहरी आक्रमणों से 
रक्षा और देश के अन्दर शान्ति स्थापित करना--यें कार्य राज्य प्राचीन काल 
से करता चला आया है। आज भी प्रत्येक राज्य इन कार्यों का पालन करता 
है। ये कार्य राज्य के अनिवार्य अथवा मूलभूत कार्ये हैं। क्‍ 
बुडरो विल्सन इन कार्यों को संक्षेप में इस प्रकार. रखता है :--( १) शान्ति 
स्थापित करना तथा हिंसा और डकैती से व्यक्ति और सम्पत्ति की रक्षा। 
(२) स्त्री और पुरुष तथा माता-पिता और सन्‍्तान के बीच के क़ानूनी सम्बन्धों 
को निश्चित करना। (३) सम्पत्ति स्वामित्त्व उसका देना अथवा लेन-देन, 
कर्ज का दायित्व और अपराध झ्रादि का नियमन । (४) व्यक्तियों के बीच 
संविदा सम्बन्धी अ्रधिकारों का निश्चय करना । (५) अपराध की परिभाषा 
और उसका दण्ड। (६) दीवानी के मुक्रदमों में न्‍्याय-दान। (७) राज- 
नीतिक कर्तव्य, विशेष अधिकार और नागरिकों के सम्बन्धों का निश्चय करना, 
और (८) राज्य के अन्य राज्यों से सम्बन्ध, बाह्य आक्रमण झयवा ग्रतिक्रमण 
से राज्य की रक्षा अथवा अपने राष्ट्रीय हितों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पोषण! 
गेटिल ( 0०:४० ) ने राज्य के प्रभुत्त के आधार पर इन कार्यों का वर्गी- द 
करण किया है। बाह्य पक्ष में राज्य के कार्य, अधिकांशत: दक्ति के आधार 
पर हैं और आल्तरिक पक्ष में वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्बन्धित हैं। संक्षेप में, 
राज्य के मूल श्रथवा अनिवार्य कार्य शक्ति ओर स्वतन्त्रता पर निर्धारित हैं । 
(श्र) राज्य-शक्ति पर ग्राधारित कार्य (8०5९० ००७ 5(2(९ 
7०७०४ ) :--अन्य राज्यों से सम्बन्ध में, बाह्य सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग 
होता है। राज्य को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, ताकि कहीं कोई विदेशी 
राज्य आक्रमण द्वारा स्वतन्त्रता का अपहरण न कर सके, सेना की आवश्यकता 
होती है। यह सेना जल, स्थल और वायू तीनों प्रकार की होती है। यद्यपि _ 
श्रान्तरिक द्ञान्ति के लिए अधिकांशतः पुलिस का प्रयोग होना चाहिए और ऐसा 
ही होता भी है, परन्तु कभी-कभी शान्ति और क़ानून की रक्षा के लिए भी सेनाओ्ों 
का प्रयोग किया जाता है। जल-सेना जहाजी व्यापार की रक्षा के लिए भी 
प्रयोग की जाती है। वायु-सेना का भी यह प्रयोग सम्भव है और समय-समय 


३९० राजनीति विज्ञान 


पर किया जाता है। हमारे देश में, हैदराबाद की पुलिस कारयेवाही में सन्‌ 
१९४८ में सेना का प्रयोग किया गया था। जल और बायु-सेना को व्यापार 
की रक्षा के हित चीनी समुद्र और प्रशान्त महासागर में काम में लाया जाता 
है। श्रन्य देशों से स्वतन्त्रता की रक्षा का ही दूसरा स्वरूप कूटनीति है। श्रपनी 
रक्षा के लिए राज्य इसका भी प्रयोग करता है और अपने देश में परराप्ट्र 
विभाग स्थापित करता है तथा अन्य देशों को अपने दूत भेजता है। श्रपनी 
सुरक्षा और देश में शान्ति और सुव्यवस्था रखने के लिए राज्य को पुलिस और 
फ़ौजदारी क़ानून की आवश्यकता होती है। इन सबके लिए धन को और 
वेयक्तिक निजी सम्पत्ति पर राज्यहित में अधिकार करने, प्रवर अभ्रधिकार 
( 890 ० सिंगल: 700एव07 ) की आवश्यकता होती है। श्रत: राज्य 
को पुलिस और सेना रखने और इनके हेतु प्रवर अधिकार और कर लगाने का 
अधिकार है। द 

(आरा) बेयक्तिक भ्रधिकार पर आधारित कार्य ( छे्5९त ०ठक फितीएं- 
वंपणों पराइध5 ):--इन अधिकारों के दो पहल हें। एक : सकारात्मक । 
राज्य नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार देता है, उनको राजनीतिक 
शिक्षा देता है और राज्य के संगठन और प्रशासन में सुधार करता है। राज्य 
राजनीतिक अ्रधिकार देता है और मतदान और चुनाव सम्बन्धी क़ानून बनाता 
है। दो : नकारात्मक। राज्य व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतन्त्रता और 
सम्पत्ति आदि सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा का वचन देता है और क़ानून तथा 
न्यायालयों द्वारा इनको सम्भव बनाता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के नागरिक 
अधिकारों को सुरक्षित करता है। जहाँ तक सम्पत्ति के श्रधिकार का सम्बन्ध 
है, राज्य उसकी रक्षा ही नहीं, करता, बरन्‌ उसके बेचने अ्रथवा देने अथवा और 
किसी प्रकार का संविदा ( इक़रारतामा ) करने का अ्रधिकार भी सुरक्षित 
करता है। 
(२) ऐच्छिक ( 0फ४०छणं ) कार्य :--ऐसे कार्यों की आवश्यकता 
इसलिए नहीं कि इनके बिना राज्य का श्रस्तित््व ख़तरे में पड़ जाएगा । राज्य 
की शक्ति अ्रथवा रक्षा और शान्ति अथवा व्यक्ति की स्वतन्त्रता से इनका विशेष 
सम्बन्ध नहीं । तथापि इनका जन-कल्याण से गहरा सम्बन्ध है। इनके द्वारा 
समाज की झ्राथिक, नेतिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति का प्रयत्न किया 
जाता है। ये कार्य ऐच्छिक हैं । परन्तु आज के युग में इनके और अनिवार्य 
कार्यों के बीच कोई दीवार खड़ी करना प्राय: अ्रसम्भव है । आ्राधुनिक विचारकों 
का विश्वास है कि राज्य केवल अपने अस्तित्त्व की रक्षा अथवा शान्ति मात्र के 
ही लिए नही, वरन्‌ वह जनहित कार्यों, समाज-कल्याण के लिए भी है। और 
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इनके अनुसार, वही राज्य सबसे अच्छा है, जो सबसे अ्रधिक जनहित कार्य करता 
है। इसके अतिरिक्त इस 'प्रकार' में वे सब कत्त॑व्य भी शामिल हैं जो व्यक्ति 
ता त सीमित समूह या तो कर ही नहीं सकता, अथवा यदि प्रयत्न भी करे 
तो अच्छी तरह न' कर सकेगा । द 

बृडरों विल्सन ने ऐच्छिक कार्यों को इस प्रकार गिनाया है--( १) व्यापार 
और उद्योग का तियमन, (२) मजदूरी का तियमन, (३) सार्वजनिक 
मार्गों की देख-रेख, रेलों का प्रवन्ध और आन्तरिक उन्नति-कार्य, (४) डाक 
्रौर तार की देख-रेख, (५) गैस बनाना और बाँटना, पानी का प्रबन्ध आदि 
(६) सफाई का प्रबन्ध और तत्सम्बच्धी व्यापार का नियमन, (७) शिक्षा, 
(८) पंगु और दीन की देख-रेख, (६) जंगल आदि की रक्षा और नदियों 
में मलललियों का पालना आदि और (१०) राज्य अथवा समाज-हित में व्यक्ि 
के व्यय को सीमित करना, जसे दाराबबन्दी आदि । ;$ 

गेटिल इस प्रकार के कार्यों को भी दो प्रकारों में विभाजित करता 
है । एक : समाजवादी (80८४7 ) और दो : प्रसमाजवादी ( 'ए००- 
00९ ७877 ) । लेखक स्वयं स्वीकार. करता है कि इनके बीच भी कोई 
लकीर खींचना कठिन है। जो कार्य कल तक व्यक्ति के निजी कत्तेव्य समझे 
जाते थे वे आज राज्य के कार्यों की परिधि में आ गए हैं। सामाजिक और 
आाथिक परिवत्तनों के साथ राज्य के इन कार्यों में परिवत्तेव होता रहता 
है। कुछ श्रर्थों में आज राज्य के कार्य पहले की अपेक्षा सीमित हैं। एक 
ऐसा भी समय था, जब राज्य का व्यक्ति के व्यक्तिगत और निजी जीवन, उसके 
बौद्धिक और धारसिक, कौटुम्बिक और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने का 
ग्रधिकार था । अरब राज्य उस सीमा तक हस्तक्षेप नहीं करता । परखच्तु 
श्राज की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति एक बार फिर उसके अपने कार्य 
क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए बाध्य करती है । इन परिस्थितियों और 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में हम पहले ही विचार कर चुके हैं । आधुनिक राज्य 
कुट्म्ब, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक़ आदि के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करता 
है। वह उन कामों को भी करता है जो कल तक व्यक्ति स्वयं ही किया करता 
था। जैसे शिक्षा-प्रबन्ध, अथवा अनाथालयों को स्थापना आदि । 

(अर) गसमाजवादी ( बिंठछ-$0 ८560० ) ऐच्छिक कार्य :--ये कार्य 
अनिवार्य नहीं, परन्तु फिर भी राज्य के लिए स्वाभाविक और सामान्य हेँ। 
क्योंकि यदि राज्य इनको स्वयं न करेगा तब या तो ये किए ही न जाएँगे, अन्यथा 
अच्छी तरह न किए जा सकेंगे । कदाचित इसलिए कि ये समाज के लिए हित- 


कारी हो सकते हैं, व्यक्ति के लिए लाभदायी नहीं। अतः इस श्रकार के कार्य 
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व्यक्ति के कार्य-क्षेत्र को न तो सीमित करते हैं और न उसमें कोई हस्तक्षेप ही 
करते हैें। इस शीर्षक में दीन और अपाहिजों की देख-रेख, सार्वजनिक पार्क, 
निर्माण, स्वास्थ्य और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आते हैँ । राज्य ऐसी सूचना 
और आँकड़े भी इकट्ठा करता है, जिससे जनता को लाभ हो । राज्य रेल, तार, 
डाक, नहर, सड़क, पुल, बन्दरगाह श्रादि बनवाता और उनकी देख-रेख करता 
है जिससे कि व्यापार-वाणिज्य की वृद्धि हो। वह सार्वजनिक हित में पेशे और 
व्यापार का नियमन भी करता है। 

(आर) समाजवादी ( $०८ंबॉ575 ) ऐच्छिक कार्य :--समाजवादी कार्य 
वे कार्य हें जिनको व्यक्ति करता चाहेगा और कर सकता है, परल्तु क्योंकि 
राज्य समझता है कि या तो व्यक्तिगत स्वामित्त्व दोषपूर्ण है अथवा वह स्वयं इस 
कार्यों को ज़्यादा श्रच्छी तरह कर सकता है, अतः वह इन कार्यो को पूर्णतया 
अथवा आंशिक रूप में स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। ऐसे कार्यो के अनेक 
उदाहरण हूँ, जैसे रेल, तार, फ़ोन, गैस, पानी, बिजली, बिजलीवर, थियेटर 
( रंगमंच ) मकान, दुकान, विश्वविद्यालय, म्यूजियम घना अथवा तटकर से 
उद्योगों को प्रोत्साहन, नौकरी दिलाने के दफ्तर, पेंशन का प्रबन्ध, श्रम का 
नियमन, समाज उन्नति, आथिक समानता, सम्पत्ति का सम-वितरण और समान' 
सुविधाओं सम्बन्धी ग्रन्य अनेक कार्य । 

जहाँ तक राज्य के कार्यों का सम्बन्ध है सोवियत और समाजवादी देशों में 
न केवल राज्य सभी अनिवार्य कार्यों को स्वयं करता है, वरन्‌ ऐच्छिक' कार्य में 
वह आथिक जीवन के ऊपर पूर्ण रूपेण हावी है। श्रौद्योगिक उत्पादन का 
९० प्रतिशत से अश्रधिक राज्य के हाथ में है। बेंक, बीमा, व्यापार, आयात-निर्यात 
के साधन आदि सभी पर राज्य का अधिकार है। सोवियत संविधान के श्रारम्भ 
की कुछ धाराश्रों के पढ़ने से ही इसका कुछ अनुमान हो जाता है। जो पूँजी 
और सम्पत्ति राज्य की नहीं उसके ऊपर भी नगरपालिका श्रथवा सामूहिक 
खेती आदि का अधिकार है। ये धाराएँ इस प्रकार हैं :--- 

धारा (४) : समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ का आझाथिक श्राधार 
समाजवादी आश््थिक व्यवस्था और उत्पादन के साधन और यन्त्रों का समाजवादी 
स्वामित्त्त है। समाजवादी व्यवस्था के उन्मूलन, उत्पादन के साधन और यम्त्रों 
के व्यक्तिगत स्वामित्त्व का नाश और व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण की समाप्ति 
के बाद यह व्यवस्था दृढ़ रूप से स्थापित हो गई है । 

धारा (५) : समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ में समाजवादी सम्पत्ति 
या तो राजकीय सम्पत्ति ( समस्त जनता की सम्पत्ति ) श्रथवा सहयोगी और 
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सामूहिक खेत सम्पत्ति ( सामूहिक खेत अ्रथवा सहयोगी समितियों की सम्पत्ति ) 
के रूप में विद्यमान है। 
धारा (६) : भूमि, खनिज पदार्थ, पानी ( नदियाँ आदि ) जंगल, मिल, 
कारखान, खानें, रेल, पानी और हवाई यातायात, बैंक, कम्यनीकेशन बडे पैमाने 
के राज्य द्वारा संगठित कृषि उद्योग ( राजकीय खेत, मशीन और टैक्टर स्टेशन 
जंसे साधन ) नगरपालिका उद्योग, नगर और श्रौद्योगिक क्रस्बों के ग्रधिकांश 
रहने के घर, राज्य की सम्पत्ति हें भ्र्थात्‌ वे समस्त जनता के है।. 
धारा (७) : सामूहिक खेतों और सहयोगी संस्थाओं के उद्योग और उनके 
पशु और ओऔज़ार, सामूहिक खेतों और सहयोगी संस्थाओं की पैदावार, उनके 
सार्वजनिक भवन, सामूहिक खेत और सहयोगी संस्थाओ्रों की सार्वजनिक और 
समाजवादी सम्पत्ति है। | 
उपर्युक्त चार धाराओं से समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ में राजकीय 
भर सामूहिक तथा सहयोगी सम्पत्ति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 
इसकी तुलना में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अनुमान निम्न धाराओं से होगा । 
धारा (७) का शेष : सावेजनिक सामूहिक खेत उद्योग से प्राप्त आधारभूत 
आ्राय के अ्रतिरिक्त, सामूहिक खेत के प्रत्येक कुटुम्ब के पास कृषि संस्था के नियमों 
के अ्रनुसार अपने निजी प्रयोग के लिए एक घरेलू छोटा-सा जमीन का टुकड़ा, 
उसकी अपनी निजी सम्पत्ति, निजी ज़मीन पर खेती का अधिकार, रहने का घर- 
पशु, मुरगियाँ और छोटे-मोटे औज़ार भी हैं। 
धारा (8) : समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ आर्थिक व्यवस्था का मुख्य 
स्वरूप समाजवादी झ्राथिक व्यवस्था है। इसके साथ क़ानून व्यक्तिगत किसान 
आऔर दस्तकार की छोटी और निजी आशिक व्यवस्था की भी आज्ञा देता है 
जिसका आधार निजी श्रम है और जो अन्य के श्रम के शोषण को वर्जित करता है । 
पहली चार धाराओं में जो विषय गिनाए गए हें उनमें से अधिकांश पूँजी 
वादी देशों में व्यक्तिगत सम्पत्ति माने जाते हें। धारा (७) और (६) से पता 
चलता है कि सोवियत देश में पँजी का अधिकार, श्रर्थात्‌ किसी को व्यक्ति का 
व्यक्ति द्वारा शोषण का अ्रधिकार नहीं है। किन्तु इसके श्रर्थ यह नहीं कि 
वहाँ व्यक्ति को सम्पत्ति का कोई अधिकार ही नहीं । उपर्युक्त दो धाराओं से 
किसानों और व्यक्तिगत काम करनेवालों की सम्पत्ति का कुछ अनुमान होता है । 
परन्तु निम्न धारा व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रश्न को और भी स्पष्ट कर देती है। 
धारा (१०) : क़ानून, व्यक्तिगत काम से प्राप्त आय और बचत, रहने के घर, 
घरेल उद्योग और घरेल व्यक्तिगत प्रयोग की चीजें और सुविधाएँ और व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के उत्तराधिकार आ्रादि निजी सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। 
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.. जहाँ तक राज्य के कत्तेव्यों का सम्बन्ध है अन्य देशों में भी जीवन के भ्रनेक 
अंगों में राजजीय और सामाजिक हस्तक्षेप की सीमा बढ़ गई है। जहाँ तक 
' अ्रनिवाय॑ कार्यों का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है। ये 
कार्य प्रत्येक राज्य के लिए आबश्यक हें। ऐच्छिक कार्यों को चार भागों में 
बाँटा जा सकता है :--(१) सामाजिक, (२) श्राथिक, (३) शिक्षा सम्बन्धी 
और (४) अन्य । 

सामाजिक कार्यों में मुख्य कार्य कुटुम्ब सम्बन्धी हैं। इसमे शराबबन्दी 
जैसे कार्य भी शामिल किए जा सकते हैं। कुटुम्ब एक स्वाभाविक संस्था है । 
इसका सम्बन्ध स्त्री और पुरुष तथा माता-पिता एवं बच्चों के श्रपसी सम्बन्ध 
से है। यह नागरिकता की शिक्षा की पहली सीढ़ी है। एक समय वह भी 
था जब कुट्म्ब ही राज्य की इकाई समझा जाता था। कौदुम्बिक सम्बन्ध 
अधिकांशत: रिवाज द्वारा नियमित थे। राज्य इन सम्बन्धों में बहुत कम 
हस्तक्षेप करता था। वह केवल इन' रिवाज़ों को ही स्वीकार कर लेता था 
और इनके आधार पर निर्णय देता था। आज भी, राज्य इन रिवाज़ों को 
' आसानी से नहीं बदलता। परल्तु फिर भी अनेक प्रकार से कुटुम्ब सम्बन्धी 
क़ानून बनाता है। जैसे, विवाह सम्बन्धी आयू को निश्चित कर बाल-बिवाह 
असम्भव बना देना अथवा विवाह के पूर्व दम्पत्ति के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में परीक्षा 
का नियम बनाना जिससे कि अस्वस्थ अथवा हानिकर बीमारियों के रोगी विवाह 
कर भावी रुग्ण सन्‍्तान न पैदा कर सकें, अथवा विवाह और बच्चों के लिए भत्ता 
देकर विवाह और जववृद्धि को प्रोत्साहित करना, बच्चों की देख-रेख सम्बन्धी 
कानून बनाना, जिन बच्चों के माता-पिता बेपरवाह हैं, उन बच्चों की देख-रेख 
का राजकीय प्रबन्ध, मातृत्व की रक्षा सम्बन्धी क़ानून और उनके लिए अस्पताल 
ग्रादि, तलाक़ सम्बन्धी नियमन और परित्यक्ताञों के लिए भत्ते का प्रबन्ध, बुढ़ापे 
की पेंशन श्रथवा बीमें का प्रबन्ध और उनके रहने के लिए विशेष प्रकार के गृह । 
राज्य की ओर से शिक्षा' का प्रबन्ध आदि । 
... जहाँ तक' आ्थिक' जीवन' का सम्बन्ध है, इसको दो भागों में बाँठा जा 
सकता है : (१) उत्पादन और (२) विभाजन । उत्पादन को भी मोदे तौर 
पर दो भागों में बाँठा जा सकता है। (१) श्रौद्योगिक, और (२) क्ृषि। 

जहाँ तक क्रषि कर्म का सम्बन्ध है, यह समाजवादी और सोवियत देश' को 
छोड़ अधिकांशत: व्यक्तिगत आधार पर ही किया जाता है। परन्तु राज्य इस' 
कार्य में भी भाँति-भाँति से नियमन करता है। यथा किसानों की पैदावार 
को बेचने का प्रबन्ध करना ( 2४७:८८४४४ ), उनकी आय पर टैक्स' लगाना, 
'किसानी पैदावार की क़ीमत को गिरने से रोकने के लिए उसको राज्य की ओर 
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से खरीदना, सिंचाई का प्रबन्ध, अच्छे बीज और खाद आदि के सम्बन्ध में 
अनुसंधान करना, किसानों को ज़मींदारों के शोषण से बचाना आदि । 
श्रौद्योगिक उत्पादन में कई तत्त्वों की आवश्यकता होती है। इसमें ' 
(१) उद्योगों का स्वामी , (२) मज़दूर,(३) भोक्‍ता और (४) पूँजी लगानेवाला 
मुख्य हैं। इन चारों ही दिशाओं में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। 
जहाँ तक उद्योगों के स्वामित्त्व का प्रश्न है, हम देख चुके हें कि एक ओर 
समाजवादी दृष्टिकोण है और दूसरी ओर व्यक्तिवादी और पूँजीवादी दृष्टिकोण । 
परन्तु दोनों ही चाहते हैं कि स्वतन्त्र राज्य श्रौद्योगिक उन्नति कर आत्म निर्भर 
श्रौर समुद्ध हो। इसके लिए राज्य को अपने उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता 
से रक्षा करनी पड़ती है। राज्य विदेशी माल पर भाँति-भाँति के आयात तट- 
कर लगाता है और कच्चे माल की निर्यात पर भी रोक लगाता है। राज्य अपने 
देश के माल की खपत के लिए बाज़ारों की खोज करता और भाँति-भाँति के 
व्यापारी समझौते करता है। दूतावासों में जहाँ अन्य प्रकार के सहायक दूत 
होते हैं, वहाँ आर्थिक दूत भी होते हैं। 
लोकतनन्‍्त्र के यग में मज़दूरों को केवल पूँजीपति की कृपा पर नहीं छोड़ा जा 
सकता। उसका स्वास्थ्य, उसका रहन-सहन का स्तर, उसका कल्याण, य॑ सब 
सामाजिक समस्याएँ हैं । भ्रत: उनके न्यूनतम वेतन अथवा बेकारी का भत्ता, उनकी 
नौकरी का प्रबन्ध, उनके काम की परिस्थितियाँ, फैक्टरी के निर्माण उसमें हवा 
और रोशनी और गर्मी की मात्रा, मशीनों से मजदूर की रक्षा का प्रश्न, अंग-भंग का 
बीमा, काम के घण्टे, छूट्टी, आराम का प्रबन्ध, इलाज का प्रबन्ध, पेंशन, स्त्रियों 
औ्रौर बच्चों के काम का प्रइन आदि अनेक प्रदन हैं, जिनमें राज्य हस्तक्षेप्‌ करता है। 
इसी प्रकार भोक्ता ( 0०४४०:००० ) की रक्षा का भी प्रश्न है। भय 
रहता है कि कहीं व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्था में जनता को आवश्यक चीजों 
की कमी न पड़ जाए, कहीं एकाधिकार के युग में चीज़ों के अधिक दाम न बढ़ा 
दिये जाएँ, कहीं ख़राब और अस्वस्थकर चीज़ें न बेची जाएं आदि | इसी कारण 
ऐसे श्रनेक कार्य राज्य अथवा समाज स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। जैसे गैस, 
बिजली, पानी, दूध आदि का प्रबन्ध । खाने आदि के लिए सफ़ाई सम्बन 
नियम बनाए जाते हैं। एकाधिकार अथवा चोरबाजार विरोधी क़ानून बना 
कर क़ीमतों को बढ़ने से रोका जाता है। इसी कारण राशनिग ( ०४०४४ ) 
भी किया जाता है। भोक्‍ता को एजेण्टों और विचोलियों से बचाने के लिए 
उत्पादक और भोक्‍ता के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर मध्यस्थ का लाभ 
समाप्त करने और चीजों के दाम घटाने के लिए शासन सहयोगी भण्डार स्थापित 


करने में सहायता देता है।. 
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पँँजी लगानेवालों की रक्षा का प्रश्न भी उठता है। पूंजी लगानेबालों में 
केवल बड़े-बड़े पँजीपति ही नहीं होते। इसमें अनेकों वे जन-साधारण भी 
हैं जो या तो बीमा करा लेते हैं अथवा अपनी बचत को बैंकों में जमा कर देते हे 
अथवा कम्पनी के कुछ शेयर खरीदते हैं । राज्य यह प्रयत्न करता है कि इनके 
हित सुरक्षित रहें और कोई पजीपति बैंक अथवा कम्पनी का मालिक इन छोटे- 
मोटे भ्रथवा अन्य पूँजी लगानेवालों को धोखा व दे सके। बेंक, बीमा श्रथवा 
अन्य कम्पनियों के कुप्रबन्ध अथवा आकस्मिक ही नहीं बरन्‌ कभी-कभी जान- 
बूझ कर दिवालिया बना दी जाती हैं। इस प्रकार लाखों मध्यमवर्गीय पूँजी 
लगानेवालों की गाढ़ी कमाई ख़त्म हो जाती है। इन पूँजी लगानेवालों की 
रक्षा के लिए राज्य नियम बनाता है। 

ग्रन्तिम आशिक प्रदन बँटवारे का है। उत्पादन का विभाजन किस प्रकार 
हो ? क्‍या उत्पादन के ऊपर मिल और फंक्टरी मालिक का ही अधिकार हो ? 
क्या उसको मनचाहा लाभ लेने का अधिकार है, क्या वह कम-से-कम मजदूरी 
दे सकता है ? क्या समाज धन की इतनी विषमताओों, खरीदने की शक्ति के 
इतने भेद को सहन करे ? इन अ्रसमानताओों का आथिक और राजनीतिक तथा 
नेतिक पक्ष भी होता है। असमानताओों के कारण न केवल ग़रीब-अमीर के बीच 
की खाई बनती है, वरन्‌ ग़रीबों के पास खरीदने की शक्ति न रहने पर श्राथिक 
संकट और बेकारी का भय उपस्थित होता है। अ्रमीर अपने को श्रेष्ठ समझते 
हैं और उद्दण्ड हो जाते हें, गरीब अपने को छोटा समझता है और आ्रात्म-सम्मान 
खो बैठता है। सामाजिक असमानता के वातावरण में राजनीतिक अ्रथवा 
क़ाननी समानता अवास्तविक हो जाती हैं। दूसरी ओर जनता के हाथ में प्रभुत्त्व' 
शक्ति जाने और उसको मताधिकार मिलने पर ऐसी शक्तियों का जन्म होता 
है जो श्राथिक और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करती हें। सामाजिक 
सुरक्षा की माँग उठाई जाती है। अ्रतः राज्य धन के न्यायपूर्ण बँटबारे का काम 
हाथ में लेता है। इस कार्य को कई प्रकार से किया जाता है। धनिकों की 
आ्राय को कई प्रकार के करों द्वारा कम किया जाता है, जैसे श्राय, उत्तराधिकार 
और मृत्यु कर आदि । इस कर को जनहित में व्यय किया जाता है, विशेषत: 
उनके हित में जो ग़रीब हें। जनता के लिए निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज 
आदि का प्रबन्ध किया जाता है। बेकारों के लिए काम और मजदूरों के लिए 
जीविका निर्वाह योग्य कम-से-कम मज़दूरी सम्बन्धी क्रानून बनाए जाते 
हैं। आदि। 

लगभग सभी राज्य यह स्वीकार करते हैं कि जनता को शिक्षित बनाना 
उनका कत्तेव्य है। यहाँ तक कि विभिन्न देशों में प्राथमिक और माध्यमिक 
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तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य की जाती है। अनेक देशों में पुस्तक और 
गरीबों के लिए खाने तक का प्रबन्ध भी राज्य श्रथवा समाज की ओर से किया 
जाता है। राज्य योग्य विद्यारथियों की उच्च शिक्षा का पूर्ण दायित्त्व भी 
स्वीकार करता है। 

राज्य स्वाध्थ्य सम्बन्धी अनेक कार्य स्वयं करता है। बहुत-सा श्रन्वेषण, 
अनुसंधान अ्रथवा सूचना का कार्य करता है, जिससे जनता को लाभ हो । 

सारांश यह कि इस लोकतन्त्र के समय में स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त 
( ,278862 476 ) के सिद्धान्त सही नहीं मान्रे जाते। इनका स्थान समाज- 
कल्याण के सिद्धान्त ने ले लिया है। परन्तु इस समाज कल्याण के सिद्धान्त 
का स्थान और काल के अनुसार विभिन्न प्रकार से प्रयोग होता है । 


अध्याय २६ 


राज्य के कार्य और भारत 
( गुहट 590९ शिवा ) 


जहाँ तक भारतीय राज्य का सम्बन्ध है, ब्रिटिश राज्य काल में भी राज्य 
अनिवार्य-कार्य श्र्थात्‌ सैन्य, पुलिस और न्याय शासन आदि करता ही रहा। 
हाँ, जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों 
का सम्बन्ध है, उनकी परिधि गुलामी के समय में सीमित होना प्रायः आवश्यक 
थी। ब्रिटिश राज्यकाल में राज्य समाज-सेवी नहीं, समाज-शोषक ही हो 
सकता था। अतः कल्याण राज्य की धारणा तो प्रायः असम्भव थी। 
परन्तु फिर भी शासन सुविधा और आवश्यकता के अनुसार ब्रिटिश शासकों को 
भी अनेक ऐच्छिक कार्य करने पड़े । उन्होंने यहाँ रेल, तार, बिजली घर, नहर 
आ्रादि बनाए, सती और ठगी जैसी प्रथाओं को बन्द किया और अगरेजी शिक्षा 
का प्रचार और प्रसार के लिए राजकीय स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले । 
उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव में शनें:-डर्ने: राजनीतिक सुधार भी किए। 

सन्‌ १९३७ में, सन्‌ १६३५ के भारतीय संविधान के अनुसार पहली बार 
प्रान्तों में भारतीय शासन स्थापित हुए, परल्तु दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने पर 
ये सन्त्रिमण्डल समाप्त हो गए। युद्ध के बाद सन्‌ १६४६ में, फिर प्रान्तों में 
उत्तरदायित्व पूर्ण शासन बने और केन्द्र में भी भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार 
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स्थापित हुई। सन्‌ १६४७ में ब्रिटेन से समझौते के श्रनुसार शासन सत्ता भारत 
को वापिस मिली और भारत स्वतन्त्र उद्घोधित हुआ। संविधान सभा का 
चुनाव हुआ और उसने एक संविधान बनाया जो सन्‌ १९५० से लागू हो गया । 
इस' समय स्वतन्त्र भारत की अपनी सरकार ने अपने हाथ में अनेक कार्य लिए हैं | 
इनको समझने के लिए, इनकी पाश्वभूमि को समझना आवश्यक है। 

वत्तंमान कांग्रेस सरकार का राष्ट्रीय आन्दोलन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
उसके नेता राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता रहे हें। राष्ट्रीय आन्दोलन में विभिन्न 
विचारधारा्ं के व्यक्ति, समूह और दलों ने भाग लिया और उन्होंने राष्ट्रीय 
आन्दोलन के कार्यक्रम, उसकी नीति निर्धारण करने में सहयोग दिया । राण्ट्रीय 
आन्दोलन पर दो व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा है, महात्मा गांधी और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू । महात्मा गांधी के राज्य कार्य क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी 
विचारों का पहले ही विचार किया जा चुका है। उनके विचार भ्रराजकतावाद 
और सत्य-अहिसा सिद्धान्त से प्रभावित हुए है । पण्डित नेहरू ने अपनी जीवनी 
में स्वीकार किया है कि युवाकाल में जब वे ब्रिटेन में विद्याध्ययन कर रहे थे, तब 
वे फ़ेबियनवाद के प्रभाव में थे । उस समग्र से आज तक उनके ऊपर इस' प्रकार 
की समूह-समाजवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। भारत संसार का ही 
एक अंग है। उसके ऊपर अन्य देशों के प्रयोग और अनुभवों का प्रभाव पड़ता 
है। बीसवीं शताब्दी की दो सबसे बड़ी करान्तियाँ, प्रथम महायुद्ध के बाद रूसी 
और द्वितीय महायुद्ध के बाद चीनी क्रान्तियाँ हैं। जिस' प्रकार इनका प्रभाव 
ग्रन्य देशों और विचारधाराञओों पर पड़ा है, उसी प्रकार भारत पर भी । इसके 
अतिरिक्त, भारत की अपनी पाह्वंभूमि और परिस्थितियाँ हैं। इन सबके 
प्रभाव में भारत के राज्य-कार्यों की सूची तैयार हुई है । 

अ्रखिल भारतीय कांग्रेस के जन्म के पूर्व भी राजा राममोहन राय और 
महधि दयानन्द जेसे सुधारकों ने समाज और शिक्षा सुधार की योजनाएँ प्रस्तुत 
की थीं। अखिल भारतीय कांग्रेस' ने अपने जन्म से ही राजनीतिक और नागरिक 
अधिकारों की माँग की और उदारवादी नेताओं ने शिक्षा सुधार सम्बन्धी विचार 
देश के सम्मुख रखे। राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास' के साथ और उसका नेतृत्व 
गांधीजी द्वारा सँभाले जाने के बाद इसके कार्यक्रम का विकास हुआ । मद्रास 
और करांची भ्रादि अधिवेशनों में मूल अधिकारों की माँग की गई, विभिन्न अ्रधि- 
वेशनों में कृषि-व्यवस्था सुधार और ओऔद्योगीकरण की सुविधाओं की भी माँग 
की गई। शराबबन्दी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, श्रक्धतोद्धार राष्ट्रीय आन्दोलन 
के अभिन्न अंग बन गए। राष्ट्रीय आन्दोलन में युवक और युवतियों और स्त्रियों 
ने भाग लिया। इसका प्रभाव पुराने कौटुम्बिक सम्बन्धों पर पड़ा। पुराने 
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कौट्म्बिक बन्धन कुछ शिथिल- हुए। व्यक्ति और. स्त्रियों को कुछ स्वतन्त्रता 
मिली । इसी दोरान में स्त्रियों के आन्दोलन का भी आरम्भ हुआ । . राष्ट्रीय 
ग्रान्दोलन यदि चाहता भी तो स्वतन्त्रता पाने अथवा शासन का अवसंर मिलने 
के बाद इन वादों, इस कार्यक्रम को भुला न सकता था। अतः स्वतन्त्रता के 
बाद इनको राज्य कार्य की सूची में, किसी न किसी रूप में रखा गया।. . 

हुस सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों का विश्लेषण किया जा चुका है। 
गांधीजी भ्रराजकतावाद के प्रभाव के कारण कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे; भारी 
उद्योगों के नहीं । परल्तु इस युग में कुछ भारी उद्योगों के बिना काम भी नहीं 
चलता । साथ ही गांधीजी शोषण के विरोधी थे और वर्गविहीत समाज बनाना 
चाहते थे। अतः उनका विचार था कि भोक्‍ता उद्योग ( धणाड्परए67 
[7त5८४०४) छोटे पैमाने के हों और अन्य आवश्यकीय उद्योग बड़े पैमाने के हो 
सकते हें। परन्तु वे व्यक्ति के शोषण. के लिए प्रयकक्‍त न हों। अतः उनका 
स्वामित्व राज्य के पास होना चाहिए। जहाँ तक भारी उद्योगों का सम्बन्ध 
है, भारतीय सरकार गांधीजी के सिद्धान्तों को अपनाकर राज्य के हाथ में रखती है । 

इस दिशा में भारत की अपनी मज़बूरियाँ भी हैं। भारत ही नहीं ये. 
मज़बरियाँ अनेकों पिछड़े देशों की हैं। गारनर के अनुसार इन समस्याश्रों 
का भ्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड को भी सामना करना पड़ा है। अमरीका; 
ब्रिटेन और योरोप के श्रन्य देशों में पँजीवाद को विकास के लिए अवसर मिला; 
उनको पिछड़े हुए देश और उपनिवेशों के बाज़ार मिले। अतः उक्त देशों का 
झ्ौद्योगीकरण पूँजीपतियों ने. स्वयं किया । .उनके पास पूंजी थी और अन्य 
साधन भी थे। उन परिस्थितियों में व्यक्तिवादी और स्वतन्त्र व्यापार के 
सिद्धान्त चल जाते थे। राज्य अपने कत्तंव्यों को पुलिस और सेना तथा न्याय 
आदि तक सीमित रख कर भी संतोष कर सकता था और पूँजीपतियों के नेतृत्त्व 
में समाज आशिक उन्नति कर सकता था। यदि अन्य उन्नत देशों की पंक्ति 
में भारत को भी खड़ा होना है तो उसको तीजब्र गति. से आथिक उदच्नति करनी 
चाहिए, औद्योगीकरण करना चाहिए । भारतीय उद्योगपतियों के पास न 
तो इतनी पूँजी है, और न विदेशी बाज़ार जिससे पिछड़े और आऔपनिवेशिक देशों 
के शोषण की आराशा की जा सकती है। भारी उद्योगों के लिए करोड़ों की पूंजी 
चाहिए, कई वर्ष निर्माण के लिए और उसके बाद पूँजी को पूरा करने के लिए 
चाहिए। केवल उसके बाद लाभ को आशा की जा सकती है। एक साधारण 
उद्योगपत्ति, पूँजी लगाने वाला बेंक अथवा शेयरदाता अधिक दिनों तक लाभ कौ 
प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं होता । फिर यदि बाज़ारों को खुली प्रतियोगिता 
के लिए छोड़ दिया जाएं तो भारतीय उद्योग क्रमी पनप ही न सकें । क्योंकि एक 
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तो संसार के उद्योग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और दूसरे श्रमरीका और अन्य योरोपीय 
उद्योगपतियों के पास इतनी पूँजी है कि प्रतियोगिता में भारतीय पूंजीपतियों 
का हमारे बाज़ारों में दिवाला निकल सकते हैं। अतः प्रथम तो भारतीय उद्योग 
राजकीय संरक्षण में ही पतप सकते हैं। इनके लिए आ्रावश्यकता है कि राज्य 
विदेशी निर्यात पर भारी तठकर लगा कर विदेशी माल का भारत में आना 
प्रायः असम्भव कर दे। दूसरे, जिन उद्योगों को निजी-पूंजी आरम्भ नहीं कर 
सकती, और ये अधिकांशत: भारी उद्योग हैं, राज्य उनका स्वयं निर्माण करे। 
मोटेतौर से भारतीय सरकार की यही नीति है। 

समाजवादी विचारों के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से 
ही भारतीय नेता कल्याण राज्य, लोक-कल्याण श्रादि की भावनाओ्रों से प्रेरित 
हुए हैं। अ्रतः नई सरकार के स्थापन काल से ही उसके स्वरूप को उन्होंने कल्याण 
राज्य ( ४८४४८ 80०:6 ) अथवा सहकारी समानतन्त्र ( (४0-0०फ८/४४४८ 
(॥०7770०7७८० ४) ) कह कर पुकारा है । और क्योंकि अब सरकारी पूँजी 
की मात्रा उद्योगों में बढ़ती जाती है और क्योंकि पूंजी श्रथवा उद्योगों का 
राष्ट्रीयररण समाजवाद की एक विद्येषता है, अ्रत: इन नए सामाजिक-श्रारथिक 
परिवर्तनों को समाजवादी ढंग की सामाजिक व्यवस्था ( 80०ट८ांथ80४० 
7206००७७ ० 5००८५ ) कह कर पुकारा जाता है। यह समाजवादी ढंग 
( $502८ा2॥89० ०४००७ ) का समाज है, पूर्ण रूपेण समाजवादी ( $0८ा४॥$६ ) 
समाज नहीं । यह अपने ही ढंग का समाज है । इसकी मुख्य विशेषता 
इस' समय यह है कि इस समाज में पूंजीवाद से संघर्ष नहीं, उसके बढ़ने के लिए 
भी पर्याप्त अवकाश है । वह अपनी पूँजी लगा सकता है और लाभ उठा 
सकता है। साथ ही, राज्य का ध्यान कल्याण राज्य स्थापित करने की ओर 
है। अतः यथासम्भव, भारतीय राज्य सामाजिक, राजनीतिक, आथिक और 
क़ानूनी एकता स्थापित कर सब नागरिकों को समान अवकाश देना चाहता है । 

जहाँ तक १९४७ से पूर्व भारतीय राज्य के कार्यों का सम्बन्ध है, पहला 
प्रइदन तो यही उठाया जा सकता है कि क्‍या भारत एक' राज्य था ? श्रन्यथा वह 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग, उसका एक' उपनिवेश, एक अधीन राज्य मात्र 
था। राजनीतिक रूप से भारत को राज्य कहना कठिन है। उसका अपना 
न तो बाह्य और न श्रान्तरिक प्रभुत्व ( 50ए2००ं४४०८५ ) था। उसकी गृह 
और वेदेशिक नीति ब्रिटिश हित में उनके ही एजेण्टों, गवर्नर जनरल आदि द्वारा 
चलाई जाती थी । परन्तु फिर भी अनेक कार्यों के लिए भारत को भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में एक राज्य की मान्यता दी गई थी और वह राज्य के अनेक कार्य करता भी 
था। जहाँ तक शक्ति सम्बन्धी अनिवार्य कार्यों का सम्बन्ध है, जिस प्रकार 
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अन्य राज्य करते हैं उसी प्रकार भारत भी करता था। हाँ, भेद केवल इतना 
था कि स्वतन्त्र राज्य अपनी रक्षा और देश में शान्ति के लिए सेना और पुलिस 
का प्रयोग करते हैं और उस' समय भारत की सेनाओं का प्रयोग भारत की गुलामी 
गे रक्षा के लिए अथवा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए होता था। पुलिस 
भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करती थी । यह भेद महत्त्वपूर्ण है । 
उस समय की भारतीय सेना स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय सेना नहीं कही जा सकती 
थी। इसी प्रकार व्यक्ति के स्वतन्त्रता सम्बन्धी राज्य कार्यों की भी दशा थी । 
भारतीय जनता को केवल सीमित राजनीतिक, नागरिक अथवा कानूनी अधिकार 
थे। भारत की ओर से बार-बार मूल अधिकारों की माँग उठाई जाती थी 
परस्तु ब्रिटिश सरकार यह कह कर ठुकरा देती थी कि अधिकार केवल संविधान 
की स्वीकृति और मान्यता से नहीं मिल जाते। उनके लिए ब्रिटेन की जैसी 
प्रम्पराओ्ों और समाज चेतना की आवश्यकता है। यही ऐच्छिक कार्यों के 
सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। जिन कार्यों से ब्रिटिश साम्राज्य को बल 
मिलता अ्रथवा राष्ट्रीय आन्दोलन जिन कार्यों को करने के लिए बाध्य करता, 
वे कार्य किए जाते थे । ब्रिटिश साम्राज्य समाज कल्याण की भावना से प्रेरित 
होकर यहाँ सामाजिक, आथिक आदि कार्य न करता था। | ह 
सन १९४७ के बाद परिस्थिति में मूल परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक 
शक्ति सम्बन्धी राज्य के अनिवार्य कार्यों का सम्बन्ध है वह आज भी वही काय 
करता है जो पहले ब्रिटिश काल में किए जाते थें। भंद इतना है कि अब पुलिस 
और सैन्य कार्य देश की स्वतन्त्रता की रक्षा और धन-जन की सुरक्षा और शारि 
के लिए किए जाते हैं और यह भेद महत्त्वपूर्ण है । 
जहाँ तक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में व्यक्ति 
के विविध प्रकार के राजनीतिक, और नागरिक अधिकारों की परिधि बढ़ जाने 
के कारण राज्य के दायित्व बढ़ गए हैं। स्वतन्त्र भारत के संविधान के भाग 
३ में मल अधिकारों की सूची दी गई है। अनुच्छेद (१४) व्यक्ति को विधि 
के समक्ष समता का अधिकार देता है, अनुच्छेद (१५) धरम, मूलवश, जाति, 
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेघ करता है, अनुच्छेद (१६) 
याधीन नौकरी के विषय में अक्सर समता का अधिकार देता है, अनच्छेंद 
(१७) अस्पृश्यता का अन्त करता है, अनुच्छेद (१८) खिताबों का अन्त करता 
है, अनुच्छेद (१९) सब नागरिकों को (क) वाक्‌-स्वातन्त््य अभिव्यक्ति 
स्वातन्त्रय का, (ख) शान्तिपूवक और निरायुध सम्मेलन का, (ग) संस्था या 
संघ बनाने का, (घ) भारत राज्यज्क्षेत्र में सवंत्र अबाब सचरा का, 
(डः) भारत राज्यजक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का 
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(च) सम्पत्ति के अरजन, धारण और व्ययन का तथा (छ) कोई बृत्ति, उपजीबिका 
व्यापार या कारबार करने का, अधिकार देता उ्छेद (२०) (२१) और 
(२२) व्यवित को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, प्राण और 
देहिक स्वाधीनता का संरक्षण और कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण ओर निरोध 
से संरक्षण के अधिकार देते हें। अनुच्छेद (२३) और (२४) मानव के 
बलात्‌ श्रम और कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिशेध करते 
हैं, अनुच्छेद (२५) और (२६) अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाब मानने 
के आचरण और प्रचार करने और धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता देते 
हैं। अनुच्छेद (२७), (२८), (२६) और (३०) धामिक कर, घामिक शिक्षा 
ग्रल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शिक्षा की स्वतन्त्रता देते हैं श्रौर अनुच्छेद (३१) 
व्यक्ति को सम्पत्ति श्रर्जन की स्वतन्त्रता देता है। संविधान का भाग होने के 
कारण ये अधिकार मूल हैं । संविधान द्वारा दिए गए हैं, विधि द्वारा नहीं। 
ग्रतः ये संविधान संशोधन विधि से ही परिवर्तित किए जा सकते हैं । यदि 
राज्य का कोई क़ानन इनसे असंगत है तब उस हद तक क़ानन रह समझा जाएगा। 

जहाँ तक ऐच्छिक विषयों का सम्बन्ध है, समाजवादी और असमाजवादी 
कार्यों के बीच कोई निश्चित लकीर खींचना सम्भव नहीं। हाँ, यह कहा जा 
सकता है कि जो राज्य समाजवादी नहीं भी हें वे भी कल्याण-राज्य के सिद्धान्त 
की ओर झुक रहे हे और अनेकों ऐसे कार्य करते हें जो समाजवादी राज्य करते 
हैं। उदाहरण के लिए, थद्यपि ब्रिटेन श्रथवा श्रमरीका समाजवादी राज्य नहीं, 
परन्तु फिर भी वहाँ व्यक्ति के लिए श्रधिक सुविधा और सुरक्षाएँ हैं श्रौर नागरिकों 
की आय में इतनी विषमता नहीं, वहाँ के सामाजिक जीवन में ग़रीब और भ्रमीर 
के बीच इतनी खाई नहीं जितनी भारतवर्ष में है । यह कहना अभ्रधिक' उपयुक्त 
होगा कि एक समाजवादी राज्य लगभग उन' सभी कार्यों को करता है जिनको 
असमाजवादी राज्यः के कार्य कह सकते हें। भारत की कल्याण राज्य की 
धारणा उसके संविधान के भाग ४ राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व में 
निहित है।.. राज्य उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रचत्तशील है। शअ्रनुच्छेद 
(३८) के अनुसार “लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था 
बनाएगा ।” अनुच्छेद (३९) के अ्रनुसार “राज्य अपनी नीति का विशेषतया 
ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-- 

(क) समान रूप से नर और नारी, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो । 

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्त्व और नियन्त्रण इस प्रकार 
बेटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो 
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(ग) आर्थिक व्यवस्था इस' प्रकार चले कि जिससे धन और, उत्पादन 
साधनों का सवसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण नः हो जी 

(ध) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो । 

(छः) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों 
की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, तथा आशथिक आवश्यकता से विवश 
होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनको आयु या शक्ति के 
ग्रनकल न ही । 

(च) शैशव और किशोरावस्था का शोबण से तथा नेतिक और झआथिक 
परित्याग से संरक्षण हो । द द 

अनुच्छेद (४०) के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए 
अग्रसर होगा और अनुच्छेद (४१) के अनुसार “राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य 
और विकास की सीमाओ्रों के भीतर काम पाने के, शिक्षा.पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, 
बीमारी और अंगहानि तथा अन्य भश्रभाव की दक्ाओं में सार्वजनिक सहायता 
पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य-साधन उपबन्ध करेगा। अन्य 
अनबन्धों में काम की यथोचित दशा और प्रंसूति' सहायता, श्रमिकों के लिए 
निर्वाह, मजदूरी आदि, नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता, बालकों 


के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, श्राहार पुष्टि तल और जीवन स्तर को 


ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कत्तेंव्य, कृषि 
और पशु-पालन संगठन, राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का रक्षण 
आदि का उल्लेख है। उपर्यक्त से स्पष्ट है कि राज्य लोकहित ' सम्बन्धी अनेक 
कार्य अपने हाथ में लेना चाहता है। परल्तु राज्य जिन कार्यों को हाथ में ले 
चुका है, उनको संक्षेप में देने का प्रयत्न निम्न पंक्तियों में किया गया है.। 

समाजवादी श्रथवा असमाजवादी कार्य सूची की बारीकियों में व पड़ भारतीय 
राज्य और समाज के नए उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता अधिक उपयुक्त 
होगा। इसी के आधार पर भारतीय राज्य के: ऐच्छिक कार्यों का विश्लेषण 
किया जाएगा। भारतीय शासक दल (कांग्रेस ) और भारतीय सरकार 
समाजवादी ढंग के समाज (-80लंबपं० ?६06८० ० 500०.) का 
निर्माण करना चाहते हैं। इसकी विशेषताएँ निम्त हैं :-- क्‍ 

(१) इस समाज में व्यक्ति का व्यकित द्वारा' शोषण का अन्त करन का 


 ब्रयत्न किया जाएगा।  श्रर्थात्‌ उत्पादन के साधनों का यथासम्भव. राष्ट्रीय 


शग्रथवा समाजीकरण होगा । अधिकांश बड़े पमान के उद्योग, मल उद्योग आदि 


का राज्य स्वयं निर्माण करेगा। .. (२) राज्य तुरन्त हीः पूंजीवाद का अन्त 
न करेगा और न उनके लाभ का ही अन्त करेगा, परन्तु उनके शोषण कीः शक्ति 
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पर प्रतिबत्ध लगाएगा, मज़दूर आदि की रक्षा-हित क़ानून बताएगा, पूंजीपतियों 
की आय को टेक्स द्वारा कम करके आथिक समानता और वर्गहीनता की ओर 
बढ़ेगा। (३) इसी प्रकार ग्राम जीवन में भी शोषण का अन्त और समता 
स्थापित करने का प्रयत्वत करेगा। (४) राज्य व्यवित को भाँति-भाँति की 
सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करेगा। (५) यह सब कार्य शान्तिमय उपायों 
हारा किए जाएँगे । (६) व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षण्ण रखा जाएगा आदि । 

भारत की केवल आर्थिक ही नहीं वरन्‌ शिक्षा आदि अन्य अनेक क्षेत्रों में 
उन्नति के लिए भारतीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के ढंग को अपनाया है । 
पंचवर्षीय योजनाओं का आरम्भ सोवियत देश से हुआ। अश्रतः इनका 
योजनात्मक श्रथवा साम्यवादी एवं समाजवादी उत्पादन से सम्बन्ध रहा 
आरम्भ काल में योजनात्मक उत्पादन की कड़ी आलोचना की गई, इसको साम्य- 
वादी, बोल्शेविक अथवा निरंकशवादी ढंग कहा गया ।  किन्त इस समय इसको 
न केवल समाजवादी और सोवियत देश अपनाते ह--वहाँ तो किसी अन्य आधार 
पर उत्पादन कठिन है--परल्तु अन्य देश भी अपनाने लगे हैं। भारत ने एक 
दो योजनाओं के विवरण बनाए हूँ, परन्तु पंचवर्षीय योजनाञ्रों तक को ध्यान 
में रखा है। 

भारतीय राज्य के वर्त्तमान ऐच्छिक कार्यों को मोटेतौर से चार भागों में 
बाँटा जा सकता है :--(१) आथिक, (२) सामाजिक, (३) शिक्षा सम्बन्धी, 
और (४) अन्य । 

(१) आथिक कार्य :--भारतवर्ष के लिए आर्थिक कार्यों का बहुत बड़ा 
महत्त्व है। आर्थिक रूप से भारत पिछड़े हुए देशों में रहा है। यद्यपि यहाँ 
का बहुमत ग्रामीण जीवन व्यतीत करता है और अधिकांश जनसंख्या खेती पर 
जीवित है तथापि ब्रिटिश काल में ऐसी दुर्देशा हुई कि भारत खाद्य और कृषि 
पदार्थों में भी आत्म-निर्भर न रह गया था। उसको करोड़ों रुपए के खाद्य पदार्थ 
अमरीका तथा भन्य देशों से मँगाने पड़ते थे। उद्योग-धन्धों में तो देश बिल्कुल 
ही पिछड़ा हुआ था। श्रतः यदि देश को आगे बढ़ना था तो उसको खाद्य पदार्थ 
ओर  उद्योग-धन्धों में आत्म-निर्भर होना आवश्यक था। भारतवर्ष के लिए 
कृषि और उद्योग दोनों की उन्नति की आवश्यकता थी । क्योंकि क्ृषि में उन्नति 
के बिना देश में आए दिन अकाल की सम्भावना बनी रहती थी और बाहर से 
खाद्य पदार्थ मेंगाने के कारण देश दिवालिया बना रहता था। इधर औद्योगी- 
करण के लिए पूँजी न रह जाती थी और ग्राम की ग़रीब जनता के पास पैसा न 
होने के कारण मशीन की चीज़ों का बाज़ार सीमित हो जाता था जिससे श्रौद्योगी- 
करण के रास्ते में रुकावट पैदा होती थी। ओऔद्योगीकरण के बिना खेती की 
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उन्नति भी असम्भव है। खेती के लिए रासायनिक खाद और मशीनों की 
आवश्यकता पड़ती है। तभी खेती की सच्ची उन्नति हो सकती है। ये उद्योग- 
धन्धों से प्राप्त होते हैं। उद्योग-धन्धों के बढ़ने से ग्राम की अतिरिक्त जनता 
इनकी ओर खिचती है। इस प्रकार ग्राम की बेकारी कम होती है और 
किसान को अधिक जमीन मिलने के कारण वे समृद्ध होते हैं। 

(क) कृषि कार्य :--ऊपर क्ृषि के महत्त्व की ओर ध्यान दिलाया गया है। 
परन्तु इसकी अनेक समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या तो कृषि उत्पादन के 
सम्बन्धों की समस्या थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में ही किसान आन्दोलन. 
जमींदारी उन्मूलन की माँग कर रहा था। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद 
इसका स्थगित करना कठिन था। प्रश्न यह था कि क्‍या सरकार और किसान 
के बीच ज़मींदार जैसे बिचोलिए की आवश्यकता है ? ज़मींदारी व्यवस्था के 
अन्य भी दोष थे, भरत: विभिन्न प्रान्तों ने कृषि सम्बन्धी क़ानून बना कर इस प्रथा 
का उन्मूलन किया। उत्तर प्रदेश में किसानों को ज़मीन बेच्च कर उनको 
“भमिधर” के अधिकार भी दिए गए जिनके अनुसार उनका लगान आधा हो गया । 
इन क़ानूनों का आशय सरकार और किसान के बीच से मध्यस्थ को हटाना था । 
इससे शासन को भी बल मिला। इसके अतिरिक्त सरकार ने खाद, बीज, 
सिंचाई, तक़ाबी का ऋण आदि देकर भी खेती को प्रोत्साहन दिया । उसने 
तराई की ज़मीन और बंजर ज़मीन को भी खेती योग्य बना कर खेती के क्षेत्र का 
विस्तार किया । इस सम्बन्ध में राज्य ने किसानों को. ऋण देने की व्यवस्था 
की है और पुराने ऋणों से उनका उद्धार करने का भी प्रयत्न किया है। राज्य 
ने किसानों की सुविधा के लिए बाज़ारों का प्रबन्ध और सहयोगी संस्थाओं का 
प्रचार किया है। अ्रच्छे बीज और खाद आदि का अनुसंधान कार्य भी राज्य 
द्वारा किया जाता है । किसानों को सस्ती के संकट से बचाने के लिए राज्य 
उनकी पैदावार खरीदने का भी विचार रखता है। 

(ख) उद्योग :--उद्योगों का हमारे लिए विशेष महत्त्व है। औद्योगीकरण 
के बिना न केवल कृषि और उद्योगों की उन्नति असम्भव है, न. केवल रहन-सहन 
का स्तर ऊँचा हो सकता, वरन्‌ देश की स्वतन्त्रता भी सम्भव नहीं। देश 
की रक्षा के लिए वत्तमान काल में मशीनों, तोप, टेंक, मोटर और हवाई जहाजों 
आदि की आवश्यकता होती है। हम ऊपर कह चुके हैँ कि भारत में व्यक्तिगत 
पँजी का अ्रभाव होने के कारण अनेकों उद्योग राज्य को स्वयं बनाने पड़े हैं । 
इनमें सिंघरी का खाद का कारखाना, अनेक बिजली घर, रेल के इंजित के 
कारखानें, खानें, पेट्रोल के कारखाने आदि मुख्य हें। नए फ़ौलाद के कारखाने 
राज्य की ओर से बनाए जाएँगे । इसी प्रकार नई खानें भी राज्य की होंगी । 
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उद्योगों के कार्य के सम्बन्धों को चार तत्त्वों में विभाजित किया जा सकता 
है--( १) स्वामित्त्व, (२) श्रम, (३) पूंजी और (४) भोक्‍ता। भारत 
में उद्योगों का स्वामित्व एक ह॒द तक निजी है, परन्तु उसके ऊपर भी सरकारी 
नियन्त्रण है। इसके अतिरिक्त राजकीय और राज्य तथा व्यक्तिगत पँजीपति 
अथवा निजी कम्पनियों के मिले-जुले उद्योग हैं। राज्य निजी उद्योगों को भी 
भाँति-भाँति की सुविधा और सहायता देता है। राज्य ने श्रमिक ( मजदूर ) 
और भोक्‍ता ( (००४एए००० ) की रक्षा के लिए अनेक क़ानून बनाए हें। इसी 
प्रकार पूंजी लगानेवाले की रक्षा के लिए बेंक और बीमा आदि के सम्बन्ध में 
क़ानून बनाए गए हैं। सरकार इम्पीरियल बेक श्रॉफ़ इण्डिया के राष्ट्रीय- 
करण के लिए भी प्रयत्नशील है। भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार 
विदेशी माल पर भारी तटकर लगाती है और उनकी खपत के लिए विदेशी बाज़ार 
खोजती तथा श्रन्य देशों से व्यापारिक समझौते करती है । 

उत्पादन की वृद्धि के बिना देश समृद्धशाली नहीं हो सकता। परन्तु 
वितरण का प्रइन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना उत्पादन का। क्योंकि 
यदि वितरण ठीक नहीं तो सम्भव है कि समाज में आर्थिक संकट उपस्थित हो 
जाएँ और उससे उत्पादन को धक्का लगे। इसके अतिरिक्त ग्रसमान' वितरण 
से श्रमजीवी को काम में दिलचस्पी नहीं रह जाती। ग्राथिक विषमता से 
सामाजिक, वैतिक और राजनीतिक परिणाम भी घातक होते हैं। श्रतः यथा- 
सम्भंव समाज अथवा राज्य को आथिक' समता और सम वितरण की ओर बढ़ना 
चाहिए। भारतीय राज्य और समाज के सामने समाजवादी ढंग के समाज 
का लक्ष्य होने के बांद और चारा भी नहीं रह जाता। इसके लिए आवश्यक 
है कि विविध प्रकार से अ्रधिक श्रायों को कर द्वारा कम' किया जाए। इसके 
लिए आय, मृत्यु, उत्तराधिकार आदि पर कर लगाए जा सकते है औौर श्रमीरों 
के खरीदने योग्य आराम की चीज़ों, जैसे मोटर, रेडियो आ्रादि पर भारी बिक्री 
कर लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक पैमाने पर 
समान और मुफ्त सुविधाएँ दी जा सकती हैं, जैसे, इलाज, शिक्षा, पेंशन, 
मातृत्व आदि की सुविधाएँ। भारतीय सरकार ने इस ओर भी पहले क़दम 
उठाए हूं । 

(२) सामाजिक :--सामाजिक, आर्थिक झ्रादि उन्नति एक दूसरे पर 
अवलम्बित होती है। . उदाहरण के लिए यदि नारियाँ घरों के श्रन्दर ही रहेंगी 
तो उनकी मानसिक, शारीरिक शआरादि उन्नति में बाधा पड़ेगी । वे घर से बाहर 
नहीं भ्रा सकतीं । वें अन्य देशों की भाँति दुकान और दफ्तर, मिल और कार- 
खातों में काम नहीं कर सकतीं । जनसंख्या के आधे भाग को इस प्रकार पंगु 
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बनाने से समाज-उन्नति में बाधा उपस्थित हो सकती है। अनेक सुधारकों 
ने इस प्रकार के सुधारों की ओर ध्यान दिया । ब्रिटिश राज्य काल में भी विवाह 
सम्बन्धी क़ानून ( १६२९ में ) पास हुआ जिसको “शारदा बिल” के नाम से 
पुकारा जाता है। इसका आशय बाल-विवाह को बन्द करना था। इस 
क़ानून को केवल सीमित सफलता मिली । क्योंकि जनता में इतनी चेतना न 
थी कि ऐसे क़ानून का पालन करती । परल्तु मध्यम वर्ग ने, अधिकांशत: इसका 
पालन किया। जहाँ तक इन क़ानूनों का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि जनता 
के रिवाज़ों और उसकी चेतना का ध्यान: रखा जाए। इनके समर्थन के लिए 
यह भी भ्रावश्यक है कि क़ानूत के पास होने से पहले और उसके बाद जनता में 
प्रचार किया जाए ताकि इन क़ानूनों का पालन हो सके । अन्यथा, सामाजिक 
परम्पराओं से टक्कर लेना कठिन कार्य है। जनता इन कानूनों के प्रति अन्य- 
मनस्क हो सकती है। इस प्रकार उसको क़ानूनों की अ्रवज्ञा करने की आदत 
पड़ जाएगी और यह किसी राज्य के लिए भयावह परिस्थिति होगीं। इस सम्बन्ध द 
में भारतीय सरकार का ध्यान दो' सामाजिक कार्यों की ओर आकर्षित करता 
उपयुक्त होगा । क्‍ हा कर 
(१) शराबबन्दी :--गांधीजी के प्रभाव में जिस प्रकार राष्ट्रोय॑ आन्दोलन 
ने विदेशी सामान के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया था उसी प्रकार एक समय 
शराबबन्दी आन्दोलन भी चलाया गया था । सन्‌ १६३७ में प्रास्तों में कांग्रेसी 
सरकारें बनाए जाने पर यह प्रइन व्यावहारिक रूप में सामने आया। मंद्रास 
की तथा अन्य कांग्रेसी सरकारों ने इस सम्बन्ध में क़ानून बनाए और अपने 
प्रान्तों में श्रांशिक अथवा पूर्ण रूप से शराबबन्दी आरम्भ की। उस समय यह 
कहा गया कि इससे जनता को लाभ हुआ है। इससे व्यक्ति की आय शराब 
में खर्च न होकर खाने आदि पर खर्च की जाती है जिससे कुटुम्ब का स्वास्थ्य 
अच्छा होता है। इससे मनुष्य का नैतिक सुधार होता है, तथा स्‍त्री और पुरुष 
एवं पिता तथा सन्‍्तान के सम्बन्धों में सुधार होता है । 
परन्तु इस प्रइन का दूसरा भी पक्ष था। सर्वप्रथम तो यह कि शराब के 
टैक्स ( करों ) से प्राप्त सरकारों की आय न केवल ख़त्म हो जाती थी और यह 
ग्राय' प्रान्तीय सरकारों के लिए महत्त्वपूर्ण थी, वरन्‌ इसकी जगह सरकार को 
बराबबन्दी के लिए सरकारी निरीक्षक आदि अनेक कर्मचारी रखने पड़ते थे । 
श्रत: करोड़ों के लाभ के स्थान में सरकारों को करोड़ों रुपए की हानि थी । इसके 
ग्रतिरिक्त शराब के व्यापारी और इस व्यापार में लगे हुए कर्मचारी और 
श्रमिक बेकार हो गए। ताड़ी का व्यापार बन्द होने पर हजारों भौर लाखों 
व्यक्ति बेकार हो गए। हाराब पीने वालों ने शराब छोड़ी, यह भी संदिग्ध 
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विषय है। अनेक स्थानों पर गर-क्रानूनी ढंग से इसका बतना आारस्म हुआ । 
इस आधार पर एक चोरबाज़ार और अवेध व्यापार उठ खड़ा हुआ। युद्ध के 
बीच कांग्रेसी सरकारों के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश शासकों को इसके लिए कोई 
उत्साह भी न रह गया था । 

युद्ध के बाद ज्यों ही कांग्रेस सरकारें बनीं, यह प्रश्न फिर उठा । जैसा कि 
हम ऊपर देख चुके हैं, शराबबन्दी देश के संविधान के निर्देशक तत्वों का अ्रंग 
है। विभिन्न प्रान्तों में आंशिक रूप से यह लागू भी है। यह सच है कि भारत 
की परिस्थिति अभ्रमरीका तथा योरोपीय देशों से भिन्न है। यहां देश के दोनों 
प्रमख धर्म--हिन्दू और मुस्लिम--धार्मिक रूप से शराब के विरोधी ह॑ 
भारतीय जलवायु में न केवल इसकी कोई आवश्यकता है, वरन्‌ गर्मी के कारण यहाँ 
यह हानिकारक भी है। कदाचित्‌ भारत के अधिकांश निवासी स्वयं ही शराब 
नहीं पीते । इसका पीना बुरा भी मानते हैं। प्रश्त केवल यह है कि इस उद्दृश्य 
की किस प्रकार पूर्ति की जाए ? अनेक व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों अथवा 
दुःखों से त्राण पाने , अथवा अनेक श्रमिक अपनी थकावट को भूलने के लिए भी 
इसकी लत में पड़ जाते हैं। इनके जीवन को सुखभय बनाना और इनके लिए 
मनोरंजन के साधन उपलब्ध करना तथा इनके काम को भी हल्का भश्रौर मनोर॑जक 
बनाना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी श्रोर शराबबन्दी द्वारा उत्पन्न बेकारी 
और राज्यों की घटती हुई आय तथा इस क़ानून के खर्चे के पक्ष को भी नहीं भूलाया 
जा सकता। हाल ही में आन्ध्र देश में इस प्रइन की जाँच हुई और कमेटी की 
रिपोर्ट शराबबन्दी के विरुद्ध थी। वहाँ की कांग्रेसी सरकार की हार का एक 
यह भी कारण था कि वह शराबबन्दी के कार्यक्रम पर दृढ़ रही श्रौर उसने कमेटी 
की रिपोर्ट को अस्वीकार किया। 

(२) हिन्दू कोड बिल :--यह सामाजिक सुधार का दूसरा बड़ा क़दम है 
जिसको भारत सरकार ने उठाया है। इस सम्बन्ध में राव कमेटी द्वारा एक बिल 
सन्‌ १९४७ में धारा सभा में पेश किया गया था। परन्तु सन्‌ १६५१ तक भी 
यह पास न हो सका। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर इस बिल का 
भी श्रन्त हो गया। परन्तु इस लोकसभा में यह फिर से सन्‌ १६५२ में रखा 
गया है। इसका आशय हिन्दू विवाह पद्धति में सुधार करना, पूरे देश के हिन्दू 
विवाह नियमों में एकता स्थापित करना आदि है। विभिन्न पक्षों से 
इसका घोर विरोध भी है। विशेषकर इसलिए कि यह क़ानून तलाक़ 
का अधिकार स्वीकार करता है और स्त्री को भी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
बनाता है। यह क़ानून एक पति और एक पत्नी वृत को भी क़ानून की 
बक्‍ल देता है। 
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मोदेतौर से इसके पक्ष के तक॑ ये हे--सभी सभ्य देशों में एक पति और एक 
पत्नीबृत स्वीकार किया जा चुका है। भारत को भी इस नियम का पालन 
करना चाहिए। यह सत्य है कि व्यवहार में अधिकांशत: यही होता है। परन्तु 
इस क़ानून के श्रपवाद भी अनेकों पाए जाते हें । विशेषकर .पिछड़ी जातियों में 
और पुरुषों की ओर से। इससे स्त्रियों को अत्यन्त दुःख सहन करना पड़ता 
है। उनका घर में आदर नहीं होता । 

तलाक़ और सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी स्त्रियों को समानता और 
स्वतन्त्रता देने की ओर एक क़दम है। हमारे समाज में स्त्री काम करती है। 
परन्तु बहु केवल घर का काम करती है। कमाने , रुपए पैदा करने का काम 
पुरुष करता है। पिता अ्रथवा पति की सम्पत्ति में स्त्री का कोई भाग नहीं होता । 
श्रत: स्त्री को किसी प्रकार का सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार नहीं । परिणाम 
यह कि उसका समाज में कोई स्थान, उसका कोई सम्मान नहीं रह जाता । स्वयं 
वह अपने को दास अ्रथवा आश्रित समझ बैठती है। उसके व्यक्तित्व का विकास 
नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि उसको सम्पत्ति का अधिकार हो । 

तलाक़ के अर्थ स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों की अराजकता नहीं। इन 
सम्बन्धों को स्वतन्त्र आधार पर रखने का प्रयत्न है जिससे कि पति और पत्नी 
दोनों ही एक दूसरे को समान समझें । एक दूसरे का आदर करें और सच्चा 
प्रेमभाव पैदा हो। यह कहा जाता है कि हिन्दू धर्म में विवाह एक संस्कार है, 
यह शाइवत सम्बन्ध है। परन्तु अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं 
जब यह बन्धन असम्भव हो जाता है। इसका टूटना ही दम्पत्ति के लिए और 
समाज के लिए हितकर होता है। यदि आपसी मन. मुटाव बढ़ कर तित्य के 
कलह का रूप धारण करे तो उसका न केवल स्त्री और पुरुष वरन्‌ सनन्‍्तान पर 
भी ब्रा प्रभाव पड़ता है। विवाह के पूर्व पति अथवा पत्नी को ऐसे रोग हो 
सकते हैं जिनका विवाह के बाद पता लगने पर विवाहित जीवन सदा के लिए 
दुःखमय हो सकता है। विवाह के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ सम्भव हैं। 
अतः ऐसी अनेक परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के हित में यही है कि 
उसको तलाक़ का अधिकार हो । 

(३) शिक्षा सम्बन्धी कार्य :--समाज अथवा राज्य की उन्नति में शिक्षा 
का क्‍या स्थान है इसका महत्त्व समझना भी परमावश्यक है। जब उन्नीसवीं 
शताब्दी के श्रन्त में जर्मनी ने उन्नति की ओर पग बढ़ाने का निश्चय किया 
तो उसने देश में शिक्षा को अनिवायं कर दिया। इस प्रकार वह शीत्र ही अन्य 
योरोपीय देशों के निकट पहुँच गया और उनसे आगे बढ़ गया । इसके बाद 
योरोप के अन्य देशों ने भी शिक्षा का महत्त्व समझा । शिक्षा केवल ज्ञान के 
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लिए ही आवश्यक नहीं । ख़त पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इसकी 
आवश्यकता है ही। परन्तु यदि देश को औद्योगिक और कृषि में उन्नति करना 
है, तब इसके लिए भी गणित और विज्ञान और विशिन्न प्रकार की जानकारी 
की आवश्यकता है। शिक्षा के बिना समाज सुधार भी असम्भव हो जाता है। 
परन्तु इसके रास्ते में अ्रनेक रुकावटें हैं। सबसे पहली और बड़ी रुकाबट तो 
यह है कि भारतीय जीवन में अभी इसकी आवश्यकता का अ्रमभव न होता । 
किसान का अभी वही पुराना जीवन है। उसके पास मश्किल से साल में एक-दो 
पत्र आते होंगे। उनको वह गाँव के शिक्षक अ्रथवा पटवारी से पढ़वा लेता है । 
यदि वह शिक्षित भी है तो उसका जीवन में कोई उपयोग और प्रयोग न होने के 
कारण भूल जाता है। युद्ध काल में शिक्षित क्लकों की आवश्यकता पड़ी 
थी। उस समय ग्रामीण जनता में भी शिक्षा के प्रति उत्साह था। इस' समय 
शिक्षित वर्ग में बेकारी बढ़ने के कारण वह जोश भी ठण्डा हो चला है। ग्रामीण 
पंदावार के दाम गिरने, मध्यम वर्ग की आय न बढ़ने और शिक्षा के व्यय के बढ़ने 
के कारण भी अनेक बच्चे अ्रशिक्षित रहने लगे हैं । दूसरी कठिनाई है सरकारों 
के पास धन न होने की। कहा जाता है कि दस वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य 
बनाने के लिए देश को २०० करोड़ रु० की आवश्यकता होगी और यह उस समय 
जब कि प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर केवल लगभग २ ) व्यय किए जाएँ। ब्रिटेन 
में प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर लगभग ८०) खर्च किए जाते है। भारत ब्रिटेन के 
बराबर खच नहीं कर सकता । परन्तु यदि शिक्षा स्तर का ध्यान रखना है तब 
केवल २) प्रति विद्यार्थी व्यय करने से शिक्षा में उन्नति नहीं की जा सकती । 

सन्‌ १६५१ की जनसंख्या के अनुसार भारत में केवल १६ प्रतिशत व्यक्ति 
शिक्षित हैं। इनमें भी अधिकांश. नाममात्र के लिए ही शिक्षित हैं। पंचवर्षीय 
योजना में शिक्षा विकास का भी स्थान है। उसने उच्च और माध्यमिक 
शिक्षा के लिए कमीशन नियकक्‍त कर जाँच कराई है। संघ सरकार शिक्षा 
की उन्नति के लिए राज्यों को सहायता भी दे रही है। चिश्व-विद्यालयों की 
शिक्षा की सहायता के लिए संघ सरकार ने एक ग्राण्ट कमीशन ( (78708 
(0०77775807 ) भी नियक्‍त किया है। 

(४) श्रन्य कार्य :--पअ्रन्य कार्यों में वैज्ञानिक और अनसंधान कार्य म ख्य 
हें। सरकार ने वैज्ञानिक और कृषि तथा अर्थ सम्बन्धी' भ्रनसंधान' के लिए 
विभिन्न स्थानों पर इन्स्टीट्यूट स्थापित किए हैं। अणु-शक्ति सम्बन्धी कार्य 
भी संघ सरकार की ओर से किया जा रहा है। 


सहायक पाठ्य ग्रन्थों की सची 


राजनीतिशास्त्र के अध्ययन करने तथा इस ग्रन्थ के लिखने में लेखकों को जो 
ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध हुए उनकी सूची यहाँ दी जाती है। अ्रधिक विस्तृत 
अध्ययन के लिए विद्यार्थी उनकी सहायता ले सकते हैं : 
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